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 ]

 कृषि  कार्यों  के लिए  बिजलो-शुल्क

 *  2,  करी  उत्तमराब  )

 ओर  धर्म  पाल  सिह  सलिक
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कैन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कृषि  कार्यों  के  लिए  पूरे  देश  में

 बिजली  के  शुल्क  में  भारी  वद्धि  की  गई  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  किसानों  में  असंतोष  व्याप्त  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  शुह्षक  में  कटोती  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  के  बारे  में
 विचार  कर  रही  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  कृषि  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न

 पड़े  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्री  सुशीला  :  से

 विद्युत  1948  के  अन्तर्गत  उपभोक्ताओं  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  टैरिफ  में
 संशोधन  करना  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली  बोडों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  राज्य  बिजली
 बोडे  कृषि  क्षेत्र  को  विद्युत  सब्लाई  पर  भाने  वाली  लागत  से  काफी  कम  मूल्य  पर  बिजली  सप्लाई
 करते  हैं  ।



 मौलिक  उत्तर  24  1987

 भी  उत्तम  राव  पाटिल  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  के  ए  और  बी  भाग  का  जवाब  नहीं
 दिया  गया  है  और  जी  सी  भाग  का  उत्तर  दिया  है  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यह  मामला  राज्य

 सरकारों  के  अधीन  तो  ऐसे  तो  ऐग्रीकल्चर  फाइनेंस  भौर  अन्य  दूसरे  सब्जेक्ट्स  भी  राज्य

 सरकार  के  किन्तु  क्या  केन्द्र  सरकार  का  उससे  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  ?  ऐसा  कह  कर  कि  यह
 राज्य  सरकार  का  सबजेक्ट  केन्द्र  सरकार  का  इससे  कोई  ताल्लुक  नहीं  ऐसा  कह  कर  क्‍या
 केन्द्र  सरकार  अपनी  जिम्मेदारी  टाल  सकती  है  ?  यह  मेरा  पहला  सवाल  हुआ  ।

 दूसरा  मेरा  प्रश्न  है  कि  यहां  जो  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  राज्य  विद्युत  बोर्ड  किसी  भी
 क्षेत्र  में  विद्युत  सप्लाई  पर  आने  वांछी  लागत  से  काफी  कम  मूल्य  पर  बिजली  सप्लाई  करते  तो

 इसका  ब्यौरा  भी  यहां  कुछ  नहीं  दिया  मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करूंगा  कि  इसका  ब्योरा  भी

 यहां  दिया  जाय  ।  हु

 झीमती  सुशीला  रोहतगी  :  जहां  तक  ए  और  बी  के  उत्तर  का  जाललुक  है  कि

 उत्तर  नहीं  दिया  गया  जैसा  कि  पहला  प्रश्न  पूछा  गया  है  :
 ढ

 ]

 केन्द्र  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हैतकि  कृषि  कार्यों  के  लिए  पूरे  देश  में
 बिजली  के  शुल्क  में  भारो  वृद्धि  की  गई

 इसका  उत्तर  दु  में  अन्त  में  है

 [  प्रनुवाद ]

 बिजली  बोडे  कृषि  क्षेत्र  को  विद्युत  सप्लाई  पर  आने  वाली  लागत  से  काफी
 कप्र  मूल्य  पर  बिजली  सप्लाई  करते  हैं  ।””

 इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  कोई  हाई  इन्क्रीज  इसमें  नहीं  की  गई  है  जिसके  लिए  कि  उत्तर
 नहीं  दिया  गया  है  ।

 दूसरा  जो  प्रश्न  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  का  तो  यह  राज्य  एलेक्ट्रीसिटी  बोर्ड  के  अन्तर्भत  है
 कि  वह  अपना  टैरिफ  वर्गरह  बढ़ाएं  स्टेट  गवर्नमेंट  के  भ्रन्तरगते  पर  प्लानिंग  कमीशन  के  हारा  भी
 पत्र  भेजा  गया  है  और  इसके  अतिरिक्त  हमारी  सेंट्रल  एलेक्ट्रिसिटी  एंथारटीं  के  माध्यम  से  भी  भेजा
 गया  है  कि  कामशियल  बाडीरा  जहां  तक  संभव  हो  सके  इनको  ऐसे  चलाए  कि  जिसमें  ४  नका  धाटा

 2



 5  1908  मौखिक  उत्तर

 थो  दिन  पर  दिन  बढ़ता  जा  रहा  वहु  न  विशेषकर  यह  हमारा  जो  अभी  एक्सपैंशन  हो

 रहा  है  ऐग्रोकल्चर  सेक्टर  में  और  जो  होना  बहुत  आवश्यक  है--ट्यूबवेल  के  लिए  बिजली

 सिंचाई  के  लिए  बिजली  देना  गांवों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  बहुत  आवश्यक  इसलिए  इसको
 प्राथमिकता  दी  गई  इन  सब  कारणों  से  कहीं-कहीं  सात  राज्यों  में  थोड़ा  सा  बढ़ाया  गया

 परन्तु  वह  इतना  अधिक  नहीं  है  कि  हाई  की  कंटेगरी  में  आता  अगर  आप  चाहें  तो  मैं

 उन  सातों  राज्यों  के  नाम  भी  दे  सकती  हूं  ।

 भी  उतफ्तमराव  पाटिल  :  मैंटे  पहला  प्रश्न  यह  पूछा  था  कि  राज्य  सरकारों  ने  या  स्टेट

 एलेक्ट्रिसटी  बोड स  ने  जो  बिजली  के  टेरिफ  में  बढ़त  की  है  उसकी  जानकारो  केन्द्र  सरकार  को  है
 या  नहीं  ?  यह  मेरा  सीधा  प्रश्न  था  ।  उसका  कोई  जवाब  यहां  नहीं  दिया  गया  ।  बाद  राज्य  के

 द्वारा  कृषि  के  लिए  विद्युत  सप्लई  जो  होती  है  उसके  बारे  में  जो  मंत्री  महोदया  ने  बताया  है  कि  इसमें

 बहुत  कम  टैरिफ  में  बिजली  पहुंचायी  जाती  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  महा  राष्ट्र
 गुजरात  में  या  भन्य  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  यह  टैरिफ  अभी-अभी  बढ़ाया  गया  है  ओर

 कल्चरिस्ट  को  पहले  से  कहीं  ज्यादा  बिजली  का  बिल  आता  है  और  वह  उसको  देना  पड़ता  तो

 क्‍या  केन्द्र  शासन  खुद  अपने  तौर  से  राज्य  शासन  को  ऐसा  सलाह-मशविरा  देगा  कि  ऐग्रीकल्चरिस्ट
 को  कृषि  के  लिए  जो  भी  बिजली  दी  जाती  है  उसके  लिए  उससे  कम  टैरिफ  लेने  की  कोशिश  करें  ?

 ओसती  सुशीला  रोहतगी  :  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  कुछ  किसानों  को  तरफ  से  एक
 मांग  पत्र  हमें  मिला  जिसको  तुरन्त  केन्द्र  ने  उत्तर  प्रदेश  के  यू०  पी०  इलैक्ट्रिसिटी
 बोड़ें  को  भेज  दिया  था  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मुझे  भी  दिया  था  ।

 झीसती  सुशीला  रोहतभी  :  उसको  वहां  भेज  दिया  ताकि  वे  इस  पर  गहराई  से  विचार

 करे  और  उसके  संबंध  में  जो  भी  कर  वे  अपनी  तरफ  से  निर्णय  लें  ।  लेकिन  मैं  हृतना  अवश्य

 कहना  जैसी  कि  हमारे  पास  फीगर्स  उत्तर  प्रदेश  ने  टैरिफ  के  बारे  में  एक  कमीशन

 बैठाया  उन्होंने  सुझाव  दिया  कि  50  पैसे  प्रति  यूनिट  इसका  दाम  बढ़ाया  इस  पर

 सरकार  ने  देखा  कि  किसानों  पर  इसका  अधिक  भार  हससे  पचास  पैसे  न  स्वीकार  कर

 30  पैसे  प्रति  यूनिट  हो  रहा  जोकि  पहले  से  थोड़ी  जरूर  बढ़ी  हुई  में  आपको  बताना

 चाहूंगी  कि  असम  में  30  पैसे  प्रति  यूनिट  से  50  पैसे  प्रति  यूनिट  बढ़ाया  गया  गुजरात
 में  33.51  पै०  से  36.50  प्रति  हरियाणा  में  28.68  पैसे  प्रति  यूनिट  से  52.35  पैसे
 प्रति  कर्नाटक  में  7.66  पैसे  से  11.49  पैसे  प्रति  और  उत्तर  प्रदेश  में  22.90  पैसे

 से  30.64  पैसे  प्रतियूनिट  बढ़ाया  गया  जैसे  कि  हमारे  पास  आंकड़े  हैं  और  जो  जानकारी

 भाई  वह  मैंते  दे  दी

 भरी  घ॒र्भपाल  सिह  मलिक  :  अध्यक्ष  महो<य,  मंत्री  का  जवाब  संतोषजनक  नहीं

 उन्दौंने  कहां  हे  कि  बहुत  कम  रेट  पर  बिजली  दा  आती  मैं  मंत्री  महोदया  को  बताना  चाहूंगा
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 कि  हरियाणा  के  शन्दर  पहले  12.5  पैसे  प्रति  यूनिट  के  हिसाब  से  चार्ज  किया  जाता  उसके

 बाद  15  पैसे  प्रति  यूनिट  फिर  20  पैसे  प्रति  25  पैसे  प्रति  फिर  28  पैसे  प्रति

 यूनिट  और  फिर  32  पैसे  प्रति  यूनिट  हुआ  ।  इतना  ज्यादा  रेट  इसके  साथ  फ्लैट  रेट  पर  भी

 चार्ज  किया  जाता  यूनिट  के  हिसाव  से  20  रु०  पर-मन्य  लेकिन  बिजली  की

 सप्लाई  बिल्कुल  नहीं  होती  थो  ।  किसानों  को  पैसे  वैसे  ही  देने  पड़ते  मैंने  पिछली  दफा  प्रश्न

 किया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  और  ज्यादा  रेट  बढ़े  ऐसा  क्‍यों  ग्रूनियन  गवरनेमेंट  भी  अपने

 थमंल  प्लांट्स  द्वारा  स्टेट  गबनंमेंट्स  को  बिजली  सप्लाई  करती  तो  क्या  यूनियन  गवर्नेमेंट  भी  रेट

 कम  करना  चाहेगी  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  एक  यूनिट  बिजली  पैदा  करने  में  यूनियन  गवर्नमेंट

 को  कितना  खर्चा  करना  पड़ता  है  ?
 ह

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  अध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  देश  में

 80  प्रतिशत  बिजली  बाज  भी  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  द्वारा  निर्मित  की  जाती  है  सेन्ट्रल  दलेक्ट्रिसिटी
 बोर्ड  जहां-जहां  जैसे  कोरबा  और  रामागुंडम  इनके  माध्यम  से  हम  बहुत  ही
 कम  तिजली  देते  31  ।  आज  देश  में  48  हजार  मेगावाट  बिजली  जिसको  8000  मेगावाट  भी

 टिजली  हम  संन्‍्ट्रल  में  पैदा  नहीं  कर  रहे  हालांकि  इसकी  कास्ट  करीबन  40  पैसे  से

 45  पैसे  होती  है  और  ट्रांसमीशन  वगैरह  मिलाकर  60  पैसे  होती  फिर  भी  हम  पर्याप्त  मात्रा

 में  स्टेट  इलेक्टिसिटी  बोड स  को  एग्रीकल्चर  उत्पादन  के  लिए  दे  यह  भ्राज  संभव  नहीं  है  ।  यह

 बस्तुस्थिति  समझने  की

 बुनियादी  हकीकत  यह  यदि  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  53  पैसे  आती  हो  और  ट्रांसमीशन
 मिलाकर  69  पैसे  आती  हो  और  तो  एग्रीकल्चर  को  या  इन्डस्ट्री  किसी  को  भी  देना  तो

 पचास  पैसे  नेशनल  एव्रेज  में  कम  दाम  में  किसनों  को  देनी  इतना  करने  के  बाद  भी  मैं

 आपको  बताना  चाहुंगा  कि  असम  में  कास्ट  1.60  रु०  आती  है  और  पचास  करने  के  बाद  भी

 1.10  रु०  का  घाटा  होता  गुजरात  में  81  प॑से  कास्ट  आतो  36  पैसे  चार्ज  करने  के  बाद
 भी  45  पेसे  पर-ग्रूनिट  घाटा  होता  हरियाणा  में  33  पैसे  पर  यूनिट  कर्नाटक  में  42  पैसे
 पर  यूनिट  उत्तर  प्रदेश  में  53  पैसे  पर  यूनिट  राजस्थान  में  4  पैसे  पर  यूनिट
 महाराष्ट्र  में  50  पैसे  पर  यूनिट  तमिलनाडु  में  64  पैसे  पर  यूनिट  घाटा  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  वसंत  साठे  किसान  भी  तो  आप  को  घाटे  पर  देता  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  आप  किसान  को  फ्री  दीजिए  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  किसान  भी  तो  घाटे  में  देता  है  ।

 शी  बसंत  साठे  :  आप  किसान  को  बिजलो  फ्री  मैं  तैयार  सवाल  यह  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  फ्री  नहीं  मांगता  ।

 भ्री  वसत  साढे  :  जो  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटो  अण्डरटेकिस्स  वे  कमशियल  भ्रस्डरटेकिश्स
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 उनको  यदि  घाटे  में  चलाने  को  तो  फिर  यह  अपेक्षा  करना  कि  3  परसेन्ट  प्रोफिट  होना
 यह  कैसे  होगा  ।  1200  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी  बोड  स  घाटा  बर्दाश्त  कर

 रह  सदन  मालिक  है  और  आप  मालिक  जो  कहेंगे  करेंगे  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  दोनों  तरफ़  की  कहता  हूं  न  उसको  घाटा  रहना  चाहिए  ऑर  न

 दूसरे  को  घाटा  रहना  चाहिए  |  उसका  भी  तो  आप  घाटे  में  लेते  हैं  ।

 शी  बसंत  साठे  :  मैं  सदन  का  मार्गदशन  चाहता  मैं  किसानों  के  फेवर  में

 फर्टीलाइजर्स  पावर  उनको  दी  जाती  है  |"  *''(व्यवधान)'''“'मैं  चोरी  पर  भी

 श्राता  हूं  ।'  *****  '*****
 मुझे  बोलने  दें  ।  मैं  भ्रष्टाचार  पर  भो  आता

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  यह  इनएफिशियेन्सी  की  वजह  से  घाटा  हो  रहा  इसको
 झाप  दूर  कराएं  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  ट्रांसमीशन  लाइन्स  में  मैंने  खुद  कहा  है  कि  चोरी  ,10  परसेन्ट  घाटा

 है  ।  टेक्तिकल  में  12  परसेन्ट  घाटा  चोरों  कौन  कर  रहा  है  |  पावर  जा  रही

 श्रो  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  कर  नहीं  रहा  करवाई  जा  रही  है  ।

 झी  बसमन्‍्त  साठे  :  ठीक  है  कोई  तो  ले  रहा  आप  इस  पर  चर्चा  करवाइए  ।  मैं  चाहता

 हूँ  कि आप  इस  पर  एक  दिन  विस्तार  से  चर्चा

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :

 भरी  बसंत  साठे  :  पालियामेंट  से  मार्गदशन  मिल  घाटे  में  चलाना  तो  पैसा  दे

 दीजिए  ।  आप  इस  पर  चर्चा  करवाइए  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  जरूर  क  रवाएंगे  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  बुनियादी  बात  पर  चर्चा  करवाइए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अरुण  कुमार  नेहरू  ।

 ]

 थी  गझ्रुण  कुमार  नेहरू  :  लाभ  और  हानि  का  प्रश्न  सापेक्षिक  है  जिसे  किसी  भी
 झोर  लागू  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  हाल  ही  में  मूल्यों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसके  सन्दर्भ  में  कितने
 राज्य  विद्युत  बोर्डों  ने  वेतन  एवं  पारिश्रमिकों  में  वृद्धि  की  है  क्योंकि  हर  वार  आप  विद्युत  शुल्क  दर
 में  वृद्धि  कर  देते  जी  कुछ  हो  रहा  है  वह  यह  है  कि  वेतन  में  बढ़ोतरी  होती  जा  रही  है  और

 घाटा  बढ़ता  जा  रहा  है  तथा  इस  ग्यथस्था  में  घाटे  के साथ  वेतन  में  कमी  या  समानता  लाने  का

 ।
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 कोई  प्रश्न  ही  नहीं  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कि  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  लागत  में  वृद्धि  न  भ्रष्टाचार  में  कमी  हो  तथा  परेषणा  के  दौरान

 होने  वाली  औसतन  21%  हानि  में  कमी  क्या  विशेष  उपाय  किए  गये  जहां  तक  केन्द्रीय

 परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  राज्य  विद्युत  बोर्डों  की  तुलना  में  पारेषण  व्यय  बहुत  कम  अत
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठोस  कदम  उठाए  गये

 श्री  जसन्त  साठे  :  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  विद्युत  उत्पादन  तथा  पारेषण  का  काये

 मूल  रूप  से  राज्यों  के  अन्तर्गत  आता  है  ।  हमारे  यहां  राष्ट्रीय  ग्रिड  प्रणाली  नहीं  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  यह  तो  एक  बहाना  है  ।

 श्री  बसम्त  साठे  :  यह  एक  बहाना  नहीं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  अपनी  बात  कहने  दीजिये  ।

 भी  वसन्‍्त  साठे  :  यदि  आप  विद्युत  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिए  सरकार  को  जिम्मेदार

 ठहराना  चाहते  हैं  तो  विद्युत  बोड़ं  राज्य  सरकारों  के  अधीन  विद्युद  संथन्त्र  तथा  विद्युत  बोर्ड  भी  हमारे
 नियन्त्रण  में  होने  अधिकार  तथा  उत्तरदायित्व  साथ-साथ  होने  आप  एक  राज्य

 विद्युत  बोड  के  कार्यकुशल  न  होने  के  लिए  मुझे  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  सकते  जो  राज्य  सरकार  के
 नियन्त्रण  में  जो  मेरे  नियन्त्रण  में  नहीं

 भरो  रणवोर  सिह  :  तो  उन्हें  राज्य  विद्युत  बो्डों  के  अकार्यकुशलता  के  बारे  में  सफाई  नहीं
 देनी  चाहिए  ।

 भी  वसल्त  साठे  :  मैं  राज्य  विद्युत  बोडों  को  अकार्यकुशलता  के  बारे  में  बिल्कुल  भी  सफाई
 नहीं  दे  रहा  हूँ  ।  मैं

 जो  कुछ  कह  रहा  वह  यह  है  कि  वास्तव  में  ये  लागतें  जेसा  कि  प्रएन  पूछने
 वाले  मेरे  जिन्हें  इस  विभाग  का  अनुभव  भी  जानते  मैंने  भी  कहा  है  कि  पारेषण  के
 दोरान  हानि  मूलरूप  से  विद्युत  की  चोरी  के  कारण  से  होती  इसके  लिए  हमने  एक  कानून
 बनाया  राज्यों  ने

 भी  कानून  बनाये  हैं  और  उन  को  लागू  भी  किया  जाना  है  ।  परन्तु
 कुछ  स्वार्थी  तत्व  है  वे  लोग  जो  निःशुल्क  विद्युत  प्रयोग  में  ला  रहे  उनमें  स ेकाफी  लोग  किसान
 भी  बड़े  किसान  उस  स्तर  पर  कानूनों  को  लागू  करना  हम  केवल  समझा  सकते

 विद्युत  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  राज्य  विद्युत  बो्डों  को  पह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कहा  है  कि  पारेषण  खर्च  कम  किया  जाये  |  हम  केवल  अपनी  प्रेरक  शक्ति  का  ही  इस्तेमाल
 कर  सकते  राज्यों  मे  आप  भी  अपनी  प्रेरक  शक्तियों  का  प्रयोग  कीजिये  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  माननीय  मम्त्री  जी  सारा  उत्तरदायित्व  राज्यों  पर  लादने  को  कोशिश
 कर  रहे  मैं  मूलभूत  मुद्दा  उठाना  चाहता  मैं  उनसे  स्पष्ट  जवाब  चाहता  मैं  योजना  में
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 ने  इन  प्राथमिकताओं  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  मैं  एक  स्पष्ट  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  आप
 जो  मुद्दा  उठा  रहे  हैं  वह  भी  प्राथमिकताओं  से  सम्बन्धित  मैं  रेलवे  के  बारे  में  एक  ठोस  उदाहरण

 दुंगा  |  जहाँ  तक  विद्युत  सप्लाई  का  सम्बन्ध  और  विशेष  रूप  से  जहां  तक  कभी-कभी  विद्युत  में

 कटोती  का  सम्बन्ध  यह  एक  सर्वमान्य  प्रथा  है  कि  चूंकि  रेलवे  बुनियादी  ढांचा  प्रदान  करती  है
 तो  जब  कभी  विद्युत  में  कटौती  की  जाये  तो  विद्युत  कटौती  के  मामले  में  रेलवे  सबसे  अन्त  में

 जहाँ  तक  कि  राज्यों  को  भी  यह  निर्देश  दिया  गया  है  कि  यदि  आपके  अपने  राज्यों  में  कोई

 कठिनाइयाँ  जहाँ  तक  रेलवे  का  सम्बन्ध  तो  रेलवे  विद्युत  सप्लाई  में  कोई  व्यवधान  नहीं
 डालना  चाहिए  ।  इसी  तरह  आपकी  योजना  प्राथमिकताओं  के  सन्दर्भ  में  कया  आप  सभी  राज्यों  को

 ये  मार्ग  निर्देश  भेजेंगे  कि  देश  में  कृषि  को  प्राथमिकता  दिये  जाने  के  सापेक्ष  शुल्क  दर

 निर्धारित  करने  में  कृषि  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  यह  लाभकारी  मुल्यों  के  प्रश्न  से

 भी  सम्बन्धित  है  ।  कृषि  के  लिए  निवेशों  की लागत  जितनी  अधिक  मूल्य  उतने  ही  कम

 लाभकारी  होंगे  ओर  चुंकि  आप  कृषि  उत्पादन  के  लिए  लाभकर  मूल्यों  के  प्रश्न  पर  भी  विचार
 और  शुल्क  भी  निवेशों  में  शामिल  है  इसलिए  मेहरबानी  करके  सभी  राज्यों  को  मार्ग-निर्देश

 दीजिये  ।  बहाने  मत  जेसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  विद्युत  बोर्डों  का

 प्रशासनिक  खर्च  बढ़  रहा  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  कृषकों  को  हानि  उठानो  पड़  रही  आप

 यह  कहने  की  कोशिश  मत  कीजिये  और  इसलिए  आपको  विद्युत  बोर्डों  के  क्रिया-कलापों  पर  भी

 ध्यान  देने  की कोशिश  करनी  चाहिए  तथा  देखना  चाहिए  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 प्राथमिकता  का  पालन  किया  जा  रहां  है  और  उदार  शुल्क  के  मामले  में  कृषि  की  प्राथमिकता  दी

 जा  रही  है  ।

 श्री  वसन्‍्त  साठे  :  मानतीय  सदस्य  द्वारा  दी  गई  सलाह  का  कार्यरूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 प्रो०  भधु  बण्डबते  :  यह  सलाह  नहीं  है  ।  प्रश्त  भी  पूछा  गया  मैं  सलाह  नहीं  देता  हूं  ।

 मैंने  यह  प्रश्न  पूछा  है  कि  प्राथमिकता  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्‍या  वह  राज्यों  को  मार्ग  निर्देश

 देंगे  ?

 श्री  जसम्त  साठे  :  आपके  सलाह  देने  से  पहले  ही  हमने  अनुमान  लगा  लिया  था  तथा  मैंने

 कहा  है  कि  इसे  कार्यूप  दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  सधु  दष्डबते  !  मैं  सलांह  नहीं  दे  रहा  सलाह  का  आप  पर  कोई  असर  नहीं
 होता  है  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  सुधार  की  कोई  गुझ्जाइश  नहीं  है  ।

 झी  वसन्‍्त  साठे  :  आपको  यह  बताते  हुये  मुझे  खुशी  हो  रही  है  कि  आपकी  सलाह  का  पहले

 से  ही  पालन  किया  जा  रहा  है|

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  पहले  से  ही  !
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 ]

 झली  वो०  तुलसीराम  :  अध्यक्ष  महोदय  सारा  सदन  जानता  है  कि  किसान  हिन्दुस्तान  का

 बेकबोन  लेकिन  अध्यक्ष  जब  किसात  का  सवाल  आता  है  तो  हर  आदमी  पीछे  जाता  है
 और  सरकार  भी  पीछे  जाती  हमारे  मंत्री  जी  ने  अभी  जवाब  दिया  कि  चोरी  होती  किसान

 कभी  चोरी  नहीं  करता  उसका  छोटा-सा  इलेक्ट्रिक  मोटर  होता  उससे  वह  क्‍या  चोरी

 करेगा  ।  आप  जानते  हैं  कि  चोरी  कहां  होती  उसको  रोकने  के  लिए  आप  क्या  करने  जा

 रहे

 अध्यक्ष  प्रोडक्शन  कास्ट  एक्चुअल्ली  पांच  रुपये  होती  उसको  दस  रुपये  बढ़ाकर
 ये  कह  देते  हैं  कि हम  किसान  को  बिजली  दो  रुपये  में  देते  यह  आपने  किसान  को  क्‍या
 दिया  ?  जो  चोरी  हो  रही  उसके  लिए  आप  क्या  करने  वाले  क्या  कदम  उठाने  वाले  हैं  ताकि

 किसान  को  कम  कीमत  पर  बिजली  मिल  सके  ।  किसान  के  गेहूं  का  रेट  नहीं  किसान  के  कपास
 का  रेट  नहीं  कितान  के  धान  का  रेट  नहीं  बढ़ता  ।

 —o

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सवाल  करिए  ।

 पष्यक्ष  महोदय  :  तुलसी राम  जी  यह  कहना  चाहते  हैं  कि जब  किसान  को  उसके  उत्पादन
 का  पूरा  भाव  नहीं  वह  घाटे  में  अपना  सामान  बेचता  है  तो  सरकार  भी  कम  कीमत  पर
 बिजली  देकर  उस  पर  कोई  अहसान  नहीं  करती  इसलिए  उसको  प्रायरिटी  दी  जानी  चाहिए  ।

 झी  बसंत  साठे  :  अध्यक्ष  मैं  बड़ी  विनज्ग़ता  से  कहना  चाहता  हूं  कि  किसान  देश  की

 रोढ़  की  हड्डी  ह ैओर  अगर  हम  किसान  को  सस्ते  दाम  में  बिजली  देते  हैं  तो  उस  पर  कोई  मेहरबानी
 नहीं  यह  मैं  बिल्कुल  मान्य  करता  हूं  ।  हमें  बिजली  किसान  को  हससे  भी  सस्ते  दाम  पर  देनी

 लेकिन  सवाल  हमारे  सामने  यह  आता  है  कि  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  या  कोई  भी  उत्पादक

 कितना  भो  एफीशिएंट  प्रापकी  कमेटी  तय  कर  दे  कि  एफीशिएंसी  में  एक्स-कास्ट  इतनी
 चोरी  को  आप  छोड़  दो  ओर  ट्रांसमीशन  कास्ट  मिलाकर  इतनी  होगी  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  इस  पर  डिसकशन  कराइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जरूर  आप  कहेंगे  तो  जरूर  इस  प्रश्न  को  तो  पूरा  होने

 भी  धंत  साठे  :  ध्यूरिटिकली  अगर  50  पैसे  कास्ट  मानकर  चलें  तो  हमको  स्टेट
 सिटी  बोर्ड  से  वह  पावਂ  किस  दाम  में  लेनी  क्‍या  उनको  घाटे  में  चलाना  क्‍या  यह
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 राष्ट्रीय  हित  में  इस  पर  भी  विचार  किया  जाए  और  जो  भी  राष्ट्र  तय  उसके  मुत।बिक  चला

 किसान  का  नुक्सान  यह  मैं  कभी  नहीं

 प्रध्यक्ष  महोरय  :  यू०  पी०  वालों  को  समझाश्रो  जरा  ।

 ]

 समानान्तर  दूर  संचार  प्रणाली

 #  3,  श्री  रास  स्वरूप  रास  :  बया  संचरर  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मोजूदा  टेलीफोन  लाइनों  की  अधिक  व्यस्तता  को  कम  करने  के  लिए  गेर-सरकारी

 क्षेत्र  स ेएक  समातान्‍्तर  दूर  संचार  प्रणाली  स्थापित  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिथा  गया

 संचार  मंलानय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  मौजूदा  लाइनों  में  अधिक

 भार  को  कम  करने  के  लिए  समानान्तर  दूर  संत्रार  प्रणाली  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  गे
 सरकारी  क्षेत्र  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुये  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 है  कि

 भरी  राम  स्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  संचार  माध्यम  देश  का  महत्वपूर्ण  अंग  है  और  इसमें

 इतना  लाइन  कंजेशन  है  कि  हम  आसानी  से  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  बात  नहीं  कर  बहुत
 कठिनाई  होती  सरकार  कहती  है  कि  प्राइवेट  सेक्टर  के  बारे  में  कोई  भी  सुझाव  विचाराधीन

 नहीं  ठीक  लेकिन  माननीय  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पढ्िलिक  सेक्टर  में

 इसको  रखकर  ही  संचार  माध्यम  को  दुरुस्त  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  कर  रहे  हैं  जिससे  लाइन
 कंजेशन  दूर  हो  सके  ।

 [  प्रमुवाव  ]

 करी  सम्तोष  सोहन  बेव  :  मार्च  1986  में  व्यापार  और  ग्रौद्योगिक  नेटवर्क  के

 लिए  एक  समानान्‍्तर  दूर  संचार  प्रणाली  स्थापित  करने  की  जांच  करने  के  लिए  एक  अन्तर-मंत्रालय
 समिति  बनायी  गई  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1986  में  पेश  कर  दी  है  और  इस
 पर  सरकार  सक्तिय  रूप  से  विचार  कर  रही  यदि  यह  क़ियान्वित  होती  है  तो  औद्योगिक  तथा
 स्यापारिक  भरानों  को  एक  अच्छी  दूर  संचार  प्रणाली  मिल  सकेगी  ।
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 भरी  रामस्थरूप  राम  :  लाइन  कंजेशन  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  दूसरे  देशों  के  एक्सपर्ट स
 की  राय  भी  ली  गई  जिससे  हमारे  यहाँ  लाइन  कंजेशन  दूर  दो  सकता  है  !

 ]

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  दूर  संचार  प्रणाली  के  रख-रखाव  की  देख-रंख  करने  के

 लिए  देश  में  काफी  विशेषज्ञ  हैं  ओर  इस  सेवा  को  सुधारने  की  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  चल  रही  है|
 इस  कार्य  के  लिए  किसी  विदेशी  विशेषज्ञ  की  सहायता  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  आशुतोष  लाहा  :  महोदय  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  दूर  संचार  प्रणाली  की  सुविधा  न  देने
 के  सरकार  के  निर्णय  को  देखते  हुए  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  स ेयह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार

 अब  कलकत्ता  में  एक  निगम  स्थापित  करने  प२  विचार  कर  रही  क्योंकि  इस  समय  कलकत्ता

 टेलीफोन  में  कोई  प्रशासनिक  व्यवस्था  नहीं  है  तथा  यहां  बिल्कुल  कार्य  नहीं  कर  रहा  अतः  मैं
 जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  का  कलकत्ता  कलकत्ता  टेलीफोन  की  बजाय  एक  निगम  स्थापित
 करने  का  कोई  ठोस  प्रस्ताव

 श्री  सन्‍्तोष  भोहन  देव  :  महो  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  कार्य  कर  रही  है  लेकिन  इसमें

 सुधार  की  आवश्यकता

 श्री  आशुतोष  लाहा  :  यह  बिल्कुल  कार्य  नहों  कर  रही  199,  197  तथा  188  पर

 कोई  जवाब  नहीं  मिलता  कोई  भी  एस०  टी०  आदि  के  लिए
 कुछ  भी  जवाब  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  वहां  कोई  भी  टेलीफोन  प्रणाली  कार्य  नहीं  कर

 रही  है  ।

 भरी  संतोष  सोहन  देव  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  बहाँ  टेलीफोन  प्रणाली  कार्य  कर

 रही  उसमें  कतिपय  सुधारों  की  आवश्यकता  है  और  सरकार  इस  समय  किसी  भी  निगम  की
 स्थापना  करने  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  |

 श्री  तम्पस  थासस  :  हस  सन्दर्भ  में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सारे  देश  में  टेलीफोन  के  लिए
 कितने  आवेदन  पन्न  लम्बित  पड़े  और  आप  उन  आवेदकों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  कैसे
 अभी  तक  क्‍या  आप  टेलीफोन  को  विलासिता  की  वस्तु  समझ  रहे  हैं  या  उपयोगिता  की  दृष्टि  से  देख

 रहे  हैं  और  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  आपकी  क्‍या  योजना  क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  कार्यक्रम  है  ?

 भरी  संतोष  मोहन  देव  :  इस  समय  देश  में  लगभग  10  लाख  आवेदक  प्रतीक्षा  सूची
 में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारा  लक्ष्य  16  लाख  टेलीफोन  लगाने  का  है  जिससे  न  केवल
 वतेमान  अपितु  भावी  उपभोक्ताओं  को  मांग  की  भी  पूछि  को  जा  सकेगी  ।
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 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रश्न  संख्या  “4'  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  ।

 शी  जगन्नाथ  चौधरी  :  माननीय  अध्यक्ष  जी  टेलीफोन  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्णत  करना

 चाहता  हूं  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  आगे  निकल  गया  दोबारा  कर  दीजिएगा  ।

 [  प्रनुबाद ]

 इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  इलेक्ट्रानिक  स्थिलिग  प्ररशालो-तीम  प्रोर  इलेक्ट्रानिक
 स्विचजिंग  प्रराली-चार  के  एककों  की  स्थापना

 *  4.  हरी  वी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  इलेक्ट्रानिक  स्विचिंग  प्रणाली-तोन  और

 इलेक्ट्रानिक  स्विचिंग  प्रणाली-चार  के,एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इन  एककों  को  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्‍या  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  सभी  वतंमान  कर्मचारियों  को  प्रस्तावित  एककों  में
 खपा  लिया  जाएगा  ;

 क्या  इसके  लिए  नई  भर्तियां  की  जाती  है  ;  भौर

 (8)  प्रस्तावित  एकक  कब  तक  स्थापित  किये  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सम्तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 से  (8)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 थी  थो०  एस०  कृष्ण  प्रम्यर  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  तीसरी  और  चौथी
 प्रणालियों  को  आरंभ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्‍या  मैं  कम  से  कम  यह  जान  सकता  हूं  कि

 बंगलोर  में  लगायी  जाने  वाली  द्वितीय  इलेक्ट्रानिक  स्विचिंग  प्रणाली  का  क्‍या  होगा  तथा  यह
 वास्तविक  रूप  से  कब  कार्य  करना  शुरू  कर  देगी  ?  इस  कारखाने  की  कया  क्षमता  क्‍या

 क्रासबार  एक्सचेंजों  के  सभी  कर्चारियों  को  उस  कारखाने  में  ले  लिया  जायेगा  और  इसके  लिए
 कितना  निवेश  आवश्यक  है  ?

 श्री  सस्तोष  मोहन  देथ  :  जहाँ  तक  इलेक्ट्रानिक  स्विचिंग  प्रणाली  का

 सम्बन्ध  है  इसे  स्थापित  करने  के  लिए  बंगलौर  को  चुन  लिया  गया  लेकिन  प्रौद्योगिकी
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 का  अभी  तक  फंसला  नहीं  किया  गया  एक  बार  प्रौद्योगिकी  का  निर्णय  हो  जाने  पर  हो  हम  यह

 कह  पायेंगे  कि  कारताना  कितना  बड़ा  होगा  परन्तु  यह  मतकापुर  की  तरह  होना  चाहिए
 जो  कि  5  लाख  लाइनों  को  देने  के  लिए  द्वितीय  इलेक्ट्रानिक  स्विश्िंग  प्रणाली  से  भी  समझा

 जाता  है  कि  यह  5  लाख  लाइनों  के  लिए  एक  बुनियादी  ढांचा  प्रदान  करेगी  ।

 जहाँ  तक  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  हम  सभी  आवश्यक  कदम  ताकि  उन्हें
 वैकल्पिक  रोजगार  मिले  या  उन्हें  इसमें  खपा  लिया  इस  समय  हम  कुछ  भी  कहने  की

 स्थिति  में  नहीं

 शरो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  पिछले  दो  वर्षो  से  मुझे  एक  ही  उत्तर  मिन्न  रहा
 वे  प्रौद्योगिकी  पर  तिणंय  कब  तक  कर  रहे  पिछले  दो  वर्षों  से  वे  कह  रहे  हैं  कि  उन्हें  अभी
 तक  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  फेसला  करना  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  जहाँ  तक  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों
 का  सम्बन्ध  देश  की  आवश्यकता  क्‍या  है  और  क्‍या  मनकापुर  इस  स्थिति  से  निपट  पायेगा  ।  क्‍या

 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  हमें  द्वितीय  एकक  को  तुरन्त  अ।रंभ  करना  चाहिए  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  यह  प्रश्न  स्वयं  परस्पर  विरोधी  है--क्योंकि  जो  नई  लाइन
 अपनाई  जाती  है  उसके  मुकाबले  में  हमें  क्रासबार  तथा  स्ट्रोजर  कारखानों  की  स्थित  को  देखना

 जो  कि  न  केवल  बंगलोर  मे  है  अपितु  रायबरेलो  में  भी  हैं  ।  एक  मंत्री  होने  के  नाते  मैं  मनकापुर
 जैसे  अधिक  इलेक्ट्र।निक  एक्सचेंजों  को  लगाना  चाहूंगा  परन्तु  साथ  ही  हमें  रायबरेली  के  साथ-साथ
 बंगलौर  क्रासबा२  तथा  स्ट्रोजर  एक्सचेंजों  के  बारे  में  भी सोचता  एक  समिति  बनाई  गई
 है  तथा  वे  इसके  नफा  नुकसान  के  बारे  में  जांच  कर  रहे  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड
 के  अध्यक्ष  श्री  कृष्णमूति  इस  समिति  के  अ्रध्यक्ष  उनकी  रिपोर्ट  मिलने  के  पश्चात  हम  इस  पर
 सरकारी  निर्णय  ले  पायेंगे  ।

 श्री  ग्रताउरं  हमान  :  हर  समय  हम॑  दूर  संचार  मंत्री  से  यही  उत्तर  मिल  रहा  है  कि

 हमारी  प्रौद्योगिको  अच्छी  यह  कंसी  बात  है  कि  बिल्कुल  भी  सुधार  नहीं  हो  पाया  मैं  कहना
 चाहूंगਂ  कि  जब  कभी  हमारे  राजनीतिज्ञ  बीमार  पड़ते  हैं  तो  वे अपना  इलाज  विदेश  में  करवाना

 *
 पसंद  करते  फिर  इसमें  भी  क्या  गलत  यदि  हम  अपनी  टेलीफोन  प्रणाली  को  ठोक  करने  के

 लिए  विदेश  से  बुद्धिमान  इंजीनियरों  को  ले  आयें  ?  यही  मेरा  प्रश्न

 संचार  मंत्री  भ्र्जन  :  माननीय  सदस्य  को  यह  कहने  का  पूरा  अधिकार  है  कि
 कोन  किस  जगह  अपना  इलाज  कराना  चाहता  है  जहां  उसकी  इलाज  कराने  को  इच्छा  होटो  है  ।
 बह  एक  व्यक्तिगत  मामला  है  |  परन्तु  यह  एक  राष्ट्रीय  मामला  है  और'**''*

 श्री  प्रताउरहमान  :  इसी  वजह  से  मैं  यह  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  श्रअत  सिह  :  इसी  कारण  मैं  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।

 मैं  इसे  बहुत  स्पष्ट  कर  देता  चाहूंगा  कि  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  तथा  विदेशी  प्रौद्योगिका  में
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 चुनाव  करते  वक्त  यदि  विदेशी  विशेषज्ञता  या  प्रौद्योगिकी  का  चुनाव  करना  जरूरी  हुआ  तो  हम  यह
 तभी  करेंगें  यदि  यह  नितान्त  आवश्यक  हम  हस  बात  पर  दढ़  हैं  कि  वे  प्रौद्योगिकोविद  और

 प्रौद्योगिकी  जो  कि  देश  में  विकसित  हुई  वहू  भी  संसार  में  उत्तम  समझी  जातो है  ।

 ओऔ  पो०झार०  कुमार  मंगलम  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि

 क्‍या  संवार  मंत्री  को  इंजीनिपर्स  ऐशोसियेशन  ने  यह  प्रस्ताव  दिया  है  कि  वे  संचार  प्रणाली  में  तीन

 महीनों  के  अन्दर  लगभग  50  श्रतिशत  तक  अधिक  कार्यकुशलता  के  साथ  सुधार  कर  सकते  हैं  ?  यदि

 ऐसा  प्रस्ताव  दिया  गया  है  तो  इस  पर  कहां  तक  विचार  किया  गया  है  ?

 श्री  प्र्जन  सिह  :  यह  सही  है  कि  ऐसा  एक  प्रस्ताव  किया  है  ओर  मैं  दूर  संचार  विभाग

 के  कर्मचारियों  द्वारा  ऐसा  प्रस्ताव  करने  में  दिखाए  गये  उनके  रबेये  की  बहुत  सराहना  करना

 चाहूंगा  ओर  हम  अपने  कर्मचारियों  की  सहायता  से  इसमें  कोई  कसर  नहीं  छोड़ेंगे  ताकि  दूर  सचार
 विभाग  मे  कार्यकुशलता  बढ़े  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  यह  एक  महत्वयूणे  प्रश्न  है  कृषेया  मुझे  अनुमति  दें  ।

 कलकत्ता  में  हस्तचालित  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  पश्चात  4  कर्मचारियों  को  शाकਂ
 के  कारण  अस्पताल  में  भर्ती  कराया  गया  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ऐसे  समय  केवल  केन्द्र  सरकार  की  निन्दा  की  जाती  है
 और  यह  की  गई  है  ।  क्या  यह  एक  राजनैतिक  षणयंत्र  या  तोड़फोड़  की  बात  और  क्या  सरकार
 का  समूची  स्थिति  को  समीक्षा  करने  के  लिए  और  वास्तविक  गलती  को  ढूंढ़ने  तथा  कमंचारियों  और
 आम  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  एक  उच्च  शरक्ति  प्राप्त  समिति  नियुक्ति  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मंत्री  महोदय  उत्तर  दें  ।

 झी  बाल  कवि  बंरागों  :  ममता  जी  का  सवाल  इसलिए  महत्वपूर्ण  है  जिस  दिन  यह  शाक

 लगा  मैं  उस  दिन  कलकत्ता  में  था  और  मुझे  भी  शाक  लगा  था  ।

 इरध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  कहता  हूं  ममता  जो  जब  खड़ी  होती  हैं  आप  भी  जरूर  घड़े

 होते  हैं  ।

 भरी  प्रजुन  सह  :  माननीय  सदस्य  यह  भी  जातकारी  करमा  उचित  होगा  कि  उनके  पास

 यह  शाक  किसके  द्वारा  पहुंचा  ।

 ]

 ओर  संतोष  मोहन  देव  :  यह  संच  है  कि  कोई  घटना  घंटी  परन्तु  मुझे  यह
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 जानकारी  देते  हुए  प्रसन्‍तता  हो  रहो  है  कि  कल  से  अधिकांश  कमंचारी  वापस  आ  गये  हैं  तथा

 उन्होंने  अपना  कार्य  आरंभ  कर  दिया  है  और  वहाँ  जो  समस्या  है  उसे  हल  कर  दिया  गया  हम

 नहीं  समझते  कि  वहाँ  कोई  गुप्त  तोड़-फोड़  वाली  बात  ओर  मैं  इस  पर  टिप्पणी  नहीं  करना

 चाहता  हूं  ।  परन्तु  कार्य  अपनी  सामान्‍य  स्थिति  पर  आ  रहा  है  तथा  मैं  अपने  दल  तथा  विपक्ष  के
 संसद  सदस्यों  का  श्राभारी  हूं  जिन्होंने  वहाँ  सामान्य  स्थिति  लाने  में  हमारी  सहायता  की  ।

 नई  झौवध  नोति

 *  8.  क्री  सी०  जंगा  रेड्डी
 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भ्रीसती  किश्ोरो  सिह

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  नई  ओषध  नोति  की  घोषणा  की  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  भौर

 (१)  क्‍या  नई  ओषध  नीति  के  परिणामस्वरूप  कुछ  औषधियों  के  मूल्यों  में  गिरावट  आई  है
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  धार०  के०
 जयचण  :  1986  में  सरकार  ने  देश  में  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  के  विकास

 सुब्यवस्थीक रण  एवं  उसमें  गुणवता  नियंत्रण  के  कुछ  उपायों  की  घोषणा  की  है  ।

 उक्त  उपायों  की  प्रतिलिपि  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०

 चूंकि  नये  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  की  घोषणा  अभी  नहीं  की  गई  है  अतः  मूल्यों
 में  संशोधन  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण

 भारत  में  औषध  तथा  भेषज  उद्योग  के  युणवत्ता  नियंत्रण  तथा  वृद्धि  के  लिए

 प्रस्ताचना

 1.1.  स्वास्थ्य  मौलिक  मानव  अधिकार  भारत  के  संविधान  राज्य  को  निरदेश  देता  है
 कि  वह  मानव  स्वास्थ्य  में  सुधार  को  अपने  मुख्य  दायित्वों  में  पंचवर्षीय  योजना  ऐसा  खाका
 प्रदान  कर  रही  है  जिसके  अन्तगंत  केन्द्र  और  राज्यों  ते  अपनी  स्वास्थ्य  सेवा  इन्फास्ट्रक्च  र  तथा
 कार्यक्रम  विकसित  किए  स्वतंत्रता  की  प्राप्ति  के  पश्चात  लोगों  के  स्वास्थ्य  स्वर  में  बृद्धि  लाते

 ग्रव



 5  1908  मौदिक  उत्तर

 में  काफी  प्रगति  प्राप्त  की  गई  है  जँसे  कि  मलेरिया  आदि  जंसी  बीमारियों  के  :

 मृत्यु  दर  में  जीवन  आयु  में  स्वास्थ्य  देख  रेख  संस्थाओं  के  काफी  व्यापक  तंत्र

 के  सृजन  तथा  बढ़ी  मात्रा  में  चिकित्सीय  भण्डारों  तथा  स्वास्थ्य  कामिकों  की  उपलब्धि  से  प्रस्तावित

 होता  है  ।

 1.2.°  1983  की  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  जन  स्वास्थ्य  में  सुधार  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रधास

 का  एक  महत्वपूर्ण  कदम  यह  भारत  की  2000  ई०  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य  की

 बद्धता  को  व्यापक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  देखरेख  सेवा  के  सर्वेब्यापी  प्रावधान  के  माध्यम  से  दोहराता
 इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  प्रमाणित  किस्ट  की  आवश्यक  तथा  जीवन  रक्षक  ओषधों  तथा

 वेकसीनों  सहित  स्वास्थ्य  देख-रेख  प्रणाली  के  सभी  इन्पुटस  का  त्वरित  विकास  अपेक्षित  है  ।  स्वास्थ्य

 देख-रेख  प्रदान  करने  के  केवल  प्रोषध  पर्याप्त  नहीं  तथापि  यदि  उनकी  युक्तिसंगत  रूप  से  उपयोग

 किया  जाए  तो  वे  लोगों  के  स्वास्थ्य  का  संरक्षण  उसे  बनाये  रखने  तथा  स्वास्थ्य  लाभ  प्रदान

 करने  तथा  जनसंख्या  नियंत्रित  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करते  अतः  भारतोय  भेषज
 उद्योग  की  लोगों  की  मूल  स्वास्थ्य  आवश्यकताओं  को  प्रा  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।

 1.3.  भारतीय  भेषज  उद्योग  के  विकास  में  हाथी  समिति  की  रिपोर्ट  (1975)  एक

 पूर्ण  युगान्तकारी  घटना  हाथी  समिति  ने  दवाइयों  में  स्वावशम्बन  की  प्राप्ति  तथा  आवश्यक

 दवाइयों  की  उचित  दरों  पर  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्धि  पर  जोर  दिया  ।  1975  भारतीय  भेषज

 उद्योग  सम्पूर्ण  तीसरे  संसार  में  अत्यधिक  नानाविध  तथा  उदग्र  रीति  से  एकीकृत  भेषज  उद्योग  के  रूप

 में  विकसित  हुआ  देश  ने  फार्मूलेशनों  तथा  बहुसंब्यक  प्रपूंज  औषधों  में  स्वावलम्बन  प्राप्त

 किया  1984-85  केवल  10.17  करोड़  रुपए  के  फामूलेशनों  का  आयात  किया  गया  या

 देश  में  कुल  फर्मूलेशन  का  लगभग  0.5  प्रतिशत  तथा  49  प्रपुंज  औषधों  का  आयात  नगण्य

 अनेक  प्रबंज  ओषधों  के  उत्पादन  की  इरिय्ोमाहसिन  की

 तरह  की  एंटिवायोटिक्स  सल्फामेयाक्सादोल  तथा  ट्राइमेयोप्रिम  की  तरह  के  संक्रामक  रोग

 इथमबुटोल  की  तरह  की  तपेदिक  निरोधी  मिथाइल  डोपा  की  तरह  की  कार्डियों  वेस्कुलर

 हबुप्रोफिन  तथा  इसोप्रोपाइल  एंटिधाइराइन  की  तरह  के  एनेलजेसिक्स  तथा  मेट्रोनिडाजोल
 तथा  टिनिडाजोल  की  तरह  के  एमिबिक  बिनक्रिस्टापर  तथा  सिसप्नाटित

 की  तरह  की  कैंसर  निरोधी  ओऔषधें  स्वदेशी  रूप  से  विकसित  की  गई  बढ़ते  हुए  निर्यातों  के

 परिशामस्वरूप  भेषज  उद्योग  में  व्यापार  संलग्न  में  भी  सुधार  हो  रहा

 1984-85  4-85  में  219.49  करोड़  रुपए  के  ओषध  ओर  फार्मूलेशन  निर्यात  किए  गए  जबकि

 215.62  करोड़  रुपए  के  आयात  किए  कई  प्रकार  की  प्रपुंज  भोषधों  ओर  कार्मूलेशनों  का

 एस०  सथा  पद्चम  यूरोपीय  देशों  सहित  अनेक  देशों  में  निर्यात  किया  जा  रहा  कुछ  भारतीय

 फर्मों  ने  अन्य  देशों  में  उत्पादन  सुविधाएं  भी  स्थापित  की  हैं  और  टरने  की  संयंत्रों  और  तकनोकी

 सेवाओं  की  बिक्री  में  रत  भारतीय  भेषज  उद्योग  हारा  विकसित  विविध  उत्पादन  और  प्रौद्योगिकी

 दक्षतायें  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  तथा  निर्यात  को  पूर्णतः  प्राप्त

 करने  के  लिए  महत्वपूर्ण  परिसम्पत्तियां  हैं  ।
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 1.4.  यदापि  ये  उपलब्धियां  अपने  आप  में  प्रभावशाली  फिर  अनेक  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनमें

 उद्योग  को  पूर्वाभिमुख॒  करना  यदि  इसे  लोगों  की  स्वास्थ्य  आवश्यकताओं  को  प्रभावी  सबसे

 पूर्ण  करना  वर्तमान  उत्पादन  ढांचा  देश  की  स्वास्थ्य  देख-रेख  आवश्यकताओं  को  वास्तविक

 अपेक्षाओं  को  पर्याप्त  रूप  से  प्रतिबिम्बित  नहीं  करता  ।

 पर्याप्त  चिकित्सीय  युक्तियुक्त  के  बिना  फार्मूलेशनों  तथा  पैकों  की  प्रचुरता  चिन्ता  का  विषय  है  ।
 जबकि  संगठित  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  कई  फर्मों  के  पास  उत्तम  आन्तरिक  परीक्षण  सुविधायें  हैं
 तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण  तथा  अच्छी  उत्प।दन  पद्धतियों  को  अपनाने  का  अच्छा  रिका्ड  परन्तु  यही
 बात  फार्मुलेशनों  का  उत्पादन  करने  वाली  बहुसंख्यक  फर्मों  के  बारे  में  नहीं  कही  जा  सकती  |  नयी

 फार्मूलेशनों  के  पंजीकरण  के  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  प्रवतंत  के  प्रतिकूल  प्रभावों  पर
 निगरानी  रखने  के  लिए  तथा  देश  में  विपणन  किए  जाने  वाले  उत्पादों  की  आपतयुक्ति  तथा  दक्षता
 के  सम्बन्ध  में  सूचना  के  निष्पक्ष  प्रसार  के  लिए  वर्तेमान  संस्थागत  तथा  सांविधिक  व्यवस्थाएं  नहीं
 अपर्याप्त  हैं  ।

 1.5.  अच्छे  किस्म  की  जीवन  रक्षक  तथा  रोग  निरोधक  दवाइयों  की  उचित

 मूल्यों  पर  सतत  आधार  पर  प्रचुर  उपलब्धता  नये  उपायों  की  अति  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  सरकार  का

 यह  प्रयास  रहेगा  कि  यह  सुनिश्चित  हो  कि  उपर्युक्त  जो  आम  लोगों  तक  स्वास्थ्य  देखरेख

 सुविधाएं  पहुंचाने  तथा  वर्ष  2000  ईसवी  तक  सबके  लिए  ह्वास्थ्य  सुनिश्चित  करने  की  सरकार
 की  नीति  के  अनुसार  प्राप्त  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिए  ओऔषधों  की  मूल्य  नियंत्रण
 प्रणाली  तथा  लाइसेसिंग  एवं  अनुमोदन  प्रक्रियाओं  में  परिवर्तन  किए  गये  औषध

 1975  के  कार्यान्वयन  से  प्र।प्त  अनुभव  ने  स्पष्ट  दर्शाया  है  कि यदि  उपभोक्ताओं  ने  मल्य
 नियंत्रण  के  लाभ  प्रभावी  रूप  से  प्राप्त  करने  विशेष  रूप  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए
 जिनके  हितों  की  सुरक्षा  के

 लिए
 सरकार  बचनबद्ध  तो  मूल्य  निर्धारण  प्रणाली  को  सहज  तथा

 मुक्तिसंगत  बनाने  की  आवश्यकता  इस  समय  मूल्य  नियंत्रण  का  क्षेत्र  अथ्यवहार्य  रूप  से  काफी
 बड़ा  जिसके  अन्तगंत  347  प्रपुंज  ओषधों  तथा  4000  से  अधिक  फार्मूलेशन  आते  जिनका
 लगभग  20,000  पैकों  में  विषणन  किया  जाता  नियंत्रण  के  क्षेत्र  को काफी  हृद  तक  कम  करने
 तथा  मूल्य  नियंत्रण  पद्धति  को  कम  बोझिल  तथा  अधिक  प्रभावी  बनाने  का  प्रस्ताव

 1.6.  चूंकि  ओषधों  के  मूल्य  स्वदेशी  उत्पादन  की  लागत  परिणामिता  से  भी  निर्धारित

 किए  जाते  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  भारतीय  भेषज  उद्योग  में  प्रो्ोगिकी  तथा  उत्पादकता
 पर  जोर  दिया  जाए  जो  इसे  निर्यात  संभाव्यताओं  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सक्षम  बनाएगा  ।

 उचित  मूल्यों  पर  दवाईयों  की  प्रचुर  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  करने  का  उद्देश्य
 सम  रूप  से  पूरा  ब्रतियोगिता  को  बढ़ावा  देने  तथा  आर्थिक  रूप  से  उत्पादन  की  मात्रा
 को  बढ़ावा  देने  तथा  वृद्धि  के  रास्ते  में  अनावश्यक  बाधाओं  को  भी  दूर  करने  से  होगी  ।
 इस  उद्देश्य  की  पूति  के  लिए  वांछित  क्षेत्रों  में  निविश  और  उत्पादन  को  देने  के

 अनिवार्य  और  जीवन  रक्षक  दवाइयों  के  सम्बन्ध  में  लाइसेंसिंग  एवं  अनुमोदन
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 लत  स  तल  _

 प्रक्रियओं  को  सरल  बनाथा  गया  हस  पक्ष  को  बेधता  पहले  ही  गत  वर्षों  के  प्रनुभव  से  सिद्ध  हो

 चुकी  जिसके  मुताबिक  जब  कभी  बड़ी  संझ्या  में  उत्पादकों  हारा  किसी  प्रपुंज  ओषध  का  उत्पादन

 किया  जाता  है  प्रपुंज  ओषघ  के  ब।जार  मूल्य  सांविधिक  मूल्यों  स ेकम  हो  जाते  साथ  फेरा
 कंपनियां  सरकार  द्वारा  विनियमित  की  जाती  रहेगी  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  उनके

 प्रचालन  पूर्वताओं  के  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  के अनुसार  हो  ।

 इस  पृष्ठभूमि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  औषध  नीति  के  कार्यकरण  का

 पुनरीक्षण  किया  है  ओर  भ्रव  प्राप्त  अनुभव  के  संदर्भ  में  तथा  2000  ई०  तक  सभी  के  लिए
 स्वास्थ्यਂ  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नीति  को  पुनर्गेठित  किया  है  ।

 भाग-2-उद्देह्य

 नए  उपायों  के  उद्देश्य  निम्नलिखित  हैं  :--
 े

 अचझछें  किस्म  की  अनिवाये  जीवन  रक्षक  तथा  रोब  विरोधक  दवाइयों  की  उचित  मूल्यों
 पर  प्रचुर  उपलब्धि  सुनिश्चित  करना  ;

 ओषधों  के  उत्पादन  पर  गुणवता  नियंत्रण  की  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाना  तथा  देश  में

 ओऔषधों  के  युक्तिसंगत  उपभोग  को  बढ़ावा  देना  ;

 भेषज  उद्योग  में  निवेश  करने  के  अनुसार  वातावरण  सर्जित  मितव्ययों
 मात्राओं  के  साथ  लागत  प्रभावशाली  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  तथा  नयी  प्रौद्योगिकियां  तथा  नयी

 श्रौषधें  चालू  करनी  ;  और

 ओषधों  के  उत्पादन  के  लिए  स्वदेशी  दक्षताओं  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 शौषधों  का  युक्तिसंगत  इस्तेमाल

 नए  फासू  लेशनों  का  वर्तेमान  फासू  लेनों  का  अभिनवोकरण  तथा  राष्ट्रीय
 शोषध  प्राधिकरण  का  सृजन  ।

 देश  में  इस्तेमाल  के  लिए  पहले  ही  अनुमोदित  गौषधों  पर  आधारित  नए  फार्मूलिशनों  को

 तब  तक  उत्पादित  करने  को  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  जब  तक  उनकी  चिकित्सीय  दक्षता  तथा

 युक्तता  पर्याप्त  रूप  से  परीक्षित  भौर  सिद्धि  नहीं  हो  जाती  ।  राष्ट्रीय  औषध  तथा  भेषज  प्राधिकरण

 नामक  तंत्र  केन्द्रीय  स्तर  पर  स्थायी  सचिवालय  के  साथ  स्थापित  किया

 3.2.  नयी  श्रौषधों  का  पंजोकररणण

 देश  में  नयी  ओषधों  की  शुरुआत  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  की  दृष्टि  किसी  नयी  औषध

 को  स्पस्ट  रूप  से  परिभाषित  करते  के  लिए  तथा  विस्तृत  मार्भदर्शनों  को  सांविधिक  आधार  प्रदान



 मौखिक  उत्तर  24  1987

 करने  के  जो  नयी  भौषधों  की  जांच  तथा  अनुमोदन  के  लिए  तैयार  की  ओषध  तथा

 प्रसाधन  नियमों  को  संशोधित  किया  जपएगा  ।

 3.3.  पेफेजिंग  का  भानकीकरण

 ओषधों  के  उचित  औषध  वितरण  तथा  इस्तेमाल  को  सुनिश्चित  करने  कौ  दृटि  पंकेजिंग

 निर्देशों  के  सांविधिक  मार्यदशन  निर्धाश्ति  किए  जोखिम  के  परिणाम  के  अनुसार  उत्पादों

 को  विभेदन  के  लिए  पैकस  की  कल्षर  कोडिग  पर  दुढ़ता  से  जोर  दिया  पैकों  का  भी

 मानकीक रण  किया

 3.4.  पूर्व  प्रतिक्रिया  पर  निगराती  रखना

 ओऔषध  प्रतिक्रिया  कुप्रभाव  पर  निगरानों  रखने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 केन्द्रीय  तथा  प्रान्तिक  एकक  स्थापित  किए  जाएंगे  ।  सभी  ओऔषधों  की  दक्षता  नुसखों  तथा

 इस्तेमाल  के  सम्बन्ध  में  एक  कैल्द्रीय  सूचना  केन्द्र  भी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 3.5.  जेनेरिक  नाम  का  इस्तेमाल

 सर्वोच्च  न्यायात्य  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  दिये'जाने  तवी  औकष्धों  के  सिंगल  इनप्रीडिएस्ट

 फार्मूलेशनों  के  विषणन  के  लिए  निम्नलिखित  शर्तों  के  प्रध्यधीन  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  रही  है  कि
 जेनेटिक  नाम  को  ट्रेड  नाम  के  दुगुने  माप  दोनों  को  बड़े  अक्षरों  दिखाया
 जाना  अनिवाय  औषध  की  सूची  में  शामिंल  संभी  ओऔबषधों  के  मामले  में  जेंनेरिक  नामों
 को  प्रगामी  रूप  से  अपनाया  जाएगा  ।

 3.6.  एलोपेथिक  पद्धति  की  दवाइयों  के  दवाई  की  परम्परागत  पद्धति  को

 प्रोत्साहित  करने  तथा  उप्तमें  सुधार  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ताकि  सरकार  की  स्वास्थ्य  देख-रेख

 इस्कीमों  की  व्याप्ति  को  व्यापक  बनाया  जाए  ।  यह  स्थीकृति  तथ्य  है  कि  हमारी  जनसंख्या  का  बड़ा
 भाग  विशेषकर  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  परम्परागत  दवाइयों  की  भारतीय  पद्धति  के  इस्तेमाल  को
 वरीयता  देते  विधवास  तथा  आधुनिक  दवाइयों  की  प्राप्ति

 के  अभाव  दोनों  कारणों  से  ।

 यूनानी  तथा  सिद्धा  दवाई  प्रणाली  का  प्रणलन  इस  देश  में  कई  सदियों  से  चल  रहा  इन
 पद्धतियों  में  इस्तेमाल  की  जाने  चाली  थौगिक  औषतों  के निर्भाण  के  संघटकों  को  शिनाख्त
 तथा  उनके  संघटन  के  सम्बन्ध  सें  कोई  एकरूपता  नहीं  है  ।  कुछ  एकरूपता  तथा  मानकीकरण  लाने
 की  दृष्टि  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  आयुर्वेदिक  सिद्ध  और  धूनानी  फार्नकोषियल  समिति

 फार्मूलेरीजਂ  प्रकाशित  कर  रही  फार्मूलेरीज  संभटकों  को  उनके  बैशानिक  नामों  के
 साथ  हन  ओबषधों  के  इस्तेमाल  का  अनुपात  तथा  तैयार  करने  का  तरीका  दर्शाती  फार्माकोपिरा
 मानकों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पूर्व  यह  मानकीकरण  कार्य  का  प्रथम  चरण  है  ।  फार्माकोग्यएल
 सभिति  ने  अब  साश्न  ही  इन  पद्धतियों  में  इस्तेमाल  होने  वाजे  सिनल-इनग्रीडिएम्ट  ओषधों  के  संबंध
 में  मानक  तैयार  करने  का  कार्य  श्वारंधभ  कर  दिया
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 3.7.  इन  पदठ्धतियों  में  ओषधों  फ़र्माकोपियल  मानक  छ्षीत्र  तैयार  करने
 तथा  प्रत्येक  राज्य  में  औषध  परीक्षण  सुविधाओं  को  बढ़ाने  तथा  पुनः  सक्रिय  करने  का  प्रस्ताव
 ताकि  गुणवता  नियंत्रण  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  आन्तरिक  तथा  निर्यात  मांग  दोनों  को  पूरा
 करने  के  लिए  भारतीय  ओऔषध  पढ्धतियों  में  बढ़ते  हुए  भेषज  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  की  सुस्थिर
 तथा  नियमित  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 गुजबता  सियंत्रण

 4.1...  इनफ्रास्ट्क्थरल  सुविधाशों  को  सुदृढ़  बनाना

 सातवीं  और  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  अवकियों  के  दौरान  क्रमिक  ढंग  से  गुणबता  नियंत्रण
 के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  इन्फ्रास्ट्रक्बरल  सुविधाओं  को  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  गया  इन

 इनफ्रास्ट्रकच रल  सुविधाओं  के  प्रावधान  में  की  गई  प्रगति  तथा  गुणवता  नियंत्रण  को  लागू  करने  के
 प्रभाव  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  पुनरीक्षण  किया  जाएगा  ताकि  आवश्यक  सुधार
 किए  जादें  और  गुणवता  नियंत्रण  के  लिए  तंत्र  मजबूत  बनाया  जा  सके  |

 4.2.  परीक्षण  सुविधाएं

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  यहू  सुनिश्चित  किया  जाएगा  गहन  निरीक्षणों  तथा

 सुधारात्मक  कार्यवाही  के  माध्यम  कि  सभी  उत्पादकों  के  पास  आन्तरिक  परीक्षण  सुविधायें

 4.3.  प्रष्छी  उत्पावन  पद़तियां

 अच्छी  उत्पादन  पद्धतियों  को  सांविधिक  सा  प्रदान  किया  जाएगा  जो  उपस्कर  अहं॑ता
 प्राप्त  परीक्षण  सुविधाओं  तथा  उत्पादक  एकक  में  स्थास्थ्य  के  सम्बन्ध  में  अपनाये  जाने  वाली

 न्यूनतम  अपेक्षाओं  को  निर्धारिश  करते  हैं  ।

 4.4...  ऋण  लाइसेतसिन

 धांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्स्त  से  पहले  तक  क्रमिकः  ढंसਂ  से  ऋण  साहइसेंसिंग  पड़ति  को

 आरी  रखने  का  निर्णव  सिया  गया  है  ।

 4.5.  योजना

 उत्पादकों  तथा  उपयोगकर्ता  दोनों  में  ओषध्  के  क्षेत्र  मे ंरुणकता  चेतना  को  बढ़ावा
 देने  की  दृष्ठि  से  तथा  साथ  हो  सांविधिक  प्रोषध  नियंत्रण  अभिकरण  के  कार्यभार  को  कम  करने  के

 प्रभाणीक रण  पद्धति  आरंभ  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जाएंगे  जिसके  अन्तर्गत  सिद्ध  विशेषज्ञता

 तथा  परीक्षण  सुविधाओं  वाले  मान्यता  प्राप्त  संस्थान  फार्मूलेटरों  द्वारा  अच्छी  उत्पादन  पद्धतियों

 तथा  उत्पादित  फार्मूलिशनों  की  गृुणबता  को  प्रमाणित  कर  सकते  हैं  ।
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 मूल्य  निर्धारण

 5.1...  भूल  अस्ताव

 स्वास्थ्य  समिति  का  विचार  था  कि  ओषधों  एवं  फार्मूलेशनों  के उचित  मूल्य  सुनिश्चित
 करने  के  उद्देश्य  से  मूल्य  नियमन  की  पठति  में  अधिक  चयनात्मकता  वांछित  फार्मूलेशनों

 गत  को  के  मामले  में  चयनात्मकता  निम्न  के  मामले  में  हो  सकती

 एककों  के  आकार  म॒दों  के  चयन  ओर  विशेषतः  जिनके  लिये  मूल्य

 नियंत्रण  परिकल्पित  के केवल  बाजार  लोडरों  के  मूल्य  नियंत्रित  करना  ।  इन  कसौटियों  का  एक
 उचित  सम्म्रिश्रग  भी  व्यवहार्य  सये  मूल्य  निर्धारण  नियमन  हाथी  समिति  द्वारा  त्रेिफारिश  किए
 गये  चयनात्मकंता  के  नियम  के  अनुसार  होंगे  ।

 ’

 5.2.  क्षेत्र

 निम्न  उद्देश्यों  को  दृष्टिगत  रखकर  प्रपुंज  औषधों  तया  फार्मूलेशन  के  वर्तमान|श्रेणीकरण  के

 सुव्यवस्थित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  :--

 उन  ओऔषधों  एवं  फार्मूलेशनों  के  उत्पादन  को  ओोत्साहित  करना  जो  देश  के  बहुसंख्यक
 लोगों  की  आवश्यकताओं  के  लिये  अनिवायं  हैं  ;

 मूल्य  नियंत्रण  पद्धति  के  विस्तार  को  कम  करना  तथा  अधिक  प्रभावी  और  कम

 बोझिल  बनाना  ;

 अनिवायं  ओषधों  के  उत्पादकों  की  उपयुक्त  प्रतिवसूली  सुनिश्चित  करने  के  साथ-साथ

 उनके  मूल्य  में  अनुचित  वृद्धि  को  सीमित

 इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इस  समय  विद्यमान

 फार्मूलेशनों  एवं  प्रपुंज  औषधों  की  3  श्रेणियों  के  बजाय  2  श्रेणियां  बनाई  श्रेणी  1  में  राष्ट्रीय
 स्वास्थ्य  कार्य  क्रम  के  लिए  अपेक्षित  ओषध  हंगि  तथा  इस  श्रेणी  में  अनुसंघान  ओषधों  के  लिए  एम»
 ए०  पी०  ई०  से  प्रतिधारण  की  अवस्था  तक  किया  गया  अधिकतम  अनुमेय  निर्माण  पश्चात
 व्यय  तथा  निर्माता  का  75  प्रतिशत  श्रेणी  2  में  वे  ओषधें  होंगी  जो  श्रेणी  1  से

 भिन्‍न  है  तथा  जिन्हें  स्वास्थ्य  आवश्यकताओं  के  लिए  अनिवायें  समझा  जाता  है  तथा  इस  श्रेणी  के

 ओऔषधों  के  मूल्य  निर्धारण  करते  समय  फार्मूलिशनों  क ेलिए  100  प्रतिशत  का  एम०ए०पी०ई०
 मेय  किया  जाएगा  ।

 इन  मार्गदशेनों  के  आधार  पर  एक  समिति  तीन  माह  के  भीसर  श्रेणी  2  की  ओऔषधों
 की  सूची  तैयार  इस  समिति  में  रसायन  एवं  पेट्रोरसायन  स्वास्थ्य
 बिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  इस  समय  जब
 तक  कि  इसे  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  विद्यमान  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  जिसकी  घोषणा
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 प्रत्येक  श्रेणी  में  प्रोषधों  की  सूची  के  अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  की  इस  आशय  की  एक  णर्ते

 होगी  कि  सरकार  को  किसी  भी  समय  पर  यदि  यह  आवश्यक  समझा  अनियंत्रित  श्रेणी  के

 किसी  भी  प्रौषध  के  नियंत्रण  की  सीमा  में  लाने  का  अधिकार  होगा  ।

 उन  ओऔषपधों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  जो  देश  की  आवश्यकताओं  के

 लिए  अधिक  अनिवाये  है  ।  एम०ए०पी०ई०  के  अलावा  अन्य  प्रोत्साहनों  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 इसके  साथ  ही  सरकार  अनियंत्रित  श्रेणी  के  ओषधों  के  मूल्यों  की  सख्ती  से  निगरानी  करेगी  और

 इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  प्रभावी  निगरानी  प्रक्रिया  विकसित  की  जाएगी  ।

 5.3  मूल्य  निर्धारण  के  लिए  झानवण्ड

 नियंत्रित  श्रेणी  एवं  2  में  आने  वाले  सभी  प्रपुंज  भ्ोषधों  के  लिए  एक  समान  मानदण्ड

 बनाने  का  निर्णय  किया  गया  है  ओर  निर्माताओं  के  निम्न  तीन  विकल्प  दिए  जाएँगे  ;--

 (1)  शुद्ध  मूल्य  पर  कर  पश्चात  प्राप्ति  14  प्रतिशत  अथवा

 (2)  नियोजित  पूंजी  पर  प्राप्ति  22  प्रतिशत  अथवा

 (3)  नए  संयंत्रों  के  मामले  पें  प्राप्ति  की  12  प्रतिशत  प्रांतरिक  दर  के  साथ  दी्घावधि

 माजिनल  लागत  ।

 उत्पादन  शुल्क  एवं  स्थानीय  यदि  कोई  को  छोड़कर  स्वदेशी  रूप  से  उत्पादित

 मदों  का  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  श्रेणी  ।  फार्मूलेशनों  के  मामले  में  फंक्ट्री  बाह्य  लागत  से  75

 शत  से  तथा  श्रेणी  2  फार्मूलेशनों  के  मामले  में  100  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना  इसक

 यह  आछाय  है  कि  श्रेणी  |  एवं  2  फार्मूलेशनों  क ेलिए  एम०  ए०  पी०  फैक्टरी  वाह्य  लागत  का

 75  प्रतिशत  एवं  100  प्रतिशत  होगी  ।

 आयातित  फरर्मूलेशनों  के  सम्बन्ध  विक्रो  एवं  वितरण  जिसमें  ब्याज  एवं  आयातकों

 का  माजिन  सम्मिलित  है  अवतरित  लागत  के  5०  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगा  ।

 5.4.  ग्रोषध  मूल्य  समीकरण  लेखा

 डी०पी०ई०ए०  की  स्थापना  अनिवायंतः  प्रतिधारित  मूल्य  निर्धारण  की  पद्धति  के  माध्यम

 से  प्रपुंज  औषधों  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  की  गई

 वास्तविक  व्यवहार  में  डो०पी०ई०ए०  का  संवालन  दु्दभनीय  प्रशासनिक  समस्याओं  को  उत्पन्न  कर

 रहा  है  जिससे  डी०पी०ई०ए०  के  सम्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  विवादों  तथा  दायों  के  दायर  किए

 जाने  से  डी०पी०ई०ए०  से  होने  बाले  प्रत्याशित  लाभों  में  अवरोध  उत्पन्न  हो  रहा  अतः

 एवं  पूलड  मूल्य  निर्धारण  की  पद्धति  को  समाप्त  किए  जाने  का  निर्णय  लिया  गया  जहां

 भी  आवश्यक  हो  ,  प्रयुंज  ओषधों  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  टैरिफ  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  सुरक्षा  प्रदान
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 की  तथापि  नथे  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  श्रावधान

 किया  जाएगा  डी०पी०ई०ए०  को  पहले  से  ही  प्राप्त  राशि  तथा  विगत  में  प्रक्रिया  के
 स्वरूप  प्राप्स  होने  की  संभावित  राशियों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जाए  तथा  विद्यमान  डी०पी०सीओ०

 में  निर्धारित  उद्देश्य  के  लिए  हो  प्रयुक्त  किया  जाए  ।

 भाग

 6.1  फेरा  कंपनियां

 फेरा  कंपनियों  के  व्यापार  संचालन  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  और  भ्रग्नरताओं  के  अनुरूप  होने
 फेरा  कंपनियों  मुख्यतः  इन  क्षेत्रों  में  प्रवेश  की  अधिकारी  होगी  जहाँ  पर  बेहतर  स्वास्थ्य  देखरेख  के

 उद्देश्यों  से  प्रवेश  वांछनीय  हो  ।  सभी  क्षेत्रों  के  लिए  छुले  प्रपुंड  ओषधों  को  सूची  को  तबनुसार
 संशोधित  कर  दिया  गया  फरा  कंपनियां  मुख्यतः  इन  प्रपुंज  औषधों  एवं  संबद्ध  फार्मुलेशनों  के

 सबंध  चरणबद्ध  निर्माण  कार्यक्रम  की  शर्तं  पर  लाइसेंसों  के  लिए  पात्र  उच्च  प्रपुंज  ओषध

 उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  फेरा  कंपनियों  के  लिए  प्रपुंज  औषधों  तथा  फार्मुलेशनों
 के  उत्पादन  मूल्य  के  मध्य  अनुपात  इसके  पश्चात  अमुपात  मानदण्ड  कहा  को  1:5
 से  घटा  कर  ]:4  कर  दिया  जाएगा  ।  औद्योगिक  लाइसेंतिग  नीति  के  परिशिष्ट  |  की  प्रविष्ट  14
 में  सूची  बढ़  एवं  भेषजों  की  परिभाषा  को  अब  में  दिये  गये  अनुसार  पढ़ा
 जाएगा  ।

 6.2  फेरा  कंपनियों  को  छोड़कर  प्रन्य  कंपनियां

 ये  कंपनियां  उन  सभी  प्रपुंज  जो  देश  में  प्रयोग  हेतु  अनुमोदित  हैं  तथा  संबद्ध
 लेशमों  के  सावेजनिक  एवं  लघु  क्षेत्र  के लिए  आरक्षण  की  शर्तों  पर  ओऔद्योगिकਂ  अनुमोदन  के

 लिए  पात्र  रहेगी  ।

 6.3  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  भूसिका

 सावेजनिक  क्षेत्र  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  रहेगी  उन  मूल  प्रपुंज  औषधों  के  उत्पादन
 में  जो  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  की  आवश्यकताभों  के  लिए  मूल  रूप  से  आवश्यक
 सरकार  इस  तथ्य  को  स्वीकार  करती  है  कि  नई  नीति  में  अर्थात्‌  अनिवायें  प्रपुंड  ओषधों  को  उचित

 मूल्यों  पर  उपलब्ध  करने  की  जो  भूमिका  साबबंजनिक  क्षेत्रीय  एककों  को  सोंपी  गई  उसे  पूरा
 करने  के  लिए  उन्हें  उत्पादन  एवं  विपणन  दोनों  क्षत्रों  में  दक्षता  के  इष्टतम  स्तरों  पर  कार्य  करता

 पड़ेगा  ।  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  सावंजनिक  क्षत्रों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सार्बजनिक  क्षत्र  के  प्रत्येक  एकक  के  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए
 उपायों  की  एक  कार्य  बोजना  तेथार  करने  के  लिए  गहन  अभ्यास  पहले  ही  आरम्भ  किए  जा

 चुके
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 इन  सावेजनिक  द्षोत्रय  उपक्रमों  के  लिए  पुनर्वास  एवं  पुनः  संरचना  योजनाओं  को  शीघ्र  ही
 अस्तिम  हूप  दिये  जाने  की  सम्भावना  इन  योजनाओं  में  प्रबन्ध  संस्कृति  एवं  मूल्य
 प्रबन्ध  पद्धति  में  सुधार  उत्पाद  नीति  में  नकद  का  आंतरिक  निर्धारित  लागतों  में

 लाइन  वेस्टैज  एवं  वैच  रहीकरण  में  प्रोद्योगिकी  में  उपयोगिताओं  पर  व्यय  में

 वस्तुसूची  स्तरों  में  बेहतर  एवं  अधिक  सचेत  विपणन  उच्च  क्षमता  अनुसंधान

 एवं  विकास  सुविधाओं  की  बेहतर  उपयोगिता  इत्यादि  सम्मिलित

 सार्वजनिक  क्षेत्रों  द्वारा  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रपुंज  औषधों  के  निर्माण  के  लिए  आरक्षण  की

 मान  नीति  को  काफी  सीमा  तक  जारी  रखने  का  निर्णय  लिया  गया  हस  समय  पेंसलिन  और

 पोलियो  वेक्‍्सीन  सहित  17  प्रपुंज  औषध  केवल  साबंजनिक  क्ष  त्रीय  एककों  द्वारा  उत्पादन  के  लिए
 आरक्षित  पेंसिलिन  की  अपेक्षाओं  की  प्रायोजनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विद्यमान  सार्वजनिक

 क्षेत्रीय  एककों  में  भ्रधिक  विकसित  प्रौद्योगिकी  की  अधिष्ठापन  के  साथ  पेंसिलिन  की  क्षमता  को

 विस्तृत  करने  का  निर्णय  किया  गया  तथापि  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  इन  उपमाओं  के
 साथ  भी  सावंजनिक  क्षंत्रीय  एकक  अपने  आप  देश  में  इन  दो  मूल  एवं  अनिवार्य  ओषधों  की  सम्पूर्ण
 अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  होंगे  ।  637  एम०  एम०  यू०  की  विद्यमान  श्यापित

 जिसमें  सार्वजनिक  मे ं390  एम०  एम०  यू०  भौ  शामिल  की  तुलना  में  1989-

 90  में  वैंसिलिन  की  मांग  के  बढ़  कर  2470  एम०  एम०  यू०  तक  होने  का  अनुमान  इस
 प्रकार  योजनावधि  के  अन्त  तक  इस  महत्वपूर्ण  औषध  को  मांग  एवं  उत्पादन  में  वर्तमान  अन्तर

 के  और  अधिक  होने  की  सम्भावना  यदि  हसे  कम  करने  के  लिए  सुधारात्मक  उपाय  न  किए

 गए  ।  इस  समय  इस  अनिवायें  औषध  की  अपेक्षाश्रों  को  पूरा  करने  के  लिए  आयातों  का  सहारा  भी

 लिया  जाता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  काफी  सीमा  तक  विदेक्षी  मुद्रा  बाहर  जाती  ब्च  1985-

 86  में  यह  बहिगंमन  24  करोड़  रुपए  का  इसी  प्रकार  पोलियो  जो  सरकार  के

 इम्युनिजेशन  कार्यक्रम  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  निवेश  का  अभी  देश  में  उत्पादन  किया  जाता

 महाराष्ट्र  सरकार  के  उपक्रम  मे०  हाफकिन  द्वारा  10  मिलियम  ख्राकों  की  क्षमता  स्थापित
 की  जा  रही  है  ।  विस्तृत  दम्युनिजेशन  कार्यक्रम  की  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  लेते  हुए  1989-

 90  की  मांग  80  मिलियन  खुराक  अनुमानित  है  ।  पैंसिलिन  तथा  पोलियो  वेक्सीन  के  लिए  सृजित
 सथा  1989-90  की  मांग  में  अन्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  दो  महत्वपूर्ण  उत्पादों  में

 आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की  आवद्यकता  हेतु  सभी  क्षंत्रों  द्वारा  इन  दो  उत्पादों  के  उत्पादन  की

 अनुभेष  करते  का  निर्णय  लिया  गया  इन  अनिवार्य  औषधों  की  मांग  को  उस  समय  तक

 आवातों  के  माध्यम  से  भी  पूरा  किया  जाता  रहेगा  जब  तक  कि  स्वदेशी  उत्पादन  उस  स्तर  तक

 नहीं  पहुंचता  जहां  पर  आयात  अनावश्यक  हो  तथापि  इस  समय  सार्वजनिक  क्षत्र  के  लिए
 आरक्षित  15  अन्य  प्रपुंज  औषध  इसी  प्रकार  आरक्षित  रहेंगे  ?  2)

 6.4  डो०्जी०टी०डो०  रजिस्ट्रेशन

 डो०जी०टी०डी०  पंजीकरण  के  मानदण्डों  को  सन्तुष्ट  करने  वाले  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में
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 गर  फेरा  और  गैर  एम०आर०्टी०पी०  कंपनियों  क ेलिए  डी०जी  ८टी०डी०  पंजीकरण  उपलब्ध  होना

 6.5.  लाइसेंसमुक्त  करना

 लाइसेंसमुक्ति  की
 योजना  को  पहले  ही  14  प्रपुंज  औषधों  पर  लागू  कर  दिया  गया  है  ,

 जिसमें  सभी  कैंसर  निरोधी  स्वदेशी  अनुसंघान  के  माध्यम  से  विकसित  सभी  नये  प्रपुंज
 ओऔषधों  तथा  संबद्ध  फार्मूलेशनों  के  साथ-साथ  दो  औषध  मध्ववर्ती  सम्मिलित  योजना  निम्न

 मानदष्ड  की  शर्ते  पर  प्रभावी  रूप  से  विस्तृत  की  जाएगी  :--

 प्रपुज  भौषध  जिनका  आयात  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  अनुमेय  है  ।

 ओषध  जिनका  उत्पादन  संगठित  क्षेत्र  में  तीन  अथवा  कम  उत्पादकों  तक  सीमित

 है  ।

 प्रपुंञज  औषक  जिनके  फार्मू  लेशन  अनिवार्य  एवं  बृहत्‌  खपत  प्रकृति  वाले  हैं  ।

 लाइससमुक्त  प्रपुंज  औषधों  से  संबद्ध  फार्मूलेशन  एवं  औषध  मध्यवर्ती  ।

 नए  जा  देश  में  प्रयोग  के  लिए  अनुमेय  की  जायेगी  तथा  जिनमें  सा्यजनिक  एवं
 लघ्‌  क्षत्र  के लिए  आरक्षित  प्रपुंज  औषध  सम्मिलित  नहीं  को  छोड़कर  लाइसेंस  मुक्ति  की
 योजना  केवल  गेर  फेरा  एवं  गेर  एम०आर०टी०पी०  कंपनियों  के  लिए  उपलब्ध  होगी  ।

 लाइसेंसमुक्ति  की  योजना  के  अन्तर्गत  स्थापित  की  जाने  वाली  क्षमताएं  उत्पादन  के
 अधिक  पैमानों  के  अनुसार  होगी  ।

 6.6  गई  पह्रोषधों  को  प्रोत्साहन

 नई  प्ररुंज  औषधों  पर  आधारित  फार्मूलेशनों  को  देश  में  प्रचालित  करने  के  लिए  ओषध
 नियंत्रक  का  अनुभोदत  अजित  है  ।  उवाजित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  नई  ओषधों
 की  एवं  प्रभाव  स्थापित  करने  के  विस्तृत  जानकारी  उपलब्ध  करनी  पड़ती  इस
 जानकारी  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पशु्रों  पर  जहरीलेतन  के  औषध  विशान  अध्ययन
 तथा  भारतीय  परिस्थितियों  में  नैदानिक  परीक्षणों  के  परिणाम  जिसमें  कई  साल  लग  सकते  हैं

 सम्मिलित होते चाहिए । एक बार कोई फर्म अनुमोदन श्राप्त कर तो उस औषध के सम्बन्ध मे अन्य फर्पों द्वारा फिर अनुवोदत प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं देश मे नए जोषधों के प्रबालन को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से सभी नए प्रपुंज औषधों एवं संबद्ध फार्मलेश्नों को सेंस मुक्ति की योजना के अन्तगेंल लाया यदि नई ओऔषध के प्रथालन के लिए अनुभोदन किसी एम०आरण०टी०पी० अथवा फेरा कंपनी द्वारा किए गए नैदानिक परीक्षणों पर आधारित हूो तो ऐसी कंपनी इस प्रकार को नई प्रपुज ओऔषध एवं संबद्ध फार्मूलेशनों के सम्बन्ध 24



 $  1908  मौखिक  उत्तर

 में  सी  लाइसेंस  मुक्ति  को योजना  का  लाभ  उठा  सकती  इस  प्रकार  के  मामलों  में  एम०आर०
 टी०पी०  अधिनियम  की  धारा  १2  क  के  अन्तगंत  छूट  भी  प्राप्त

 6.7  चरराबद्ध  मिर्माण  कार्यक्रम

 लागत  प्रभावी  स्वद्रेशीकरण  के  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  तथा  यह  सुनिष्तिचत  करने  के

 लिए  कि  प्रपुंज  औषधों  का  उत्पादन  केवल  पटवर्ती  मध्यवर्तियों  के  प्रक्रियान्‍्वयन  तक  ही  सीमित  न

 एक  चरणबढ़  निर्माण  कार्यक्रम  की  प्रणाली  आरम्म  करने  का  निर्णय  लिया
 गया  यह  सभी  निर्माताओं  तथा  सभी  प्रकार  के  औद्योगिक  अनुमोदनों  डी०
 के  साथ  पंजीकरण  तथा  लाइसेंसमुक्ति  की  योजना  के  पर  लागू  होगा  ।  जहां
 पर  आयात  अंछ  उत्पादन  के  मूल्य  का  20  प्रतिशत  या  अधिक  प्रपुंज  औषध  निर्माताओं  रे  लिए
 आयात  लाहसेंस  केवल  अनुमोदित  पी०एम०पी०  के  अनुसार  ही  प्रदान  किए  जाएंगे  जिनमें  उत्पाद
 मूल्य  प्रतिशत  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  प्राष्य  स्वदेशीकरण  निदिष्ट  किया  विदेशी  मुद्रा  के
 उचित  शैंडों  दर  सहित  उत्पादन  के  स्वदेशी  संसाधन  लागत  के  अनुसार  पी०एम०पी०  की
 हायेता  की  जांच  की  जाएगी  |  प्रपुंज  औषधों  का  निर्माण  करने  वाली  सभी  कंपनियों  द्वारा  रसायन
 एवं  पेट्रोरसायन  विभाग  को  अपने  पी०एम०पी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जाने  अपेक्षित  तथा
 विद्यमान  कंपनियों  को  अपने  मूल  मालिकों  अथवा  उनकी  संबद्ध  कंपनियों  से  औषध  मध्यवर्तियों
 अथवा  अन्य  कच्चे  माल  का  आयात  करती  से  अपेक्षा  की  जाएगी  कि  वे  ऐसे  आदान  प्रदान  के
 विवरण  इस  प्रकार  के  आयात  किए  जाने  के  एक  माह  के  भीतर  सरकार  को  सूचित

 6.8.  ब्राड-वेंडिग

 निर्माण  में  अधिक  लचौलापन  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  संयंत्र  डिजाइन  प्रक्रिया  एवं
 दन  सुविधाओं  जैसे  तकनीकी  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ब्राडवैंडिंग  का  विस्तार  भेषजीय
 उद्योग  तक  किया  आरम्भ  में  प्रपुंज  ओषधों  3)  को  प्रोड  वैंडिग  के  अन्तर्गत  लाया
 जाएगा  ।  प्रपुंज  औषधों  से  भिन्न  उत्पादों  को  निम्न  श्रेणियों  में  ब्राड  बैंड  किया  जाएगा  :---

 अनुवंध  3  में  प्रपुंज  औषधों  पर  आधारित  फार्मलेशन  ।

 वेंडेज  इत्णादि  जेसे  संजिकल  अनुषंगी  ।

 शीरा  एवं  वेक्सीन  ।

 सभी  प्रकार  के  डायर्नेस्टिक  ।

 ($)  एलर्जिन  ।

 (a)  ट्रांसफ्यूजन  एवं  साल्यूशन  ।

 व्राड  वेडिंग  की  सुविधा  केषल  उन  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  होगी  जो  देश  में  प्रयोग
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 हेतु  औषध  नियंत्रक  द्वारा  अनुमोदित  स्वदेशी  उत्पादन  के  संगठत  क्षत्र  की

 कंपनियों  को  केवल  उनके  लिए  अनुमेय  मदों  के  सम्बन्ध  में  व्राड  वेडिंग  अनुमेय  होगी  ।

 इसके  लिए  अपनाई  जाने  वाली  पद्धति  ही  होगी  जैसी  औद्योगिक  विकास  विभाग  की
 दिनांक  26-9-1986  की  प्रेस  विज्ञप्ति  (33.1986  में  निर्धारित  की  गई  ब्राड़  वेंडिग
 की  योजना  पर  भी  उस्हें  निर्धारित  शर्तें  लागू  होंगी  ।

 6.9.  निर्यात  उत्पादन

 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  सभी  कंपनियों  को  अपनी  विद्यमान  सुविधाओं  से  किसी  भी  उत्पाद
 का  उत्पादन  करने  के  लिए  पूर्ण  लचीलापन  प्रदान  होगा  ।  उन्हें  केवल  ऐसे  उत्पादन  एवं  निर्यात  के
 विवरण  सरकार  को  सूचित  करने  अपेक्षित  होंगे  ।

 6.10  संशोधित  पग्रनुपातिक  सामदण्ड

 देश  में  प्रपुंज  औषधों  के  उच्च  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  प्रपुंज  औषधों  के
 उत्पादन  के  फंक्टरी  वाह्य  मल्य  तथा  फार्मूलेशनों  के  मध्य  आनुपातिक  मानदण्ड  संशोधित  किए  गए

 हैं  ।  आनुपातिक  मानदंड  कंपनी  के  आकार  से  संबद्ध  होगा  जिसका  प्रपुंज  औषधों  के  उत्पादन  में
 निवेश  करने  तथा  प्रौद्योगिकी  के  विकास/प्राप्ति  में  उसको  क्षमता  के  साथ  संबद्ध  फेरा  कंपनियों
 के  लिए  आनुपातिक  मानदंड  अब  1:4  अन्य  कंपनियों  के लिए  आनुपातिक  मानदंड  निम्न

 प्रकार  प्रपुंज  ओषधों  एवं  फार्मूलेशनों  के  फैक्टरी  वाह्य  मूल्य  से  संबद्ध  द्वोंगे  :--

 क्रमशः

 प्रपुंज  औषधों  एवं  फार्मूलेशनों  भ्रानुपातिक  मानदंड
 का  फैक्टरी  वाह्म  मूल्य

 1.  10  करोड़  रुपए  तक  1:10

 2.  10  करोड़  रुपए  से  अधिक  तथा

 25  करोड़  रुपए  तक  उत्पादन  के  लिए  1:7

 3.  25  करोड़  रुपए  से  अधिक  उत्पादन  के  लिए  1:5

 आनुपातिक  मानदण्डों  का  आकलन  करते  समय  निम्न  क्रियाकलापों  को  छोड़ना  जारी

 रहेगा  :--

 ओषध  मध्यवर्ती  ।

 खाली  हाई  जिलेटिन  कैप्सूल  ।

 सर्जिकल
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 शीरा  एवं  वेक्शीत  ।

 (&)  सभी  प्रकार  के  डायेर्मोस्टिक  ।

 एलथिन  ।

 ट्रासफ्यूजन  साल्यूशन  ।

 संगठित  क्षेत्र  की  कंपनियों  द्वारा  एक  उत्पादन  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करना  अपेक्षित  जिसमें

 नए  ओषधों  का  उत्पादन  सम्मिलित  ताकि  वे  3  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  नए  आनुपातिक
 दषण्डों  को  प्राप्त  कर  सके  ।  जब  ओर  जैसे  एक  कंपनी  एक  श्रेणी  से  दूसरी  श्रेणी  में  प्रवेश

 उसे  नये  आनुपातिक  मानदण्ड  प्राप्त  करने  के  लिए  3  वर्ष  का  समय  दिया

 देश  में  प्रपुंज  औषधों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  संगठित  क्षेत्र  में  सभी

 कंपनियों  की  कुल  फार्मूलेशन  विक्री  स्वदेशी  रूप  से  उत्पादित  प्रपुंज  ओषधों  तथा  आयातित  प्रपुँज
 ओषधों  के  मूल्य  के  मध्य  2:1  के  अनुपात  पर  आधारित  रहनी  जारी  रहेगी  ।

 6.11  गैर  संबद्ध  फार्मूलेटरों  को  प्रपुंज  औषधों  को  भ्ापू्ति

 फेरा  एवं  एम०आरण०टी०पी०  कंपनियां  प्रपुंज  औषध  उत्पादन  का  50  प्रतिशत  गैर  संबद्ध

 फार्मूलेटरों  एवं  प्रन्य  कंपनियों  जिनमें  सार्वजनिक  क्षेत्र  सम्मिलित  है  तथा  प्रपुज  ओऔषध  उत्पा

 दन  का  30  प्रतिशत  गेर  संबद्ध  फार्मूलेटरों  को  सप्लाई  करना  जारी

 एवं  विकास  जानकारी  का  आयात

 अनुसंघान  एवं  विकास  को  नीति  में  प्रस्तावित  विभिन्‍न  उपायों  से  प्रोत्साहन  प्राप्त  होगा
 जैसे  जो  कंपनियां  नैदानिक  परीक्षण  करती  हैं  तथा  नए  ओषधों  के  प्रचालन  के  लिए
 ओषध  नियंत्रक  का  अनुमोदन  प्राप्त  करती  उन  पर  लाइसेंसमुक्ति  के  विस्तार  |  तथापि

 जहां  भी  आवश्यक  पात्रता  के  आधार  पर  जानकारी  के  आयात  के  पक्ष  में  विचार  किया

 जाता  रहेगा  ।

 6.13  उत्पादन  का  नियमन

 एक  से  दो  दशकों  वाले  औद्योगिक  अनुमोदनों  के  आधार  पर  अहुसंखयक  फार्मूलेशनों  का
 डत्पादन  किया  जा  रहा  है  जिनकी  वैधता  को  चुनौती  दी  जा  रही  यह  दावा  किया  जा  रहा  है
 कि  इनमें  से  अधिकांश  औषधों  औद्योगिक  एवं  मधिनियम
 की  धारा  10  के  अन्तगंत  जारी  पंजीकरण  प्रमाणपत्रों  के  भ्रन्तगंत  आते  उस  समय  प्रचलित
 पद्धति  के  अनुसार  इन  प्रमाणपत्रों  में  अलग-अलग  मद  तथा  क्षमताओं  का  जिक्र  नहीं  किया  गया
 बल्कि  केवल  ओषध्नों  एवं  भेषजों  के  अनुमेय  उत्पादन  का  उल्लेख  एक  अन्य  मुद्य  श्रेणी  में  वे
 मद  हैं  जिनके  1960  तथा  1970  के  दशमों  में  क्राई०डी०भार०  अधिनियम  की  धारा  298  के
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 अन्तगंत  जारी  जिसमें  कुछ  शर्तों  पर  भौद्योगिक  लाइसेंस  से  छूट  की  धोषणा  की  गई
 के  अन्तर्गत  होने  का  दावा  किया  गया  छूट  प्रदान  करने  की  एक  या  अधिक  शर्तों

 के  पूरा  न  होने  के कारण  अनेक  मामलों  में  सी०ओ०वी०  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  जा  सके  |  इस
 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अधिकतर  मामलों  में  उल्लंघन  तकनीकी  है  तथा  उत्पादों  को
 डाब्टरी  व्यवसाय  द्वारा  स्वीकृत  कर  लिया  गया  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  सभी  फार्मूलेशनों
 तथा  सजिकल  एड्स  के  उत्पादन  को  नियमित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 6.14  क्षमता  का  पृथ्ठांकम

 सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  घोषित  क्षमताओं  के  पृष्ठांकन  तथा  उपकरणा  के

 स्थापन/आधुनिकीक  रणा/पुनरोद्धार  के  परिणामस्वरूप  अतिरिक्त  क्षमताभों  को  स्वीकार  करने  के

 सम्बन्ध  में  औद्योगिक  नीतियां  भेषज  उद्योग  पर  लागू  होगी  ।

 भाग  7--  शुल्क  सुव्यवस्थोकरण

 7.1  आयात  एवं  उत्पाद  शुल्क  को  घटाकर  यथा  सम्भव  न्यूनतम  स्तर  पर  लाने  तथा

 प्रपु  ज  श्रौषधों  पर  संचित  शुल्क  निवेशों  एवं  ओषध  मध्यवर्तियों  से  अधिक  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  बन  ए  गये  उचित  वित्तीय  नीति  उपायों  द्वारा  भी  लाइसेंसिंग  एवं  मुल्य  निर्धारण  नीतियों
 के  क्षेत्र  में  उपायों  की  प्रतिपूर्ति  की  जाएगी  ।  शुल्क  सुव्यवस्थीकरण  का  उद्देश्य  प्रपुज  औषधों  एवं
 उच्च  स्तरीय  फार्मू  नशनों  के  लागत  दक्ष  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करना  है  ।

 भाग  एवं  उच्योग  मंत्रालयों  में  समस्वय

 8.1  भेषज  क्षेत्र  में  स्वास्थ्य  नीतियों  तथा  औद्योगिक  नीतियों  में  बेहतर  एकीकरण  प्राप्त
 करने  को  दृष्टि  से  उद्योग  रसायन  एवं  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  एक  अंतः  मंत्रालय  स्थायी
 समिति  गढित  की  जायेगी  जिसके  सदस्य  स्वास्थ्य  मंत्रालय  तथा  अन्य  संबद्ध  विभागों  एवं
 एजेंसियों  के  अधिकारी  समिति  नये  उपायों  तथा  प्रन्य  संबद्ध  निर्णयों  के  कार्यान्वयन
 पर  निगरानी  ज॑से  कि  राष्ट्रीय  फार्मूलेटरी  में  गुणवत्ता  नियंत्रण  लागू  करने  के
 लिये  संस्थानात्मक  एवं  सांविधिक  व्यवस्थाओं  को  सुदृढ़  मेडीकल  एवं  पैरामेडीकल  कामिकों
 के  लिये  औषधों  को  सुरक्षा  एवं  प्रभावोत्यादकता  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  का  ओऔषध
 पंजीकरण  का  फार्मूलेशनों  का  सुब्यवस्थीकरण  तथा  प्रतिकूल  प्रतिक्रियाओं  की
 निगरानी  ।

 साथ

 9.1  इन  उपायों  के  कार्यान्वयन  एवं  मानदण्डों  की  समीक्षा  पंचवर्षीय  योजना  के
 मंत  में  की  जायेगी  ।  कार्यान्वयन  की  प्रगति  तथा  समय-समय  पर  प्रकट  होने  वाली  प्रवृत्तियों  का
 पता  लगाने  के  लिये  अल्प  अंतरालों  पर  मूल्यांकन  किया

 28
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 उद्योग  नीति--स रका  र  का

 प्रेत  नोट  दिनांक  2  1973

 >८  ><  x  x  x  ><

 ओषध  ओर  भेषज

 फेरा  श्रौषध  कंपनियों  के  लिए

 मौखिक  उत्तर

 6.1

 निम्नलिखित  प्रपुज  क्रमिक  निर्माण  कार्यक्रम  के  अध्याघीन  तथा  उन  पर

 रित  प्रपुज  ओषध  खपत  निर्माण  के  सभी  स्रोतों  से  फार्मूलेशनों  के  समग्र

 खपत  के  1:4  के  अनुपात  में  ।

 1.  रिफाम्पीसित  ।

 2.  वीरापामिल

 3.  सिफेलेक्सिन

 4...  पेन्टोथीनेट

 5.  बेसीट्रेसित

 6.  नियोमाइसिन

 7.  सिफेलोरिडीत|

 8.  एलकेलोइड्स  इरणोट  के

 9.  थियोपेन्टोन

 10.  प्रोपोक्‍्सीफिनाजोन

 11.  पाइरेन्टल  पामोएट

 12.  नोरीथीस्टीरोन

 13.  ओकक्‍्सीथाजाइन

 14.  पेन्टाजोकेन

 15.  नोरगेस्ट्रोल

 16.  डिपाइराडीमोल
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 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 टोलनाफ्टेट

 ट्रिफ्लेतोडाइन

 नेप्रोक्सेन

 नेलीडिक्सिक  एसिड

 क्लोरफ़ोमा  जाइन

 कलो  रफिनिरामाइन

 बेटामेथाजोन

 क्लोरमफंनीकोल

 विटामिन  ए

 डिगोक्सिन

 डेपसोन

 एलुपुरिनोल

 विटामिन  बी  12

 प्रेडनीसोलोन

 बारालगन  कीटोन

 इन्सुलिन

 प्रिमाक्यीन

 अमोडियाक्वीन

 क्सोफाजा मा  इन

 टेट्रामिसोल

 फ्रेमाइसिटिन

 साइक्लोफोस्फामाइड

 मेपाक्ाइन

 फिनाइल  इफीरीन

 ओकक्‍्सीटोक्सिन

 विटामिन  पी

 गराइड

 24  1987
 जनता
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 66.

 प्रिनिलेमाइन  लेक्टेट

 थियोरिडाजाइन

 फिनोलथियाजाइन

 पेनिसिलिन

 मेनस  रीन  हा  इड्रोकलो

 अमीनोग्लुटीयीमिड

 सिनारिजाइन

 बीकेम्पीसिलिन

 केपटोप्रिल

 प्राजीबवेन्टल

 टोब्रामिसिन

 टिमोलोल

 केफेजोलाइन  सोडियम

 एटीनोलोन

 निभुस्टीन

 पाइरिथिलडोन

 आइसोसो  रबिडीमोनोट्रेट

 कोई  ऐसी  नई  औषध  जिसके  लिए  वे  क्लीनिकलस  परीक्षण  किए  और  ओषध  नियंत्रक
 का  अनुमोदन  प्राप्त  किया  ।

 पोलियो  वेक्सीन

 मीजल्स  वेक्सीन

 गेर  फेरा  एम०आरण०टी०पी०  कंपनियों  के  लिए  वर्तमान  परिभाषा  जारी
 सभी  प्रपुज  ओऔषधों  तथा  फार्मूलेशन  उत्वादत  के  आधार  पर  लागू  अनुपात  मानदण्डों  के  अध्यधीन

 वुथा  सरकारी  ओर  लघु  उद्योग  क्षत्रों  के  लिए  आरक्षण  के  अध्यधीन  ।

 1.

 6.3

 सरकारी  क्षेश  के  लिए  भारलित  प्रपुंण  श्रौषधों  की  तृची

 स्ट्रेप्टोमाइसिन

 टेट्रासाइक्लीन 2.

 31
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 ७०

 ४५४७

 +

 ७

 जेन्टामाइसिन

 सल्फागुनिडाइन

 सल्फाडिमिडाइन

 सल्फामेथोक्सीन  पाहरीडाजाइन

 सल्फाडिमिथोक्सा इन
 विटामिन

 विटामिन

 फोलिक  एसिड

 क्वीनीन

 एनलजिन

 फिनोवा  रविटोन

 मोरफिन

 टिप्पणी  ज  औषधों  में  लक्षण  एस्टर्स  तथा  यदि  कोई  शामिल  होंगे  ।

 समूह

 6,8

 ब्रांड  रेजिंग  के  अन्तगंत  आने  वाली  प्रपुंज  ओषधों  के  वर्ग  ।

 »  सभी  प्रकार  की  पेंसिलिन

 «  ग्रीसफूलबिन  रिफास्पीसिन

 «  फ्लोरमफेनिकोल  ओर  इसके  अर्थात्‌  एल-बेस

 पोटाशियम  पेंसिलिन  जी  से  6  एसीए  और  7  एडासीए
 «  अमोक्‍क्सीसिलिन  आदि  की  तरह  के  सेमी  सिंथेटिक  पेंसिलिन
 .  सभी  प्रकार  के  सिफ्लोस्फोरिन्स

 2

 3

 4.

 5

 6

 7  .  सरकारी  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  से  भिन्‍न  सल्‍्फा  औषधी  में  (8)  निम्नलिखित  सहित
 स्टीराएडस  एवं  हारमीम्स  +

 इथीनाइल

 नोरथीस्टी  प्रोगेस्टीरोन
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 9,  हाइड्रोक्सीयाइल
 निकोटिनेट  और  सिन्येटिक  कैफीन

 10.  फेसोवा  रविटोन  से  भिन्‍न  सभी  बारबिट्रेटस
 11.  आइसोप्रोपाइलेस्टीपाहरीन

 कक्‍्लोरप्रोभाभाइन

 प्रोक्लो  ररोपिराजाइन
 प्रोमियाजाइन

 ट्रिफलुपिराजाइनਂ

 ट्रिफल्युफ्रोमाजा इन

 12,  क्लोरोक्वीन  अमोडियाक्धीन

 ओक्सीफिनबुटाजोन

 फिना  इलबुटो  जो  न

 13.  डिफेनहाइइ  माइन

 इड़ामा  इन

 हाइड्रोक्लो  रोथियाजाइड
 साइक्लोपेनटेजाइड
 आर  जपिक  जिस  पक ह ै8  66  ७३  हरी  है  है
 मेफेनिसित

 20.  टालबुटामाइड
 कलोरप्रामामा इड

 एसिटाजोक्तामाइड
 च्यिावि्रिजोल ई  ३३

 22.  डाएजोपाम

 क्लो  रडियाजीफोक्सा इड
 ओक्साजीफाम

 निद्राजोफाम
 लोराजोफाम

 33



 मौखिक  उत्तर

 34

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 24  1987

 .  फिनिरामाइड

 बलो  रफिनि  रामाइन

 इब्युपोफिन
 कीटोप्रोफिन

 फल्युरविप्रोफेन
 नेप्रोक्सेन

 सालबुटामोल

 टरबुटालाइन

 फुराजोलिडाइन

 निद्रोफुराटोइन

 निट्रोफुराजोन

 क्लोरसा  हकली  जा  इन
 साइक्लीजाइन

 भेक्‍्लोजाइन  न

 डाइथाइल  कार्वमाजाइन  सिद्रेट

 प्रोप्रोनोलोल

 एटीनोलोल

 मेट्रोप्रोलोल
 मोक्‍सप्रीनोलोल
 पिनडोलोल

 मेवेन्डाजोल
 थियावेन्डा जोल
 बेनबेन्डाजोल

 वनस्पति  सामग्री  के  सत्त  से  प्राप्त  ओषधें  जैसे  हाइसोीमीन
 विनक्रिस्टिन

 बूलीन  आदि  ।

 इन्सुलिन  से  भिन्न  प्राणी  मूल  को  जैसे  कि  लीवर  ०
 इम्युनोग्लोबुलिन  आदि  ।

 औषधों  में  लवण  एस्टर्स  और  यदि  कोई  शामिल
 होंगे  ।

 ह
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 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  आपकी  पालिसी  के  कारण  दुकानों  में  दवाएं  नहीं  हैं
 ओर  मरीज  दवाखानों  में  मर  रहे

 दिल्ली  बन्द  करेंगे  और  आपका  मुंह  भी  बंद  कराएंगे  हम  ।

 थी  बालकथि  वैरागी  :  अध्यक्ष  इनका  कोई  कसूर  नहीं  ये  अभी  भी  यही  समझ

 रहे  हैं  कि  ये  बोट-क्लब  में  खड़े  हुये  हैं  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  में  उत्तर  दिया  है  उसके

 बारे  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  दवाओं  के  दाप  ने  घटने  के  क्‍या  कारण  हैं  ओर  आपकी  प्राइस  कण्ट्रोल
 पालिसी  कब  निकलने  वाली

 जनुवाद  ]

 थी  प्रार०  के०  जयबरा  सिह  :  मैंने  भाग  में  उत्तर  दे  दिया  है  कि  औषध  मूल्य  नियंत्रण
 आदेश  पी०  सी०  अभी  तक  लांगू  नहीं  किया  गया  यह  केवल  श्रेणी  दो  के  वर्गीकरण

 कि  समिति  अपनी  रिपोर्ट  तीन  माह  में  दे  देगी  ।  परन्तु  यह  अधिक  समय  लेगी  ।  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने

 के  बाद  डी०  पी०  सी०  ओ०  को  लागू  किया  ज॑से  ही  डी०  पी०  सी०  ओ०  लागू  हो
 जायेगा  तो  संशोधित  मूल्यों  की  घोषणा  की  जायेगी  ।  मूल्यों  में  न  तो  वृद्धि  है  और  न  ही
 कमी  है  ।

 थी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मंत्री  आपकी  पालिसी  के  कारण  ही  दुकानों  पर  दवा  नहीं
 मिल  रही  हैं  ओर  एसेंए्यल  दवाएं  भी  नहीं  मिल  रही  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जड़ी-बूटियों  का  इस्तेमाल  करो  ।

 पी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कितने  साल  के  बाद  आप  अनाउंस  करेंगे  ?

 ]

 चूंकि  नये  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  को  घोषणा  अभी  नहीं  को  गई  है  मूल्यों  में

 संशोधन  नहीं  किया  गया

 इसका  एृहुतै  कब  क्या  लोगों  के  मरने  के  बाद  इसका  मुहूर्त  निकलेगा  ।  क्‍योंकि

 कुछ  दवाएं  आप  सरकारी  कारखाने  में  सीधे  बनाना  चाहते  हैं  इसलिये  प्र।इवेट  कारश्ाने  वाले  उन

 :  35
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 दवाओं  को  नहीं  बना  रहे  हैं  जिसके  कारण  दवाओं  का  अभाव  बाजार  में  पैदा  हो  गया  इसलिये
 आप  बताइये  कि  इस  पालिसी  पर  आप  कब  अमल  करेंगे  ?

 [  भ्रगुवाव  ]

 भी  श्रार०  के०  जयचन्त  सिह  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  कई  कारणों  की  वजह  हसमें

 कुछ  और  महीनों  का  समय  लग  वर्गीकरण  के  पूरा  होते  ही  नये  औषध  मूल्य  नियंत्रण
 आदेश  लागू  हो  जायेंगे  ।  जब  एक  बार  यह  लागू  हो  जायेगा  तो  फिर  मूल्यों  के मामले  पर  निर्णय  किया
 जायेगा  ।

 आओीमतो  किशोरो  सिह  :  उत्तर  में  हमें  एक  19  पृष्ठों  वाली  पुस्तिका  दी  गयी  इसको

 पढ़ने  के  लिये  हमें  समय  को  आवश्यकता  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  इस  पर  आधे
 की  चर्चा  की  अनुमद्धि  दी

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  मेरे  सहयोगी  ने  घोषणा  की  है  कि  अभी  तक  हमने
 इस  ओषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  को  लागू  नहीं  किया  केवल  अधिसूचना  के  बाद  ही  हम  मूल्यों
 की  घोषणा  करेंगे  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आधे  घंटे  की  चर्चा  के  बारे  में  प्रश्न  का  निर्णय  मैं  करूंगा  ।  अब  श्रो

 बसुदेव  आचार्य  बोलेंगे  ।

 झ्ोसतो  किशोरी  सिह  :  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहती  हूं  ।

 श्री  बसुदेव  श्राचायं  :  वर्ष  1978  में  अपनायी  गयी  पूर्व  नीति  हाथी  समिति  के  प्रतिवेदन  पर

 आधारित  यद्यपि  हाथी  समिति  की  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  तो  भी  इस
 तीति  ने  बहुराष्ट्रीय  कंपनयों  की  औषध  उद्योग  में  घुसपैठ  प्रदेश  और  गतिविधियों  को  रोकने  का

 प्रयास  किया  ।  इस  नीति  ने  देश  में  स्वदेशी  औषध  उत्पादन  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  ।  इसके
 साथ  इसने  आयात  को  हतोत्साहित  किया  और  एक  ओऔषध  मूल्य  समकरण  कोष  का  निर्माण  करते

 हुये  स्वदेशी  ओषध  उत्पादन  के  विस्तार  में  प्रोत्साहन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  यह  सच  नहीं  है  इस  नई  नीति  द्वारा  अनियंत्रित  प्रौषधियों  की  संख्या  में  14  प्रतिशत  से  16

 प्रतिशत  तक  बृद्धि  करने  जिसे  संसद  की  अवहेलना  करते  हुये  शरदूकालीन  सत्र  के  बाद  भोषित

 किया  गया  था--सभी  आवश्यक  ओबषधियों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  ।

 भरी  ध्रार०  के०  जयचरदर  सिह  :  वर्ष  1975  में  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गयी  हाथी
 समिति  का  प्रतिवेदन  अब  भी  इन  विशेष  उपायों  के  लिए  आधार  ये  उपाय  इस  प्रकार

 सुब्यवस्थीक  गुणवत्ता  नियंत्रण  और  दिसम्बर  1886  में  सरकार  द्वारा  देश  में  औषध  तथा  -

 भेषज उद्योग के विकास के लिए घोषित उपाय । ये हाथी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित इससे कोई भी विचलन नहीं है । १6
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 माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कि  वर्ष  1978  वाली  पूर्व  नीति  में  भी  हाथी  समिति
 के  प्रतिवेदन  में  रखे  गये  कुछ  प्रस्तावों  को  नहीं  माना  था  |  यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रतिवेदन  था  जिसमें

 बहुत  से  सुकाव  दिये  गये  थे  ।  वर्ष  1978  में  हम  उन  सभी  सुझावों  को  लागू  नहीं  कर  सके  ।  अब

 हम  इसको  ओर  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  लागू  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।'

 बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  अधिक  लाभ  दिये  जाने  का  प्रश्न  कई  लोगों  ने  उठाया  हसके

 लिए  कुछ  स्पष्टीकरण  देने  की  आवश्यकता  वास्तव  ई०  आर०  से
 सम्बन्धित  कम्पनियों  के  लिए  पेरामीटर  का  अनुपात  1.5  से  कम  कर  के  1.4  कर  दिया  इसके

 हमने  एक  संकीर्ण  विचारधारा  अपनायी  प्रब  हम  कंपतियों  से  यह  कहने
 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  वे  मूलभूत  क्षेत्र  मे ंअधिक  उत्पादन  करें  आधारभूत  चरण  से  वे  जिस  भी

 ड्रगਂ  का  उत्पादन  करते  हैं  उनको  अब  5  फार्मूलेशनों  की बजाय  केवल  4  फार्मूलेशनਂ  के  उत्पादन

 की  प्रनुमति  दी  जायेगी  ।  इस  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  अधिक  लाभ  देने  का  प्रएन  ही  नहीं
 उठता  ।  वास्तव  में  हमने  उन  औषधियों  की  अवधि  घटा  दी  है  जिनको  कंपनियां  बना
 सकती  हैं  ।

 थी  बसुदेव  प्रायाय  :  अनियंत्रित  जिनको  संड्या  14  प्रतिशत  से  16  प्रतिशत

 कर  दी  गयी  है  की  संझया  के  बारे  में  पूछे  गये  प्रश्न  का  उत्तर  उन्होंने  नहीं  दिया  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इससे  भौषध  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  या

 श्री  श्रार०  के०  जयचन्त  सिह  :  हम  अनियंत्रित  औषधियों  के  मूल्यों  का  नियंत्रण  नहीं

 पहले  हमने  तीन  श्रेणियां  बना  रखी  थी--श्रेणी  श्रेणी  दो  और  श्रेणी  तीन  श्रेणियों  के

 अधीन  आने  वाली  औषधियों  के  मूल्यों  का  नियंत्रण  किया  जाता  श्रेणो  चार  भी  थी  परन्तु  वह
 अनिर्दिष्ट  अनियंत्रित  औषध  थी  ।  अब  नये  नीति  उपायों  श्रेणी  एक  में  वे  औषधियां  आती  हैं
 जिनका  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  उपयोग  किया  यह  सुनिश्चित  करना  सरकार

 द्वारा  समय-समय  पर  बनायी  गयी  नीति  पर  निर्भर  करता  है  कि  कौन  सी  ओषधियां  श्रेणी  एक  में

 आयेंगी  ।  क्योंकि  प्राथमिकता  उन  औषधियों  को  दी  गयी  है  जिनका  उपयोग  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य

 क्रम  के  लिए  किया  उदाहरण  के  लिये  हमें  पता  है  कि  अजकल  हमारे  देश  में  मलेरिया

 एक  समस्या  बता  हुआ  है  ।  एक  या  दो  वर्ष  के  पश्चात्‌  हम  यह  पायेंगे  कि  मलेरिया  का  उन्मूलन  कर

 दिया  गया  इस  मलेरिया  रोग  का  सामना  करने  के  लिए  उपयोग  की  जाने  वाली  सभी

 ओपषधियां  परिधि  से  बाहर  हो  इस  यह  निर्घारित  करना  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 पर  निर्भर  करता  है  कि  कौन-सी  ओऔषधियां  श्रेणी  एक  में  प्रायेंगी  ।

 जहां  तक  श्रेणी  दो  का  सम्बन्ध  जेसा  कि  मैंने  कहा  इस  पर  ध्यान  देने  और  आवश्यक

 भौषधियों  की  सूची  बनाने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  थयी  वे  अपना  प्रतिवेदन  दो  या  तीन

 महूने  में  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।

 झीसती  किशोरों  सिंह  :  मेरे  प्रशन  के  बारे  में  विचार  है
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  एक  अवसर  दिया  आपने  पूछा  था  कि  क्‍या
 आधे  घंटे  की  चर्चा  होगी  या  नहीं  और  वह  अपना  प्रश्न  करते  हुये  मैंने  आपको  नहीं  रोका  था  ।

 भरी  विभेश  गोस्वासी  :  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  मिल  गयी  है  कि  नये

 वर्गीकरण  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  पूर्णतया  रखी  जाने  वाली  कुछ  औषधियों  को

 अब  विदेशी  कंपनियों  को  भी  बनाने  की  छूट  दे  दी  गयी  है--उदाहूरण  के  तोर  पर  पैंसीलीन---जिसके
 परिणामस्वरूप  आई०  डी०  पी०  एल०  जैसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बंद  का  सामना  करना
 पड़ेगा  ?  मैं  समझता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  ने सरकार  के  सामने  यह  मुद्दा  उठाया

 इसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  जहां  तक  पंसीलीन  का  सम्बन्ध  फिलहाल  हम  अपनी
 आवश्यकताओं  का  सिर्फ  30  प्रतिशत  उत्पादन  कर  रहे  बाकी  70  प्रतिशत  आवश्यकताओं  का

 हम  आयात  कर  रहे  इसलिए  हमने  पेंसीलीन  के  सम्बन्ध  में  निजी  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादन  की

 नीति  को  उदार  बना  दिया  है  ।

 पेट्रोलियम  पदा्ों  की  जांच  के  लिए  भारतीय  तेल  निगम  की

 चलती  प्रयोगशालायें

 *  9.  श्रो  बनवारी  लाल  पुरोहित -+-
 हु

 झो  वो०  भोनिवास  प्रसाद  )
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह

 कया  भारतीय  तेल  निगम  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  पेट्रोलियम  पदार्थों  की  जांच  करने  के

 लिये  एक  चलती-फिरती  प्रयोगशाला  चलाई  है  ;

 यदि  तो  उन  पेट्रोल  पम्पों  आदि  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  भारतीय  तेल  निगम  ने
 पिछले  एक  महीने  के  दोरान  छापे  मारे  हैं  ;

 दिल्ली  में  ऐसे  पेट्रोल  पम्पों  के  विरुद्ध  कारंवाई  की  गई  है  ;  जिन्हें  मिलावटी  पेट्रोलियम
 पदार्थों  की  बिक्री  करते  पाया  गया  ;

 क्‍या  सरकार  अन्य  नगरों  में  भी  ऐसी  चलती-फिरती  प्रयोगशालायें  चलाने  का  विधार
 और

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  पौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  श्ौर  विस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  से  इडिसन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  उत्तरो  क्षेत्र  में  पेट्रोलियम
 उत्पादों  के  परीक्षण  के  लिए  एक  चलती-फिरतो  प्रयोगशाला  बनाई  गई  है  ओर  दिल्ली  में  रखी  गई

 bs
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 है  किन्तु  इसने  अभी  तक  काम  करना  आरम्भ  नहीं  किया  है  इसलिए  हस  प्रयोगशाला  की  रिपोर्टों

 पर  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 और  इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  ने  पूर्वी  और  पश्चिमी  क्षेत्रों  मे ंउपयोग  के  लिए

 भी  चलतो-फिरती  प्रयोगशालाएं  बनाई  है  जो  शीघ्र  ही  काम  करना  आरम्भ  कर  इस  प्रणाली

 का  विस्तार  इसके  कार्यों  से  प्राप्त  अनुभव  पर  निभेर

 झी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  पैट्रोल  भोर  डीजल  में  कैरासिन  की  मिलावट

 एक  बहुत  बड़ी  समस्या  पूरे  देश  में  किसानों  को  कैरासिन  मिल  नहीं  पाता  और  उनको  जो

 मिलावट  का  पेट्रोल  व  डीजल  मिलता  उससे  उनके  हंजन  खराब  हो  जाते  सबसे  बड़ा  इसका

 कारगर  उपाय  यही  है  कि  मिलावट  करने  वलों  को  पनिश  किया  जाये  ।  इसके  लिये  सरकार  काम

 करे  ।

 13  जनवरी  को  मोबाइल  लैबोरेटरी  का  यहां  पर  उद्घाटन  हुआ  और  आज  एक  महीना

 हो  गया  लेकिन  भ्रभी  तक  उस  मोबाइल  लंबोरेटरी  ने  काम  करना  शुरू  नहीं  किया  ।  मैं  पूछना
 चाहता  मेरा  अहम  प्रश्न  इस  पर  आप  ज्यादा  ध्यान  देंगे  क्‍या  ?  मैं  यह  भी  पूछता  चाहता  हूं
 कि  एक  लैबोरेटरी  में  कितने  आदमियों  का  यूनिट  होगा  और  रोज  कितने  सैम्पल  टैस्ट  होंग  ?  पूरे
 देश  में  इस  तरह  की  लेबोरेटरी  का  जाल  बिछाना  चाहिये  जिससे  जो  लोग  मिलावट  करते  हैं  उनको

 सजा  मिल  सके  ओर  उपभोक्ताओं  को  राहृत  मिल  इसके  लिये  आपकी  क्या  योजना  है  ?

 भी  ब्रह्मदस  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  से  सहमत  हूं  म्ौर  इस  तरह  की

 लैबोरेटरीज  का  जाल  होना  लेकिन  4  मोबाइल  लेबोरेटरीज  हम  स्थापित  कर  रहे
 जिसमें  एक  दिल्ली  में  उसमें  कुछ  केलीग्र शन  की  बात  इसके  अलावा  भौर  सिस्टम  से  भी

 हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  यह  डीजल  का  अडल्ट्रेशन  न  हो  मौर  उसके  लिये  और  बहुत  सारे  उपाय

 भी  किये  जा  रहे  हैं  जिससे  यह  समस्या  ही  खत्म  हो  जायेगी  ।

 थी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  मेरे  प्रश्न  का  कोई  उत्तर  नहीं

 भरी  नारायण  चोबे  :  कुछ  उत्तर  नहीं  धोखा  हो  धोखा  है  खाली  ।

 हरी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  ढेढ़  महीना  उद्घाटन  हुए  हो  गया  लेकिन  अभी  तक  मोबाइल
 लैबोरेटरी  का  काम  चालू  नहीं  हुआ  ।  यह  क्‍यों  नहीं  होता  है  ?  आगे  आपकी  क्या  योजना  विस्तृत
 बताइये  ?  योजना  जो  लंबोरेटरी  में  टैस्टिग  की  उसमें  कितने  आदमी  काम  करेंगे  और  दिन  भर

 i  कितने  संम्पल  टेस्ट  हो  सकेंगे  आन  दी  स्पाट  ?

 भी  ब्रह्मदतत  :  मैंने
 अर्जे

 किया  कि  अभी  हस  लंबोरेटरी  का  कैलीग्रेशन  ठोक  किया  जा  रहा
 इसकी  टैस्टिग  ठीक  इक्विपमैंट  ठीक  यह  कंलोश्रंट  किया  जा  रहा  है  ओर  जेसे  ही  यह
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 कंलीगब्र  ट  हो  जायेगा  यह  लैबोरेटरी  काम  करेगी  ।  इसके  अलावा  दूसरी  लैबोरेटरीज  हैं  जो  स्टैटिक

 मोबाइल  नहीं  उनसे  काम  किया  जाता  है|

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आदमी  कितने  काम  करते  हैं  ?

 शी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  इन्दौर  और

 यू०  पी०  में  कानपुर  वगेरह  जो  बड़ें-बड़े  शहर  वहां  भी  इस  तरह  की  लेबोरेटरी  चालू  करने  की

 आपकी  योजना  है  क्‍या  ?  यदि  तो  यह  कब  तक  करेंगे  ?

 भी  ब्रह्मशल  :  मोबाइल  लैबोरेटरी  4  क्षेत्रीय  रीजनवाहज  बाकी  स्टैटिक

 लेबारेटरीज  तो  काफी  हैं  ।

 ]

 श्री  पी०  कुलमदईवेलू  :  पैट्रोल  में  मिट्टी  के  तेल  की  मिलावट  करना  आजकल
 आम  थात  हो  गयी  सरकार  पैट्रोल  और  डीजल  के  कम  उपयोग  को  नीति  अपना  रही  है  ताकि

 राष्ट्र  को  कम  से  कम  नुकसान  साथ  इंडियन  आयल  भारत  पेट्रोलियम
 और  हिंदुस्तान  पेट्रोलियम  कंपनियां  भी  दुकानों  और  पेट्रोल  पम्पों  को  अतिरिक्त  पेट्रोलियम
 उत्पादन  माल  जारी  कर  रही  क्‍या  वे  सरकार  की  सहमति  से  अधिक  बेचने  की  इस  नीति  को
 अपना  रही  हैं  ?

 भी  ब्रह्यदस  :  सरकार  की  नीति  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  संरक्षित  रखने  को  है  लेकिन  दुकानें
 तो  व्यापारिक  प्रतिष्ठान  हैं  इसलिए  वे  तो  ज्यादा  बेचेंगी  नीति  कुशल  मशीनरी  का  इस्तेमाल
 करके  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  संरक्षित  रखने  की  है  न  कि  उनकी  मात्रा  में  कमी  करके  ।

 भी  गिरधारी  लाल  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हूं
 कि  आपकी

 जो
 स्टैटिक  लैबरेट्रिज  हैं  उसमें

 जो  इस  प्रकार  के  मिलावट  के  केसिज  देखे  जाते  हैं  उसमें
 कितने  परसंट  केसिज  ऐसे  हैं  जिनमें  मिलावट  पायी  गई  ?  साथ  हो  यह  भी  देखने  में  आया  है  कि
 ज्यादातर  केसिज  ऐसे  हैं  जिनमें  मिलावट  बतायी  नहीं  जाती  है  भौर  जितनी  भी  स्टैटिक  लेबरेट्रिज
 हैं  वह  काम  भी  ठोक  प्रकार  से  नहीं  कर  रही  हैं  और  जिन  अधिकारियों  के  पास  वह  केस  जाते  हैं
 वह  दोषी  अधिकारियों  के  साथ  मिल  जतते  इस  वजह  से  उनके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो
 पाती  है  4

 मेरा  प्रइन  यह  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर  भारत-सरकार  का  कोई  प्रधिकारी  नहीं
 होता  केबल  राज्य  सरकार  के  ही  भधिकारी  हैं  जो

 कि  डो०  एस०  ओ०  कहलाते  आपने
 राज्य  सरकार  को  इस  प्रकार  के  अधिकार  दे  रसे  हैं  कि  दोषियों

 के
 खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं

 हो  पाती  इस  कारण  आप  इस  मिलाबट  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कोई  ऐसी  मशीनरी  हैथा १९  तवार

 40



 5  1908  मौखिक  उत्तर

 करेंगे  जिससे  कि  डीजल  जर  पेट्रोल  आदि  में  मिलावट  न  हो  सके  और  मिलावट  करने  वालों  को

 सक्त  सजा  मिल  सके  ?

 ।  अहमद  :  मान्यवर  मैं  माननीय  सदस्य  की  पहली  बात  से  सहमत  हूं  ।  लेकिन  प्रश्त  यह

 है  कि  यह  केन्द्र  सरकार  और  प्रदेश  सरकार  दोनों  का  काम  इसके  साथ  ही  भ्रावश्यक  वस्तुओं
 का  वितरण  प्रदेश  सरकार  भी  करती  है  |  लेकिन  इसमें  मिलावट  न  हो  इसके  लिगरे  कैरोसीन  में  कलर

 करके  रंग  देने  को  कोशिश  कर  रहे  हैं  अर  उसका  परीक्षण  भी  किया  जा  रहा  इसके  अलावा

 हमारी  कम्पतीज  हइंस्पेक्शन  भी  करती  हैं  और  इस  काम  के  लिये  हमारे  स्टेट  की  अथारिटिज  भी

 होती  हसको  सुदृढ़  भी  किया  जा  रहा  मोबाइल  लेबरेट्रिज  स्थापित  होने  के  बाद  यह्‌
 व्यवस्था  सुदृढ़  हो  जाथेगी  ।  सबसे  अधिक  आवश्यकता  इसको  सुदृढ़  करने  की  है  ।

 ]

 झ्ाम्प्र  प्रदेश  में  डाकपरों  का  अन्य

 किया  जाना

 $  11.  झी  हजय  )
 »  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 भी  बी०  एन०  रेड्डी  ||

 आन्प्र  प्रदेश  में  60  डाकघरों  को  बंद  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 इस  प्रकार  की  कार्यवाही  से  डाक  सेवा  की  निरन्तरता  पर  किस  सीमा  तक  प्रभाव

 पड़ेषा  )

 जनता  को  डाक  सेवायें  किस  प्रकार  प्राप्त  होंगी  ;  भ्रौर

 क्‍या  ऐसा  किफायत  के  तौर  पर  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सम्तोष  सोहन  :  से  सभा  पटल  पर  एक
 विवरण  रखा  गया

 विवरण

 आमन्प्न  प्रदेश  में  1-4-1986  से  बन्द  किए  गए  डाकघरों  की  संद्या  69  इन  डाकघरों
 को  निम्नलिखित  एक  या  अधिक  कारणों  से  बन्द  किया  गया  ३--

 (1)  डाकघरों  में  किया  गया  डाक  सम्बन्धी  कार्य  अपर्याप्त  रहा  जिसमें  इनको  बनाए
 रखने  का  औचित्य  सिद्ध  नहीं  हुआ

 (2)  एक  क्षेत्र  में  ढहाकघर  दूसरे  डाकघर  से  कम  हूरी  पर  स्थित  होना

 4]
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 क्षेत्रों  में  कि०  मी  ०|से  कम  तथा  प्रामीण  क्षेत्रों  में  3 कि०  मी०  की  दूरी
 से  और  |

 (3)  शहरी  क्षेत्रों  के  सम्बस्ध  में  डाकघर[वित्तीय  दृष्टि  से  स्वयं  पर  निर्भर  न  होता  ।

 69  डाकघरों  में  से  46  डाकधर  गौण  स्तर  के  विभागीय  उप  डाकघर  थे  जिन्हें  टाउन  उप

 डाकघर  कहते  हैं  और  जिनमें  कोई  डाक  वितरण  कार्य  नहीं  था  ।  इन  डाकघरों  द्वारा  सुलभ  कराई
 जाने  वाली  काउंटर  सेवाएं  उस  क्षेत्र  में  स्थित  अन्य  डाकघरों  से  सुविधापूर्वक  सुलभ  की  जा  सकती

 शेष  23  डाकघरों  में  से  2  को  छोड़नर  सभी  डाकघर  अतिरिक्त  विभागीय  डाकघर  थे  जो

 टाउन  शहरों  में  स्थित  थे  ।  ये  डाकघर  भी  गैर-वितरण  डाकघर  थे  और  इन  ढाकघरों  से  प्रदान  की
 गई  काउंटर  सेवाएं  अन्य  निकटवर्ती  डाकघरों  में  सुलभ  दो  ग्रामीण  डाकधर  भी  भ्रतिरिक्त
 विभागीय  डाकधर  हैं  जिनमें  कोई  वितरण  कार्य  नहीं  इनके  संबंध  में  भी  इस  क्षेत्र  में  अन्य  ऐसे
 डाकघर  हैं  जिनमें  पर्याप्त  काउंटर  सुविधाएं  सुलभ  अतः  इन  डाकघरों  के  बन्द  करने  से  सेवा
 प्रस्त-व्यस्त  नहीं  हुई  है  ।

 उक्त  कारंवाई  किसी  विशेष  किफायत  अभियान  का  हिस्सा  नहीं  साधारण  प्रक्रिया  के
 न्‍्तगेत  भी  प्रत्येक  डाकघर  के  लागत  ओर  राजस्व  को  पुनरीक्षा  की  जाती  है  तथा  इसके

 फलस्वरूप  उनको  भविष्य  में  बनाए  रखने  के  लिए  भ्रौचित्य  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  वे  डाकधर
 जो  कि  कम  प्रयोग  में  आते  हैं  या  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  मामलों  में  जो  वित्तीय  दुष्टि  से  स्वावलम्बी  नहीं
 हैं  या  जिनका  भविष्य  में  बनाए  रखने  का  औतित्य  नहीं  बनता  बन्द  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 झी  भणजय  विद्वास  :  डाक  सेवा  एक  उपयोगी  सार्वजनिक  सेवा  मैंने  विवरण  को  पढ़
 लिपा  है  और  दी  गई  दलीलों  को  देख  लिया  क्योंकि  डाकधर  आर्थिक  रूप  से  आत्मनिर्भर  नहीं

 इसलिए  वे  बन्द  कर  दिए  गये  जब  डाक  सेवा  एक  उपयोगी  सार्वजनिक  सेवा  है  तो  वित्तीय

 आत्मनिर्भ रता  का  प्रश्न  नहीं  उठता  यहाँ  दी  गई  दलीलों  को  दूसरे  डाकघरों  पर  भी  लागू  किया

 जा  सकता  अगर  आप  इस  प्रकार  की  दलील  को  मानकर  चलते  हैं  तो  आपको  देश  में  कई

 डाकघरों  को  बन्द  करना  इस  प्रकार  मेरे  विचार  में  सरकार  ने  कई  उप  डाकधरों  और

 डाकघरों  को  बन्द  करने  का  एक  विशेष  निर्णय  लिया  यह  केवल  आन्ध्न  प्रदेश  में  ही  नहीं  हो

 रहा  है  ।

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  देश  में  कितने  डाकघरों  और  उप-डाकघरों  को  बन्द  किया

 जा  चुका  है  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  डाकघर  ओर  उप-डाकघर  बन्द  किए

 जायेंगे  ।

 झरी  सन्‍्तोष  सोहन  देव  :  देश  में  किसी  डाकधर  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  यह

 एक  निरन्तर  प्रतिक्रिया  जहाँ  विभाग  हवारा  चलाये  जा  रहे  डाकथर  घाटे  में  चल  रहे  हैं  या

 उनकी  सेवा  को  निकटवर्ती  डाकघर  से  जोड़ा  जा  सकता  यदि  वे  1.5  या  2  कि०  मी०  के  दायरे

 में  भाते  हैं  तो  हम  उनके  कार्यों  के नजदीकी  डाकघरों  में  मिला  इसे
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 हमारे  देश  में  1,24,356  डाकघर  हैं  और  उनमें  से लगभग  15,000  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  है  ।

 कुछ  ऐसे  क्षेत्र  है ंगहां  डाकधर  खोलने  की  आवश्यकता  है  और  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  राजनीतिक

 कारणों  से  डाकधर  खोले  गये  थे  ओर  हमें  वहां  घाटा  हो  रहा  जंसा  कि  हमें  शुल्क  बढ़ाने  को

 अनुमति  नहीं  है  किर  भी  हम  डाक  सेवा  के  लिए  231  करोड़  रुपये  को  वाधिक  आर्थिक  सहायता
 प्राप्त  कर  रहे  हम  इस  प्रकार  वेश  के  हितों  को  सुरक्षित  रखने  का  प्रयास  कर  रहे  इसके

 हमने  देश  के  भीतर  लाइसेंसशुदा  डाक  सेवाओं  को  शुरू  किया  यशपि  हमने  आन्ध्र  देश

 में  केवल  डाकघरों  को  वनद  फिर  भी  244  डाकघरों  को  लाइसेंस  दिये  हैं  यह  एफ  निरन्तर

 ब्रक्रिया  है  ओर  हमें  देश  के  हितों  ओर  परिश्रम  से  अजित  धन  की  रक्षा  करमी  है  ।  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं

 जहाँ  डाकधरों  को  बन्द  करने  की  आवश्यकता  है  श्रोर  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहाँ  नये  डाकघर  खोलने  की

 जावश्वकता  है  ।  ये  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहाँ  यह  श्रुविधा  नहीं  यह  निरन्तर  प्रक्रिया  है ओर  यह  किसी

 विशिष्ट  राज्य  के  लिए  नहीं  है  ।

 ही  भ्लय  विश्वास  :  मेरा  विशिष्ट  प्रश्त  था  आन्फ्रप्रदेश  की  तरह  देश  में  कितने  डाकघरों

 ओर  उप-डाघरों  को  बन्द  किया  जा  चुका  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  69  डाकघर  बन्द  किये  जा  चुके  हैं  और  244  खोले
 ये

 की  प्रजय  विश्वास  :  ये  केवल  आन्प्रप्रदेश  के  मैं  पूरे  देश  के  आरे  में  जानना

 चाहता  हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  केवल  आ्ध्रप्रवेश  के  बारे  में  पूछा  था|  क्या  आपको  उसका  कोई
 उत्तर  मिला  है  ?

 भरी  सम्तोष  मोहन  देव  :  पूरे  देश  में  257  डाकघर  बन्द  किए  गये  मैं  सोचता  हूं  पहले

 महाराष्ट्र  उसके  वाद  मध्यप्रदेश  और  इसी  प्रकार  पूरे  देश  में  कुछ  डाकधर  बन्द  किये  जा  रहे  हैं  ।

 अगर  आप  भाँकड़े  चाहते  हैं  तो  मैं  सदन  के  सभापटल  पर  विवरण  रक्ष  दूंगा  और  आप  इन्हें  प्राप्त
 कर  सकते  हैं  ।

 धथ्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 की  ग्रजय  विश्वास  :  उन  डाकधरों  में  कितने  कर्मचारी  काम  करते  थे  ?  उनमें  से  कितनों
 को  काम  पर  लगाया  जायेगा  और  कितनों  को  निकाला  जायेगा  ।

 शी  सभ्तोष  मोहन  देध  :  किसो  भी  कर्मचारी  को  निकाला  नहीं  गया  जब  कभी  हम
 डाकघर  बन्द  करते  हैं  तो  कमंचारियों  को  नजदोकी  डाकधर  में  या  कुछ  अन्य  डाकघरों  में  लगा

 ईया  जाता  डाकघरों  को  बन्द  करने  की  प्रक्रिया  में  कर्मचारियों  को  निकाला  नहीं  जाता  वे

 विभाग  के  स्थायी  कर्मचारी  हैं  ।
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 कारणों  के  अतिरिक्त  आर्थिक  रूप  से  आत्मनिर्भर  नहीं  बन्द  कर  दिए  जायेंगे  ।  यह  सच  है  उस

 क्षेत्र  में  डाकधर  जनता  के  कारण  नहीं  बल्कि  प्रशासनिक  कारणों  और  खामियों  के  कारण

 निर्भर  नहीं  मैं  जानना  चाहूंगा  क्या  इन  डाकघरों  जो  पहले  कार्य  कर  रहे  थे  बन्द  करने  से

 पहले  उनके  आत्मनिर्मर  न  होने  के  कारणों  को  जानने  के  लिए  कोई  जाँच  की  गयी  थी  और  क्या
 ये  प्रशासनिक  कारणों  या  प्रशासनिक  खामियों  के  कारण  बन्द  किए  गये  थे  ।

 श्री  सम्तोष  सोहन  देश  :  जब  हम  किसी  डाकघर  को  बन्द  करने  का  निश्चय  करते  हैं  तो  हम
 संचालन  लागत  ;  राजस्व  उपार्जन  काम  में  लगे  हुए  न्यूनतम  कर्मचारियों  का  कार्यभार  दूसरे
 घरों  से  दूरी  आदि  पर  विचार  किया  जाता  आविवासी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  क्षुछ  छूटें
 शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  कुछ  निश्चित  मापदण्ड  आत्मनिर्भरता  ही  विचा  रणीय  नहीं
 है  ।  दूसरे  कई  घटके  पर  भी  विचार  किया  जाता  है  और  उस  विशेष  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  डाकघरों

 की  पूरो  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  निर्णय  लिया  जाता  है  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 ]

 नारियल  के  तेल  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए
 केन्द्रीय  सहायता

 +  ],  क्री  के०  सोहमदास  :  क्‍या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  नारियल  के  तेल  के  प्रयोग  को  केरल  राज्य  से  बाहर  लोकप्रिय
 बनाने  के  लिए  केंद्रीय  एजेंसियों  की  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  काय॑  मंत्रो  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पृति  मंत्रों  एच०  के०  एल०  :
 केरल  सरकार  ने  खोपरे  तथा  नारियल  के  तेल  की  संसाधन  तथा  विपणन

 के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  एक  परियोजना  प्रस्तुत  की  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  परियोजना  का  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  के  लिए  समर्थन  किया  है  ।
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 ग्रांप्र  प्रदेश  में  गेस  पर  भ्राधारित  उच्चयोगों  के बिकास  के  लिए  कृष्णा-गोवावरी
 बेसिन  से  पाइप  लाइन  बिछाना

 *  5,  श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ग्रौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :' ही  ।

 कया  तेक्ष  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  कृष्णा-गोदावरी  गैस  बेसिन  से  अमोनिया
 बनाते  वाले  एक  संयंत्र  तक  70  किलोमीटर  लम्बी  पाइपलाइन  बिछाने  का  निर्णय  किया  और

 क्या  प्रांध्र  प्रदेश  में  गेत  पर  आधारित  उद्योगों  के विकास  के  लिए  कोई  योजना  तैयार

 की  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियस  और  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 ।  जी  नहों  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोय  क्ृष्णा-गोदावरी  बेसिन  से  उपलब्ध  प्राकृतिक  गंस  के

 लिए  उपयुक्त  उपभोक्ताओं  ने  खो  जामे  की  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।

 टिम  और  सेटल  कन्टेनर  उच्योम  को  कठिनाहयां

 *  6,  शी  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्यरत  टिन  और  मेटल  कल्टेनर  उद्योगों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 क्‍या  सरकार  को  प्लास्टिक  कल्टेनर  निर्माताओं  की  तुलना  में  टिन  कन्टेनर  बनाने

 बालों  के  लिए  अपेक्षित  आदानों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  मेटल  कन्टेनर  एककों  को  होने  वाली

 कठिनाइयों  की  जानकारी  है  ;

 बजे
 क्या  सरकार  को  टिन  कम्टेनर  एकक  की  तुलना  में  प्लास्टिक  उच्योग  को  होने  वाले

 अधिक  मूल्य-लाभ  कौ  जानकारी  और

 टिन  कल्टेनर  बनाने  वाले  एककों  के  लिए  प्रतिकूल  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  का  कौत  से  कदम  उठाने  का  विचार

 डल्योग  संत्री  जे०  वेंगल  मझोौले  और  बड़े  क्षोत्रों  में  टिन  और  मेटल

 कन्टेनर  औद्योगिक  एककों  की  संख्या  54  तथा  सु  क्षोत्र  में  3000  है  ।

 टिन  ध्लेटों  के  लिए  मेटल  कन्टेनर  उद्योग  की  आवश्यकता  प्लास्टिक  कन्टेनर  उद्योग

 की  तरह  वेक्षीय  प्रोर  आयातित  दोनों  हो  स्रोतों  से  पूरी  की  जाती

 टिन  कन्टेनरों  भ्ोर  प्लास्टिक  कन्टेनरों
 के  मुल्य  का

 समान  होना  आवश्यक  नहीं  है
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 क्योंकि  ये  दोनों  उद्योग  उत्पादन  की  विभिन्‍न  प्रक्रियाएं  और  भिन्‍्म-भिन्‍त  कच्चे  माल  का  उपयोग

 करते  इसके  निर्धारित  परिसम्पत्तियों  और  निवेशों  की  लागत  दोनों  ही  उद्योगों  में

 भिन्न-भिन्न  एक  एकक  की  लाभप्रदता  कई  कारकों  ज॑ंसे  आकार  ओर  कार्य  संचालन  की

 उत्पाद  को  भांग  का  प्रौद्योगिकी  के  स्तर  श्रादि  पर  निर्भर  करती  है  और  दस  प्रकार  इन
 दोनों  उद्योगों  के  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  परिणाम  तुलनीय  नहीं  है

 टिन  कस्टेतर  उद्योग  को  कच्ची  सामग्री  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  में  सुधार  करने

 के  लिए  सरकार  पहले  से  ही  प्रयास  कर  रही  है  ।

 रण  धौर  भ्रौद्योगिक  एककों  के  प्रध्ययन  सम्बन्धी  सप्तिति  को  रिपोर्ट

 $  7,  श्ीसमतो  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी
 :  क्या  झ्चोग  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 झी  झार०  एस०  भोये

 ॥  क्‍या  रुएण्ण  औद्योगिक  एककों  के  कार्यकरण  का  अध्ययन  करने  और  उनकी  कार्यक्षमता

 में  खुघार  लाने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  देने  क ेलिए  कोई  समिति  गठित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  हस  समिति  के  निर्देश  पद  क्‍या  हैं  ;  और

 इस  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  रुग्ण  एककों  के  कार्य-संचालन  का  अध्ययन  करने
 और  उनकी  क्षमताओं  में  सुधार  करने  हेतु  सुझाव  देने  के लिए  भारत  सरकार  ने  किसी  समिति  का
 गठन  नहीं  किया  फिर  भी  लघु  क्षोत्र  में  रूण  एककों  की  पुनर्स्थापना  सम्बन्धी  समस्याओं  का
 अध्ययन  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  1986  में  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 हस  समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्न  प्रकार  थे  :--

 1.  रुग्ण  लधु  उद्योग  एककों  की  परिभाषा  देना  ;

 2.  लघु  उद्योग  इकाइयों  में  प्रारंभिक  रण्णता  का  पता  लगाना  ;

 3.  रुग्हाता  का  पता  लगाने  के  लिए  उपयुक्त  कार्ये-प्रणाली  सम्भवतः  जौध्य

 एककों  के  मामले  में  पुनर्स्थापता  पैकेज  तेयार  करना  और  इमके  कार्यान्वयन  के
 लिए  अनुवर्ती  कार्रवाई  झ्ौर  मानीटरिंग  करना  ;  ओर

 4.  जोठ्य  समझे  गए  रुश्ण  लघु  एककों  के  लिए  तैयार  किए  बए  धुनसस्‍्वॉपना
 पैकेजों  के अधीन  वाणिज्यिक  राज्य  वित्तीय  राज्य  सरकारों  ओर  अस्य  अभिकरणों
 हारा  दी  जाने  बाली  राह्वतों/रियायतों  के  प्रावधान  के  लिए  मानदण्डों  का  निरूपण  करना  ।
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 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  भारतोय  रिजवे  बैंक  को  1986  में  प्रस्तुत  कर

 डाकधरों  की  संख्या  और  जनसंख्या

 के  बीच  प्रनुपात

 *  10.  ओर  सत्य  गोपाल  सिक्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाकथरों  की  संख्या  और  जनसंख्या  के  बीच  निकाला  गया  प्रादर्श  अनुपात  क्या

 क्‍या  हसमें  हाल  ही  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्री  प्र्णन  :  डाकघरों  को  संदयथा  और  जनसंस्या  के  बीच  ऐसा
 कोई  रेशोਂ  निर्धारित  नहीं  फिर  दूसरे  राष्ट्र  संघ  विकास  दशक  में  जो  लक्ष्य

 रखा  गया  है  वह  ओसतन  3000  से  5000  की  जनसंझया  को  एक  डाकघर  द्वारा  सेवा  प्रदान  करने
 का  इसकी  तुलना  भारत  में  एक  डाकघर  द्वारा  औसतन  4745  की  जनसंख्या  को  सेवा

 प्रदान  की  जाती  डाकधर  विभिन्‍न  मानवंडों  के  आधार  पर  मंजूर  किए  जाते  हैं  जिसमें

 केवल  जनसंख्या  का  पहलु  ही  नहीं  निकटस्थ  मौजूदा  डाकधर  से  क्षेत्र  में  डाक
 परियात  का  मूल्यांकन  ओर  खच  जाने  वाली  संभावित  राशि  के  अलाबा  संभावित  अजित

 राजस्व  भी  शामिल

 हाल  ही  में  जो  परिवर्तन  हुआ  है  वह  जनसंडया  के  मानदंड  से  संबद्ध  जिसको

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लागू  किया  पिछले  मानदंडों  के  अन्य  बातों  के

 डाकघर  के  लिए  किसी  ग्राम  की  न्यूनतम  जनसंख्या  2000  होनी  चाहिए  ।  पिछले  श्रौर  जनजातीय

 क्षंत्रों  में  किसी  प्राम  की  जनसंस्या  अपने  पुरवाओं  के  साथ  1000  या  उससे  अधिक  होनी

 संशोधित  मानबंडों  उन  ग्रामों  के  एक  ग्रुप  के  लिए  डाकधर  की  योजना  बनाई  जाएगी

 जिनकी  संयुक्त  जनसंख्या  सामान्य  प्रामीण  क्षेत्रों  में  5000  ओर  पिछड़ें  और  जनजातीय

 क्षेत्रों  में  2500  होगी  ।  डाकधर  का  स्थान  निर्धारित  करने  के  लिए  ग्रामों  के  ग्रुप  में  से  एक  उपयुक्त
 ग्राम  का  चयन  किया

 इस  परिवतंन  का  मुख्य  कारण  यह  है|  कुल  बड़े  ग्रामों  मे ंडाकधर  पहले

 ही  खोले  जा  चुके  डाक  सेवाओं  का  आगे  विस्तार  करना  छोटे  ग्रामों  के  ग्रुप  पर  आषारित

 इसके  ग्रुप  की  परिकल्पना  में  अत्यन्त  उपयुक्त  प्राम  में  ही  डाकधर  सोलने  जैसी  बात  भी

 शामिल  है  ।
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 वृरसंचार  उद्योगों  सम्बन्धों  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 ०  12.  भी  प्रताप  जानु  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  दुरसंचार  उद्योगों  सम्बन्धी  एक  द्विदिवसीय  सम्मेलन

 का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  के  मुरुय  निष्कर्ष  क्या  और

 हस  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोन  से  अनुवर्ती  उपाय  किए

 गए

 संचार  मंत्री  प्र्जुज  :  जो  हां  ।  दूरसंचार  मिशन  पर  एक  राष्ट्रीय
 लत  3  ओर  4  1987  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  किया  गया  ।  इस  सम्मेलन  में  भाग
 लेने  वालों  में  प्रमुख  रूप  से  राजनैतिक  उपभोक्ता  आन्दोलन  के  विशिष्ट

 तकनीकी  दूरसंचार  प्रबन्ध

 श्रमिक  नेता  और  उद्योग  एवं  सरकारी  और  बड़े  सावंजनिक  उपक्रम  प्रयोक्ता
 वाले  संच।र  माध्यम  और  वित्तीय  संस्थानों  के  प्रतिनिधि  शामिल  थे  ।

 इस  सम्मेलन  का  आयोजन  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  किया  गया  था  जिसका  उद्देश्य
 समुदाय  के  सभी  वर्गों  को  बेहतर  संचार  के  लिए  अपने  मिशन  में  सहयोग  की  भावना  जागृत  करना

 इस  सम्मेलन  में  दिए  गए  सभी  सुझावों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  और  उन  पर  आवश्यक
 विज्ञार  किया  जा  रहा  है  ।

 दूरसंचार  के
 क्षंत्र  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  गए  महत्वपूर्ण  उपायों

 में  से  एक  टेलीमेटिक्स  के  विकास  के  लिए  एक  केन्द्र  की  स्थापना  )  है  जिसे
 संचार  की  आवश्यकताश्रों  के लिए  डिजिटल  प्रणालियों  के  समेकित  विकास  का  कार्य  सौंपा  गया
 सी०डी०ओ०टी०  के  डिजाइन  की  ई--एस०एस०  का  विनिर्माण  आई०टी०आई०  के  अधीन  करने
 पर  विचार  किए  जा  रहा  टेलीफोन  पी०ए०बी०एक्स०  आदि  ज॑से  कुछ  दृरसंचार
 स्‍्करों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  निजी  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  ताकि  देश  इस  क्षशत्र
 में  आत्म-निर्भर  हो  सके  ।  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वालों  द्वारा  दिए  गए  भ्रत्य  सुझावों  पर  सरकार
 विचार  कर  रहो  है  ।

 रिलायंस  इंडस्ट्रीज  के  सस्वन्ध  में  एक्सप्रेसਂ  हारा
 सरकारी  रिकार्डों  से  उद्धरणों  का  प्रकाशन

 $  13.  डा०  ए०  के०  पटेल
 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 झी  एज०  एन०  नम्जे  गोडा  )  हि
 इपा  करेंगे

 4s
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 क्‍या  सरकार  मे  रिलायेंस  इंडस्ट्रीज  के  सम्बन्ध  में  इंडियन  एक्सप्रेस  समाचार  पत्र  में
 प्रकाशित  नेखों  में  सरकारी  रिकार्डों  से  कुछ  अंश  उद  ए  जाने  के  बारे  में  जांच  पूरी  कर
 ली  है  ;  और

 यदि  तो  जांच-परिणाम  कया  हैं  तथा  ने  इस  सम्बन्ध  में  कौन  सी
 बाही  की

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  ओर  जांच  काये  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को
 सौंपा  गया  जो  कि  प्रगति  पर

 ]

 स्वरोजगार  योजना  के  प्रम्तर्गत  उपलब्धि

 +]4.  भी  घृद्धिचन्द्र  जेन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वरोजगार  योजना  की  उपलब्धियां  कया  हैं  -

 उक्त  योजना  के  कार्यान्वयन  में  राजस्थान  सरकार  की  कार्य-निष्पति  क्‍या  रहो  है  ;

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तगंत  शिक्षित  बेरोजगारों  के गलत  चयन  के  कारण  असन्तोष

 क्या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  चुने  गए  बेरोजगार  युवक  अपने  ब्यवसाय  में  सफल  नहीं
 हुए  हैं  क्योंकि  उन्हें  समय  पर  ऋण  और  बिजली  के  कनेक्शन  नहीं  मिलते  हैं  ;  ओर

 (5)  यदि  तो  उनकी  इन  कठिताईयों  को  दूर  करने  के  लिए  कौन  से  विशेष  कदम

 उठाए  आजा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  देश  में  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  प्राप्त
 को  गई  उपलब्धियां  नीचे  दी  जाती  हैं  :--

 वर्ष  या  लक्ष्य  बेंकों  दवा  स्वीकृत  किये  गये
 मामलों  की  संख्या

 1983-84

 ः

 2.5  लाख  2.42  लाख

 1984-85  4-8  5  2.5  लाख  2.29  लाख

 '
 1985-86  2.5  लाख  2.21  लाख

 4?
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 इस  योजना  को  कार्यास्वित  करने  में  राजस्थान  राज्य  का  कार्य  निम्त  प्रकार  है  :--

 वर्ष  लक्ष्य  बैंकों  द्वारा  स्वीकृत  किए  गये  उपलब्धियों  की

 मामलों  की  संख्या  प्रतिशत

 1983-84  4  10,000  15,054  150.50

 1984-85  5  15,000  15,382  102.55

 1985-86  10,300  10,986  86  106.66

 से  (3)  इस  योजना  को  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के जरिए  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है
 जो  राज्य-सरकारों  के  नियंत्रणाधीन  डी०आई०सी०  कार्य  बल  बेंकों  को  सिफारिश  करने  के

 लिए  अआवेदन-पत्रों  की  छानबीन  करते  जिनकी  जिम्मेदारी  ऋण  मंजूर  करने  की  योजना  के

 कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  शिकायतों  पर  उचित  कार्यवाई  करने  के  लिए  राज्य-सरकारें

 जिम्मेदार  हैं  ।

 ऐसा  समझा  गया  है  कि  राजस्थान  सरकार  को  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ओर  सरकार
 ते  पहले  ही  इन  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  उचित  कारंवाई  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  एककों  को  सफलतापूर्वक  स्थापित  करने  के  लिए  आवश्यक
 स्थापन  तथा  अन्य  सुविधायें  प्रदान  करना  संबंधित  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  इस  बात  की
 ओऔर  ध्यान  न  देते  हुए  कि  किस  योजना  के  अन्तगंत  उन्हें  स्थापित  किया  गया  बिजली  की  कमी

 का  असर  सभी  एककों  पर  पड़ता

 1983-84  के  दौरान  स्वीकृत  किए  गए  ऋणों  के  बारे  में  इस  योजना  के  1985  में  किए
 गए  एक  मल्यांकन-अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  योजना  के  अन्तगगंत  देश  में  लाफग्राहियों  हारा
 स्थायित  किए  गए  76  प्रतिशत  एकक  सन्तोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहे  मल्यांकन  दल  हारा
 देखी  गई  कुछ  कमियों  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से

 वर्ष  1986-87  के  लिए  इस  योजना  में  कुछ
 संशोधन  किए  गए  संशोधित  योजना  में  आवेदक  द्वारा  एक  दापथ-पत्र  प्रस्तुत  करने  की  परिकल्पना

 है  जिसमें  यह  बताना  होगा  कि  प्रति  परिवार  उसकी  कुल  वाधिक  झाय  10,000/-  रुपए  से
 अधिक  नहीं  है  ।

 [  प्रनुवाव  ]
 जिदेष  डाक  टिकट  आरी  किया  जाना

 के  15,  की  जिरंजी  लाल  दार्सा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  अगले  वर्ष  के  दौरान  महान  विभूतियों  के  सम्मान  में  विशेष  टिकटें  जारी  किये
 जाने  की  सूचो  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  |  और

 SU
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 यदि  तो  उन  विभूतियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्री  अर्जुन  :  वर्ष  1986  के  दौरान  डाक  टिकट  जारी  करने  का
 कार्यक्रम  विचाराधीन  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बनस्पपति  के  मल्य  में  बृढ्ध

 भी  प्रमर  सिह  राठवा
 :  क्‍या  खाद्य  झ्ोर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने

 ओर  बिलास  मुसेमबर  _|
 की  हपा  करेंगे  कि  :

 1  1986  और  ]  1987  को  वरश्पति  का  द्षोत्रवार  मूल्य
 क्या-क्या  था  ;

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  वनस्पति  के  मूल्य  में  प्रति  किलो  कितनी  वृद्धि  हुई  है और  इसके  क्या

 कारण  हैं  ;  *

 कया  वतस्पति  के  मूल्य  में  बार-बार  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  वनस्पति  की

 बिक्री  पर  नियंत्रण  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ओर

 यदि  तो  वनस्पति  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  प्रवत्ति  को  रोकने  के  लिए  अन्य  कोन  से

 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  खाद्य  श्रौर  मागरिक  पृ्ति  मंत्री  एच०के०  एल०  :

 ओऔर  विलिन्न  कोत्रों  के  प्रमुख  शहरों  में  वनस्पति  के  मूल्य  इस  प्रकार  थे  :  प्रति  15  कि०  प्रा०

 टीन  का  उपभोक्ता

 उत्तरी  क्षोत्र  दक्षिणी  क्षोत्र  पूर्वी  क्षेत्र  पश्चिमी  क्षोत्र

 )

 86  262-265  298-305  284  286

 87  338-345  348-365  348-365  360-365

 बृद्धि  76-80  50-60  66-84  74-79

 5.06-5.33  3.33-4.00..  4.40-5.60  4.93-5  26
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 यह  वृद्धि  वनस्पति  उद्योग  को  आयातित  तेल  के  आवंटन  में  को  गई  कटोती  तथा  अनुमत
 देशीय  तेलों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के कारण  हुई  कही  जा  सकती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 आयातित  खाद्य  तेलों  के  कारगर  आपूर्ति-प्रतिबन्ध  से  इसके  मूल्यों  में  गिरावट  आई

 इसे  जारी  रखा  जाएगा  |  वनस्पति  एककों  की  जांच  के  कार्य  में  तेजी  लाई  गई

 बिहार  में  खाना  पकामे  को  गंस  के  सिलेंडर

 बनाने  का  कारसाना

 *  |7.  प्रो०  चन्द्र  भानु  देवी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अगले  एक  या  दो  वर्षों  के  दोरान  बिहार  में  खाना  पकाने  की  गँंस

 के  सिलेंडर  बनाने  के लिए  एक  कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  गैर-सरकारोी  क्षोत्र  में  ऐसे  कारखाने  स्थापित  करने

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  और  एल०पो०जी०  पकाने  की
 के  निर्माण  के  लिए  ओद्यगिक  लाइसेंस  लेना  आवश्यक  नहीं  बिहार  राज्य  में

 एल०पी०जी०  सिलेण्डर  बनाने  के  लिए  तकनीकी  विकास  महानदेशालय  के  पास  14  एकक
 कृत  आगामी  एक  या  दो  वर्षों  के दोरान  एल  ०पी०जी०  सिलेंडर  बनाने  के  लिए  बिहार  में  एकक
 स्थापित  करने  के  बारे  में  केन्द्र  ख्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्ृसों  में  स्वेस्छिक  .

 सेवानिव॒त्ति  योजना
 $  ]8,  भरी  आरिफ  मोहम्मद  सां  )

 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थो  इष्तजोत  गुप्त

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  सेवा  निवृत्ति
 योजना  लागू  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ;

 इस  योजना  के  अस्तर्गंत  शामिल  किये  जाने  वाले  सरकारी  उपक्रमों  के  नाम  क्या
 ओर
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 --.....  ४ के

 इस  योजना  के  अन्तगंत  ब्ष  के  दौरान  सेवानिवृत  हुए  कर्मचारियों  की
 बार  संख्या  कितनी

 है  और  1987  के  दोरान  कितने  कमंचारियों  द्वारा  स्वेष्छा  से  सेवा  निवत्त
 होने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  से  सरकार  क्षंत्र  के  कुछ  उपक्षमों  में  अपने
 कर्मचारियों  के  मुक्तिकरण  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  विविध  अनुभवों  से  समय-समय
 पर  स्वेच्छिक  सेवा-निवृत्ति  के  प्रयोजनार्थ  योजनायें  चालू  की  ऐसी  योजनाओं  के  अधीन  1986
 दोरान  सेवा-निवृत्ति  के  आंकड़े  तत्काल  दुपलब्ध  नहीं  हैं  और  1987  के  ऐसे  आंकड़ों  का  अनुमान
 लगाना  भी  सम्भव  नहीं  है  ।  फालतू  कर्मचारियों  की  छटनी  पर  सांविधिक  देय  राशि  के  अतिरिक्त

 अनुग्रह  राशियों  के  भुगतान  क॑  प्रस्तावों  पर  उद्यम  प्रतिउद्यम  के  आधार  पर  कार्रवाई  की

 प्रसंचार  के  प्रसार  शोर  उसमें  सुधार  के

 लिए  कार्यवाही  योजना

 *  19,  थी  श्रीहरि  राज  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दूरसंचार  विभाग  ने  दूरसंचार  व्यवस्था  के  प्रसार  और  उसके  कार्यकरण

 सुधार  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  योजना  तेथार  की

 इस  कार्यवाही  योजना  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  योजना  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  किस  प्रकार  की  जाएगी  ?

 संचार  मंली  प्रर्जुन  :  वर्ष  1987-88  के  लिए  कार्य  योजना  तैयार  की  जा

 रही  है  और  यह  अन्तिम  चरण  में  है  ।

 इनका  आकलन  किया  जा  रहा

 आन्तरिक  बजट  सहायता  और  बांडों  के  जरिए  स्वदेशी  मारकिटों  के  माध्यम

 से  निधि  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 झारप्र  प्रदेश  के  रायलसोमा  क्षेत्र  में

 ताप  विद्युत  केन्द्र

 $  20,  कौ  टी०  बाल  गौड़  :  क्या  अर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  रायलसीमा  क्षेत्र  में  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना

 ओर  इस  प्रस्ताव  को  सातवीं  योजना  में  शामिल  करने  हेतु  कीई  प्रस्ताव  भेजा  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोन  सी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  घुशीला  :  और

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोडं  ने  राज्य  के  रायलसीमा  क्षंत्र  में  एक  ताप  विद्युत  केसर

 33
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 स्थापित  करने  के  लिये  व्यवहायंता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  प्रस्ताव  सब  तरह  से  परिपूर्ण  नहीं

 था  तथा  आमन्प्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  अभी  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  भेजनों

 परियोजना  के  लिए  कोयला  लिक  भी  अभी  सुनिश्चित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 ]

 बिहार  शरोफ  में  खाना  पकाने  को  गंस  की  सप्लाई  में  विलम्ब

 शो  विजयकुमार  यादव  :  क्या  पेट्रोलियम भोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  जिला  बिहार  में  खाता  पकाने  की  गंस
 को  बहुत  मांग  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सेकड़ों  उपभोक्ताओं  को  पिछले  एक  महोने  से  अधिक  समय  से
 गेस  सिलेंडर  नहीं  मिल  सके  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  ६स  समस्था  को  हल  करने  ओर  उपभोक्ताओं  को

 नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  ठोस  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 बहा  :  ओर  बिहार  शरीफ  में  एल०पी०जी०  रिफिलों  की  सप्लाई  में  बेंकलाग

 बरौनी  रिफाइनरी  में  सितम्बर  1986  में  भौदछोगिक  सम्बन्ध  की  समस्याभ्रों  और  1987
 में  बिहार  के  वाहकों  द्वारा  हड़ताल  करने  के  कारण  आया

 तेल  विपणन  कम्पनियों  द्वारा  बिहार  शरीफ  सहित  बिहार  में  हल्दिया  और  कल्याणी
 स्थित  बाटलिग  संयंत्रों  से  सप्लाई  देकर  सप्लाई  को  बढ़ाकर  बेकलाग  को  समाप्त  करने  का  प्रयास

 किए  जा  रहे  दोर्धावधिक  समाधान  के  रूप  में  एल०पी०जी०  परियोजना  के
 अधीन  इस  क्षेत्र  में  एक  अतिरिक्त  एल०पी०जी०  बाटलिंग  क्षमता  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 पेंसिसोन  का  उत्पादन  झोर  भांग

 2.  भरी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  में  कार्य  कर  रहे  पेंसिलिन  यूनिटों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  यूनिटों
 *

 में  प्रतिवर्ष  पंसिलीन  का  कितना  उत्पादन  द्वोता

 देश  में  पेंसिलीन  की  वाधिक  मांग  कितनी  है  ;

 क्या  पेंसिलीन  को  प्रांग  को  पूरा  करने  के  लिए  निकट  भर्िष्य  में  देश  में  देंखिलोग
 का  निर्माण  करने  द्वेतु  एक  सयंत्र  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबन्धी  है  तथा  इस  संयंत्र  के  कहां  पर  और  कब  तक

 लगाए  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  थविभाग  में  राज्य  संत्री  शार०  के०

 जयचसा  :  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 पैंसलिन  का  उत्पादन

 कंपनी  का  नाम  वर्ष  1985-86

 1.  आई०डी०पी०एल०  गा  32.40

 2.  एच०ए०एल०
 न  73.81

 3.  अलेम्या  न+  91.47

 4.  स्टैंड  फार्मा  न+  71.43

 पोग  269'11

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  औषध  एवं  भेषज  सम्बन्धी  कार्य  दल  में  वर्ष

 1986-87  में  1520  एय०एमण०यू०  श्रौर  व  1989-90  में  2470  एम०एम०य०  पैंसिलीन  की
 आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  है  ।

 और  हाल  ही  में  घोषित  नीति  के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिये
 ध्येव  से  पैंसिलिन  को  सार्वजनिक  क्षेत्र  से अनारक्षित  कर  दिया  गया  इसके  फलस्वरूप  देश  में
 वेंसिलिन  परियोजनायें  स्थापित  करने  हेतु  आवेदन  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ।

 कम  इंधन  खपत  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  कार  निर्माताओों
 के  लिए  प्रक्रिया

 3.  भरी  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजकोषीय  रियायतें  प्राप्त  करने  हेतु  कार
 निर्माताओं  हारा  कम  इंधन  खपत  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  की
 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  का  ब्योरा  कया  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  भ्ररणशाचलम  :
 जी  हां  ।
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 त  नतत  ५5  अल इज  ++*+5

 ब्योरा  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 इंधन  क्षमता  प्रमाणीकरणप्रक्रिया  मारत  सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  के  राजस्व  विभाग  द्वारा

 24  दिसम्बर  1986  को  जारी  की  गई  अधिसूचनाओं  में  इनके  अन्तर्गत  की  गई  वित्तीय  रियायतें

 प्राप्त  करने  के  लिए  इंघन-क्षम  मोटर  कारों  द्वारा  पूरी  की  जाने  वाली  शर्तों  का  उल्लेख  किया  गया

 इन  अधिसूचनाओं  के  अधीन  इंधन  क्षमता  विषयक  श्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  हेतु  निम्नलिखित

 प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  है  :--

 (1)  निर्माता  औद्योगिक  विकास  उद्योग  मंत्रालय  में  इस  प्रयोजन  के  लिए
 निर्धारित  प्रपत्र  में  वाहन  का  माइल  और  पूरी  तकनीकी  विशिष्टियों  को  बताते  हुए
 दो  प्रतियों  में  आवेदन  प्रस्तुत  करेगा  ।

 (2)  निर्माता  इसके  साथ  ही  आवेदन  और  प्रपत्र  की  एक  प्रति  निदेशक  वाहन  अनुसंधान
 ओर  विकास  संस्थान  प्र०  वि०  को  भेजेगा  ।

 (3)  उद्योग  मंत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  वाहन  अनुसंधान  और  विकास  संस्थान

 को  कम  ईंधन  क्षमता  संबंधित  परीक्षा  पूरा  करने  के  लिए  पराम्श  देगा  ।

 (4)  ऐसा  अनुरोध  मिलने  वाहन  अनुसंधान  ओर  विकास  संस्थान  निर्माता  को  नोटिस
 देने  के  बाद  निर्माता  के  उत्पादन  में  से  यत्र  तत्र  5  वाहनों  का  चयन  करने  के  लिए

 एक  अधिकारी  नियुक्त  करेगा  |

 (5)  इस  प्रकार  का  यत्रतत्र  चयन  निर्माता  के  संयंत्र  में  चालू  उत्पादन  में  से कम  से  कम

 20  वाहनों  में  से  किया  वाहन  अनुसंधान  ओर  विकास

 अहमदनगर  द्वारा  चने  हुए  वाहनों  का  इंजन  चैसिस  नम्बर  ओर  रंग  नोट
 किया  जाएगा  ।

 (6)  वाहन  अनुसंधान  झभ्ौर  विकात  अहमदनगर  के  परिसर  में  चयन  के  2  सप्ताह
 के  भीतर  5  चुने  हुए  पूर्ण  वाहतों  को  भेजना  निर्माता  की  जिम्मेदारी  होगी  ।

 (7)  निर्माता  यदि  वह  चाहे  तो  वाहन  अनुसंधान  और  विकास  संस्थान  में  इंधन  क्षमता
 से  सम्बन्धित  परीक्षण  को  देखने  के  लिए  अपना  एक  प्रतिनिधि  भेज  सकता
 तथापि  यह  आवश्यक  होगा  कि  निर्माता  वाहन  अनुसंधान  और  विकास  संस्थान  में
 परीक्षण  के  समय  वाहनों  की  मरम्मत  के  लिए  एक  कुशल  मकेनिक  भेजे  ।

 (8)  वाहन  अनुसंधान  और  विकास  संस्थान  इसके  लिए  निर्धारित  प्रक्रियाओं  के  अनुसार
 5  वाहनों  का  इंधन  दक्षता  सम्बन्धित  परीक्षण  करेगा  ।  इसको  एक  प्रति  वा०  भ०
 वि०  अहमइनगर  से  अनुरोध  करके  प्राप्त  की  जा  सकती

 $6
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 (9)  वाहन  और  अनुसंधान  विकास  संस्थान  की  इंधन  क्षमता  से  सम्वन्धित  परीक्षण  रिपोर्टों
 पर  उद्योग  मंत्रालय  के  औद्योगिक  विकास  विभाग  इंधन  क्षमता  सम्बन्धी  समिति  द्वारा

 विचार  किया  समिति  सभी  महत्वपूर्ण  पहलुओं  की  जांच  करेगी  और

 प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  संबंध  में  अपनी  सिफारिशें  देगी  ।

 (10)  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  इंधन  क्षमता  प्रमाण-पत्र  उद्योग  मंत्रालय  के

 औद्योगिक  विकास  विभाग  जिसका  स्तर  संयुक्त  सचिव  से  कम  नहीं  होगा  एक
 ऐसे  अधिकारी  द्वारा  जारी  किया

 (11)  इंषन  क्षमता  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  तभी  जारी  किया  यदि  वित्त  मंत्रालय  के
 राजस्थ  विभाग  द्वारा  उक्त  अधिसूचनाओं  के  अधीन  निर्धारित  इंधन  क्षमता  सम्बन्धी
 मानदण्डों  को  पाँचों  परीक्षित  वाहनों  ने  प्राप्त  कर  लिया  हो  ।  यदि  एक  भी  परीक्षित

 वाहन  इंधन  क्षमता  सम्बन्धी  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  पूर्ण  न  पाया  गया  हो
 समिति  इंधन  क्षमता  सम्बन्धित  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  की  सिफारिश  नहीं

 (12)  इंघन  क्षमता  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  जारी  होटे  की  तिथि  से  6  महीने  तक  वैध  होगा  ।

 (13)  इंधन  क्षमता  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  के  नवीकरण  हेतु  निर्माता  को  वर्तमान  प्रमाण-पत्र
 की  समाप्ति  की  तारीख  से  कम  से  कम  2  मास  पहले  अपना  आवेदन  प्रस्तुत  करना

 होगा  ।

 (14)  वाहन  अनुसंधान  और  विकास  संस्थान  द्वारा  इंधन  क्षमता  परीक्षण  किए  जाने  से

 )  बाहन  अनुसंघान  ओर  विकास  संस्थान  द्वारा  इंधन  क्षमता  परीक्षण  पूरा  कर

 पहले  निर्माता  मांग  ड्राफ्ट  द्वारा  10,000  रुपये  प्रति  वाहन  परीक्षण  प्रभार  वाहन
 झनुसंघान  और  विकास  संस्थान  को  अदा  करेगा  ।

 लिए
 जाने  के  बाद  निर्माता  द्वारा  संस्थान  के  अहमदनगर  परिसर  से  परीक्षित  बाहुन  मंगा

 लिए  जायेंगे  ।

 ग्रामीण  भौर  शहरी  क्षेत्रों  में  उचित  मूल्य  को  दुकानें

 4.  प्री  के०  रामसूति  :  कया  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे DY  ९.९६

 31  1985  की  स्थिति  अनुसार  कुल  3.15  लाख  उचित  मूल्य  की  दूकानों  में
 .  ग्रामीण  और  हाहरों  की  उचित  मूल्य  की  दुकानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  देश  के  जिन  क्षेत्रों  को  अभी  तक  शामिल  नहीं
 किया  गया  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  ओर

 देश  के  सुदूर  क्षेत्रों  मे ंचलाई  जा  रही  चलती-फिरती  उचित  मूल्य  की  दुकानों  का  ब्योरा

 क्या  है  ?
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 खाद्य  शोर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  सबी  :

 1-1-  1985  को  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रही
 उच्चित  दर  की  दुकानों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सम्पूर्ण  देश  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत

 ना  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  153  चलती-फिरती  उचित  दर  की

 दुकानें  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 विवरण

 1-1-85  को  देश  में  राज्यवार  उचित  दर  वुकानों  संब्या

 उचित  दर  दुकानों  की  संख्या
 िनीनन  मनी  लिन  लतत++  --+--+3२००»२०००++7>-_>३ं३  »न्‍_न्‍>»««_»

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  शहरी  ग्रामीण

 सहकारी  अन्य  सहकारी  अन्य  योग

 समितियां  समितियां

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आन्प्न  प्रदेश  933  3780

 |

 2024  |  237  32448

 2.  असम  145  1919  1363  17852  21279

 3.  बिहार  552  6718  2686  29072  39028

 4...  गुजरात  653  2204  3157  4428  10442

 5.  हरियाणा  124  1395  1539  2898  5956

 6...  हिमाचल  प्रदेश  101  93  2140  470  2804

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  उ०न०  उ०न०  उ०न०  उ०न०  2264

 8...  कनांटक  2290  2778  5059  5692  15819

 9...  केरल  (1/10/84)  ——1505———— —-10861——  12366
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 /
 2024 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31

 2

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  शहरी  -  ग्रामीण

 मणिपुर

 मेघालय

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम  (1/4/84)

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  तथा  निकोबार

 ढीप  समूह

 अरुणा चल  प्रदेश

 शबण्डीगढ़

 दादरा  तथा  नगर  हवेली

 दिल्ली

 गोवा  दमन  और  दीव

 लक्षद्वीप

 मिजोरम

 पांडिबेरी

 3

 1960

 2716

 152

 103

 6  7

 3612  18756

 24200  32109

 1214.  1387

 1823  2275

 48  161

 12269  19603

 5992  10556

 4447  13091@

 445.  1065

 4488.  20496

 572...  961

 8945  27537

 13275  19118

 109...  216

 654

 253

 15  49

 300.  3088

 204  461

 ज+  25

 571...  754

 25...  269

 3,15,290
 es  तन

 &  इसमें  84-85  में  खोलो  गई  248  दुकानें  शामिल  हैं  जिनकी  राज्यवार  संख्या  उपलब्ध

 नहों  है  ।
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 जज  अनजज  नल  तल  ते ह

 बूरसंचार  व्यवस्था  में  परिवर्तन

 5...  चौधरी  रामप्रकाश  :  कया  संचार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  दूरसंचार  व्यवस्था  में  भारी  परिव्तेन  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  परिवर्तनों  के  सम्बन्ध  में  क्या  योजनायें  हैं  ,  ओर

 नयी  व्यवस्था  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  कार  क्षमता  में  सुधार  लाने

 की  दृष्टि  से  विभिन्‍न  संगठनों  के  ढांचे  की  नियमित  रूप  से  पुनरीक्षा  की  जाती  यह  दूरसंचार

 संगठनों  पर  भी  लागू  होती

 और  अभी  निश्चित  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका

 उत्तर  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयां
 स्थापित  करना

 6.  भरी  प्रानन्द  पाठक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  बंगाल  के  पांच  पिछड़े  जिलों  में  सरकारी  क्षेत्र  की  कम  से  कम  दो

 इकाइयां  स्थ।पित  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  हाँ  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  के०  के०  :
 ओर  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  उसे  सभापटल  पर  रख  दिया

 उचित  मूल्य  फी  बुकानें

 7.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 देश  में  अभी  तक  उचित  मूल्य  की  कितनी  दुकानें  खोली  गई  प्रौर

 (a)  उनका  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  और
 30-9-86  को  देश  में  उचित  दर  की  दुकानों  को  कुल  संख्या  लगभग  3.30  लाख  थो  उचित

 दर  की  दुकानों  की  राज्यवार  संड्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
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 विधरण

 ऋक्र०  सं०  राज्य  का  नाम  30-9-86  को  उचित  दर

 की दुकानों की संदया 2 3 आन्ध्र प्रदेश * 24030 2. असम 22968 3. बिहार 39028 4... गुजरात 5. हरियाणा 6355 6. हिमाचल प्रदेश 2873 7. जम्मू व कश्मीर 2325 8... कर्नाटक 9... केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय 2480 उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाइ 20723 20. त्रिपुरा उत्तर 35080
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 ]  2  3

 22...  पश्चिम  बंगाल  19852

 23.  भ्रण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  228

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  384

 25.  चंडीगढ़  286

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली

 "
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 27.  दिल्‍ली  3118

 28.  दमण  व  द्वीव  502

 29.  लक्षद्वीप  25

 30.  मिजोरम  718

 31.  पाण्डिचेरी  293

 3,30,712

 विधान  सभाओ्रों  के  चुनाव  कराया  जाना

 8.  भ्ीमती  गोता  मुखर्जो  है
 झी  चिरंजो  लाल  दर्मा  >:  क्‍या  जिधि  श्रौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 थी  परस  राम  भरदहाज

 करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिनमें  चालू  वर्ष  में  विधान  सभाओं  के  चुनाव  कराए
 जाने  हैं  और  प्रत्येक  राज्य  में  य ेकब  कराए  जाने  हैं  ;

 कया  इनमें  से  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  चुनाव  कराने  के  सम्बन्ध  में  निर्वाबन  आयोग

 को  कुछ  तारीखों  के  सुझाव  दिए  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  इन  प्रस्ताबित

 तारीखों  के  अनुसार  चुनाव  न  कराने  के  क्या  कारण  बताये  हैं  ;

 क्‍या  उन  विधान  सभावों  के  चुनावों  के  तारीखों  की  घोषणा  कर  दी  गई  है  जिनमें  इस

 भर्ष  मई  से  पहले  चुनाव  कराए  जाने  की  सम्भावना  है  ,  और

 (5)  यदि  तो  तस्संबन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 केरल  ओर  नागातैंड  ऐसे  राज्य  हैं  जिनमें  इस  वर्ष  विधान  सभाओं  के  निर्वाचन
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 a  ७  ७  नली  मीन

 होने  हैं  ।  पश्चिमी  केरल  और  नागालैंड  राज्यों  के  मामलों  में  साधारण  निर्वाचन

 वहां  विद्यमान  विधान  सभाओं  के  कार्यकाल  की  समाप्ति  पर  नई  विधान  सभाएं  गठित  करने  के

 प्रयोजन  के  लिए  आयोजित  किए  जाने  जब  कि  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  सम्बन्फ  वहां  की
 विधान  सभा  1986  में  विघटित  कर  दी  गई  थी  और  अपेक्षित  वित्तीय-कार्थ  पूरा  किए
 जाने  के  लिए  वहां  1987  से  पूर्व  आयोजित  हो  जाने  जिन  तारीखों  को
 इन  राज्यों  की  विधान  सभाओं  का  कायंकाल  समाप्त  होना  इस  प्रकार

 1.  पश्चिमी  बंगाल  13-6-19  87

 2.  हरियाणा  23-6-1987

 3.  केरल  23-6-1987

 4.  नागालैंड  28-11-1987

 से  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  सरकार  ने  निर्वाचन  आयोग  से  राज्य  विधान

 सभा  के  निर्वाचन  22  1987  को  कराए  जाने  का  निवेदन  किया  केरल  सरकार  से

 भी  यह  निवेदन  प्राप्त  हुआ  था  कि  राज्य  विधान  सभा  के  निर्वाचन  1987  में  कराए  जाने

 चाहिए  ।  चूंकि  निर्वाचन  की  प्रक्रिया  पूरी  होने  में  लगभग  45  दिन  लगते  जिसमें  अग्रिम-सूचना
 की  अवधि  और  पह  अवधि  भी  शामिल  है  जो  मतदान  की  तारीख  के  पदचात्‌  अप्रत्याशित

 स्मिकताओं  की  व्यवस्था  के  लिए  आवश्यक  होती  अतः  पश्चिमी  बंगाल  के  मामले  में  साधारण

 निर्वाचन  की  प्रक्रिया  1987  के  अन्तिम  सच्ताह  हरियाणा  और  केरल  के  मामले  में

 1987  के  प्रथम  सप्ताह  में  और  नागालैंड  के  मामले  में  1987  के  प्रारम्भ  में  आरम्भ

 कर  दी  जानी  निर्वाच्चन  प्रायोग  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  सरकार  द्वारा  सुझाई  गई  तारीख

 को  साधारण  निर्वाचन  कराने  के  पक्ष  में  नहीं  था  क्योंकि  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  मतदाता

 सूचियों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  समय-समय
 पर

 प्राप्त  छ्िकायतों  को  देखते  हुए  अपीलों  के  प्राप्त

 होते  ओर  उनका  निपटारा  करने  के  लिए  और  मतदाता  सूचियों  में  प्रभ्यावेशन  के  लिए  नए  आवेदन

 प्राप्त  करने  के लिए  कुछ  समय  अनुशात  किया  जाना  चाहिए  ।  निर्वाचन  एक  ही  समय

 के  आस-पास  कराए  जाने  योग्य  साधारण  निर्वाचनों  यथा  सम्भव  एक  सामान्य  कार्यक्रम  के

 अनुसार  ही  आयोजित  किए  जाने  की  परम्परा  का  अनुसरण  करने  के  लिए  उत्सुक  था  |  इन

 रणाओं  की  दृष्टि  में  रखते  हुए  निर्वाचन  आयोग  ने  पश्चिमी  बंगाल  और  केरल  की

 विधान  सभाओं  के  लिए  साधारण  निर्वाचनों  के  कार्यक्रम  की  घोषणा  इस  प्रकार  से  की  है  कि

 दान  23  1987  को  हो  इस  प्रक्रिवा  से  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  का  निवेदन  काफी

 कुछ  पूरा  हो  गया  है  ओर  केरल  सरकार  का  निवेदन  तो  पूरी  तरह  से  स्वीकार  ही  हो

 (2)  पश्चिमी  केरल  प्रौर  जम्मू-कश्मीर  की  विधान  सभाओं  के  लिए  साधारण

 निर्वाचनों  का  जिसकी  घोषणा  भिर्वाचन  आयोग  द्वारा  की  गई  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  अधिसूचना  जारी  करने  की  तारीख  16-2-1987
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 (2)  निर्वाचन  के  लिए  नामांकन  फाइल  करने

 को  तारोख  23-2-1987

 (3)  नामाँकनों  की  संमीक्षा  की  तारीख  24-2-1987

 (4)  जम्मू-कप्मीर  और  केरल  के  मामले  में

 उम्मीदवा री  वापस  लेने  की  तारीख  27-2-19  87

 ओर  पश्चिमी  बंगाल  के  मामले  में  26-2-19 87

 (5)  मतदान  को  तारीख  23-3-1987

 सिस्पर  दुर्ग  श्ौर  रत्यागिरि  जिलों  में  टेलोफोन

 व्यवस्था  सें  सुधार

 9.  प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पुरानी  टेलीफोन  एक्सचेंज  प्रणाली  के  कारण  महाराष्ट्र  में  कोंकण  क्षत्र  के

 सिन्धु  दुर्ग  और  रत्नागिरी  जिलों  में  टेलीफोन  संचार  के  बारे  में  बराबर  शिकायतें  आ  रही
 और

 यदि  तो  क्या  इन  त्रुटियों  को  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दूर  करने  का

 विचार  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  संतोष  मोहन  :  (+)  और  जी  नहीं  ।  कोंकण

 क्षेत्र  के  सिधु  दुगे  तथा  रत्नागिरी  जिलों  से  भ्रावर्ती  शिकायतें  नहीं  प्राप्त  हुई  जब  कभी

 य॒तें  प्राप्त  होती  है  उनमें  सुधार  की  दृष्टि  से  तत्परता  से  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 विदेशी  सहयोग  की  स्थीकृति  का  विकेरतीयकरण

 10.  भरो  परस  राम  भारद्वाज  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  विदेशी  सहयोग  की  स्वीकृति  को  और  विकेम्द्रीत

 किया  है  भौर  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  स्वीकृतियां  जारी  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया

 गया  और

 यदि  तो  इस  नये  विनियमन  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  क्‍्रौद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  :

 ओर  (a)  सरकार  ने  16  1987  को  एक  प्रेस  नोट  जारी  करके  विदेशी

 सहयोग  प्रस्ताओं  को  स्वीकृति  देने  क॑  लिये  प्रशासनिक  मंत्रालयों  की  प्रत्योजित  शक्तियों  को  बढ़ा

 [  दिया  है  ।  नई  नीति  को  मुख्य  टदिशेषता  यह  है  कि  प्रशासनिक  मंत्रालय  अब  उन  विदेशी  सहयोग  के
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 प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  स्वयं  निर्णय  ले  सकेंगे  जिनमें  जानकारी  और  रायल्टी  के  रूप  में  एक  करोड़

 दपए  तक  कुल  विदेशी  मुद्रा  निहित  इस  प्रेस  नोट  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  भेन  दी

 गई

 प्ारक्र  प्रदेषा  में  सीमेंट  के  कारणामे

 11.  श्री  बी०  झोभनाद्रीएवर  राव  :  क्‍या  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 े  आन्ध्र  प्रदेश  में  विद्यमान  सीमेन्ट  कारखानों  की  स्थिति  और  उनकी  लाइसेंस  क्षमता

 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उन  सीमेंट  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनको  आन्ध्र  प्रदेश  क ेतकनीकी  विकास

 निदेशालय  द्वारा  औद्योगिक  लाइसेंस/आशय  पत्र  दिए  गये  हैं  और  जिनका  पंजीकरण  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  भौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 और  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  विये  गये

 विवरण

 प्रान्प्र  प्रदेश  में  उत्पादन  रत  सीमेंट  एककों  के  व्यौरे

 लाइसेंसीकृत/पंजीकृत

 क्रम  कंपनी  का  नाम  स्थापना  स्थल  क्षमता

 झं०  वर्ष  लाख  मी  ०टन  )

 1  2  3  4

 बड़े

 1.  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  येरगुंटला  4.00

 कुड्डापेह
 2.  2,  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  आदिलाबाद  4.00

 3.  प्रियदर्शिनी  सीमेंद्स  नलडोंगा  4.00

 4.  आन्ध्र  सीमेंट्स  लिमिटेड  विजयवाड़ा  2.40
 '  5.  विशाखापट्ूटनम्‌  2.50

 6.  आदिसाबाद  2.50
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 1  2

 7.  रामकृष्ण  सीमेंट

 .  ओरिएंट  पेपर  मिल्स

 10.  रासी  सीमेंट्स

 ,  एसोसिएटिड  सीमेंट  कं०  लि०

 12.

 ,  पण्यम  सोमेंट्स  एन्ड  मिनरल्स  इंडस्ट्रीज

 14.  कैसोराम  सीमेंट्स

 16

 »  कोरोमण्डल  फर्टीलाइजर्स

 .  टैक्समेको

 सिमी  झौर  पंजीकृत
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 .  दकन  सीमेंट  लिमिटेड

 .  काकेतिया  सीमेंट

 .  सोमेश्वर  सीमेंट्स

 .  नागार्जुन  सीमेंट  लिमिटेड

 श्री  विजय  कृष्ण  सीमेंट

 «  हिमादरी  सीमेंट्स

 ,  पार्थसारथी  सीमेंट्स

 ,  सागर  सीमेंट  लिमिटेड

 .  अन्नपूर्णा  सीमेंट  लिमिटेड

 .  अमरेश्वरी  सीमेंट्स

 «  एस०्वी०  ध्षीमेंट  लि०

 .  सुवर्ण  सीमेंट्स  लिमिटेड

 .  श्री  विष्णु  सीमेंट्स

 3

 गुंटूर

 आदिलाबाद

 नलगोंडा

 नलगोंडा

 गुंटूर

 आदिलावाद

 बंगनापल्ली

 पोड्डपल्ली

 कलमालला

 येरागुंतला

 हुजू  रनग  नलगोंडा

 नलगोंडा

 आदिलाबाद

 नलगोंडा

 जग्गायापेट

 कृष्ण

 गुंटूर

 हुजूरनग  नलगोंडा

 आसिफाबाद

 पेडावीडू

 कनकाद्रीपल्ली

 नलगोंडा

 24  1987
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 ग्रानप्त  प्रदेश  में  कार्यास्वयनाधीन  सीमेंट  एककों  के  ब्यौरे

 लाइसेंसी  कृत/पंजीकृत

 ऋ०  कंपनी  का  नाम  स्थापना  स्थल  क्षमता

 सं०  लाख  मी ०

 ।  2  3  4

 1

 श्रौद्योगिक  लाइसेंस

 1.  सीमेंट  का  रपोरेशन  आफ  हंडिया  तंदूर  के०वी०रंगा  रेड्डी  10.00

 2,  भान्प्र  सीमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  नादीकुडी  विजाग  5.00

 3.  श्री  कृष्ण  सीमेंट्स  यादिकी  ताडपन्री  4.00

 4.  ओरिएंट  पेपर  मिल्स  मादिलाबाद  4.50

 5.  श्री  विष्णु  सीमेंट्स  नलगोंडा  4.00

 6.  मद्रास  सीमेंट्स  कृष्ण  750

 7.  रासी  सीमेंदट्स  नलगोंडा  8.00

 आशय  पत्र

 1.  सीमेंट्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  येरागुटला  कुट्ठापेह  11.20

 3.  प्रियदर्शिनी  सीमेंट्स  नलमोंडा  6.00

 3.  आन्प्र  सीमेंट  लिमिटेड  कृष्ण  3.00

 4.  के०सी०पी०  लिमिटेड  मछेरला  गुंटूर  )  1.46

 5.  वालचन्द  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  रंगारेड्डी  7.00

 6.  जैनिय  स्टील  पाईप्स  लिमिटेड  प्रादिलाबाद  5.00

 7'  एसोसिएटिड  सीमेंट  कं०  लिमिटेड  आदिलाबाद  465

 2...  सिनो  इकाइयां

 पश्रौद्योगिक  लाइसेंस

 1.  थोगेदबर  सीमेंट  मिनरल्स  कुरनूल  0.66

 2.  कोरोमंडल  सीमेंद्स  नलगोंडा  0.66
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 2

 प्राशय  पत्र

 ,  श्री  ए०  बाबा०  वर्धनराव

 .  चाणक्य  सीमेंट्स  लिमिटेड

 .  देवी  सीमेंट  लिमिटेड

 4.  पी०आरर०  सीमेंट  लिमिटेड

 5.  फौ०भार०के०  राजू

 .  मेसस  शेंज  सौमेंट्स  लिमिटेड

 ,  भाग्य  लक्ष्मी  सीमेंट  लिमिटेड

 .  पी०बी०  लक्ष्मीना  रायण  रेड्डी

 ,  गौतम  सीमेंट  लिमिटेड

 3

 हुजूर  नगर

 तकमीकी  विकास  का  भहानिदेशालय

 .  विशम्बर  सीमेंट

 .  सीताराम  सीमेंट्स  लिमिटेड

 .  इस्सर  सीमेंट्स

 .  जिन्देम्दर  रेड्ा

 .  पी०प्रार०  कोटेश्वर  राब

 .  श्री  कोटागिरी  पांड्‌

 »  पी०  सुब्बू  राज

 ,  भें  राकलेंड  मिनरल्स  एण्ड  केमिकल्स

 ,  सी०एन०  रेड्डी

 .  एम०ए०  भुनीर

 -  श्री  व०

 .  बी»  नरेन्द्र  रेड्डी

 .  पण्डारंगाया

 आदिलाबाद

 नलगोंडा

 श

 ”

 |

 24  1981
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 14.  श्रों  मेदा  रामेया  कुरनूल

 15.  वी०  गोपालक्ृष्ण  रेड्डी  महबूब  तगर

 16.  शेख  अबदुल्ला

 17.  वत्स  आनस्दपुर

 18.  विजय  कुमार  महबूब  नगर

 19.  के०  राजेश्वर  राव  रंगारेड्डी

 20.  पी०  हनुमंत  राव  आदिलायाद

 21.  एस०  वी०  मद्राप्पा  आनन्दपुर

 22.  पदमावती  सीमेंट  कृष्ण

 23.  नेलारी  सुरेश  आनन्दपुर

 24.  एस०  गौसुन्दर  राजन  कु रनूल

 25.  एम०  नागेश्वर  राव  नलगोंडा

 26.  रामभद्ग  राजू  कर

 27.  ए०  बेंकटेश्वर  राय  कि

 28.  भार०  रंगाया  दि

 29.  अप्रावपलली  एस०  राव  ए

 30.  डी०  श्रीनाथ  रेह्ी

 31.  डी०  सत्यवती  आनन्दपुर

 उत्तर  प्रदेश  में  गोदासों  का  सिर्माण

 लिखित  उत्तर

 0.33  :

 12,  भरी  कमलाप्रसाद  रावत  :  कया  लोच  शौर  गांगरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंणे

 किः

 6).
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 क्‍या  खाद्याननों  के  भंडारण  की  भ्रतिरिक्त  क्षमता  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्‍या  उत्तरप्रदेश  में  और  गोदामों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 वहां  कितने  गोदामों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ;

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकों  जिले  में  भी  एक  गोदाम  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 है  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ०

 खाद्य  धोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गुलाम  नबी  :  जो

 हां  ।

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  15  केन्द्रों  में  65,930
 मीटरी  टन  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करने  का  कार्य  शुरू  किया

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बाराबंकी  जिले  में  वर्तमान  भण्डारण  क्षमता  को  पर्याप्त  समझा  जाता

 | आम
 |

 देश  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 13.  भरी  सेयद  मसुदल  हुसन  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  अब  तक  कितने  मानव  चालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  काय  कर  रहे  तत्सम्बन्धी

 राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 देश  में  अब  तक  कितने  स्वचालित  टेलोफोन  एक्सचेंज  कार्य  कर  रहे  हैं  ;  तत्सम्बन्धी

 राज्यधार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  सोहन  :  ओर  देश  में  31-3-

 1986  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  मैनुअल  एवं  स्वचल  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  राज्य-वार  व्योकफ्त

 संलग्न  विथरण  में  दिया  गया  है  ।

 १0
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 जिवरण

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  मंनुअल  एक्सचेंजों  की  संड्या  स्वचल  एक्सचेंजों  की

 संख्या

 1  2  हु  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  159  1702

 2,  बिहार  71  313

 $166  662

 4...  जम्मू  और  कश्मीर  20  70

 5.  कर्नाटक  142  1000

 6.  केरल  19  574

 7.  मध्यप्रदेश  115  622

 8.  महाराष्ट्र  248  990

 9...  उत्तर  पूर्व  राज्यों  32  268

 10...  ..  उत्तर  पश्चिम

 हिमाचल  प्रदेश  एवं  चंडीगढ़  160  646

 11...  उड़ीसा  44  262

 12...  राजस्थान  136  480

 13...  तमिलनाडु  63  1086

 14,  उत्तर  प्रदेश  136  792

 15.  प०  बंगाल  58  390

 16.  दिल्‍लो  न  52

 1569  9909.

 है

 ।



 लिखित  उत्तर  24  1987

 कम  बिजली  पेवा  करने  बाले  राज्य  बिद्युत  बोडों  का

 अधिग्रहण

 14.  थी  बल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  क्षमता  से  50  प्रतिशत  से  भी  कम  बिजली  उत्पादन  करने  वाले  ओर  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  के  निर्देशों  का  अनुपालन  न  करते  वाले  विद्युत  बो्डों  का  अधिग्रहण  करने  हेतु
 विद्युत  प्रदाय  1948  में  संशोधन  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन

 और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 उर्वरक  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्रो  धुशीला  :  ,
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 घडभुज  प्रणाली  के  हम्तगंत  सार्वजनिक
 टेलीफोन  लगाना

 15.  प्रो०  गारायण  चन्द  पराधार  :  कया  संचार  मंत्री  षपडभुज  प्रणाली  के
 अन्तगंत  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाने  के  बारे  में  18  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संक्ष्या
 2207  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  अर्थात  1985-86,  1986-87  कौर  1987-
 88  में  प्रत्येक  सकिल  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गये  हैं  ;

 (a)  प्रत्येक  राज्य  में  पडभुज  त्रणाली  के  अन्तगंत  लगे  लंब्री  दूरी  वाले  टेलीफोनों  की
 वास्तविक  संख्या  कितनी  है  ओर  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  कमी

 क्या  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  सभी  7125  स्थापित  षडभुज  प्रणालियों  में
 सार्वजनिक  टेलीफोन  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  प्रयास  किये  जायेंगे  और  वे  किस  प्रकार  के

 और

 यदि  तो  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितने  वित्तीय  भावंटन  .
 की  आवश्यकता  होगी  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  भोहन  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में
 दी  गई  है  ।

 जानकारी  संलरत  विवरण  में  दी  गई
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 जी  नहीं  ।

 $  1908

 उपर्युक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 लिखित  उत्तर

 1985-86,  6,  1986-87,  1987-88  के  लिए  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घरों

 डी०  पी०  का  लक्ष्य  तथा  अभिनिर्धारित  किए  गए  षटकोणीय

 क्षेत्र  तथा  जिनमें  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  गई  है  :

 ऋम  सं०  सकिल  का  नाम  एल०  डी०  पी०  टी०  के

 लिए  लक्ष्य

 अभिनिर्धारित

 घबटकोण
 बहाक+  नमन  निननननननभभनन  जान  3विनीनगअगअनिनगभ£भ£:02£तत  मा

 1985-86  1986-87  1987-88

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  150

 2...  बिहार  250

 100

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  30

 5.  करनाटक  200

 6...  केरल  10

 7.  मध्य  प्रदेश  200

 महारष्ट्र  200

 9...  उत्तर  पूर्व
 अरुणा बल

 मिजो

 त्रिपुरा
 50

 4  5  6

 40  1987-88  के  4991

 100  लिए  लक्ष्य  वित्तीय  4740

 100  स्रोत  जौर  भंडार  2387

 75  उपलब्ध  होन ेपर  885

 75  पूर्व  के  प्रारंभ  में  3648

 --  निर्धारित  किए  546

 100  6103

 100  4842

 30  3308

 31-12-1986  की

 स्थिति  के  अनुसार
 घटकोण  जहां
 टेलीफोन  सुविधा
 उपलब्ध  कराई

 7
 ——————t

 4867

 1303

 1215

 269

 2290

 546

 3158

 2189
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 लिखित  उत्तर  24  1981

 1  2  3  4.  5  6.  १

 ओर  हिमाचल

 1120  १70  2023  6069

 11...  उड़ीसा  100  100  2110  871

 12.  राजस्थान  200  150  6193  1633

 13.  तमिलनाडु  50  30  1672  1631

 14.  उत्तर  ब्रदेश  200  70  4055  2241

 15,  पूर्वी  बंगाल

 120  60  2777  848
 —_—

 कुल  योग  :  2,000  1,120 .  50280  2,4903

 उत्तर  प्रवेहा  में  इलेक्ट्रातिक  फेर

 17.  भरी  जेनुल  बशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर

 प्रदेश  में  इलेक्ट्रानिक  केन्द्र  के  निर्माण  कार्य  के  पूरा  होने  में  कितनी  प्रगति  हुई

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  संतोष  भोहन  :  गाजीपुर  1987-88  कौ
 अन्तिम  तिमाही  में  भवन  का  कार्य  पुरा  हो  जाने  पर  एक  400  लाइन  इलेक्ट्रोलिक  एक्सचेंज  के

 खोले  जाने  की  संभावना  एक्सचेंज  के  लिए  उपकरण  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ।

 बिजलो  परियोजनाझों  की  ग्ध्िष्ठापित  क्षमता

 18.  भरी  प्ररण  नेहरू  :  क्या  अर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्‍न  बिजली  परियोजनाभों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  क्या  है  तथा
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  क्षमता  का  कितना  उपयोग  किया  गया  है  ;

 यदि  क्षमता  का  कम  उपयोग  किया  गया  तो  इसके  क्‍या  कारण  भर

 इस  मामले  में  सरकार  हारा  कया  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गये  हैं  ?



 $  1908  लिखित  उत्तर

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  अपेक्षित
 सूचना  विवरण  1,  11,  ओर  में  दी  गई

 ताप  विद्युत  केद्धों  के  क्षमता  समुपयोजन  में  कमी  के  कारणों  में  ये  शामिल  प्रणाली
 में  भार  सम्बन्धी  उपस्कर  में  कोयले  की  गुणवत्ता  में  प्रचालन  और

 अनु  रक्षण  में  राज्य  बिजली  बोडों  के  पास  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  तथा  ओऔद्योगिक
 सम्बर्धों  सम्बन्धी  समस्याएं  ।

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  क ेकार्यनिष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गये  उपायों  में  य ेशामिल
 जब  विद्युत  केन्द्रों  की  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  विद्युत  केंद्रों  की सहायता  करने  के  लिए

 विशिष्ट  कार्यवाही  योजनाएं  तैयार  की  जाती  हैं  तो  भ्रमणशील  दलों  और  कृतिक  बलों  द्वारा  क्षेत्रों

 का  दोरा  किया  जाता  जिसमें  केंद्रीय  विद्युत  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ओर

 इन्स्ट्र  मेंटेशन  कोटा  के  इंजीनियर  शामिल  होते  हैं  ।  देश  के  32  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  प्रयोजित  नवीकरण  श्रौर  आधुनिकीकरण  स्कीम  शुरू  की  गई  जिससे  उनके

 निष्पादन  में  सुधार  लाया  जा  सके  |  विद्युत  क्षेत्र  के  कामिकों  को  प्रशिक्षण  विदेशी  तथा  स्वदेशी

 स्रोतों  से  फुटकर  पूर्ज  प्राप्त  करने  तथा  अपेक्षित  गुणवत्ता  और  मात्रा  में  कोयले  की  सप्लाई  जंसे

 मामलों  में  भी  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 विधरण  I

 बर्ष  1983-84  से  1985-86  तक  के  दोरान  ताप  बिद्युत  केन्द्रों  की

 तथा  संयंत्रवार  विद्युत  उत्पादन

 वास्तविक  विद्युत  उत्पादन  तथा  संयंत्र  भार  अनुपात

 1983-84  1984-85  4-85  1985-86
 संघ  शासित  ननापपपत9पथ5त-+  न  —_————-——

 क्षेत्र/केन्द्र  क्षमता  उत्पादन  क्षममा  उत्पादन  क्षमता  उत्पादन  संयंत्र

 भार  भार  भार

 अनु  (%)  अनु (%  )

 2  3  4  5  6  7  8  9  10

 बंदरपुर  720  3078  48.7  720  3014  47.8  720  2901  46.0

 इम्प्रपस्थ  282.5  1245  50.2  282.5  1516  61.70  282.5  1579  63.81

 18



 24  1987 लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  8  9

 हरियाणा
 फरीदाबाद

 विस्तार  180  441  27.9  180  440  27.9  180  397

 पानीषत  220  630  32.6  220  4१66  39.7  330  750

 पंजाब

 भटिण्डा  440  2204  57  440  2385  61.9  440  2330

 रोपड़  _  _-_  -  210  557  59.10  420  1946

 राजस्थान

 कोटा  जा
 नਂ

 —  220  1106  57.2  220  1109

 उत्तर

 मोबरा  1550  4855  35.70  1550  4038  29.70  1550  4885

 90  162  20.5  90  252  32.0  90.  185

 मक्का

 हरदुआगंज  450  1424  36  450  1164  29.6.  450  1204

 ध्खा

 पनकी  249  1024  46.80  252  1091  49.70  284.  851

 परीछा  ज+  न+  ना  110  27  2.8  220  469

 सिगरोली  1050  3245  55.7  1050  5326  59.3  1050  6332

 गुजरात

 ध्रवारन  534  3241  69.1  534  3096  66.2  534  2700

 640  2791  49.65  640  2233  50.57  850  3362

 गांधीनगर  240  1330  63.1  240  838  39,8  240  1450

 वाणकबोरी  630  1374  37.26  630  2768  59.2  840  2613

 अहमदाबाद
 इलें०  Fo  161  1093  77.3  161  1005  71.3  161  916

 16

 10

 25.18

 38.97

 60.45

 5  6  ही  9  8

 57.54

 34.32

 23.47

 34.32

 68.84

 28.22

 68.84

 57.72

 49.93

 68.97

 47.33 64.95
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 2

 साबरमती  110

 मध्य  प्रदेश

 सतपुड़ा

 कोरबा (1)  100

 को  200

 को  240

 अमरफंटक  300
 कोरबा

 630

 को  रबा

 प्रश्चिम  420

 महाराष्ट्र

 नासिक  910

 कोराडी  1100

 खाप  रखेड़ा  90

 पारस  92.5

 भुसावल  482.5

 पारली  270

 ट्राम्ये  830

 चन्द्पुर  --

 झ्रांध्र  प्रदेश

 कोठागुटम  220

 3

 707

 932.5  4170

 486

 467

 73.2

 50.97

 62.1

 22,12

 24.2

 220

 1142.5

 100

 200

 240

 300

 630

 420

 420

 220

 6  7

 732  71.4

 4549  45.57  1142.

 483  55.1

 777  44.3

 1181  56.2

 1729  65.82

 2849  52.2

 1070  47.2

 4141  52

 3403  35

 147  18.6

 279  34.4

 1932  46

 1754  74

 4680  65.7

 735  23.2

 617  32.1

 220

 100

 840

 910

 1100

 90

 92.5

 ढु ब्जै

 9  10

 1298  67.35

 5176  $1.72

 481  54.91

 1215  57.79

 1215  57.79

 1658  63.09

 4105  74.38

 1843  45.74

 5094  63.9

 4028  61.99

 252  31.96

 372  45.91

 482.5  2522  59.67

 480

 830

 840

 220

 2030  55.98

 3982  54.77

 1735  44.71

 693  35.96
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 लिखित  उत्तर

 १8

 24  1987

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 कोठागुडम  240  1227  58.2  240  1237  58.9  240  1135  53.99
 पका

 कोठागुडम  220  551  28.5  220  735  38.20  220  1058  54.09
 ग्गा

 नेल्लोर  30  146  55.4  30  117  44.4.  30  119  45.28

 विजयवाड़ा 420'  3106  84.2  420  2047  77.4  420  3272  88.93

 रामगुंडन

 सु०  ता०  200  205  —  600  1491  57.4  600  3789  72.09
 वि०  के०

 तमिलनाडु
 नेवेली  600  3910  74.2  600  4057  77.2  810  3937  74.9

 उननोर  450  1103  27.9  450  1426  36.2  450  2056  52.2

 बेसिन  ब्रिज  70  14.1  40  87  14.2  70  22  3.59

 बुतीकोरित  6680  2795  50.5  630  3421  62.0  630  3616  65.50

 कर्माटक

 रायबुर
 ता

 ४»
 “5  210  207  33.5.

 दासोदर  घाटी  मिमस

 चन्द्रपुरा  780  3718  54.3  780  3606  52.8  180  3218  47.10

 हुगपुर  460  1413  35.0  460  1625  40.3  460  1910  52.60

 बोकारो  205.5  977  54.10  205  915  51.0  415  931  51.84

 बिहार

 पठरातु  430  1866  34.3  730  1984  33.0  840  2559  40.0

 बरोनी  210-280  280  15.87  255  508  21.30  365  408  16.97

 उड़ीसा

 तलचेर  470  1270  33.3  470  1326  32.2  470  1305  31.70
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 2  3  4  5  6  7  8.  9  10

 परश्चिस  बंगाल

 संचालडीड  480  1156  27.4  480  1039  24.7  480  1208  28.61

 बन्देल  530  2089  44.9  4430  2248  48.4  530  2381  51.28

 कोलाधाट  —  ++
 जा  210  227  17.7  420  942  50.28

 दुर्गापुर
 परियोजना

 लिमिटेड  280  746  30.3  280  705  28.7.  390  677  26.30

 कलकत्ता

 सप्लाई

 का  रपोरेशन  328  1446  50.32  328  1309  45.6.  319  1212  49.77

 टीटागढ़  180  545  60.9  240  1005  71.3  240  1222  63.83

 झसम

 नामरूप  111.5  377  38.5  111.5  373  38.2  111.5  455  40.33

 चन्द्रपुर  30  181  49.7  30  92  35.0  30  106  40,33

 120  206  19  120.  167  16  180  74  1.90

 डिप्पणी  20  मेगावाट  से  कम  क्षमता  वाले  लथु  केन्द्र  शामिल  नहीं  हैं  ।

 विवरण  IT

 वर्ष  198 3-84  से  1985-86  तक  के  दौरान  न्यूक्लीय  केरद्रों  की  वर्षवार

 ओर  संयंत्रवार  वास्तविक  विद्युत  उत्पादन  और  संयंत्र  भार  अनुपात

 केन्द्र  1983-84  1984-85  198  8  $-8 6

 क्षमता  उत्पादन  संयंत्र  भार  क्षमता  उत्पादन  संयंत्र  भार  क्षमता  उत्पादन  संयंत्र

 अनुपात  अनुपात  भार

 (%)  (५८)  अनु०
 (%£)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 राजस्थान

 1.  440  1192  30.8  440  1078  28.0  440  1292  33.5
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 ||  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 महाराष्ट्र
 420  1857  50.3  420  1930  52.5  320  1962  63.4

 तमिलनाडु
 3,  कलपक्कम  235  445  --  235  1070  52.0  470  1731  60.8

 विवरण

 3-8 4  से  1985-86  तक  के  दौरान  जल  विद्युत  केन्त्रों  का
 राज्य-वार  तथा  संयंत्रवार  क्षमता  तथा

 वास्तविक  विद्युत  उत्पादन

 केस  1983-84  1984-85  1985-86
 क्षमता  उत्पादन  क्षमता  उत्पादन  क्षतता  उत्पादन

 2  3  4  $  6  7

 हिमाचल  प्रदेश

 बस्सी  60  295  60  272  60  292

 गिरी  बाठा  60  272  60  198  60  253

 बिनवा  जा  6  6  6  31

 जम्मू  व  कपमोर

 गोगर  जेहलम  105  578  105  565  105  574

 बैनानी

 अपर  सिंध

 अन्य  70  316  69  207  69  389

 पंजाब

 यू०  बी०  डी०  सी०  45  272  45  264  45  259

 शानन  110  551  110  472  110  522
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 2  3  4  5  6  7

 जआानंदपुर  सासिब  --
 न+  न  न  134  485

 मुकेरियां  45  93  45  232  45  223

 राजस्थान
 आर०  पी०  सागर  172  3881  172  473  172  491

 जवाहर  सागर  6  99  287  99  374  99  39:

 माही  बजांज  _
 न

 ता
 ना  50  40

 उत्तर  प्रदेश

 रिहन्द  300  520  300  623  300  703

 यमुना
 240  987  240  775  240  894

 खोदरी  120  50  120  380  120  424

 चरण  एक  ओर  चार  114.8  592  114.8  523  114.8  571

 ओबरा  99  198  99  332  99  252

 गंगा  नहर  45.2  190  45.2  208  45.2  176

 माटीटीला  30  37  30  न  30  87

 रामगंगा  198  236  198  355  198  266

 खातोमा  41.4.  250  41.4  240  41.4  244

 चिल्ला  144  850  144  708  144  787

 मनेरी  भाली  न
 न+  90

 113  90  178

 गुजरात

 उकई  300  1091  300  626  300  291

 सध्य  प्रदेश
 गांधी  सागर  115  271  115  438  115  415



 महाराष्ट्र

 कोयना  बांध

 वैतरना

 पैथान

 अन्य

 भंडा  रघारा

 श्राध्रप्रदेश

 मछकुंड

 तुंगभद्रा  बांघ

 अपर  सलेरू

 लोभर  सलेरू

 नागार्जुन  सागर

 नागार्जुन  सागर

 हट

 तिजाम  सागर

 श्रीसेलम

 डोनकराई

 कर्माटक

 गरावती

 जग

 भद्रा

 शिवासमुद्रम

 शिमसापुरा

 मुनीराबाद
 लिगनामक्की

 82

 2  3

 920...  4478

 60  116

 47.53...  117

 114.7.  655

 72.  214

 120  422

 400  1095

 510  2081

 60  122

 10  37

 330.  650

 25...  50

 891  4695

 120  554

 33.2'  49

 30.  131

 16  123

 27.  100

 55.  249

 440

 891

 120

 33.2

 30

 16

 27

 55

 2007

 4851

 511

 65

 138

 138

 95

 216

 24  1987

 6  7

 920  3838

 60  83

 12  2

 47.5  है

 0

 114.7  679

 72  210

 120  302

 400  823

 810  1313

 60  40

 10  10

 5350  2116

 235  51

 891  3917

 120  309

 33.2  37

 30  129

 16  134

 27  82

 55  149
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 कालीनतदी  कालीनतदी

 2

 कालीनदी  --

 केरल

 इृठुक्की

 साबरगिरी

 डियाडी

 शोसायार

 सेनगुलाम

 नेरीयामनंगलम

 पालीवासल

 पोरींगलक्षुद

 पेनियार

 तमिलनाड

 कूंडा

 मैत्त्र  बांध

 पेरियार

 कोडायार

 शोडायार

 पिकारा

 अलियार

 सरकारपाथी

 मोबर

 पापनसम

 शुकलियार

 390

 300

 75

 54

 48

 45

 37.5

 3

 849

 252

 220

 255

 209

 76

 858

 426

 276

 97

 85

 107

 37.5

 2350

 680

 567

 245

 215

 393

 145

 144

 170

 125

 103

 6

 810

 37.5

 140
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 1  2  3  4  5  6  7

 सेवालियार  न+  न  ना  ना  20  ष्य्ण

 बिहार

 कोसी  20  18  20  11  20  14

 सुवर्ण  रेखा  130  170  130  263  130  221

 उड़ीसा

 बालीमेला  360  1310  360  1166  360  872

 ही  राकुंड  270  1082  270  1103  270  1099

 रंगाली  न
 न+

 न  न  100  198

 पश्चिसी  बंगाल

 लघु  केन्द्र

 41  116  41  122  41  121

 सिक्किम |
 लोअर  लेग्यप  12  23  12  16  12  30

 मेघालय

 खरदमकुलई  60.  181  60  155  60  162

 उमयम  उमन्रु  65.2  229  65.2  238  65.2  192

 त्रिपुरा  .
 गुमतों  [15  .  59  15  60  15  65

 केरद्रोय  क्षेत्र

 बंरा  स्यूल  1180.  846  180  656  180  678

 लोकतक  105  49  105  [259  105  413

 भाणड़ा  व्यास  प्रबन्ध

 भाखड़ा

 कोटा  1205  7007  1337  5931  91337  5995
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 2  3  4  5  6  हे

 देहर  990  2733  990  2935...  990  3085

 पोंग  300  1521  360  1190  360  1490

 |  दासोदर  घाटी  निषम

 मैथोन  60.  117  60  201  60  210

 पंचेत  हिल  40  112  40  140  40  174

 तिल्लेया  4  4  4  21  4  21

 <  मैधालय

 खिरदमकुलई  60.  181  60  155  60  162

 खोंडोंल  25  1  50  99  50  166

 भहाराष्ट्र

 टाटा  ,
 टाटा  276  1453  27  1370  176  1235

 .
 सीमेंट  उद्योग  के  लिए  लेवों  कोटे  में  कमो

 19.  भरी  लक््म्ण  सलिक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दोरान  हाल  ही  में  सीमेन्‍्ट  के  लेवो  कोटे  में  कुछ  कमी  करने  की

 -  घोषणा  की  गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  कमी  की  गई  है  ;  और a

 सरकार  द्वारा  सीमेंट  उद्योग  को  अन्य  क्या  सुविधायें  दी  गई  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 और  सीमेंट  एकक  जिन्होंने  1-1-82  के  बाद  उत्पादन  शुरू  किया  था  और  जिम्हें  रुग्ण

 »घोषित  किया  जा  चुका  उन्हें  अपने  उत्पादन  का  40%  लेवी  कोटे  के  रूप  में  देना  होता  है  जबकि

 इसकी  तुलना  में  जिन  एककों  ने  1-1-82  से  पहले  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  था  उन्हें  अपने  वास्तविक

 उत्पादन  का  60%  देना  होता  सभी  सोमेंट  एककों  के  लेबी  कोटे  में  15  1986  से

 10%  की  कमी  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  सीमेंट  उद्योग  को  दी  गई  अन्य  सुविधाओं  का  ब्योरा  निम्न  प्रकार

 से  है  :--



 लिखित  उत्तर  24  1987

 (1)  लेवी  सीमेंट  का  रिटेंशन  मूल्य  उत्पादवरों  को दिया  जाने  वाला  15-1  2-86  से

 24.50  to  प्रति  मी०  टन  बढ़ा  दिया  गया

 (2)  सीमेंट  एककों  द्वारा  सीमेंट  विनियमन  खाते  में  गैर-लेवी  सीमेंट  के  उत्पादन  रु०

 प्रति  मी०  टन  की  दर  से  अंशदान  15  1986  से  समाप्त  कर  दिया

 गया  है  ।

 (3)  तेजी  से  अतिरिक्त  क्षमता  अधिष्ठापन  सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  विस्तार  तथा

 आधुनिकीकरण  की  योजनाशों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।

 (4)  विद्यमान  अधिष्ठाषित  क्षमताओं  में  स ेअधिकतम  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के

 लायसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  से  अधिक  तथा  तक  के  उत्पादन
 के  सम्बन्ध  में  लवी  दायित्व  के  स्तर  को  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 ह

 (5)  28-2-82  के  पश्चात  लगाये  गये  डी०  जी०  सेंटों  से  बिजली  के  जनिन्रण  हेतु  सीधी

 उच्च  लागत  के  लिये  सीमेट  उद्योग  की  क्षतिपूर्ति  करने  देतु  उनके  सामान्य  लेवी
 ..

 दायित्व  को  कम  करके  उपयुक्त  राहत  प्रदान  की  गई  है  ।  *

 (6)  आमतौर  पर  सामान्य  रूप  से  सीमेंट  एकको  में  आधुनिकीकरण  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिये  तथा  विशेषकर  वेट  प्रोसेस  किल्बों  फो  डाई  प्रोसेस  किल्बों  में  पुरानी  किल्बों  को

 रह  करके  संणोधन  करके  परिवर्तित  करने  के  यह्‌  निर्णय  लिया  गया  है  कि  ऐसे

 भाधुनिक  सयंत्रों  से  होने  वाले  सीमेंट  के  उत्पादन-को  लेवी  कोटे  के  निर्धारण  के  उद्देश्य
 से  कुछ  शर्तें  पूरी  करने  पर  नये  संयंत्रों  में  किया  उत्पादन  माना  जायेगा  ।

 सखाझाम्नों  के  लाने-लेजाने  पर  से  नियंत्रण  हटाना

 20.  थ  के०  कुन्जम्यु  :  क्‍या  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  खाद्याल्नों  के  लाने-लेजाने  पर  से  नियंत्रण

 हटाने  के  अनुदेश  दिये  हैं  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ऊाद्य  प्लोर  नागरिक  पृति  संज्रालय  में  राज्य  संत्री  गुलास  नबी  :  (%)

 राज्य  सरकारों  ओर  संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  यह्‌

 सुनिश्चित  करें  कि  लेवी-मुक्त  चावल  ओर  मोटे  अनाजों  के  संचलन  पर  कोई  अन्तरज्यीय

 प्रतिबंध  नहीं  लगाए  जाते  पद्दि  ऐसे  प्रतिबंध  लगाने  के  कोई  विशेष  कारण  हैं  तो  उस  दशा  में  उन्हें  ह

 सलाह  दी  गई  दे  कि  वे  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीक्षति  प्राप्त
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 बभ्बई-प्  पाईप  लाईन  में  लगी  ग्राग
 भर  \

 मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 ए
 2  1987  को  मनखुद्द  रेल  फाटक  के  समीष  हिस्दुस्तान  पेट्रोलियम  की

 पाईप  लाइन  में  जो आग  उसके  कया  कारण  हैं

 ts  कया  प्रकार  ने  इसके  कारण  हुई  हानि  का  मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या  है  ,

 ©  वेह्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  2  1987  को  मतखुदद  रेलवे  क्रास्तिंग  के पास  बम्बई-पुणे  पाइपलाइन
 की  पाइपों  में  स  एक  में  वेल्द  किए  हुए  लोगिल्यूडिनल  सीमा  में  दरार  होते  के  कारण  हाई-स्पीड

 का  रिसाव  हुआ  ।  निकला  हुआ  डीजल  एक  पानी  की  नली  के  द्वारा  लगभग  आधे  किलोमीटर

 हर  खड्ड  में  चला  गया  ओर  वहां  उसमें  आग  लग  गई  ।

 भोर  आग  के  कारण  हुई  हानि  का  बम्यई  नगर  निगम  द्वारा  अनुमान  लगाया

 शया  है  लगभग  150  झुग्गियां  जल  गईं  और  उनके  अन्दर  के  सामान  सहित  कुल  मिलाकर  लगभग

 .50  लाख  रुपये  का  नुकसान  हुआ  ।  किसी  भः  व्यक्ति  को  मृत्यु  नहीं  हुई  ।

 पिछड़े  जिले  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये

 सुविधायें/रियायतें

 22.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  सलिक  :  वणा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों

 के  दोरान  पिछड़े  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्य
 |  श्वरकारों  को  दी  गई  सुविधाओं  रियायतों  का  वर्षवार  और  राज्य-वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 |  उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्यमंत्री  एम०  :

 ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुये  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  अनेक

 परियायतें  जंसे  केन्द्रीय  निवेश  परिवहन  आय-कर  लघ

 हिरुककों  के  लिए  किराया-खरीद  के  आधार  पर  मशीन  खरीदमे  के  लिए  तकनीकों  सेवाओं  के

 परामशंदात्री  सेवायें  आदि  दो  जा  रहो  हैं  ।  फार  इंडस्ट्रीज  इन  बेकवर्ड  एरियासਂ
 की  पुस्तिका  में  सभी  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  दिया  गया  इसका  श्रद्यतत  20.10.86  तक  हो  चुका
 है  और  इसकी  प्रतियाँ  संसद-पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 पिछड़े  नीन  वर्षों  के दोरान  235.37  करोड़  रु०  तथा  684.05  लाख  ६०  की  धनराशि

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  तथा  परिवहन
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 राजसहायता  योजना  के  अन्तंगत  वापस  की  गई  वर्ष-वार  तथा  राज्य-वार  वापसी  के  विवरण

 संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 मानव  चालित  एक्सचेंजों  को

 स्वचालित  एक्सचेजों  में  बदलना

 23.  आरती  लाल  हुंसदा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  मानव  चालित  टेलोफोन  एक्सचेंजों  को  स्वचालित  एक्सचेंजों  में  बदलने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  तक  और  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  भोहन  :  जी  हां  ।

 सभी  जिला  मुख्यालयों  के  सभी  मेनुअल  एक्सचेंजों  को  योजना  के  दोरान
 वरीयता  के  आधार  पर  स्वचल  बनाने  का  प्रस्ताव  शेष  स्थानों  पर  मंनुझल  एक्सचेंजों  को

 और  आगामी  योजनाओं  में  उत्तरोत्तर  स्वचल  बनाया  जाएगा  बशर्ते  कि  झाटोमेटिक  स्विचिंग

 उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।

 को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिविचित  मूल्य  जाँच  के  लिए  पेट्रोलियम  निर्यातक  देद्यों  के  संगठन  का  प्रस्ताव

 24.  डा०  बोी०  एल०  शलेहा  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पेट्रोलियम  निर्यातक  देशों  का  संगठन
 तेल  के  मुक्त  विपणन  मूल्य  निर्धारित  करने  पर  विचार  कर  रहा  है  तथा  उत्पादन  में  कटोती  करके
 18  डालर  प्रति  बेरल  का  एक  निश्चित  मूल्य  ढांचा  बनाना  चाहता

 यदि
 तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  का  भारतीय  आर्थ  व्यवस्था  पर  पड़ने  वालेਂ

 प्रतिकूल  प्रभावों  का  अध्यवन  किया  है  ;

 क्या  तेल  निर्यातक  देशों  के  संगठन  के  सदस्यों  द्वारा  किया  जा  रहां  चालू  तेल  उत्पादन
 समग्र  उत्पादन  सीमा  से  कम  होने  की  संभावना  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  किस  प्रकार  स्थिति  से  निपटने  का  विचार
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 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  वित्त  मंत्रालय  में  र!ज्य  मंत्री
 ब्रह्म  :  ओर  :  हाँ  ।

 और  :  सरकार  बाजार  की  स्थिति  पर  लगातार  नजर  रख  रही  है  ताकि  अपनी
 झ्षरीदारी  से  इष्टतम  लाभ  उठाया  जा  सके  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  बक्रेहवर  ताप  बिजलो  परियोजना  के  संबंध  में

 सोवियत  संघ  द्वारा  पेशकश

 25.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  हर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  प्रस्तावित  बक्रेश्वर  ताव  बिजनी  परियोजना  के

 संबंध  में  सोवियत  संघ  की  संशोधित  पेशकश  पर  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  और  सोजियत  पेशकश  पर  निर्णय  करने  में

 कितना  और  समय  लगेगा  ?

 अर्जा  मंत्रालय  में  विदुत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  सुशीला  :  से  :

 बक्रेश्वर  ताप  विद्यत  परियोजना  का  कीਂ  आधार  पर  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  मैसर्ज

 प्रोमएक्पोट  एस०  एस०  के  नेतृत्व  में  एक  कन्सोटियम  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  है  ।
 सोवियत  पक्ष  ने  एक  संशोधित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  अपना  आशय  व्यक्त  किया  है  जो  अनी

 प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 केरल  में  टलोफोन  कनेक्शन  हेतु
 लंबित  भ्रावेदन

 26.  भरी  पी०  ए०  एन्टनी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  त्रिचुर  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शन  द्वेतु  कितने  आवेदन  लंबित  पड़े  हैं  ;

 पिछले  वर्ष  के  दौरान  इस  जिले  में  कितने  कनेक्शन  दिए  और

 इस  वर्ष  के  दौरान  कितने  कनेक्शन  दिए  जाने  को  संम्ाबना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  31-1-1987  को  केरल  के

 त्रिचूर  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  लंबित  आवेदकों  की  संख्या  9195  है  ।

 पिछले  वर्ष  (1985-86)  के  दोरान  दिए  गए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संदया  1217

 है  ।
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 बर्ष  (1986-87)  के  दोरान  1985  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 इसमें  से  1672  कनेक्शन  पहले  हो  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 उड़ीसा  में  नारियल  लठा  बोर्ड  की  स्थापना

 27.  श्री  ग्रमावि  चरण  दास  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  नारियल  जटा  बोड़  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया

 |  और ण्फ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एस०  :

 जौर  :  कयर  उद्योग  अधिनियम  के  अधीन  कयर  बोडड  को  स्थापना  पहले  ही  की  जा

 चुकी  है  जिसका  कार्यक्षेत्र  समूचा  देश  कयर  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  कयर  बोर्ड  का

 भवनेश्बर  सहित  कयर  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  में  क्षत्रीय  कयर  प्रशिक्षण

 ओर  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ईस्टर्म  कोलफील्डस  लि०  के  झ्रधोत  पल  रही  कोयला  खनन  परियोजनाधों
 के  लिए  पूंजीगत  मिजेद्र

 28.  श्रीमती  जयभ्ती  पटनायक  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केलद्रीय  सरकार  ने  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  की  तीन  निर्माणाधीन  कोयला  खनन
 परियोजनामों  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  पूंजीगत  निवेश  स्वीकृत  किया  है  ;

 निर्माणाधीन  कोयला  खनन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 इन  कोयला  खनन  परियोजनाओं  को  किस  वर्ष  तक  चालू  किए  जाने  की  संभावना  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  वसत  :  ईस्ट्न  कोलफोलड्स  लि०  में  र०  करोड़  और

 इससे  अधिक  की  लागत  वाली  जो  तीन  प्रमुख  परियोजनाएँ  चल  रहो  हैं  उनके  लिए  स्वीकृत  पंजी
 निवेश  रु०  594.78  करोड़

 से  :  इन  तीनों  परिथोजनाओं  का  विवरण  निम्नलिखित  है  :---
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 ऋ०सं०  परियोजना  स्वीकृति  की  क्षमता  स्वीकृति  लागत  पूरा  होने  की

 का  नाम  तारीख  (मि०टन/प्रतिवर्ष.  संभावित  ता०

 1.  भझांझरा  भूमिगत  दिस०  1982  3.50  184.55  1994

 2.  राजमहल  ओपेनकास्ट

 लागत  1980  5.00  217.27  1991
 1985

 3«  सोनपुर  बाजारी  1985  3.00  192.96  1991
 ओपेनकॉस्ट

 ।  नी  नी  तन  तन  तन  नल तलतीयतय?ती।तीयकनम-कन-ननकन-ननननककन++नन-कनन-ननक+न-क-नकन न  मनन ितनाण-++०कम>न  eee  -  _...

 टेलीफोन  बांड

 29.  भ्री  शांति  धारीबाल  :  क्‍या  सथार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महानगर  टेलीफोन  निगम  ने  ऋणपत्रों  के  द्वारा  धन  एकत्र  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  के  नाम  कया  जिनमें  सरकार  का  विचार  टेली
 फोन  बांडों  के  माध्यम  से  एकत्र  पूंजी  को  लगाने  का  है  और  उनसे  कितने  प्रयोक्ताओं  का  लाभ  होगा  ?

 सचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  स  तोष  भोहन  :  जी  टेलीफोन  बाण्डों
 के  जरिए  ।

 यह  निधि  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  और  दूरसंचार  विभाग  दोनों  की  विकास
 .  परियोजनाओं  के  लिए  है  ।  चूंकि  यह  स्वीकृत  नेटवर्क  है  इसलिए  इससे  सभी  मौजूदा  उपभोक्ताओं  के

 साथ-साथ  भविष्य  में  नेटवर्क  से  सम्बद्ध  होने  वाले  उपभोक्ताओं  को  भी  इससे  लाभ  मिलने  की
 संभावना  है  ।

 राष्ट्रीय  डाक  सेवा  के  प्रस्तर्गत  भ्रस्तर्राष्ट्रीय  एक्सप्रेस
 पन्नों  के  लिए  प्रभार

 30.  भी  जगदीश  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  डाक  सेवा  के  भन्‍्तर्गत  ग्राम  भाव  के  अस्तर्राष्ट्रीय  एक्सप्रेस  पत्र  के लिए

 कितना प्रभार हैं ; उन देशों के गाम क्या हैं जिनके लिए यह सेवा उपलब्ध है ; ओर
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 एक्सप्रेस  पत्र  काउंटरों  पर  पत्रों  के  प्राप्त  होने  के  पश्चात  अम  रीका

 और  ब्रिटेन  में  प्राप्तकर्ताग्रों  के  पतों  पर  ऐसे  पन्नों  को  पहुंचाने  में  कितना  समय  लगता  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सनन्‍्तोष  मोहन  अन्तर्राष्ट्रीय  डाक

 सेवा  में  लेटर  सविसਂ  नहीं  कुछ  देशों  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  द्रुत  डाक

 सेवा

 अन्तर्राष्ट्रीप  द्रुत  डाक  सेब  के  जरिए  यू०  संघीय  जनवादी  और  हांगकांग  को

 भेजी  जाने  वाली  स्पीड  पोस्ट  मद  का  500  ग्राम  तक  का  शुल्क  250/-  रु०  है  तथा  अमरीका  के

 लिए  यह  शुल्क  300/-  रु०  है  ।

 देश  में  बंबई  -

 जयपुर  और  गुवाहाटी  से  जापान  यू०  अमरीका  और
 संघीय  जनवादी  जमंनी  के  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  द्रुत  डाक  सेवा  सुलभ

 अन्तर्राष्ट्रीय  द्रुत  डाक  सेवा  द्वारा  इन  काउंटरों  पर  भेजी  जाने  वाली  मदों  का  वितरण
 अगले  दिन  से  सात  दिन  के  बीच  किया  जाता  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  उक्त  मर्दे
 कहां  बुक  की  गई  और  उनका  वितरण  किस  स्थान  पर  किया  जाना

 कोचीन  शौर  बेंगलूर  से  बुक  की  गई  मर्दे  इन  पांच  देशों  के  प्रमुख  शहरों  में  एक  से  तोन
 दिन  के  भीतर  वितरित  कर  दी  जाती  है  ।

 फिलहाल  आस्ट्रेलिया  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  द्रत  डाक  सेवा  सुलभ  नहीं  है  ।

 ra]

 हिन्दुस्तान  मशोन  टूल्स  लि०  की  बिस्तार  योजना

 31.  भ्री  सो०  भाधव  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तात  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  का  घड़ियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  विस्तार  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  कनटिक  सरकार  और  टाटा  उद्योग  ग  !  की  संयुक्त  क्षेत्र  की  एक  परियोजना
 भी  भारत  में  केसिओ  घड़ियों  के  उत्पादन  के  लिए  सहयोग  करार  कर

 रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
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 क्‍या  उपरोक्त  भाग  तथा  में  उल्लिखित  परियोजनाएं  एक-दूसरे  की  पूरक
 है  और  माँग  से  अधिक  उत्पादन  नहीं  होगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  (#)
 ओर  1985-86  में  45.34  लाख  घड़ियों  के  उत्तादन  की  तुलना  में  एच०  एम०  टी०  को

 योजना  अपनी  घड़ियों  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  बढ़ाने  की  है  :--

 नननजनन+  ननन  न ड,रलनसनसी:६

 वर्ष
 '

 नुमानित  बाषिक  उत्पादन

 संड्या

 50.00

 8  60  00

 भारत  में  कैसिओ  धड़ियों  को  बनाने  के  लिए  सहयोग  करार  करने  के  बारे  में  मेससे

 टिठान  वाचेज  लिमिटेड  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  ($)  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गुजरात  सें  गेस  एजेंसियों  का  श्र।बंटन

 32.  श्रीमतों  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  मावरिण  :  क्या  पेट्रो  लियश्न  और  प्राकृतिक  गस
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  गुजरात  राज्य  के  विभिन्‍न  जिलों  में  कितनो  गत  एजेंसियां
 अआबंटित  की  गई  हैं  ;  ओर

 इनमें  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  भूतपुर्व
 अपंग  अन्धे  व्यक्तियों  और  अल्सद्यक  समुदायों  को  कितनी  एजेंसियां  आबठित

 की  गई  ?

 पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 ब्रह्म  :  ओर  तेल  उद्योग  ते  गुजरात  राज्य  के  विमिन्‍न  जिलों  में  पिछले  तीन

 बर्ष  अर्थात  1984-86  के  63  एल०पो०जी०  बतरणशपें  दी  इनमें  स  2।

 शिर्पे  जाति/जनजाति”  श्रेगी  में  तथा  13  शरोरक  रूप  से  विकलांग  ब्यक्तिपों  की  श्रेणी

 में  दी
 गई  है  ।  भूतपूर्व  नेनहीन  व्यक्तियों  प्रीर  अल्प  सढपक  समथुदाओं

 के  लिए  अलग  से  कोई  आरक्षण  नहीं  है  इसलिए  इतका  अलग  ते  कोई  आंकड़ा  नहीं  रक्षा

 श्डे
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 मंगलोर  में  हिन्दुस्तान  पेद्ों लिपण  कारपोरेशन  की

 तेलद्योधक  परियोजना

 33.  झी  भीकांत  दत्त  नर्रसह  राव  वाडियर  )
 भरी  वो०  कृष्ण  राज
 हा०  ग्री०  बेंकटेदा  |  .
 श्री  बलवस्त  सिह  रापूवालिया  9  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस
 री  एच०  एन०  नम्जे  गोड़ा  |
 श्री  जी०  एस०  बसबराजू  |  '
 श्री  एस०  एस०  गुरही
 झोमती  गीता  मुखर्जो  है|

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  हिन्दुस्तान  पुट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  कर्नाटक  में  मंगलोर  में  एक  तेल

 शोधक  परियोजना  स्थापित  करने  का  काम  शुरू  कर  दिया  है  ;

 यदि  हां  तो  परियोजना  की  क्षमता  कितनी  है  तथा  इस  पर  कितनी  लागत  आयेगी

 और  इस  परियोजना  में  कोन  सी  प्रौद्योगिकी  अपनाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 तेल  शोधक  संयंत्र  एवं  टाउनशिप  के  स्थान  के  लिए  कुल  कितनी  भूमि  ली  गई  है  ;

 इस  परियोजना  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  हेतु  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 इसके  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  बिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  से  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  एक  प्राइवेट

 प्रवर्तंक  के  सांथ  मिलकर  मंगलूर  में  3  मिलियन  मी०  टन  प्रतिवर्ष  क्षमता  की  एक

 बेट्रो-रसायन  रिफाइनरी  लगाने  के  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  की

 मनुमति  दी  गई  एच०पी०सी०एल०  ने  इस  कार्य  के  लिए  आरम्भ  में  लगभग  1800  एकड़

 भूमि  को  चुना  है  |  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  के  तैयार  होने  के  बाद  ही  लागत  का

 नायी  जाने  वाली  प्रौद्योगिकी  तथा  इसे  चालू  करने  की  संभावित  तारीख  का  पता  चल  सकेगा  तथा

 उस  पर  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 अण्डसान  झोर  निकोबार  होपसमूह  में  तेल  शोर  प्राकृतिक  गंस  को  खोज

 34.  भरी  ई०  श्रश्यपू  रेड्डी  :  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 तेल  ओर  प्राकृतिक  शैस  आयोग  ने  बंगाल  की  छाड़ो  में  विशेष  रूप  से  अण्डमान  और

 निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य--क्षेत्र  के  जोन  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  की  खोज  के  लिए
 कौन-कोन  सी  परियोजनाएं  प्रारम्भ  को  हैं  ;  भौर
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 तेल  और  प्राकृतिक  गेम  आयोग  द्वारा  की  गई  खोज  के  अद्यतन  परिणाम  क्या

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंसशालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  कावेरी  और

 अण्डमान  थालों  के  अपतटीय  क्षेत्रों  में  भूकम्पीय  आंकड़े  प्राप्त  करने  और  अन्वेषी  खुदाई  का  काम

 आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  क्ृष्णा-गोदावरी  अपतट  में  जी
 कावेरी  अपतट  में  पी०  पी  श्रौर  संरबनाओों  और

 अण्डमान  अपतट  में  ए०  संरचना  में  हाइड्रोकाबंन  मिले  हैं  ।

 बम्बई  में  कटेमर  हलेक्ट्रासिक  एक्सचेंज  का  अप्रयुक्त  रहना

 35.  ओ  दारद  क्या  संचार  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  में  कुछ  कंटेनर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  पिछले  महीने  से  अप्रयुक्त  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  एक्सचेंज  के  नाम  कया  ये कितने  समय  से  अप्रयुक्त  पड़े  हैं  ओर

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  ओर

 इसके  परिणामस्वरूप  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  को  कितनी  हानि  हुई  है  भोर

 सरकार  का  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नए  डाक  धर  खोलने  पर  प्रतिबन्ध

 37.  ओी  मुरली  देवरा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बम्बई  जेंसे  शहरों  में  नए  डाकघर  खोलने  पर  प्रतिबन्ध  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्‍या  ओऔचित्य  है  ;  और

 सरकार  भविष्य  मेंਂ  शहरी  जनता  की  बढ़ती  हुई  डाफ  सम्बन्धी  जरूरतों  को  किस

 प्रकार  पूरा  करने  की  आशा  करती  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंती  सम्तोष  मोहन  :  जी  नए  डाकधर

 खोलने  पर  इस  प्रकार  की  कोई  रोक  नहीं  वित्त  मंत्रालय  नए  पदों  के  सृजन  पर
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 रोफ  लगा  रखी  यदि  किसी  स्थान  पर  तए  डाकघर  खोलते  का  स्पष्ट  रूप  से  औचित्य  सिद्ध

 होता  है  तथा  उनसे  समुचित  आय  होने  की  उम्मीद  होने  पर  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  को  वित्त

 लय  के  साथ  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  उठाया  जादा  है  ।

 उपर्यक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 (7)  पुनरीक्षा  करने  पर  पता  चला  है  कि  शहरी  क्षेत्रों  मे ंमौजूदा  डाकघर  आवश्यकताशरों

 के  अनुरूप  इसके  विभाग  ने  देग  के  विभिन्‍न  हिस्तों  अनेक  लाइसेश-शुदा  डाक

 एजेंटों  की  नियुक्तियां  की  हैं  |  ऐसे  एजेंट  डाक  टिकटों  तथा  स्टेशनरी  की  बिक्री  करने  के  साथ-साथ

 रजिस्टडड  पत्र  भी  स्वीकार  करेगे  ।

 ताप  विद्युत  क्षेत्र  क ेनवीकरण  और  प्राधुनिकोकरर  का  केग्त्रीय

 कार्यक्रम
 ह

 38.  प्रो०  रामकृष्ण
 श्री  मुकूल  वासनिक  |
 श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  |
 श्री  बसवराजू  ४
 झी  एस०  एम०  शरही  |
 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  |
 श्री  छीतु  माई  गासित  ॥

 ५  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ताप  विद्युत  क्षेत्र  में  ॥वीकरण  और  आधुनिक्रीकरण  का  केन्द्रीय  कार्यक्रम  कब

 शुरू  किया  गया  था  ;

 उक्त  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यवार  कितने  ताप  विद्युत  संयंत्रों  को  सम्मिलित  किया
 गया  है  और  नवीकरण  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  कितने  ध्रम्थ  में  पूरा  किया  जाना

 राज्यवार  अब  तक  उपलब्धि  क्‍या  है  और  संयंत्रों  के नवीकरण  ओर  आधुमनिकीकरण
 पर  राज्यवार  कितनी  धनराशि  ब्यय  बरने  का  अनुमान  था  मौर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय
 की  गई  और

 कौन-कौन  से  राज्य  इस  कार्यक्रम  में  पिछड़  रहे  हैं  और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  यह
 कार्यक्रम  1984-85  में  शुरू  किया  गया  ।

 से  इस  कार्यक्रम  में  32  ताप  विद्युत  केन्द्र  शामिल  हैं  तथा  इसके  3-4  वर्ष  में

 पूरा  हो  जाने  को  सम्भावना  है  ।  अपेक्षित  सूचना  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  ग

 है  ।  कुछ  राज्यों  में  इस  कार्यक्रम  में  प्रगति  घीमी  रहने  के  कारणों  में  ये  शामिल  प्रस्तावों  को
 अन्तिम  रूप  देने  तथा  सप्लाई  आडंर  देने  में  विलग्ब  ओर  विभिन्‍्त  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण
 सम्बन्धी  क्रियाकलापों  के  वास्तविक  रूप  से  क्रियान्वयन  में  विलस्ब  ।
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 2«

 5.

 12.

 13.

 जिवरण

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम
 के  अम्तर्गत  शामिल  ताप  विद्युत  संयंत्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य/केन्द्र  का  नाम

 रुपयों

 स्वीकृत  अनुमानित
 लागत*

 2870.60

 4402.85

 4001.64

 1869.65

 4173.70

 3703.11

 5030.00

 6947.42

 1714.06

 1044.98  8

 2390.70

 लिखित  उत्तर

 किया
 गया

 4

 411.43

 2921.84

 985.41

 482.35

 3239,85

 1308.72

 940.76

 2229.70

 305.79

 22.47

 1569.76

 1205.78

 783.37

 श्पि
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 0  2  3  4

 14.  उकई  3381.82  379.27

 महाराष्ट्र
 15.  कोराडी  3329.80  494.50

 16.  नासिक  847.00  258.10

 17.  भुसावल  88.50  34.72

 18.  पारस  259.75  16.01

 आारप्र  प्रदेश

 19.  कोठागुडम  4688.35  2111.70

 ततिलनाड
 20.  तृतीकोरिन  712.76  497.40

 21.  एन्नोर  9081.48  4904.62

 22.  नेवेली  लिस्नाइट  निगम  4970.78  74.8  23.

 उड़ीसा
 23.  तलचेर  3572.50  653.77

 बिहार
 24.  पतरातू  3845.00  728.49

 25.  बरोनी  1946.00  292.10

 26.  कारबोधेया  518.00  273.42

 पक्चिस  बंगाल

 27.  संथालडीह  2192.00  733.33

 28.  बन्देल  3581.00  402.44

 29.  दुर्गापुर  परियोजना  2380.00  569.95

 इासोदर  घाटी  निगल

 30.  अघ्द्रपुरा  3212.60  795.91

 31.  बोकारो  1002.00  289.32

 32.  दुर्गापुर  835.20  501.06
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 3  जन  समन
 गांवों  झौर  पस्पसेटों  का  विशद्युतीकरण

 39.  भी  यशवंत  राव  गडाख  पाठिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  कितने

 गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  है  और  कितने  पम्पसेटों  को  बिजली  दी  गई  ;

 इसमें  कमियों  यदि  कोई  क्या  कारण  हैं  ;  और

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  सुश्ीला  :  पिछले

 दो  वर्ष  के  दौरान  गाँवों  के  विद्युतीकरण  और  पम्पसेटों  के  वर्धन  और  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  है  :--

 गाँव  पम्पसेट

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 1985-86  20,648  20,058  3,89,783  7,43,412

 1986-87  11,011  9,496  2,23,406  2,78,009

 (12/86

 गाँवों  के  विद्युतीकरण  के  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  मामूली  कमी  के  मुख्य  कारण  ये

 कुछ  निर्माण  सामग्रियों  को  कम  विद्युत  की  अपर्याप्त  सप्लाई  ओर  पहाड़ी  तथा

 वासो  क्षेत्रों  में  दुर्गंग  तराइयां  होना  आदि  ।

 विद्युतीकरण  कार्यक्रम  की  गति  में  तेजी  लाने  और  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  आने

 बालो  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों/बिजली  बोर्डों/प्राम  बिद्युतोकरण  निगम  के
 साथ  समीक्षा  बैठक  समय-समय  पर  आयोजित  की  जाती  हैं  ।

 सलाद  तेलों  का  आयात

 40.  भी  बृज  मोहन  महस्ती
 :  कया  सोच  ध्ौर  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 भी  शान्ति  धारीबास  ।  शी
 रे  दा

 करेंगे  कि  :

 1985-86  मौर  और  1986-87  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  छाद्य  तेल  का  आयात
 किथा  गया  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  में  कमी  होने  के  कारण  खाद्य  तेलों
 की  मांग  और  पूर्ति  में  अन्तर  बढ़  गया  है और  इस  समय  मांग  की  तुलना  में  बारह  लाख  टन  खाद्य

 तेलों  की  कमी  है  ;

 देश  की  मांग  के  अनुसार  खाद्य  तेलों  का  आयात  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 और

 खाद्य  तेल  में  कब  तक  आत्मनिर्भर  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 तेल  वर्ष  1985-86  और  1986-87  1987  के  दौरान  आयात  की

 गई  खाद्य  तेलो  की  मात्रा  तीचे  दी  गई  है  :--

 तेल  वर्ष  आयात  की  गई  मात्रा

 ०)  मी०  टन

 1985-86  11.79

 1986-87  3.28
 जन०  1987  तक

 (  देशी  खाद्य  तेलों  की  मांग  और  उनकी  आपूर्ति  के  बीच  अन्तर  बना  हुआ

 खाद्य  तेलों  की  कितनी  मात्रा  का  भ्रायात  किया  जाना  है  इसके  बारे  में  निर्णय  सरकार
 द्वारा  समय-समय  पर  विभिन्न  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता  जैसे  मांग  व  आपूर्ति  के
 बीच  अन्तर  किसानों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  आदि  ।

 इस  बारे  दे
 एक  निश्चित  भ्रवधि  बताता  सम्भव  नहीं  परन्तु  सरकार  ने  विलहनों

 ओर  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कई  प्रभावी  और  प्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  ताकि
 इनमें  शीघ्र  आत्मनिर्मरता  प्राप्त  की  जा  सके  ।

 कर्नाटक  में  नये  विद्युत  केग्द्रों  मे ंसोलिड  स्टेट
 रिले  उपकरण  लगाना

 41.  श्रीमती  बसवराजेशव री
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  में  सभ्ो  तये  विद्युत  केन्द्र  में  खशाबियों  के  प्रति  रक्षोपाय  के  रूप  में
 सालिड  स्टेट  रिले  उपकरण  लगाए  गये  हैं  ;

 यदि  तो  ये  सोलिड  स्टेट  उपकरण  लगाने  से  खराबियों  का)पता  लगाने  में  कहां तक
 सहायता  मिली  और
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 क्‍या  ये  उपकरण  अन्य  राज्यों  को  भी  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लाना  पकाने  की  गंस  के  सिलेन्डर  भरने  के  नये  संयंत्रों  की  स्थापना

 42.  भरी  बी०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  प्लौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  और  कर्नाटक  राज्य  में  खाना  पकाने  की  गेस  के  सिलेन्डर  भरने  के  कितने

 संयंत्र  हैं  ;

 क्‍या  वर्ष  1987-88  के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  में  खाता  पकाने  की  गैस  के  सिलेन्डर
 भरने  के  नये  संयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  भ्रौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंखालय  में  राज्य  मंत्री
 :  देश  में  इस  समय  46  एल०  पी०  बाटलिंग  संयंत्र  जिसमें  कर्नाटक

 राज्य  के  भी  4  संयंत्र  शामिल  हैं  ।

 श्रौर  एच०  पी०  सी०  एल»  द्वारा  कर्नाटक  राज्य  में  हुबली  तामक  स्थान  पर

 12,500  मी०  टन  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  के  एल०  पी०  जी०  बाटलिंग  संयंत्र  का  निर्माण  किया  जा

 रहा  है  भौर  यह  1987-88  के  दोरान  चालू  हो

 बिदेशी  स्रोतों  से  हाइड़ो  सेटों  का  प्रायात

 43.  भ्री  ग्रजितकुमार  साहा
 श्री

 सेडहीन
 चोधरी

 हो  झनिल  बसु
 झी  वाई०  एस०  महाजन

 >  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विदेशी  ल्ोतों  से  विभिन्‍न  प्रकार  के  हाइड्रो  सेटों  का  भ्रायात  करने  की

 अनुमति  दे  रही  जबकि  ऐसे  सेटों  का  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  विनिर्माण  किया

 जा  सकता  है  ;

 यदि  तो  इन  सेटों  क ेआयात  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  निर्णय  के  क्या-क्या
 कारण  हैं  ;  अंर

 क्‍या  ऐसा  करके  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सम्बन्धी  नीति  से  विचलन  किया
 गया  है  ?,
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 नव  तीन  दल  न  न  चल  जन  वनिनओ-..त२3३ॉांनतुनलन.__न____लन_ल__लल____ननतेते  a

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  से

 विद्युत  सेटों  सहित  विद्युत  उत्पादन  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  लिए  मुख्य  रूप  से  स्वदेशी  निर्माताओं

 पर  निर्भर  किया  जा  रहा  है  ।  आयात  का  सहारा  केवल  चुने  हुए  मामलों  में  तथा  गुण  अवगुण  के  भाधार

 पर  किया  जाता  जो  समग्र  परिस्थिति  पर  निर्भर  करता  है  ।

 किस  कोसत  को  कारों  का  निर्माण

 44.  भी  सदन  पांडे  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कम  कीमतों  की  कारों  के  निर्माण  के  लिये  भारत  और  सोवियत

 संघ  के  बीच  एक  समझोता  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इन  कारों  का  निर्माण  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  आशा  है  ओर  प्रस्तावित

 कीमत  कितना  है  ;  भोौर

 प्रस्तावित  कार  में  स्वदेशी  तथा  आयातित  पुर्जों  के  प्रयोग  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 से  रूसी  संगठनों  के  सहयोग  से  सवारी  कारें  बनाने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 इन  प्रस्तावों  पर  सरकार  द्वारा  घोषित  की  जाने  वाली  नई  आटोमोबिल  नीति  के  अनुसार  विचार

 किया  जाएगा  ।

 देलोफोन  कनेवशनों  को  प्रतीक्षा  सूची

 45.  भरी  सुझुल  बासनिक

 डा०  गोरोहंकर  राजहूंस

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  टेलोफोन  कनेफ्दानों  के  लिये  दस  लाख

 से  अधिक  लोग  प्रतीक्षा  सूची  में

 }

 :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (wm)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  देश  में  संचार  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  हाल

 ही  में  एक  योजना  तेयार  की  है|  ओर

 यदि  तो  नई  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ये  कब  तक  लागू  की  जाएगी  और  दे  के

 विभिस्न  भायों  में  नए  टेलीफोत  कनैक्‍शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूथी  के  किस  सोमा  तक  कम  किया

 जाएवा
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 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  हां  ।

 और  सातवीं  योजना  अवधि  के  आरंभ  में  योजना  प्रस्ताव  तैयार  किए  गए
 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  प्राप्त  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  वास्तविक  लक्ष्यों  में  निम्नलिखित

 सुविधाओं  को  भी  शामिल  किया  जाता  है  ।

 (i)  लगभख  11  लाख  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  ;

 (४)  संगभग  9,000  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  ;

 (iii)  लगमग  13,000  रूट  किलोमीटर  माइक्रोवेव  प्रणालियां  और  4000  किलोमीटर

 छूट  को  फाइबर  आप्टीकल  प्रणाली  ।,

 (iv)  लगभग  30,000  टेलेक्स  लाइनें  ।

 (५)  15  संकेण्डरी  स्विचिग  क्षेत्रों  में  या  अधिक  राजस्व  जिलों  के  साथ

 टमिनस )  ग्रामीण  एकीकृत  डिजिटल  नेटवर्क  ;

 इससे  पूरी  होने  वाली  मांग  इस  प्रकार  हैं  :--

 भूनिट
 निम्नलिखित  अवधि  तक  पूरी
 की  जाने  वाली  औसत  मांग

 सहानगर  1-4-1984

 बड़े  1-4-1984 84

 छोटे  [1-4-1985

 सकल

 एम०  ए०  एक्स  ०-(1)  1-4-1986  6

 एम०  ए०  1-4-1987

 एम०  ए०  एक्स  ०-(॥)  ह
 ओर  मंनुअल  1-4-1990

 इन  उद्देश्यों  में  दूरसंचार  यूनिट  की  औसत  माँग  को  शामिल  किया  गया  है  ओर  एक  क्षेत्र  से

 दूसरे  क्षेत्र  की  वास्तविक  तारीखों  में  भिम्नता  होगी  ।
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 पेसंजर  कारों  के  बिनिर्माण  के  लिए  लाइसेंस

 46.  भ्री  संयद  हाहब॒हीन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  निर्माण  की  जाने  वाली  कारों  के  नाम  तथा  उनका  मुख्य  ध्योरा

 क्‍या

 चालू  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  माइल  को  कितनी  कारों  का  निर्माण  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  और  अगले  तीन  वर्षों  के  लिए  उत्पादन  अनुमान  क्या

 प्रत्येक  माहल  को  स्टेंडड  कार  का  फैक्ट्री  बाह्य  मूल्य  क्‍या

 क्‍या  अतिरिक्त  माडलों  की  कारों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;  और

 ($)  यदि  हां  तो  प्रस्तावों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्‍या  हैं  और  यदि  कोई  विदेशी  सहयोगी  हैं  तो
 उनके  नाम  क्या

 उद्योग  संत्रालय  सें  क्‍्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एस०  :

 से  विवरण  1  संलग्त

 और  ($)  विवरण  1]  संलग्म
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 सेवानिवति  के  लिए  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  का  पता  लगाना

 7.  भ्री  मुरली  घर  साने  )
 ५  :  कया  उद्चोग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 भी  गुरदास  कामत  |

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  अपने  ऐसे  कर्मंचारियों  का  पता  लगाने

 के  लिए  कहा  है  जिन्हें  स्वेज्छिक  सेवानिवत्ति  के  लिए  कहा  जा

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  क्ंत्रारियों  का  पता  लगाने  के  लिए  उपक्रमों  द्वारा

 क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  गये  और

 इस  सम्बन्श्न  में  कर्मचारियों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  भन्त्रालय  में  सरकारी  उछाम  विभाग  में  राज्य  मन्जो  के०के०  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 संचार  के  बारे  में  सातवीं  योजना  को  प्रम्तिम  रूप  दिया  जाना

 48.  डा०  थो०  विजय  रामा  राज  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संचार  के  बारे  में  सातवीं  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 कया  योजना  में  मोजूदा  घटिया  टेलीफोन  सेवाओं में  सुधार  किया  जाना  सुनिश्चित
 किया  जायेगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  संतोष  मोहन  :  ओर  (a)  सातवीं
 यो  लिए  दूरसंचार  विभाग  ने  प्रस्ताव  विभाग  को  आवंटित  निधि  के  आधार  पर  पहले  ही
 निर्धारित  कर  लिए  गए  हैं  ।

 हां  ।

 महानगर  टेलोफोन  निगस  द्वारा  संचार  लाइनों  में  सुधार  करनगा|

 49.  भरी  रास  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  क्षपा  करेंगे  कि  :

 महानगर  टेलीफोन  निगम  ने  कब  से  कार्य  करना  प्रारम्भ  किया
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 इसके  बाद  अब  तक  निगम  ने  क्या-क्या  सुधार  किये

 निगम  की  स्थापना  के  समय  टेलीफोन  कनेक्शन  हेतु  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े
 गौर

 उनमें  से  वर्ष  1986  के  अन्त  तक  कितने  आवेदनों  पर  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  थी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  महानगर  टेलीफोन  निगम
 ने  |  1986  से  काये  करना  शुरू  किया  था  ।

 निम्नलिखित  के  लिए  उपाय  किए  गये  हैं  :--

 1.  लाइनों  पर  दोषों  को  कम  करना  ।

 2.  काल  पूरी  होने  की  दर  में  सुधार  ।

 3.  प्रमुख  परियोजनाओं  में  तेजी  लाना  ।

 4  वित्तीय  प्रणाली  को  कारगर  बनाना  ।

 5.  विस्तार  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करना  तथा  अल्पकालिक  और  दीर्घकालिक  आधार
 पर  प्रयोक्‍ताओं  की  सेवा  में  सुधार  ।

 6.  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  कारंवाई  योजनाएं  त॑यार  करना  ।

 7.  सेवाओं  के  कंप्यूटरीकरण  पर  विशेष  बल  देना  ।

 8,  उपभोक्ताओं  के  साथ  संपर्क  में  सुधार  ।

 निगम  के  गठत  के  समय  लगमग  3.4  लाख  आवेदक  टेलीफोन  कनेक्शन  की  प्रतीक्षा

 सूची  में  थे  ।

 1-4-1986  से  वर्ष  के  अन्त  तक  लथभग  84,500  नये  टेलोफोन  कनेक्शन  प्रदान  किये
 गये

 विद्युत  श्लोर  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  सहयोग  पर  भारत  सोबियत  संघ  बात

 50.  भ्री  सोमनाथ  रथ
 :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भरो  जगन्ताथ  पटनायक

 क्या  एक  उच्च  स्तरीय  सोवियत  प्रतिनिधिमण्डल  ने  विद्युत  और  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में
 दोनों  देशों  के  बोच  सहयोग  पर  वार्ता  करने  के  लिए  1987  में  भारत  का  दौरा
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 यदि  तो  वार्ता  की  मुख्य  बातें  क्या  भौर

 उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 ऊर्जा  प्न्त्रालय  में  विद्य,त  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  सुशीला  :

 भर  सोवियत  प्रतिनिधि  मंडल  के  साथ  हुए  विचार-विमर्श  मुख्य  रूप  से  टेहरी
 जल  विद्युत  कम्पलेक्स  के  क्रियान्वयन  संबंधी  विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना

 तथा  इससे  सम्बद्ध  पारेषण  प्रणाली  की  प्रगति  की  समीक्षा  और  कहलगांव  सुपर  ताप  परियोजना  से

 सम्बन्धित  था  ।  विद्युत  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  क ेबीच  और  सहायता  संभाव्यताओं  तथा  दुलहस्ती  श्रीनगर

 400  के०  वी०  पारेषण  लाइन  के  निर्माण  पर  भी  विस्तार  से  बातचीत  हुई  थी  ।

 कर्नाटक  सें  बिजली  को  कसी

 51,  डा०  वो०  बेंकटेश  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  बिजली  की  कमी  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  बिजली

 की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  को  कोई  सहायता  दी  ओर

 कर्नाटक  राज्य  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  बिजली  क्षेत्र  के  लिए

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्राणय  में  बिद्यूत  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  जी

 हां  ।

 कर्नाटक  के  लिए  सातवीं  योजना  के  दोरान  विद्यूत  क्षेत्र  का  अनुमोदित  परिव्यय

 रुपए  है  ।

 प्रांध्र  प्रदेश  सें  पेट्रो-रसायन  उद्योग  समह  को  स्थापना

 ७6  9  5,  स्व  शं
 कक

 52.  श्री  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  में  कृष्णा  नदी  वेसिन  में  उपलब्ध

 प्राकृतिक  गेंस  पर  आधारित  कोई  पेट्रो-रसायन  उद्योग-समूह  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  संबंध
 में

 केस्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  किया  और
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 इस  उद्योग  समूह  की  स्थापना  कब  तक  किये  जाने  की  आशा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  ह्रोर  पेट्रो-रसायम  विभाग  में  राज्य  संत्रो  क्लार०  के०

 जयचन्द्र  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 केरल  के  लिए  वेकल्पिक  पन-बिजलो  परियोजना

 53.  श्री  बो०एस०  विजयराघवन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शांत  घाटी  परियोजना  छोड़ने  के  समय  केरल  को  उसके  स्थान  पर  एक  वैकल्पिक

 पन-बिजली  परियोजना  का  आश्वासन  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और

 )  भारत  सरकार  ने  केरल  के  प्राधिकारियों  को  सलाह  दी  है  कि  उत्तरी  केरल  में  विद्युत
 है  के  लिए  प्रस्ताव  तेयार  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा

 रा
 प्रस्तावित  मनन्‍्थवाड़ी  जल  विद्यूत  परियोजना  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकार्य  नहीं  पाई  गई  है  तथा

 /  कावेरी  की  एक  सहायके  नदी  भवानी  के  जल  के  उपयोग  से  सम्बन्धित  अन्तर्राज्यीय  पहलू  भी

 इसमें  निहित  जिन्हें  अभी  हल  किया  जाना  है  ।

 बिजली  परियोणनाझ्ों  को  स्वीकृति

 54.  श्री  भ्रमल  दत्त  :  क्‍या  ऊर्जा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  22000  मेगावाट  क्षमता  का  लक्ष्य
 प्राप्त  किया

 यदि  तो  अब  तक  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  और

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  परियोजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी
 तो  उनका  परियोजना-वार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  रोहलगरे):(क)  से
 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  22,245  मेगावाट  क्षमता  के  कार्यान्वयन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के
 लिए  सभी  उपाय  किए  जा  रहे  उपयु क्‍त  क्षमता  के  बारे  में  परियोजना-वार  ब्योरा  विवरण  के
 रूप  में  ध्॑ंलग्न  जिसमें  आनन्दपुर  साहेब  तथा  बारगी  जल-विद्य ूत॒  परियोजनाएं  शामिल
 हैं  जिन्हें  अभी  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  ।
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 सातवीं  योजना  में  प्रतिष्णभापित  को  जाने  वाली  विद्या त  उत्पादन  क्षमता

 लिखित  उत्तर

 क्रम  सं  ०  क्षेत्र/स्कीम  लाभ

 )

 ee  3

 उत्तरी  क्षेत्र  6649

 1...  पश्चिमी  यमुना  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  48

 ह
 2...  दादुपुर  जल  विद्युत  स्कीम  10

 3.  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र  220

 4...  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र  210

 5.  आन्ध्रा  जल  विद्युत  स्कीम  17

 6.  रोंगटोंग  जल  विद्य॒त  स्कीम  2

 7.  भाभा  जल  विद्युत  स्कीम  120

 8.  धिरोट  जल  विद्युत  स्कीम  45

 9.  अपर  सिंध  जल  विद्यूत  स्कीम  और  70

 10.  कारनाह  जल  विद्युत  स्कीम  और  2

 11...  सतकना  जल  विद्युत  स्कीम  और  4

 12.  मुकेरिया  जल  विद्यूत  स्क्रीम  162

 13.  अपर  बारी  दोआब  नहर  जल  विद्युत  स्क्रीम  45

 14.  दोधर  मिनि  जल  विद्युत  स्कीम  1.6

 15...  घारीवाल  जल  विद्युत  स्कीम  2.4

 16.  थूही  जल  विद्यत  स्कीम  है

 17...  रोहती  जल  विद्य,त  स्कीम  08
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 18...  निधमपुर  जल  विद्यत  स्कीम  0.8

 19,  रोपड़  ताप  विद्युत  केन्द्र  420

 20.  आनन्दपुर  साहिब  जल  विद्य॒त  स्कीम*  134

 21.  कोटा  ताप  विद्युत  केन्द्र  210

 22...  रामगढ़  गैस  टर्बाइन  केन्द्र  3

 23,  माही  जल  विद्युत  स्कीम  140

 24...  मंगरोल  जल  विद्युत  स्कीम  6

 25.  चारणवाला  जल  विद्यूत्  स्कीम  2

 26.  सूरत  गढ़  जल  विद्यूत  स्कीम  4

 27.  अनूप  गढ़  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  9

 28,  पुगल  जल  विद्युत  स्कीम  2.1

 29,  जाखल  जल  विद्युत  स्कीम  9

 30.  मनेरी  भाली  जल  विद्युत  स्कीम  304

 31,  अनपारा  ताप  विद्युत  केन्द्र  630

 32.  टांडा  ताप  विद्यूत  केन्द्र  440

 33.  ऊंचाहार  ताप  विद्युत  केन्द्र  प्रदेश  )  420

 34.  सलाल  जल  विद्युत  स्क्रीम  345

 35...  चमेरा  जल  विद्युत  स्कीम  180

 36...  सिंघरोली  सुपर  ताप  विद्यत  केन्द्र  1000

 37...  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  1000

 38...  नरोरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  470
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 पश्चिसो  क्षेत्र  6831.5

 39.  उकई  बांया  तट  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  5

 40...  कडाना  पम्पड़  स्टोरेज  जल  विद्यूत  स्कीम  120

 41...  वानक  बोरी  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  630

 42.  सिक्‍का  ताप  विद्युत  केन्द्र  120

 43.  गांधीनगर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 44.  हसदेव  जल  विद्युत  स्कीम  120

 45.  बारगो  जल  विद्युत  स्कीम  90

 46,  को  रबा  पश्चिम  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 47.  संजय  गांधी  ताप  विद्युत  केन्द्र  प्रदेश )  210

 48.  बांध  सागर  जल  विद्यूत  स्कीम  प्रदेश )  210

 49,  भीरा  टेलरेस  जल  विद्युत  स्कीम  )  80

 50...  तिल्‍लारी  जल  विद्युत  स्कीम  )  60

 5..  पावना  जल  विद्युत  स्कीम  )  10

 52.  भण्डा  रधारा  जल  विद्य,त  स्कीम  )  10

 53.  खड़गवासला  जल  विद्यू,त  स्कीम  16

 54.  भटसा  जल  विद्यू,त  स्कीम  15

 55.  सन्द्रपुर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  विस्तार  )  420

 56.  उरण  गैस  केन्द्र  विस्तार  324

 57.  खापरलेडा  ताप  विद्यूत  केन्द्र  विस्तार  )  420

 58...  पारली  ताप  विद्युत  केम्द्र  विस्तार  210
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 59.  उज्जनी  पम्प  स्टोरेज  जल  विद्युत  स्कीम  12

 60.  उरण  गैस  टबर्टाइन  केन्द्र  यूनिट  )  108

 61...  वैतरणां  जल  विद्युत  स्कीम  )  1.5

 62...  पँच  जल  विद्युत  केन्द्र  प्रदेश/महाराष्ट्र  )  160

 63.  कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  500

 64...  कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  1000

 65...  विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  1260

 दक्षिणी  क्षेत्र  5452.75

 66.  बली  मेला  जल  विद्युत  स्क्रीम  €0

 67.  नागाजू  न
 सागर  जल  विद्युत  स्कीम  100

 68,  श्रीसेलम  जल  विद्यूत  स्कीम  330

 69...  पेना  अहोविलम  जल  विद्युत  स्कीम  प्रदेश )  20

 70...  नागाजुन  सागर  बांया  तट  नहर  जल  विद्यूत  स्कीम  60

 71.  नागाज ून  प्तागर  दांया  तट  नहर  जल  विद्युत  स्क्रीम  30

 72.  पोचमपद  जल  विद्युत  स्कीम  27

 73.  विजयवाड़ा  ताप  विद्य॒ूत  केन्द्र  विस्तार  प्रदेश  |  210

 74.  ककतिया  नहर  जल  विद्यूत  स्कीम
 प्रदेश  )  1.5

 75.  वराही  नहर  जल  विद्य त  स्कीम  239

 76.  सुपा  बांध  जल  विद्यूत  स्कीम  100

 77.  घठा  प्रभा  जल  विद्युत  स्कीम  32

 78,  रायचूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  210

 79...  मललापुर  जल  विद्यूत  स्कीम  9
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 80.  कलमलायगनेकल  जल  विद्युम  स्कीम*  0.75

 81...  सिरवाड  जल  विद्युत  स्कीम

 82.  मधुर  शाखा  जल  विद्यूत  स्क्रीम  और  अन्य  मिती/माइक्रो*  75

 83,  इधामलियार  जल  विद्युत  स्कीम  75

 84.  ककड़  जल  विद्युत  स्कीम  50

 85.  इदुक्की  जल  विद्य॒त  स्कीम  390

 86,  कल्लड़ा  जल  विद्युत  स्कीम  15

 87.  सरवालार  जल  विद्युत  स्कीम  20

 88...  कदमपराई  जल  विद्युत  स्कीम  400

 89.  कुण्डा  जल  विद्युत  स्क्रीम  )  20

 ५0,  लोर  मेथुर  जल  विद्य,त  स्कीम  120

 91...  वगई  माइक्रो  जल  विद्यूत  स्कीम  6

 92.  पिकारा  माइक्रो  जल  विद्युत  स्कीम  2

 93.  लोअर  भवानी  जल  विद्युत  स्मीम  8

 94.  मैतूर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  420

 95.  मैतूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 96.  वृतीकोरिन  ताप  विद्यू,त  केन्द्र  विस्तार  210

 97.  रामगुण्डम  सुपर  ताप  विद्यत  केन्द्र  विस्तार  1000

 98,  नेवेली  दूसरा  माइन  कट  ताप  विद्युत  केन्द्र  630

 नेवेली  दूसरा  माइन  कट  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 10...  कलपकक्‍कम  परमाणु  विद्युत  परियोजता  235

 रा
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 पूर्थो  क्षेत्र  3182,60

 101...  पतरातुू  ताप  विद्युत  केन्द्र  110

 102...  उत्तरी  कोयला  जल  विद्यत  स्कीम  24

 103...  सोन  पश्चिमी  लिकनहर  जल  विद्यत  स्कीम  6.6

 104.  पूर्वी  गंडक  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  15

 105...  मृजफ्फर  ताप  विद्युत  केन्द्र  110

 106.  तेनूघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  210

 107.  सोन  पूर्वी  लिक  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  3.3

 108...  श्रपर  कोलाब  जल  विद्युत  स्कीम  240

 109.  ही  राकुण्ड  जल  विद्युत  स्कीम  37.5

 110...  .  रेंगाली  जल  विद्युत  स्कीम  100

 111.  पोतेरू  जल  विद्युत  स्कीम  6

 112...  .  रेंगाली  जल  विद्युत  स्कीम  विस्तार  100

 113.  रोंगनिछू  जल  विद्युत  स्कीम  2.5

 114...  रिमबी  जल  विद्युत  स्कीम

 115.  रामन  जल  विद्युत  स्कीम  बंगाल  )  50

 116...  कोलाघाट  ताप  विद्यू,त  केन्द्र  (To  420

 ,  117.  कोलाघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 118...  ..  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 119...  तोसता  नहर  जल  विद्यत  केन्द्र  (To  22.5

 120...  रिछिंगटन  जल  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 121.  फाणी  जल  विश,त  स्कीम  विस्तार  (१०  12
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 122,  पंचेर  हिल  जल  विद्युत  परियोजना  घाटी

 123.  बोकारो  ताप  विद्यूत  केन्द्र  घाटी

 124,  बोकारो  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  घाटी

 125...  गैस  टर्बाइन  घाटी

 126.  फरवका  सुपर  ताप  विद्यूत  केन्द्र

 127.  अण्डमान  और  निकोबार  द्विप  समूह  में  डीजल  स्क्रीम*

 उत्तर-पृथों  क्षेत्र

 128...  लोर  बोर  पानी  जल  विद्युत  स्क्रीम

 129,  लकवा  गैस  केन्द्र  विस्तार

 130.  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 131.  बोगईगांव  ताप  विद्युत  केन्द्र  |

 132...  लकवा  ताप  विद्यू,त  केन्द्र

 133...  घानसेरी  जल  विश्वूत  स्कीम

 134,  लोकेछो  जल  विद्यूत  स्कीम

 135...  कथलमानवी  जल  विद्यूत  स्क्रीम

 136.  लेमाखोंग  जल  तिद्युत  स्कीम  )

 137...  नांगसुंगखण्ड  जल  विद्य,त  स्कीम

 138.  गलनेल  माइक्रो  जल  विद्युत  स्कीम

 139.  बूनिंग  जल  विद्युत  स्कीम

 140.  डीजल  सेंट

 141...  दिवकू  जल  विद्युत  स्कीम

 142...  महारानी  जल  विद्य,त  स्कीम
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 ््त  तारामूर  गैस  ताप  विद्यूत  केन्द्र  10

 144...  बायोगस  टर्बाइन*  10

 145...  टागों  जल  विद्युत  स्कीम*  4.5

 146.  सेसा  जल  विद्युत  स्क्रीम*  1.5

 147.  लघु  जल  विद्युत*  प्रदेश  )  3.60

 148.  कोपीली  जल  विद्युत  स्कीम  100

 149.  लघु  जल  विद्यु त*  0.9

 150.  लघु  डीजल*  5

 ity  ज्ञोड  22245.25

 दसण  झोर  दोव  में  ब्रसंचार  सुविधाशों  में  विस्तार

 55.  श्री  शॉताराम  नायक  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  की  संघ  शासित  क्षेत्र  दमण  भौर  दीव  में  दूससंचार
 घाओं  का  विस्तार  करने  संबंधी  कोई  योजना

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 कितने  नए  टेलीफोन  केन्द्र  श्लोलने  का  प्रस्ताव  है  और  ये  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर

 खोले  जाएंगे  और  ये  टेलीफोन  केन्द्र  कब  तक  चालू  कर  दिए  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  1  में  दिए  गए  हैं  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  1]  में  दिए  गए  हैं  ।

 तबों  योजना  के  दौरान  दमन  और  दीव  में  दूरसंचार  सुविधाओं  के  विस्तार

 के  लिए  अस्थाई
 हू
 |

 दोब

 1,  बम्बई-पंजिम-मंगलोर-बेंगलूर  मद्रास  6  जी०  एच०  जेड०  140  एम०  बी०/एस०
 डिजिटल  माइक्रोवेव  योजना  ।
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 2.  मौजूदा  एनालोंग  प्रणाली  को  बदलने  के  लिए  पंजिम-मारगो  7  जी०  एच०  जेड०

 डिजिटल  योजना  |

 3.  पंजिम-का  रवार  नेरो  बकड  माइक्रोवेव  योजना  ।

 4.  मौजूदा  नैरो  बैंक  योजना  को  बदलने  के  लिए  बेलगांव-जिपंजिम  वाइड  बंड  माइक्रोवेव

 योजना  ।

 5.  पंजिम-पोंडा  यू०  एच०  एफ०  ।

 6,  पंजिम-कुडाल  यू०  एच०  ।

 7.  दमन  दिव  में  दो  भू-केन्द्रों  की  व्यवस्था  ।

 8.  दो  ओपन  वायर  3  चैलन  कैरियर  प्रणाली  और  एफ०  एम०  वी०  एफ»  टी०
 लियों  की  व्यवस्था  ।

 9.  मापुरा  में  20  लाइन  टेलेक्स  एक्सचेंज  ।

 मारगो  टेलेक्स  एक्सचेंज  का  60  से  100  लाइनों  में  विस्तार  ।

 10.  पणजी  एक्सचेंज  का  (3300  से  48(0)  लाइनों  में  विस्तार  ।

 11,  मारगो  एक्सचेंज  का  (3000  से  4000)  लाइनों  में

 12.  मापुसा  में  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  सुविधा  की  व्यवस्था  ।

 13.  वास्को  एम०  ए०  एक्स०  IL  एक्सचेंज  का  (1500-1700)  विस्तार

 14,  मापुसा  एम०  ए०  एक्स०-ा  एक्सचेंज  का  (800-1000)  विस्तार

 15.  पोंडा  एक्सचेंज  को  स्वचल  बनाना  ।

 16.  दमन  एम०  ए०  एक्स०  I]  एक्सचज  का  (500-600)  विस्तार  .

 नए  एक्सचेंजों  के  प्रस्ताव

 एक्सचेंज के  नाम  शोर  स्थान  चालू  होने  का  संभावित  वर्ष

 1.  मंजूरे  50  लाइन  1986-87

 2.  मजरोदा  1987-88

 3.  कर्तारिम  1988-89  मांग  और  वित्तीय

 4.  चान्दोर  -  1988-89  हारय॑ंता  होने  पर

 5.  बेतुल
 -  1989-90

 12]
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 nee न  तनस-तन  न»  कक  न  कम

 केरल  में  लराब  किस्म  के  चावल  का  निपटान

 56.  श्रो  सम्पन  थामस  :  क्‍या  ल्ाद्य  श्ौर  मागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभिन्‍न  गोदामों  में  वर्ष  1984,1985  और  1986
 में  चावल  की  कितनी  मात्रा  खराब  हो

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  के  लिये  अनुपयुक्त  होने  के  कारण
 चावल  की  कितनी  मात्रा  की  नीलामी  की  और

 केरल  राज्य  को  खराब  किस्म  का  चावल  सप्लाई  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  प्लौर  तागरिक  पृति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  गुलाम  नथी  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  केरल  स्थित  गोदामों  में  1984,  1985  तथा  1986  में  चावल  की  कोई
 मात्रा  खराब  नहीं  हुई  थी  ।

 चावल  का  कोई  भी  सस्‍्टाक  नीलामी  द्वारा  नहीं  बेचा  गया  तथापि  केरल  में

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  जारी  करने  के  लिये  अनुपयुकत  पाई  गई  चावल  की  46232

 मीटरी  टन  मात्रा  टेंडरों  के  जरिये  भेजो  जा  रही  है  ।

 केरल  में  प्राप्त  हुये  सारे  चावल  की  सावधानीपूर्वक  जांच  की  जाती  राज्य

 कार  के  प्राधिकारियों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  निरीक्षण  करने  के  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण
 सीमाओं  के  अनुरूप  चावल  को  ही  सावंजनिक  प्रणाली  के  जरिये  वितरित  करने  के  लिये  अनुपयुक्त
 पाये  गये  स्टाक  को  अन्यथा  बेचा  जाता  है  ।  के  रल  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये
 उपभोक्ताओं  को  खराब  किस्म  का  कोई  चावल  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  है  ।

 तारों  का  वितरण

 57.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दूरसंचार  विभाग  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  कम  से  कम  अद्टानवें
 प्रतिशत  तारों  का  विवरण  12  घंटे  के  भीतर  वर्ष  1985  में  कार  व्यवस्था  आधुनिकीकरण
 योजना  का  त्रिवर्षीय  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इर्से  कब  ओर  कहां  शुरू  किया

 गया

 कया  अब  इसे  अन्य  स्थानों  पर  भी  शुकू  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 (४)  इस  संबंध  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 122



 3  1908  लिखित  उत्तर

 यदि  हस  बारे  में  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हुआ  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  उसके  लिए
 किते  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  हां  ।  दूरसंवार
 विभाग  ने  टेलीग्राफ  नेटवर्क  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  तीन  वर्षीय  कारंवाई  योजना  शुरू  की  गई

 है  ताकि  98  प्रतिशत  तार  12  घंटे  के  भीतर  वितरित  किए  जा  सकें  ।

 कारंवाई  योजना  में  देश  के  लिये  एक  तार  संदेश  स्विचन  नेटवर्क  योजना  तेयार

 स्टोर  एंड  फारवर्ड  मंसेज  स्विथन  प्रणालियों  जेसे  नेटवर्क  के लिए  तथा  इलेक्ट्रॉनिक  करी-बोडड
 और  इलेट्रानिक  की-बोर्ड  कन्सेन्ट्रेट्स  जेसे  टमिनल  यन्त्रों  के  लिए  बिश्डिग  ब्लाकों  का  करना  विकास
 शामिल  यह  कारंवाई  योजना  1985  से  शूरू  हुई  है  और  समूचे  देश  के  लिये  लागू
 है  ।

 से  कारंवाई  योजना  में  देश  के  सम्पूर्ण  तार  नेटवर्क  को  आधुनिक  बनाने  का
 कायं  शामिल  देश  के  लिए  टेलीग्राफ  मैसेस  शस्विचिंग  नेटवर्क  प्लान  को  पहले  ही  तंयार  कर

 नी  गयी  बिल्डिंग  ब्लाकों  का  नि9रिण  करने  के  पश्चात  प्रोटोटाइप  138  लाइन  स्टोर  एण्ड
 वर्ड  मैसेज  64  लाहन  स्टोर  एण्ड  फारवर्ड  मैनेज  स्विचल  इलेक्ट्रानिक  की  बोर्ड  कन्सनट्रेट्स
 का  विकास  कायं  प्रारम्भ  हो  चुका  है  तथा  कार्य  संतोषजनक  ढंग  से  चल  रहा  है  ।

 प्राप्त  किये  गये  लक्ष्य  की  स्थिति  संतोषजनक  है  ।

 करनाल  में  तेल  शोधक  कारलाना  स्थापित  करमा

 58.  श्री  विष्ण  मोदी
 श्री  बल  बंत  सिह  रामृवालिया  ]

 f
 :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मर्ज

 खोधरो  रास  प्रकाश
 झोमती  गीता  मुखर्जो  ढ़

 करनाल  तेल  शोधक  परियोजना  के  बारे  में  1986  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  116  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  करनाल  में  संयुक्त  क्षेत्र  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 पार्टियों  के  प्रस्तावों  की  जांच  को  गई

 यदि  तो  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और

 परियोजना  पर  कार्य  कब  शुरू  होने  की  संभावना  है  तथा  हस  पर  कितना  व्यय  होने
 की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  श्लौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  तथा  विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 ब्रह्म  :  से  सरकार  ने  सिडांत  रूप  में  करनाल  में  6  मिलियन  मी०  टन
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 प्रति  वर्ष  क्षमता  की  एक  रिफाइनरी  लगाने  का  निर्णय  ले  लिया  परियोजना  को  आरम्भ  करने

 से  पूर्व  इसके  वित्त  पोषण  आदि  का  विवरण  तेयार  किया  जाना  परियोजना  की  वर्तमान

 मानित  लागत  लगभग  1500  करोड़  रुपये  की

 सुपर  बाजार  नई  दिल्‍लो  के  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल

 59  कमला  प्रसाद  सिह  :  वया  खाद्य  भ्ोर  नागरिक  पूत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3.2.1987  के  टाइम्सਂ  में  बाजार  स्ट्राइक

 हिंटूस  मारनिंग  सप्लाइजਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसके  अनुसार

 सुपर  बाजार  के  700  कर्मचारियों  ने  दो  घंटे  की  हडताल  की  और

 यदि  तो  कमंचारियों  की  मांगें  क्‍या  है और  उन  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लाश  झोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  गुलाम  नबो  :

 हां  ।

 दि  कोआपरेटिव  स्टोर  नई  दिल्‍ली  बाजार  के  नाम  से  ने

 सूचित  किया  है  कि  कमंचारियों  की  मांगें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1.  नई  भर्ती  रोकी  जाए  और  20-1-87  तक  नियुक्त  अस्थाई  कमंचारियों  को  नियमित
 किया  जाए  ।

 2.  सभी  कमंचारियों  को  1-1-1985  से  500  रुपये  प्रतिमाह  की  अस्तरिम  सहायता

 3,  सुपर  बाजार  के  कमंचारियों  को  चौथे  वेतन  भायोग  द्वारा  की  गई  के
 सार  1-1-1986  से  सभी  लाभ  देना  ।

 4,  श्री  सुभाष  शंकर  दुबे  को  बिना  किसी  पूर्व  शतते  के तत्काल  बहाल  करना  ।  सुपर  बाजार
 ने  सूचित  किया  है  कि  कर्मचारियों  की  मांग  जांच  की  जा  रही  है  और  उनके

 निधियों  के  साथ  बातचीत  प्रगति  पर

 1987  के  दौरान  डायल  धुमाकर  सीधे  टेलोफोन  करने  को  सुविधा
 प्रदान  किए  जाने  वाले  शहर

 60.  क्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  हया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  के  ऐसे  शहरों  की  संख्या  कितनी  है  जहां  1987  से  1986  तक

 डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफन  करने  की  सुविधा  प्रदान  करने  का  विचार  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  के  कितने  शहरों  को  यह  धुविधा  दिए  जाने  का
 विचार  है  ?

 संबार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  संतोष  मोहन  :  31-  12-1987  की  स्थिति

 के  अनुसार  देश  के  451  शहरों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  सुलभ  है  ।  1987  से  दिसम्बर

 1987  तक  देश  के  अतिरिक्त  60  शहरों  में  यह  सुविधा  सुलभ  कराने  का  प्रस्ताव

 31-12-  86  की  स्थिति  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  के  17  शहरों  में  एस०  टी०  डी०
 की  सुविधाएं  सुलभ  थी  ।  1987  से  1987  तक  मध्य  प्रदेश  में  8  और  शहरों  में

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना  है  1

 |

 बहुराष्ट्रीय  सिगरेट  कम्पनियों  द्वारा  उच्योण  शोर

 झधितियम  का  उल्लंघन

 61.  क्रो  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  1986  के  दोरान  मंजूर  क्षमता  से

 दुगना  उत्पादन  करके  उद्योग  और  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया

 और

 यदि  तो  भारत  में  सभी  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  1986  में  किए  गए  उत्पादन

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  घिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :

 और  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  को  कम्पनियों  द्वारा  भेजी  गई  विवराणियों  के

 अनुसार  1986  के  लिए  उनके  उत्पादन  की  रिपोर्ट  तथा  अनुमोदित  क्षमता  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 विवरण

 उत्पादन

 नगों

 ऊायूययय  ६;
 गन

 मे०  आई०  टी०  सी०  बम्बई  7,7000  3,4470

 2.  मे०  आई०  टी०  सी  कलकत्ता  4,  8000  3,5460
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 3.  मे०  आई०  टी०  सी०  बंगलौर  19,0000  13,0020

 4.  मे०  आई०  टी०  सी०  मु  गेर  6,8000  6,2770

 5.  में०  आई०  टी०  सी०  सहारनपुर  13,7000  7,6150

 6.  मे०  गोडफे  फिलिप्स  इण्डिया  बम्बई  8,0000  3,3550

 7  मे०  बी०  एस०  टी०  हैदराबाद  25,6000  13,6000

 तेल  को  कम  खपत  करने  वालो  सोटर-कारों  के  माइल

 62.  श्री  एस०  जी०  धोलप  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  मोटर-कारों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  उनका  वाधिक  उत्पादन  कितना  है
 ओर  उनकी  मांग  कितनी

 मोटर-कारों  की  दिल्ली  और  बम्बई  में  कितनी  संख्या

 भारत  में  तेल  की  कम  खपत  करने  वाली  मोटर-कारों  के  माडलों  में  कितनी  प्रगति
 हुई  और

 भारत  में  प्रतिवर्ष  कितनी  कारों  का  आयात  किया  जांता  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ग्रद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  ध्रणाचललस  )
 आटोमोटिव  कम्पोर्नेंट  मेन्युफैक्चसे  एसोसिएशन  आफ  इण्डिया  की  एण्ड  फिगस

 1986”  प्रकाशन  के  अनुसार  1986  को  देश  में  पंजीकृत  मोटर  कारों  की  अनुमानित  संख्या

 14,34,300  थी  ।  वर्ष  1985.86  के  दौरान  कुल  1,02,904  मोटर  कारों  का  उत्पादन  हुआ
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए  गये  एक  उप-दल  ने  देश  में  1989-90  तक  1,40,000  यात्री  कारों

 की  मांग  होने  का  अनुमान  लगाया  था  ।

 1987  में  पंजीकृत  मोटर  कारों  की  संख्या  दिल्ली  में  2,05,893  और  बम्बई
 में  23,671  थी  ।

 हाल  ही  के  वर्षों  देश  में  ईधत  बचाने  वाली  मोटर  कारों  के  नये  मॉडल  निकाले
 ये

 आटोमोबील  और  उसके  हिस्सों  सहित  विभिम्न  बस्तुओं  की  मात्रा  और  आयात

 मूल्य  स्टेटस्टेटिस्टिक्स  आफ  द  फोरेन  ट्रेड  आफ  वालियम-2-इम्पोर्टसਂ  में

 शित  किए  जाते  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।
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 पश्चिम  बंगाल  में  लड़गपुर  में  टेलोफोन  प्रभाग  को  स्थापता

 63.  भरी  भारायण  चोबे  :  क्‍या  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पश्चिम  बंचाल  में  खड़गपुर  में  एक  टेलीफोन  प्रभाग  स्थापित  करने
 का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  बेहतर  कार्यकरण  हेतु  कलकत्ता  के  पश्चिम  प्रभाग  को  खड़गपुर
 स्थानांतरित  करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  ने  रेलवे  से  इस  प्रयोजनाथं  अपेक्षित  भूमि  प्राप्त  कर  ली  और

 यदि  तो  खट्टगपुर  के  उक्त  प्रभाव  से  अब  तक  स्थापित  न  किये  जाने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 संचार  भम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  संतोष  मोहन  :  और

 सेकेंडरी  स्विचन  क्षेत्रों  पर  आधारित  नई  प्रश्नन्ध  प्रणाली  के  अन्तर्गत  खड़गपुर  एस०  एस०
 ए०  के  लिये  एक  दूरसंचार  जिला  होगा  जिसमें  मौजूदा  कलकत्ता  पश्चिम  मंडल  का  कुछ  हिस्सा
 जो  खछड़गपुर  एस०  एस०  ए०  के  अन्तगंत  पड़ता  भी  शामिल  मंडल  इन्जीनियर  कलकत्ता

 पश्चिम  डिवीजन  के  पदनाम  दूरसंचार  जिला  खड़गपुर

 जी  हां  ।  दूरसंचार  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  स्थान  सुलभ  कराने  के

 लिये  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया  गया

 उपयुक्त  और  में  दिए  गये  कारणों  से  ही  खड़गपुर  में  डिवीजन  का

 गठन  नहीं  किया  गया

 महाराष्ट्र  मे ंशाखा  डाकधर  शोलना

 64.  श्री  उसम  राठौड़  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  और  83-84  के  दोरान  महाराष्ट्र  के  प्रत्येक  जिले  में  कितने  शाखा
 डाकघर  खोलसे  को  स्वीक्षति  प्रदान  की  गई  और

 ह

 इनमें  से  कितने  शाखा  डाकघर  खोले  जा  चुके  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  भोर  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रश्व  दी  जायेगी  ।  ,

 मध्य  प्रदेश  में  ऊर्जा  के  गर-परम्परागत  ज्रोत

 65.  भ्रो  महेमा  सिहु  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 इस  समय  मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  उत्यादन  के  रूप  में  स्लोत-वाद  ऊर्जा  के

 शत  स्रोतों  का  कहां  तक  उपयोग  किया  जा  रहा

 अन्य  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  और

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  लक्ष्य  क्य

 अर्जा  सन्त्री  बसन्‍त  :  से  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा
 मध्य  प्रदेश  राज्य  के  देश  भर  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  की  खोज  के  लिए
 एक  विस्तृत  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  वर्तमान  समय  में  विद्य त  के  बारे

 दराज के  ग्रामों  का  प्रारम्भिक  विद्य  तीकरण  तथा  सौर  प्रकाश  वोल्टीय  सड़क  बत्तियों  की  प्रणाली
 के  द्वारा  मध्य  प्रदेश  के लगभग  50  ग्रामों  का  विद्यूतीकरण  प्रारम्भ  किया  गया  मध्य  प्रदेश  के

 बेतुल  जिले  के  कुकरू  नामक  स्थान  पर  एक  50  किलोवाट  पवन  विद्यूत  जनित्र  कायंचालन  की

 स्थिति  में  बायोमास  पर  बायोमास  गैसीकरण  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करके  विद्युत
 एवं  यांत्रिकी  विद्युत  उत्पादन  प्रणालियां  मध्य  प्रदेश  में  प्रारम्भ  की  गई  जहां  कि  अब  तक  80

 एककों  से  950  किलोवाट  विद्युत  प्राप्त  की  गई  |  देश  भर  में  लगभग  500  ग्रामों  में  प्रकाश  वोल्टीय

 सड़क  बत्ती  प्रणालियों  के  बावजूद  अन्य  राज्यों  एवं  संघ  शाप्तित  राज्यों  में  मुख्य  परियोजनाएं

 गुजरात  में  पवन  फाम  (1.75  तमिलनाडु  में  (0.88  महाराष्ट्र  में  (0.55
 उड़ीसा  में  (0.55  गोवा  में  (55  और  दिल्‍ली  में  शहरी

 करकट  विद्युत  के  लिये  3.75  मेगावाट  भस्मीकरण  संयंत्र  सातवीं  योजना  अवधि  के

 आशा  की  जाती  है  कि  इस  प्रकार  की  कई  परियोजनाएਂ  प्रारम्भ  की  फिर  भी  पंस्थापित

 क्षमता  और  प्राप्त  किए  गए  अन्तिम  वित्तीय  साधनों  की  उपलब्धि  पर  निर्भर  करेंगे  ।

 भारतोय  तेल  निगम  द्वारा  वेक्‍्सਂ  को  कोमतों  में  बढ्ि

 66.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  पेट्रोलियम  ध्ोर  प्राकृतिक  शेस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  हाल  ही
 में  वेक्सਂ  की  कीमतें  बढ़ा  दिए  जाने

 के  कारण  पैरेफिन  मोम  का  उत्पादन  करने  वाले  लघु  एककों  को  बन्द  होने  का  सामना  करना  पड़

 रहा  €्फ

 यदि  तो  क्या  अखिल  भारत  मोम  उत्पादन  संघ  ने  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क

 अभ्यावेदन  दिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  शेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  संत्रालय  में  राज्ष्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  से  स्लैक  वेक्‍्स  के  उपभोक्ताओं  से  प्राप्त  अम्यावेदनों  पर  विचार
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 करने  के  पश्चात्‌  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  ने  1.2.1987  से  सस्‍्लेक  वैक्स  के  विक्रय  मूल्य  को

 बरोनी  में  4800  रुपये  प्रति  मीौ०  टन  से  घटाकर  4500  रुपये  प्रति  मी०  टन०  और  हल्दिया  में
 3970  रुपये  प्रति  मी०  टन  से  घटाकर  3735  रुपये  प्रति  मीौ०  टन  कर  दिया  है  | गज

 सहकारो  क्षेत्र  में  खोनी  का  रखाने  को  स्थापना

 67.  श्रो  बाला  साहेब  विसे  पाठदिल  ;  क्या  ल्ाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  हाल  में  घोषित  नीति  के  अनुसार  सहकारी  क्षेत्र  में  25.0  टी०

 सी०  डी०  की  आरम्भिक  क्षमता  का  चीनी  कारखाना  स्थापित  किया  जा  सकेगा  जबकि  सरकार  की

 अब  तक  नीति  के  अनसार  इस  क्षेत्र  में  1230  टी  ०  सी०  डी०  की  आरम्भिक  क्षमता  का  ही  चीनी

 कारखाना  स्थापित  किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  2500  टी०  सी०  डी०  क्षमता  के  नए  सहकारी  चोनी  कारखानों  की

 ह्थापना  में  सहायता  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लाश  धोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  ओर

 जी  हां  ।  चूंकि  लाइसेंस  प्रदान  करने  से  पूर्व  किसी  परियोजना  की  तकनीकी-आधिक

 हायेता  पर  विचार  किया  जाता  इसलिए  नई  सहकारी  चीनी  फैंषिट्रयों  को  अलग  से  सहायता  देने

 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयले  का  गेसीकरण

 68.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परमाणु  बिजली  की  तुलना  में  कोयला  गैस  ऊर्जा  का  सस्ता  ज्रोत

 क्‍या  गहराई  स्तरों  पर  कोई  क्षेत्र  भतल  कोयला  गैसीकरण  परीक्षण  किए  गए  हैं  अथवा

 वाणिज्यिक  उद्देश्यों  के  लिए  आर्थिक  मूल्यांकन  करने  और  बड़े  पंमाने  पर  उत्पादन  करने  के  लिए

 ऐसे  परीक्षण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और  ५

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 के

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  चूंकि  देश  में  बिजली  के  उत्पादन  हेतु  कोयले  का

 गैसीकरण  अभी  प्रयोगात्मक  चरण  में  ही  है  इस  तरह  के  बिजली  उत्पादन  और  परमाणु  बिजली

 के  उत्पादन  के  लागत  खर्च  के  संबंध  में  अभी  तक  कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 ओर  गुजरात  राज्य  के  मेहसाना  10.0  से  1700  मीटर  की  गहराई  में

 कोयले  का  भण्डार  उपलब्ध  यहां  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  यथा-स्थान  भूमिगत
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 कोयला  गैसीकरण  पर  एक  श्रनुसंधान  तथा  विकास  परियोजना  शुरू  की  सभी  14  क्षेत्रों  के

 उत्पादन  परीक्षण  का  काये  यू०  सी०  कूप  में  पूरा  कर  लिया  गया  कप  के  कोयला

 नमूनों  का  विस्तृत  रासायनिक  और  विश्लेषणात्मक  अध्ययन  पूरा  कर  लिया  गया

 सरकारी  क्षेत्र  क ेएककों  को  राज  सहायता  देमा  बरद  करते  का  प्रस्ताव

 69.  भ्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्‍या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  राज्य  सहायता  देना  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उश्चम  विमाण  में  राज्य  मंत्री  के०  के ०  :
 और  संभवतः  माननीय  सदस्य  का  आशय  खाद्य  एवं  उवंरक  संबंधी  राज-सद्वा  यता

 से  यह  राज-सहायता  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 करचा  तेल  प्लोर  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  श्रायात  बिल

 70.  डा०  बत्ता  सामन्‍्त  ;  क्‍या  पेट्रोलियम  श्लोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 1987  के  दोरान  कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  बिल  कितना  है  भौर
 वर्ष  1986-87  के  दोरान  किए  गए  आयात  का  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1987-88  के  लिये  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  क्या  है  ;  और

 वर्ष  1984,  1985  ओर  1986  प्रें  प्रत्येक  वर्ष  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  कितना
 उत्पादन  हुआ  ?

 पेट्रोलियम  भ्ौर  प्राकृतिक  गंस  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  विस  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो
 ब्रह्म  1987  के  आयात  बिल  का  इस  समय  अनुमान  नहीं  लगाया  जा

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  लगभग  3050  करोड़  रुपए  मूल्य  के  लगभग  15.6  मिलियन  भी०  टन
 कच्चे  तेल  तया  लगभग  3.7  मिलियन  मी०  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  की  संभावना  है  ।

 आशा  1987-88  के  दोरान  लगभग  47.17  मिलियन  मी ०  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों
 की  मांग  होगी  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  मे  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  नीचे
 दिया  गया
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 सात्रा  सी०

 1984  33.22

 1985  38.61

 1986  43.20

 )

 मध्य  प्रदेश  में  आायोगेस  के  ख्ोत

 7  श्री  कष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  मध्य  प्रदेश  व  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बायोगस  के  स्रोतों  का
 कितना  उपयोग  किया  जा  रहा  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  लक्षित  आंकड़ों  का  राज्यन्वार  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रववार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसस्त  :  ओर  केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  विकास

 की  राष्ट्रीय  परियोजनाਂ  के  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  तथा  अन्य  राज्यों  एवं  संघ  शासित  क्षेत्रों

 में  भी  बायोगैस  साधनों  को  खोज  की  जा  रही  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  लगभग  5.5

 बायोगैस  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार  किया  गया  राज्यवार  लक्ष्य  वाषिक  आधार  पर

 निश्चित  किए  जाते  1985-86  के  दोरान  1.50  लाख  संयंत्रों  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  1.95

 लाख्ष  से  अधिक  बायोगैस  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  1986-87  के  1.50  लाख  संयंत्रों  का

 वाबिक  लड्य  विर्वालि  किया  गा  राज्य  सरकारों  तथा  कार्यान्वयन  एजेंसियों  से  प्राप्त

 रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  1980  से  1987  के  दौरान  92,500  से  अधिक  संयंत्र

 स्थांपित  किए  गए  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गई  मध्य  प्रदेश  में  1985-56

 तथा  1986-87  1986)  तक  4028  तथा  1138  बायोगैस  संयंत्र  स्थापित  किए

 गए  हैं  ।

 विवश्ण

 बायोगस  विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना  1985-56  तथा  1986-87
 1987  को  ह्धि  के  लिए  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां

 क्रम  सं ०  राज्य/संध  शासित  1985-86  1986-87

 क्षेत्र/एजेंसी  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि
 195.  ,  से

 1987)

 ।  2  3  4  5  6

 1.  आगश्ध्र  प्रदेश  20,000  21,137  20,000  5574

 2.  असम  1,000  108  1,000  370
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 1  2  3  4  5.
 ध

 6

 3.  बिहार  6,400  8,600  6,400  3005
 ,

 4  गुजरात  4,800  8,592  5,000  5799

 5.  हरियाणा  2,200  2,251  2,200  1623

 6.  जम्मू  एवं  कश्मीर  120  140  120  56

 है  कर्नाटक  7,000  7,756  7,000  3794

 8.  करल  2,400  2,105  2,400  968

 9...  महाराष्ट्र  35,100  58,232...  40,000  23852

 10.  मध्य  प्रदेश  3,000  4,028  ३3,000  1138*

 11.  उड़ीसा  2,500  5,347  2,500  2202

 12.  पंजाब  1,600  1,752  1,600  1880

 13.  राजस्थान  5,000  5,304  5,000  3019

 14...  तमिलनाडु  13,000  18,059  13,120  13063

 15.  उत्तर  प्रदेश  20,000  27,295  20,000  11711*

 16.  पश्चिम  बंगाल  2,800  2,830  2,800  2937

 17.  हिमाचल  2,500  2,650  2,500  2605*

 18.  त्रिपुरा  10  —  10

 19.  पांडिचेरी  100  65  100  22

 20.  दमन  एवं  दीव  100  101  100  85

 21.  मणीपुर  25  न  25  —

 22.  मेघालय  100  ---  30  —

 23...  नागालैंड  -  10  10  --

 24.  अंडमान  एवं  निकोबार  10  5  5  3

 25.  चंडी  गढ़  $  5  5  —

 26...  दिल्‍ली  100  80  60  +्
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 1  2  3  4  5  6

 27.  दादरा  7  7  10  न

 एवं  नगर  हवेली

 28.  मिजोरम  100  68  150  97

 29.  सिक्किम  10  —  5  16

 30.  सक्षद्वीप  1  --  —  —

 31.  अरूणाबचल  प्रदेश  2  _  --  —

 32...  खादी  एवं
 ग्रामोद्योग  आयोग  20,000  18,252  15,000  8726

 योग  रा  ा

 |

 00.  ~1,95,069  95,069  1,50,150  92,  547

 86  तक  प्राप्त  रिपोॉट

 केरल  को  लाशान्न  को  सप्लाई

 72.  भी  के०  कुस्जम्खू  :  क्या  खाद्य  शोर  मागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 पिछले  छह  महीनों  के  केरल  द्वारा  मांगी  गई  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 सप्लाई  की  गई  खाद्यान्नों  की  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उक्त  राज्य  को  उसके  द्वारा  मांगी  गई  पूरी  मात्रा  सप्लाई  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 खाद्य  भोर  नागरिक  पूति  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  मथो  :
 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  पिछले  महीनों  के  दोरान  केरल  की  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणली  के  लिए  चावल  और  गेहूं  की  उनके  आवंटन  और  उठान  का  ब्यौरा  दिया

 गया  है  ।

 (@)  केस्द्रीय  पूल  से  श्ाद्यान्नों  के आवंटन  शुले  बाजार  में  उपलब्धता  के  केवल  अनुपूरक
 होते  कुल  मिलाकर  राज्य  सरकार  की  मांग  को  आवंटनों  में  यथासम्भव  वृद्धि  कर  पूरा
 किया  जा  रहा
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 विवरण

 1986  से  1987  के  दोरान  केरल  को  सार्वजमिक  वितरण

 प्रणाली  के  चावल  धोर  गेहूं  को  उनको  किये  गए  प्राबंटन  झोर  उसका  उठान

 मीटरी  टन

 मास  माँग  आवंटन  ger  उठ

 1986  चावल  गेहूं  चावल  गेहूं  चावल  गेहूं

 अगस्त  1500  35.0  150,0*  35.0  ST  11.4

 सितम्बर  200.0  35.0  165.0.8.  35.0  155.9  8.0

 अक्तूबर  150.0  35.0  150.0*  35.0  127.8  8.9

 नवम्बर  150.0  20.0  125.0  35.0  124.6  9.2

 दिसम्बर  150.0  20.0  140.0**  35.0  131.1  9.2

 1987

 जनवरी  150.0  20.0  125.0  35.0  121.7  8.0
 |  ५०  ०७७...

 (*)  इसमें  25,000  मीटरी  टन  का  विशेष  अतिरिक्त  आवंटन  शामिल

 (@)  इसमें  40,000  मीटरी  ढन  का  विशेष  अतिरिक्त  आवंटन  शामिल  है  ।

 (**  )  इसमें  15,000  मीटरी  टन  का  विशेष  अतिरिक्त  आवंटन  शामिल

 (  अनन्तिम

 राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  को  रामगुण्डस  स्थित  यूनिटों  को  चालू  करने  में
 बिलस्व

 13.  भ्रो  के०  रामचना  रेड्डो  ;  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  को  रामगुण्डम  स्थित  यूनिटों  को  चालू  करने  में
 विशम्ब  हुआ  है  ;

 विलम्ब  के  कारण  क्‍या  हैं  और  क्या  विलम्बरकारी  कारणों  को  दूर  कर  लिया  गया

 इन  यूनिटों  को  सामास्यतः  कब  तक  चालू  किये  जाने  की  योजना
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 जज

 इन  यूनिटों  को  कब  तक  चालू  किये  जाने  की  संभावना  और

 (2)  इन  यूनिटों  के  चालू  होने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण  तथा  लागत  वृद्धि  के  कारण

 कितना  अतिरिक्त  व्यय  होने  की  संभावना  हैं  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  सुशोीला  :

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 और  रामगुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  की  विभिन्न  यूनिटों  को  चालू
 करने  का  कार्यक्रम  नीचे  दिए  गए  अनुसार  हैं  :--

 यूनिट  चालू  करने  का  कार्यक्रम  चालू  करने  की  वास्तविक  तारीख

 1.  (200  मेगा०  )  1984
 ॥

 1983

 2.  (200  मेगा०  )  1984  1984

 3.  (200  मेगा०  )  1985  1984

 «  (500  1988

 «  (500  मेगा०  )  1989

 ७.

 A

 .  (500  मेगा०  )  1990

 (8)  सम्बद्ध  पारेषण  लाइनों  सहित  परियोजना  (2100  की  अनुमोदित  लागत

 अनूमानों  में  लगभग  274.88  करीड़  रुपये  की  वृद्धि  होने  की  संभावना  जिसका  मुख्य  कारण

 कीमतों  में  वृद्दि  होना

 कागज  का  धायात

 74.  डा०  क॒पा  सिंध  भोई  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कागज  का  आयात  करने  का  विचार  है  जबकि  छोटी  कागज  मिलों

 की  केवल  ८8  प्रतिशत  प्रतिष्ठापित  क्षमता  ही  प्रयोग  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 देश  में  छोटी  कागज  मिलों  की  पूरी  क्षमता  प्रयोग  करने  ठतथा  देश  की  आवश्यकताओं

 को  देश  में  ही  उत्पादन  से  पूरा  करने  हेतु  उन्हें  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
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 उद्योग  मंत्रालय  में  स्‍्लोद्योगिक  विकास  विसाग  में  राष्य  मंत्री  एम०
 और  पेपर  तथा  ऐपर  बोर  का  आयात  नग्रण्य  है  फिर  कागज  की  कुछ  खास

 किसमें  जो  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  के आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 कागज  की  सामान्य  किस्मों  के  आयात  के  लिये  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  तथा  क्षमता  उपयोगिता  एवं  वित्तीय  जीव्यता  में  सुधार  करने  के

 कागज  उद्योग  को  निम्नलिखित  राहतें  भौर  रियायतें  दी  गई  हैं  :--

 1...  रदृदी  कागज  तथा  वुड  चिप्स  के  आयात  को  ओ०  जी०  एल०  के  अंतर्गत
 रख  कर  सीमा-शुल्कों  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 2...  लकड़ी  के  लट्ठों  के  आयात  को  ओ०  जी०  एल०  के  अंतर्गत  कर  दिया  गया  है  और
 ॥॒

 रियायती  सोमा-शुल्क  लगाया  है  ।

 3.  लिखने  ओर  मुद्रण  करने  वाला  कागज  जिसमें  खोई  से  बनो  हुई  लुग्दी  का  वजन  के
 रूप  में  75%  से  कम  न  के  विनिर्माण  को  उत्पादन-शुल्क  से  छूट  दे  दी  गई  है  ।

 4...  गैर-परम्परागत  कच्चे-माल  के  प्रयोग  से  तैयार  किये  गये  कागज  और  पेपर  बोर्ड
 पर  रियायती  दरों  पर  उत्पादन-शुल्क  लिया  जाता

 5.  अनुक्रमिक  सस्‍्लेबों  के  लिये  संवृद्धि  के  आधार  पर  उत्पादन-शुल्क  अदा  करने  की
 सुविधा  1-4-1986  से  छोटी  कागज  मिलों  को  भो  दे  दी  गई  है  ।

 6.  सम्पूर्ण  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  अन्तगंत  इस  उद्योग  को  सभी  किस्मों  के  का
 ओर  पेपर  ग्रेड  लुग्दी  जिसमें  पेपर  बोड्ड/स्ट्रा-बोर्ड  शामिल  के  निर्माण  की
 प्रदान  कर  दी  गई

 हे

 ४"

 7.  कृषि  रद्‌द्दी  तथा  खोई  से  तंयार  किये  गये  मुद्रण  तथा  लपेटने  वाले
 कागज  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  लेने  की आवश्यकता  समाप्त  कर  दो  गई

 8,  1.4.79  तथा  31.3.87  के  बीच  चालू  किये  गये  नये  एककों  को  पांच  वर्षों  के  लिये
 उत्पादन  शुल्क  से  50%  तक  की  छूट  दी  गई

 सिलिडरों  सें  कम्त  गेंस  भरता

 75.  श्री  बनवारों  लाल  बेरबा  :  कया  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  थंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रसोई  गेस  सिलिडरों  में  कम  गैस  भरे  जाने  के  बारे  में  सरकार
 का  ध्यान  बराबर  आक्ृष्ट  किये  ज।ने  के  बावजूद  इस  संबंध  में  शिकायतों  में  वृद्धि  हो  रही  है  ;  और
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 «  ०  —————

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  श्लोर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालण  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब्रह्  :

 और  जबकि  तेल  विपणन  ऊम्पर्तियों  को  सामान्य  कार्य  व्यापार  के  दौरान  ऐसे  कुछ
 मामले  बताये  जा  रहे  ये  बहुत  थोड़े  एल०पी०  जी०  वाटलिंग  संयंत्रों  में  और  एल०  परी०  जी०

 वितरकों  के  पास  संस्थानगत  प्रबन्ध  होते  हैं  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  एल०»  पी०  जी

 सिलिडरों  में  एल०  पी०जी०  का  बजन  सही  भरा  गया  है  और  सही  बजन  वाले  शसिलेण्डर  ही  सप्लाई

 किये  गये  हैं  ।  तेल  विपगन  कम्पनियाँ  बढ़िया  किस्म  की  सिलिण्डर  सीलें  के  उपयोग  को  बढ़ने  के

 लिए  कदभ  उठा  रहो  हैं  ताकि  सिलिण्डरों  को  जावे-ले  जाते  समथ  होने  वाली  उत्पाद  की  चोरी/क्षति
 को  रोका  जा  सके  ।  तेल  कम्पनियों  के  फोल्ड  स्टाफ  क्तिरकों  के  शो-रूमों/गोदामों  का  समय-समय

 पर  निरीक्षण  करते  हैं  और  सिलिंडरों  का  सही  वजन  देखने  के  लिए  अचानक  जांच  भी  करते  हैं  ।

 भांडागारों  की  भंडारण  क्षमता  में  वहि  करता

 76.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  लाथ  प्ोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  जितने  भांडागारों  में
 खाद्यान्न  का  भंडारण  किया  गया  तथा  इन  भांडांगारों  में  31)  जनवरी  1985,  3।  1986  और
 31  1986  को  रखे  खाद्वस्नों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 इस  अवधि  के  भांडागारों  की  भंडारण  क्षमता  बढ़ने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  गये  तथा  किन  स्थानों  पर  नये  भांडागारों  का  निर्माण  किया  गया  और  उन  पर
 अलग-अलग  राज्यवार  कितना  व्यय  किथा  गया  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  भांडागारों  में  रखा  गेहूं  तथा  अन्य  खाद्याननों  के  रक्षित  भंडार
 का  अधिकांश  भाग  भंडारण  के  6  महीने  की  अवधि  के  पश्चात्‌  नियमित  रूप  से  सड़ा  हुआ  घोषित
 कर  दिया  गया  ;  और

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दोरान  खाद्यान्नों  की  कितनी  मात्रा  सड़ी  हुई  घोषित  की
 गई  तथा  इसके  कारण  कितनी  अनुमानित  हानि  हुई  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रो  तथा  श्लाद्य  ध्लोर  नागरिक  पू्ति  संत्री  एच०  के०  एल०  :
 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  31.1.19/४5,  31.3.1986  और  31.12.1986  को  भांडागारों  की

 राज्यवार  संख्या  और  उनमें  भारतीय  बआाद्य  निगम  द्वारा  भंडारित  किए  गए  खाद्याननों  का-ब्योरा
 दिया  गया  है  ।

 [  प्रम्यालय  में  रखता  गया  ।  बेलिये  संस्या  एल०टी०  3735/87]
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 अतिरिक्‍त  क्षमता  का  निर्माण  कर  और  विभिन्‍न  स्रोतों  से  क्षमता  को  किराये  पर

 लेकर  भंडारण  क्षमता  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  पग  उठाए  गए  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें
 1985  से  1987  के  दौरान  निगम  द्वारा  निर्मित  भंडारण  क्षमता  और  इस  समय

 निर्माणाधीन  क्षमता  का  राज्यवार  ब्यौरा  दिया  गया  है  एक  अन्य  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  इस
 अवधि  के  दौरान  जिन  केन्द्रों  में  भंडारण  क्षमता  का  निर्माण  किया  गया  है  भर  जिन  केन्द्रों  में  इस
 समय  क्षमता  निर्माणाधीन  का  ब्यौरा  दिया  गया  में  रखे  गये  ।  बेखिये  संख्या

 एल०  टी०  3735/87]

 इन  भाण्डागारों  के  निर्माण  पर  हुए  श्वर्च  के  राज्यवार  अलग-अलम  ब्यौरे  निगम  के  पास
 तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 1985-86  के  दोरान  11.44  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  0,87  लाख्ष  मीटरी  टन

 खाद्यानन  क्षतिग्रस्त  हुए  थे  ।

 ]

 विभागेतर  क्ंचारियों  को  सेवाहझों  को  नियमित  करता

 77.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संचार  विभाग  में  इस  समय  काम  कर  रहे  विभागेतर  कर्मचारियों  की  संडया  कितनी

 क्‍या  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्‍या  उनके  भल्ते  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहम  :  31-3-86  को  संदया  :

 2,99,042॥

 जी  अतिरिक्त  विभागीय  कार्य  के  आधार  पर  विभाग  द्वारा  निर्धारित

 घंटो  के  लिए  केवल  कुछ  समय  तक  काम  करते  हैं  तथा  उन्हें  समेफित  माहवार  भत्ता  दिया  जाता

 इस  प्रकार  उन्हें  सरकारी  कमंचारी  नहीं  माना  जा  अतः  नियमित

 विभागीय  पदों  पर  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  के  रूप  में  उनकी  सेवाएं  नियमित  नहीं  की  जा

 सकती  ।  वरिष्ठता  के  आधार  उन्हें  पोस्टमैन  के  ध्षंवर्ग  में  श्रेणी  के  पदों  पर  चुना
 जा  सकता  है  बशतें  कि  विशेष  शर्तों  के आधार  पर  इस  उद्देश्य  स ेआयोजित  लिखित  परीक्षा  में  वह

 अहेता  प्राप्त  कर  सकें  ।
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 मूल्य  वृद्धि  को  देखते  हुए  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  के  पारिश्रमिक  में  वर्ष  में  एक
 बार  संशोधित  किया  जाता  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  1-9-1986  से  इसमें  संशोधन  किया

 गया  है  ।

 विवरण

 एजेंसी  की  श्रेणी  संशोधित  वेतनमान

 न्यूनतम  अमधिकतम

 अतिरिक्त  विभागीय  उप

 अतिरिक्त  विभागीय  छंटाईका  र/अतिरिक्त

 विभागीय  रिकार्ड  क्लक  292  360

 अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टर  202  254

 अतिरिक्त  विभागीय  स्टैप  वेडंर  202  254

 अन्य  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट

 2  घंटे  तक  अथवा  अधिक  समय

 तक  कार्य  के  लिए  199  242

 दो  घंटे  स ेकम  समय  तक  कार्य  के लिए  174

 )

 प्राकृतिक  गेस  को  जलने  से  बचाने  के  उपाय

 78.  श्री  पो०  एसम०  सईद  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  जलाई  जा  रहो  प्राकृतिक  गैस  की
 मात्रा  के  बारे  में  अनुमान  लगाया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या
 कारण

 सरकार  द्वारा  गैस  को  जलने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कया  यह  सच  है  कि  सातवीं  योजना  के  अम्त  तक  प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  वतंमान
 डत्पादन  से  ढुगना  हो

 बोर  हि  कया

 का  विचार  उपभोक्ताओं  के  लिए  प्राकृतिक  गैस  का  मूल्य  कम  करने  का
 र  यदि  तो  कब
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  -  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राय  मंत्री

 बहा  :  और  1०85-86  में  करीब  3120  मि०  घन  मी०  टन  गैस  की

 अनुमानित  मात्रा  जलायी  गई  विभिन्‍न  कारणों  से  गैस  जलायी  जाती  है  और  कम  करने  के

 लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  :--

 --  पश्चिमी  क्षेत्र  में  अतिरिक्त  कम्प्रशन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जा  रही
 है  ।

 --  गुजरात  क्षेत्र  में  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  जलाई  जा  रही  सम्बद्ध  गेंस  की  छोटी-छोटी

 सात्राओं  को  एकत्र  करने  की  योजनायें  बनाई  जा  रही  हैं  ।

 --  पूीं  क्षेत्र  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  और  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  नये
 उपभोक्ताओं  को  गैस  देने  की  वचनबद्धता  की  है  ।

 --  गैस  अथारिंटी  आफ  इंडिया  ने  भी  असम  के  विभिन्‍न  तेल  क्षेत्रों  को  पाइपलाइनों  के
 ग्रिड  के  जरिए  जोड़ने  के  लिए  अध्ययन  किया  है  ।

 ॥

 —  जब  नियमित  उपभोक्ता  गैस  को  बचनबद्  मात्राओं  को  उठाने  में  असमर्थ  रहें  तो  उस
 गैत  का  उपयोग  करने  के  लिए  बंकਂ  उपभोक्ताओं  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा
 है  ।

 आशा  है  कि  सातवीं  योंजना  के  अन्त  तक  प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  प्रतिदिन
 करीब  40  मि०  घत  मी०  होगी  ।

 |

 पंजाब  में  चीनी  सिलें  थलाने  में  कठिनाई

 19.  श्री  बलयन्‍्त  सिह  रामूवालिया  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  चावल  मिल-मालिकों  की  एसोसिएशन  ने  अपनी  मिले
 चलाने  में  असमर्थता  व्यक्त  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिफ  पूर्ति  मग्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गुलाभ  नबी  :
 भौर  पंजाब  राइस  मिलस  एसोसिएशन  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उन्होंने

 440



 $  1908  लिखित  उत्तर
 जितने जज  बन
 बताया  है  कि  धान  मिलिंग  और  ड्रायेज  की  कम  दरें  होने  के  कारण  उन्हें  हानियां  हो  रही  हैं  ओर
 वे  अपने  परिचालनों  को  बन्द  कर  देने  के  लिए  मजबूर  हां  सकते  हैं  ।

 धान  को  कस्टम  मिलिंग  और  ड्रायेज  की  दरें  भारतीय  थ्ाद्य  निगम  सहित  सरकारी
 वसूली  एजेन्सियों  द्वारा  स्वयं  की  उत्तम  वाणिज्यिक  सूझ-बूझ  के  अनुसार  मिल-मालिकों  के  साथ
 सीधे  तय  की  जाती  हैं  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 50  प्रतिशत  से  कम  क्षमता  का  उपयोग  करने  वाले  उद्योग

 80.  चोधरी  प्रत्तर  हसन  :  वया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  जारी  किये
 गये  आशय-पन्रों  तथा  उनको  औद्योगिक  लाइसेन्स  में  बदलने  की  संख्या  में  काफो  बृद्धि  हुई

 यदि  तो  कया  यह  सच्च  है  कि  विस्तार  और  निवेश  में  इस  बढ़ती  हुई  प्रवृति  के

 बावजूद  भी  अनेक  महत्वपूर्ण  उद्योग  अपनी  क्षमता  का  50  प्रतिशत  से  भी  कम  उपयोग  कर  रहे
 और

 यदि  तो  इस  प्रवुति  को  अनुमति  देने  में  हमारी  औद्योगिक  नीति  का  क्‍या  उद्देश्य
 है  जबकि  देश  में  मांग  में  मंदी  व्याप्त  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  हश्रोशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  एम०  :

 1985  को  तुलना  में  1986  के  दोरान  लाइसेन्स  मुक्त  उद्योगों  से  संबंधित  आशय-पत्रों  और
 पंजीकरण  पत्रों  के  रूप  में  स्वीकृत  औद्योगिक  स्वीकृतियों  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  भौद्योगिक

 स्वीकृति  सचिवालय  द्वारा  1986  के  दोरान  1130  आशय-पत्र  और  2387  पंजीकरण  पत्र  जारी

 किए  गए  जबकि  1985  के  दौरान  1457  आशत्र-पत्र  और  1167  पजीक रण  पत्र  जारी  किये  गये  थे  ।

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  1986  में  औद्योगिक  लाइसेन्सों  में  परिवर्तित  आशय-पत्रों  में  भी  वृद्धि
 हुई  है  ।  वर्ष  1986  में  506  आशय-पत्र  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  परिवर्तित  किए  गए  जबकि  1985
 के  दोरान  इनको  संख्या  432  थी  ।

 और  कुछ  में  अवस्थापनात्मक  ओर  कष्ची  सामग्री  सम्बन्धी

 मांग  संबंधी  अड़ुचनों  विपरीत  औद्योगिक  अपर्याप्त  आदि  जैसे  कारकों

 के  कारण  क्षमता  उपयोग  कम  रहा  |  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार

 संतुलन  उपकरण  में  निवेश  एवम्‌  प्रौद्योगिकीय  उन्तयन  पर  बल  दे  रही  ओऔद्योगिक

 लाइसेन्सीकरण  और  आयात  नीतियों  के  साथ-साथ  आथिक  एवम्‌  राजकोषीय  उपायों  तथा

 स्थापना  सुविधाओं  में  सुधार  करके  भी  उच्चतर  क्षमता  उपयोग  प्राप्त  किया  जा  रहा  ऐसा
 कोई  प्रमाण  देखने  में  नहीं  आया  है  कि  देश  में  कोई  सामान्य  मांग  को  मंदी  व्याप्त

 वा
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 सोमेंट  एककों  का  कार्यकरण

 81.  श्री  सत्येग्र  माराणण  सिह
 है  हे

 |

 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 झी  समत  कुमार  मंडल

 कया  सरकार  का  ध्यान  वर्ष  1982  से  स्थापित  किये  गये  सीमेंट  एककों  के

 नक  कार्यकरण  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसके  कारण  वे  और  क्षमता  के  लिए  और  पूंजी  भी

 जुटाने  में  असमर्थ  हैं

 यदि  हां  तो  क्या  इस  स्थिति  के  लिए  उत्तरदायी  कारणों  कोई  अध्ययन  किया
 गया  और

 उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  और  क्या-क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने
 का  बिचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोध्ोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :
 सीमेंट  मन्युफेक्चरप्ते  एसोसिएशन  तथा  कई  अलग-अलग  एककों  से  उन  वित्तीय  समस्याओं  के

 बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जो  इस  प्रकार  के  एककों  के  सम्मुख  जा  रही  किन्तु  इस  प्रकार
 के  एककों  द्वारा  भविष्य  में  क्षमताओं  के  लिए  नई  पूंजी  इकट्ठी  करने  में  असमथंता  के  बारे  में  कोई
 विशिष्ट  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ओर  सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  की  जांच  की  गई  है  और  निम्नलिखित  राहतें
 पहले  ही  दी  जा  चुकी  हैं  :--

 (1)  5  1986  से  सभी  नए  एककों  का  लेवी  दायित्व  उनके  वास्तविक  उत्पादन
 के  40  प्रतिशत  से  धटा  कर  30  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इससे  गैर-लेवी  श्रेणी
 में  अधिक  सीमेंट  बेचकर  अतिरिक्त  धघनोपाजंत  में  सहायता  मिलेगी  ।

 (2)  15  1986  से  लेवी  सीमेंट  के  संधारण  मृल्य  में  24.50  रुपये  प्रति  मी ०
 टन  को  वृद्धि  की  गई  है  ।

 (3)  सीमेंट  कारखानों  द्वारा  गैर  लेवी  सोमेंट  के  उत्पादन  पर  सीमेंट  निममन  लेखे  में
 9  रुपये  प्रति  मो०  टन  के  हिसाब  से  जो  भुगतान  किया  जाता  वह  15-12-1986
 से  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  हो  रहा  धाटा

 82.  भ्री  जी०एस०  बसबराज्‌  है|
 थ्रो  एस०एम०  गुरह्ढो  :  क्या  उच्चीग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 की  धांति  थारीवाल  है|
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  लगातार  घाटा  हो  रहा  इन
 उद्योगों  में  कितना  धन  लगाया  गया  है  तथा  अभी  तक  कुल  कितनी  हानि  हुई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  रुणण  उद्योगों  को  बन्द  करने  अथवा  इन्हें
 धरकारो  क्षेत्रों  को  सौंपने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारों  उच्चयम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०के०  :

 31-3-1985  को  समाप्त  गत  पांच  वर्ष  के  दौरान  लगातार  घादा  उठा  रहे  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों

 के  तामों  का  विवरण  संलग्न  हन  उद्यमों  में  किये  गये  पूंजी-निवेश  की  राशि  तथा  संचित  घाटे

 का  ब्यौरा  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1984-85  में  दिया  गया  है  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण

 31-3-1985  को  समाप्त  गत  पांच  वर्ष के  दोरान  लगातार  घाटा  उठा  रहे  केखीय
 सरकारो  उद्यमों  के  नाम

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लि०

 इंडियन  ड्ग्स  एण्ड  फार्मेस्पूटिकल्स  लि०

 गाड़न  रीच  शिप  बिल्ड्स  एण्ड  इंजीनियसं  लि०

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 ईस्टन  कोल  फील्ड्स  लि०

 भारतीय  उवरक  निगम  लि०

 हिन्दुस्तान  फटिलाइजर्स  कारपोरेशन  लि०

 ग्रे  थवेट  एण्ड  कम्पनी  लि०

 भारी  इंजीनियरी  निगम  लि०

 ब्रैसप  एण्ड  कम्पनी  लि०

 माहनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीमरी  कारपोरेशन  लि०

 जिवेणी  स्ट्रक्च  रल्स  लि०

 भारत  हां  कस  एण्ड  वाल्वस  लि०
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 14...  रिचर्डंसन  एण्ड  कुडास  (1972)  लि०

 15.  स्कूट्स  इंडिया  लि०

 16.  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लि०

 17,  नेशनल  इन्टट्रमेंट्स  लि०

 18.  भारत  आपफ्थेल्मिक  ग्लास  लि०

 19.  मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि०

 20...  टेनरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन  लि०

 21.  मिम  टी०  कम्पनी  लि०

 22...  बीको  जारी  लि०

 23.  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  लि०

 24.  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०

 25.  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 26  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लि०

 27.  भारत  रिफ्रेक्ट्रीज  लि०

 28...  हिन्दुस्तान  स्टील  वक्स  कंस्ट्रक्शन  लि०

 29.  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०

 30.  हिन्दुस्तान  कापर  लि०

 31.  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०

 32.  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लि०

 33.  आटटिफिशियल  लिम्ब्स  मैन्यूफक्चरिंग  कारपो०  आफ  इण्डिया

 34,  उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एबं  हथकरधा  विकास  निमम  लि०

 35...  ने०्टेग्का०  केरल  और  लि०
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 36...  ने०्टे०्का०  पंजाब  और  लि०

 37.  ने०्टेषका०  लि०

 38.  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  लि०

 बस्थई  तथा  गुजरात  में  गेंस  का  बहुत  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन

 83.  भरी  ए8०एम०  गुरड्डी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  तथा  गुजरात  में  गैस  का  बहुत  अधिक  उत्पादन  हुआ

 क्‍या  असम  तेल  शोधक  कारखाना  हाल  हो  में  कुछ  समय  तक  बन्द  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  बित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  बम्बई  हाई  से  प्राकृतिक  गैस  के  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  तथा  गुजरात  से

 उत्पादन  में  कुछ  वृद्धि  हुई  इसके  साथ-साथ  इसकी  खपत  में  भी  वृद्धि  हुई

 और  विभिन्‍न  मांगों  के  लिए  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल  करने  के  कारण

 गोबाहाटी  रिफाइनरी  को  27-1-87  से  बंद  करना  पड़ा  ।  उनकी  मांगों  को  निपटा  दिया  गया  है
 तथा  9-2-87  से  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 सरकारी  शोर  गर-सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उत्पादन  तथा  रोजगार

 84  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के

 सप्ती  उपक्रमों  का  उत्पादन  कितना

 सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों
 के

 उपक्रमों
 में

 आज  तक  की  रोजगार  की  स्थिति

 क्या

 क्‍या  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  तुलना  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 गार  बढ़े  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोश्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  एस०  :

 सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  वष  1985-86  और  1986-87  के  उत्पादन  के  आंकड़े
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर  कारखाता  क्षेत्र  सहित  उद्योगों  के  वाषिक  सर्वेक्षण  में  सरकारी  और

 गैर-सरकारी  क्षेत्रों  क ेनवीनतम  को  वर्षों  1981-82  तथा  1982-53  के  कुल  उत्पादन  के  उपलब्ध

 आंकड़े  निम्नलिखित  थे  :---

 उत्पादन

 रु७

 क्षेत्र  1981-82  1982-83
 Soo मनन  «+मकम»भ«  3»

 सरकारी  क्षेत्र  राज्य  24,927
 और  स्थानीय

 पूर्णतः  गेर  सरकारी  क्षेत्रਂ  54,076

 से  श्रम  मंत्रालय  को  1983-84  की  वाधिक  रोजगार  समीक्षा  के  नवोनतम
 सारांश  के  अनुसार  1983  और  1984  की  3  मार्च  को  सरकारी  और  गेर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्रों

 खनन  और  गैस  एवम्‌  में  रोजगार  के  आंकड़े  निम्नलिखित  थे  :

 1983  1984

 सरकारी  क्षेत्र  32,39  33.77

 गैर  सरकार  क्षेत्र  47.83  46.25
 0.  ee  ७

 हरियाणा  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 85.  चोधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  हरियाणा  के  विभिन्‍न  नगरों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए

 उनमें  से  कितने  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  गए  और

 हरियाणा  राज्य  के  प्रत्येक  नगर  में  अभी  कितने  आवेदक  प्रतीक्षा-सूची  में  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  संतोष  मोहन  :  से  अपेक्षित
 कारी  संलग्न  विवरण  के  क्रमशः  3,  4  एवं  5  में  दी  गई  है  ।
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 विवरण

 क्रसं०  शहर  का  नाम  गत  3  वर्षों  गत  3  वर्षों  के  प्रतीक्षा-सूची

 (1984-85,  85-86  दोरान

 31-1-87  के  उपलब्ध  कराए
 दौरान  प्राप्त  गए  कनेक्शन

 आवेदन-पत्र

 1  2  3  5  रा

 व  अम्बाला  कैंट  874  940  521

 2  अम्बाला  शहर  1163  1010  1014

 3...  बदरपुर  105  144  163

 4...  बहादुरगढ़  39)  9  381

 5  बललभगढ़  1192  1092  664

 6.  सिवानी  506  320  186

 7.  डबवाली  215  191  86

 8.  फरीदाबाद  5353  1220  5148

 9.  फतेहुबाद  177  है  88

 10.  गुड़गांव  2258  1268  2423

 11...  हांसी  222  189  34

 12,  हिसार  1296  763  1164

 13.  जीन्द
 198  255  187

 14,  कैथल  669.  398  352

 15.  कालका  202  93  73

 16.  करनाल  1082  149  1473

 17...  कुरुक्षेत्र  646  396  206

 18...  नारनौल  151  149  39
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 ]  2  3  4  5

 19,  नरवाना  147  198  30

 20,  पलवल  246  202  90

 21...  पानीपत  1802  172  2300

 22...  रिवाड़ी  280  340  175

 23.  रोहतक  1826  1099  727

 24.  शाहबाद  236  175  29

 25  सिरसा  1065  599  817

 26...  सोनीपत  826  615  211

 27.  टोहाना  212  171  85

 28.  यमुनानगर  1669  1129  787

 अन्य  शेष  सभो  एक्सचेंज  7860  6148  1518

 (500  लाइनों  से  कम

 बिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  टरबाइनों  को  प्रधिष्ठापना

 86.  डा०  गोरो  ह्ांकर  राजहूंस  ;  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  छोटे  आकार  के  टरबाइन  स्थापित  किए  हैं  और
 विशेषज्ञों  की  सलाह  नहीं  मानी

 यदि  तो  बया  छोटे  आकार  के  टरबाइन  राजधानी  की  बिजली  की  आवश्यकता

 पूरी  नहीं  कर  सकते

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ज़िसने  विशेषज्ञों
 की  सलाह  की  अवहेलता  की  है  के

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालथ  में  विद्युत  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :
 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  प्रणाली  में  गैस  टर्बाइनों  के  लिए  यूनिट  (30  के

 भाकार  के  बारे  में  निर्णय  इन  यूनिटों  के  कार्य  निष्पादन  को  मद्देनजर  रखते  हुए  लिया  गया
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 इसमें  ब्लैक  स्टार्ट  और  वोल्टता  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रचालन  की  सुविधा  भी  शामिल

 है  ।  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  बड़े  आकार  के  यूनिटों  में  उपलडध  नहीं  होती

 गैस  टर्बाइनों  को  प्रतिष्ठापति  करने  का  उद्देश्य  दिल्ली  की  व्यस्ततम  कालीन
 एयकता  को  पूरा  करना  और  जब  कभी  भी  अपेक्षित  हो  प्रणाली  वोल्टता  में  सुधार  करना  था  ।  गैस

 टर्बाइनें  इन  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रही  हैं  ।

 और  उपरोक्त  भाग  ओर  के  उत्तरों  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न

 नहीं  उठता  1

 बक़  शवर  ताप  बिजलो  परियोजना  के  लिए  बांण्ड

 87.  भ्ो  गदाधर  साहा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बक्रेश्वर  बिजली  परियोजना  के  लिए  बांड  जारी  करने  को  अनुमति
 देने  से  इन्कार  कर  दिया  और

 यदि  हां  तो  इन्कार  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  सुशोला  :

 ओर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  बाण्ड  जारी  करने  की  वर्तमान  स्क्रीम  प्रमुख  रूप  से

 आधारभूत  क्षेत्रों  में  केन्द्र  सरकार  के  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तक  ही  सीमित  इसी  प्रकार  के
 क्षेत्रों  में  वित्तीय  दुष्टि  से  जीवनक्षम  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  को  यह  सुविधा  प्रदान  करने  के  बारे

 में  सरकार  द्वारा  निर्णय  स्कीम  के  प्रचालन  में  पर्याप्त  अनुभव  हो  जाने  तथा  केन्द्र  सरकार  की

 बचनबद्धता  के  परिश्रेक्ष्य  में  सरकार  की  संसाधनों  की  सभ्रग्न  स्थिति  का  ध्यान  रखते  हुए  लिया

 जाएगा  ।

 ऊर्जा  का  परिरक्षण

 88,  श्री  श्रीभट्टम  रास  मूति
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  के०  रास  भूति  ढ़

 देश  में  ऊर्जा  के  परिरक्षण  के  लिए  किन  उपायों  पर  विचार  किया  गया  और

 उनसे  अब  तक  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  देश
 में  ऊर्जा  के  संरक्षण  के  लिए  किए  जाने  वाले  प्रमुख  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 यूनिटों  में  ऊर्जा  संरक्षण  की  स्थिति  का  पता  लगाने  हेतु  ऊर्जा  संबंधी
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 ee  नम  +3+33-५नननानलननाननकननकभ  न eee  ५५०

 परीक्षा  किया  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  जहां  ऊर्जा  उत्पादन  में  सुधार  किया  जा

 सकता  है  और  इस  सुधार  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उपाय  सुझाना  ।

 उपभोक्ताओं  द्वारा  ऊर्जा  की  खपत  के  आंकड़ों  संबंधी  रिपोर्ट  उपलब्ध  कराया
 जाना  और  उद्योग-वा  र/संबंत्र-वार  मानदंड  निर्धारित  किया  जाना  ।

 प्रबंधकों  तथा  ऊर्जा  लेखा  परीक्षकों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करना  ।

 प्रोत्साहन  आदि  के  माध्यम  से  ऊर्जा  की  बचत  करने  वाले  उपायों  के  उपयोग  को

 बढ़ावा  दिया  जाना  ।

 से  चलने  वाले  विभिन्‍न  उपकरणों  से  संबंधित  भारतीय  मानक  संस्थान  द्वारा
 निर्धारित  विशिष्टियों  में  संशोधन  करना  ताकि  ऊर्जा  दक्षता  के  न्यूनतम  स्तर  निदिष्ट

 किए  जा  सकें  ।

 विशेष्टियों  वाले  उपकरण  और  मशीनरी  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देता  ।

 क्रृषि  पम्पसंटों  में  सुधार  करना  ।

 को  शिक्षित  करने  तथा  उन्हें  मार्गदर्शन  देने  के  लिए  जानकारी  प्रदान  करने
 संबंधी  अभियान

 ओर  वितरण  हानियों  में  कमी  लाना  ।

 की  दृष्टि  से  कुशल  परिवहन  वाहनों  के  निर्माण  को  प्रोह्साहन  देना  ।

 हुए  चुल्हों  का  कार्यक्रम  ।

 वायु  तथा  बायो-मॉँस  ऊर्जा  पर  आधारित  प्रणालियों  का  प्रसार  करना  ।

 संरक्षण  तकनीकों  में  अनुसंधान  तथा  विकास  को  बढ़ावा  देना  ।

 सरकार  द्वारा  वित्त-पोषित  कृषि  पम्पसंटों  के  सुधार  से  संबंधित  प्रदर्शन  कार्यक्रम  के
 बारे  में  यह  पाया  गया  है  कि  सुधरे  हुए  पम्पसेट  की  ऊर्जा  संबंधी  क्षमता  ओसत  रूप  से  लगभग  25%
 बढ़  गई  है  ।  इसी  पेट्रोलियम  संरक्षण  अनुसंधान  एसोसिएशन  द्वारा  किए  गए  संरक्षण  संबंधी
 कार्यकलापों  के  परिणाप्रस्वरूप  पेट्रोलियम  पदार्थों  में  110  करोड़  रुपये  की  वाधिक  बचत  हुई  है  ।

 उपयोग  करने  वाले  सभी  क्षेत्रों  द्वारा  आरंभ  किए  गए/अपनाए  गए  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  के

 फलस्वरूप  प्राप्त  होने  वाली  ऊर्जा  बचतों  का  समग्र  रूप  से  निर्धारण  करना  संभव  नहीं
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 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  लाम/हानि|

 89.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  ने  वर्ष  1986-87  के  पूर्वाद्ध  में  लाभ  कमाया  है  और
 यदि  तो  उपक्रम-वार  लाभ  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  में  तवनुरूप  कुल  निवेश

 )  कितना  किया  गया  है  और  अब  तक  इनमें  से  किसी  को  कोई  हानि  हुई  है  तो  वह  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रूग्ण  इकाइयों  का  गेर-सरकारीकरण  करने  या  इन्हें  बन्द
 करने  या  हनकी  प्रोद्योगिकी  अथवा  उत्पादकता  को  उन्नत  करने  का  और

 क्‍या  हानि  उठाने  वाली  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  जो  इस  समय  नौकरशाहों
 द्वारा  चलाई  जा  रही  इसके  पश्चात्‌  पूरी  तरह  से  ब्यवप्तायीकरण  कर  दिया  जायेगा  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  सें  सरकारी  उच्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :
 1986-87  की  पहली  छमाही  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  के  वित्तीय  कार्य-निष्पादन

 संबंधी  घुनिश्चित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  1986-87  की  पहली  छमाही  के  दौरान  केवल

 170  उद्यमों  से  प्राप्त  अन्तिम  अनुमानों  पर  आधारित  समग्र  का्यंचालन  परिणामों  के  फलस्वरूप

 232.96  करोड़  रु०  का  निवल  लाभ  दिखाया  गया  उपक्रम  वार  तदनुरूप  कुल  पूजी
 निवेश  और  1-84-85  तक  उठाए  गये  घाटे  का  उपक्रम  वार  ब्यौरा  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण

 1984-85  5  में  उपलब्ध  है  जिसे  27.2.1986  को  सभा-पटल  पर  रश्या  गया  इसके

 1985-86  तक  के  आंकड़े  संकलित  किए  जा  रहे  हैं  और  इस  विवरणयुक्त  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण

 1985-86  को  बहुत  शीघ्र  ही  सभा-पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 सरकार  ने  अभी  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  रूण  एकक  का  गैर-सरकारीकरण

 करने  या  बन्द  करते  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।  सरकार  उनकी  प्रौद्योगिकी  अथवा  उत्पादकता

 को  समुन्तत  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  करती  रही  जिनमें  अन्य  बातों  के साथ-साथ  शामिल

 है--संयंत्र  और  उपस्कर  जहां  आवश्यक  आधुनिकी  करण  एवं  पुनर्स्थापन

 उत्पादों  का  विविधीकरण  संतोलक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  काभिकों  को  प्रशिक्षण

 एवं  पुनंप्रशिक्षण  लागत  नियंत्रण  एवं  लागत  में  कमी  करने  पर  जोर  देना  और  प्रबन्ध  में

 अ्रमिकों  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहन  प्रदान  करना  ।

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  क ेसभी  उच्यमों  के  व्यवसायी  करण  की  आवश्यकता  पर  सदा

 ही  बल  दिया  है  ।  सरकार  ने  यह  निर्णय  भी  किया  है  कि  भविष्य  में  सरकारी  क्षेत्र  को  अन्तरित

 करने  की  इच्छुक  नौकरशाही  सामान्यतः  केवल  तात्कालिक  संविलयन  के  आधार  पर  ऐसा  कर

 घकती  हैं  ।
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 झतिरिक्त  विद्युत  क्षमता  का  लक्ष्य

 90.  डा०  दत्ता  सामंत  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1986-87  के  प्रथम  सात  महीनों  के  दोरान  अतिरिक्त  विद्यत  क्षमता  में  वृद्धि

 का  लक्ष्य  क्या

 इस  अवधि  के  दोरान  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  और

 इस  लक्ष्य  में  कमी  होने  के  विभिन्‍न  कारण  क्या  हैं  और  देश  में  विद्य,त  पैदा  करने  की

 क्षमता  में  सुधार  के  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्या  त  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  :  और
 वर्ष  1986-87  के  पहले  सात  महीनों  के  दोरान  1505  मेगावाट  अतिरिक्त  क्षमता  चालू  करने

 के  लक्ष्य  की  तुलना  में  749  मेगावाट  क्षमता  चालू  की  गई  थी  ।

 उपस्कर  की  सप्लाई  में  और  जल  विद्युत  परियोजना  में  भू-वेज्ञानिक
 बियों  और  भूकम्पीय  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  ऐसे  प्रमुख  पहलू  थे  जिनकी  वजह  से  लक्ष्यों  को  पूरा

 नहीं  किया  जा  सका  |  उपस्कर  को  सप्लाई  शीघ्र  कराने  के  लिए  विद्युत  विभाग  और  केन्द्रीय

 विद्यूत  प्रधिकरण  द्वारा  नियमित  रूप  से  समीक्षा  बेठकें  आयोजित  की  जाती  केन्द्रीय  विद्यूत
 प्राधिक  रण  के  वरिष्ठ  अधिकारी  कार्येस्थलों  का  दौरा  भी  करते  हैं  और  मार्गदर्शन  करते  हैं  ।

 ]

 झोद्योगिक  एककों  के  लिए  प्राशय-पत्र

 91.  भ्रो  हरीश  राबत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (%)  प्रत्येक  राज्य  में  ओद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान

 कितने  आशय-पत्र  जारी  किये  गये  और  उनमें  से  कितने  आशय-पत्नों  को  औद्योगिक  लाइसेंसों  भें

 बदला  और

 उपयोग  न  किये  जाने  के  कारण  राज्य-वार  कितने  क्षशय-पत्रों  को  रह  किया  गया  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  ओश्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंधरो  एम०  :

 और  वर्ष  1786  के  दौरान  जारी  किए  गए  आशय-पश्नों  की  राज्य-वार  संख्या  तथा

 उनके  कार्यास्वयन  की  स्थिति  दशनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 अचल  कुलननुनललुभलनलल  अब  —

 विधरण

 ब्य  1986  के  दोरामन  जारो  किए  गए  प्राद्य-पत्रों  की  राज्य-बार  संख्या  तथा  उनके

 कार्याग्वथयन  की  स्थिति

 क्रमांक  राज्य/संघ  क्षेत्र  जारी  किए  गए  कालम  3  में  विए  गए  आशय-पन्नों  के

 आशय-पत्रों  की  कार्यान्वयन  की  स्थिति  (31.1.87  को  )

 कुल  संख्या

 क्रौद्योगिक  लाहसेंसों  व्ययगत  माने  औद्योगिक
 में  परिवर्तित  किए  गए  लाहइसेंसों

 गए  पत्रों  की  पत्रों  की  में

 संद्या  संख्या  वर्तित  होने
 के  लिए

 लम्बित  पड़े
 क्षाशय-पत्रों

 की  संख्या

 2  3  4  5  6

 1  आंध्र  प्रदेश  ll  1  न  110

 2  अरुणाचल  प्रदेश  --  न  1

 मे  असम  20  _  20

 4.  बिहार  18  न  —  18

 5,  चण्डीगढ़  2  स्तन  1

 6.  दादर  और  नगर  हवेली  8  न  —  8

 हक  दिह्ली  17  2  2  13

 8,  दमन  और  दीव  23  --  22

 9...  गुजरात  105  5  --  100

 10.  हरियाणा  57  4  न  53

 11,  हिमाचल  प्रदेश  18  —  18
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 1  2  3  4  5  6

 12...  जम्मू  तथा  काश्मीर  5  —  5

 13.  कर्नाटक  76  6  ]  69

 14...  केरल  17  _-  —  17

 15.  मध्य  प्रदेश  55  न  54

 16...  महाराष्ट्र  173  4  न  169

 17.  मणिपुर  1  न  1

 18.  मेघालय  1  —  न  1

 19.  नागालेंड  4  —  न  4

 20...  उड़ीसा  17  ||  —  17

 21.  पाण्डिचेरी  12  न  —  12

 22.  पंजाब  47  2  --  45

 23.  राजस्थान  54  1  52

 24.  तमिल  नाड  104  5  न  99

 25...  उत्तर  प्रदेश  135  5.  2  128

 26.  पश्चिम  बंगाल  42  न+  42

 27.  राज्य  नहीं  दर्शाया  गया/एकाधिक  7  -  न  7

 राज्य  नजज-े  ऑअिनजन  “----

 योग  :  1130  38  6  1086

 ]

 समान  सिविल  संहिता  का  प्रस्ताव
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 92.  श्री  जी०  एम०  बनातथाला  :  क्‍या  जिधि  झोर  स्याय  मंत्री  स्वेच्छिक  सिविल  संहिता  के
 बारे  में  4-11-1986  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  20  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे



 3  1908  लिखित  उत्तर |
 a  न  नन-म-नन-ननननाननन-ननम-म+-+-+-म

 क्या  समान  सिविल  संहिता  के  प्रश्न  पर  विद्यार  करने  के  लिए  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  गठित  मंत्रियों  के  दल  ने  समान  सिविल  संहिता  संबंधी  किसी  प्रारूप
 पर  फंसला  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  इस  प्रारूप  पर  सरकार  द्वारा  विचार  कर  लिया  गया  है  और  क्या
 शरकार  का  इस  संबंध  में  कोई  विधेयक  लाने  का  प्रस्ताव  और

 क्‍या  सरकार  समान  सिविल  संहिता  लाने  के  विचार  को  छोड़  देने  पर  भी  विचार  कर

 वही  है  !

 विधि  ह्ोर  स्पांय  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  (Mt  एच०  धार०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 बिल्‍लो  विस्तारित  लाल  डोरा  क्षेत्र  के  गांवों  को  बिजली  के  कनेक्शन

 93.  भी  मरत  सिंह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1983  से  पहले  दिल्‍ली  के  गांवों  के  विस्तारित  लाल  डोरा  क्षेत्र
 के  लिए

 बिजली  के  कनेक्शन  प्रदान  किए  गए

 क्‍या  बिजली  के  कनेक्शन  देने  अब  बंद  कर  दिए  गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  गांवों  को  बिजली  के  कनेक्शन  देने  के  मामले  पर

 विच्ञार  करने  का  ओर

 यदि  तो  कब  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  बिद्चूत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :

 हां  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 वनस्पति  तेल  पर  से  स्वेच्िछक  शुह््य नियस्थलण  हटाना

 94.  भी  राजकुमार  राय  :  कमा  लाख  होर  तायरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  वनस्पति  तेल  उत्पादों  पर  से  स्वैक्छिक  मूल्य  नियन्त्रण  हटा  लिया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वनस्पति  तेलों  के  बिक्री  मूल्य  में  बार-बार  वृद्धि  किए  जाने  को  रोकने  के  लिए  कया

 क्‍या  उपाय  किए  शए  हैं  ?

 खाद्य  श्लोर  नागरिक  पृति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  मबो  :

 हां  ।

 नियंत्रण  को  कम  से  कम  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयासों  के  प्ंग  के

 रूप  में  तथा  वनस्पति  की  संतोषजनक  उपलक्यता  और  उचित  मूल्यों  को  देखते  हुए  स्वेच्छिक  मूल्य
 1986  में  वापिस  ले  लिया  गया

 आयातित  खाद्य  तेलों  का  आपूर्ति  प्रबंध  निरन्तर  कारगर  ढंग  से  किया  जा  रहा

 [  प्रनुवाद  |

 उड़ीसा  में  रंगालो  पन-बिजलो  परियोजना

 95.  श्री  राधा  कांत  डिगाल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  रंगाली  पन-बिजली  परियोजना  की  नवीनतम  अनुमानित  लागत  कया

 उक्त  परियोजना  पर  31  1986  तक  कितनी  धनराशि  ध्यय  की  जा  चुका

 क्‍या  उफ्त  परियोजना  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  कब  से  और  अब  तक  कुल  कितने  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  हुआ

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  सुशीला  :
 2 रंगाली  जल  विद्युत  परियोजना  (29८50  की  अद्यतन  अनुमामित  लागत  205.87  करोड़

 रुपये  जिसमें  से  125.52  करोड़  रुपये  विद्युत  के  भाग  पर  खर्च  किए  जाने  हैं

 1986  तक  विद्यूत  के  भाग  पर  किया  गया  व्यय  लगभग  118  करोड़  दपये
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 और  यूनिट-एक  1985  में  और  यूनिट-दो  1986  में  वाणिज्यिक

 प्रचालन  में  आ  गई  वर्ष  1985-86  के  दौरान  198  मिलियन  यूनिट  और  अप्रैल  1986  से

 1987  तक  510  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  का  उत्पादन  किया  गया

 ]

 गुजरात  को  पेहूं  ध्लोर  चाबल  का  पध्ाबंटन

 ब्छ
 96.  भरी  छीत  भाई  गामित  :  क्‍या  लाश  धोर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  अकाल  पीड़ितों  को  वितरण  के  लिए  गेहूं  भौर

 चावल  की  अधिक  मात्रा  सप्लाई  किये  जाने  की  मांग  की  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 ओर

 सरकार  ने  इनको  कितनी  मात्रा  का  आबंटन  किया  था  और  वास्तव  में  अब  तक

 कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  है  ?

 खाद्य  झ्ोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  जी

 हूं  ।  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  दल  को  दिए  गए  अपने  ज्ञापन  में  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीत  रोजगार  गांरटी  कायंक्रम  के  पैटन  पर  1987  से
 1987  की  अवधि  के  लिए  4.82  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  का  विशेष  आवंटन  करने  के  लिए  अनुरोध
 किया  !  1987  हे  1987  के  दौरान  20,000  मौटरी  टन  मोटे  अनाजों  के

 मासिक  आबंटन  के  सार्वेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  सामान्य  मासिक  आवंटन  के
 अलावा  15,000  मीटरी  टन  चावल  का  अतिरिक्त  आवंटन  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गुजरात  को  60,000  मौदरी  टन  गेहूं  और

 20,000  मीटरी  टन  चावल  का  मासिक  आवंटन  किया  जा  रहा  1957  के  लिए
 15,000  मीटरी  टन  चावल  का  अतिरिक्त  आवंटन  भी  कर  दिया  गया  है  ।

 ]
 '

 विदेशी  कम्पनियों  के  सहयोग  से  समुद्र  तट  से  दर  तेल  की  खोज

 97.  भीमतो  एन०  पो०  झांसी  लक्ष्मी  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1987  में  समुद्र  तट  से  दूर  तेल  की  खोज  के  लिए  विदेशी  तेल
 क्ृम्पनियों  के  साथ  बातबोत  की  गई  है  ;
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 नी  नी और

 यदि  तो  बातचीत  का  स्वरूप  क्‍या  और

 इसका  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  ?

 पेट्रो  लिभम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री

 बहा  :  से  हां  ।  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  क्पतटीय  अन्वेषण  के
 लिए  दी  गई  उनकी  बोलियों  के  संबंध  में  आरम्भिक  बातचीत  चल  रही  है  ।

 निर्धारित  कार्यक्रम  से  पिछड़ी  हुई  विद्चत  परियोजनायें

 98.  भी  सो०  थंगा  रेड्डो  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  अठाइस  में  से  बाइस  विद्युत  परियोजनाएं  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  हैं
 ओर  दो  परियोजनाओं  को  छोड़कर  अन्य  सभी  परियोजनाओं  की  लागत  बहुत  बढ़  गई  और

 इस  संबंध  में  प्रत्येक  मामले  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  प्रत्येक  परियोजना  की  पुनरीक्षित

 सूची  और  लागत  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  ओर

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 कर्माठक  में  और  बिजली  संयंत्रों  को  स्थापता

 99.  भरी  एच०  थो०  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य  में  बिजली  उत्पादन  की  स्थिति  तथा  वहां
 कौर  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  की  संभावना  के  संबंध  में  उस  राज्य  से  कोई  रिपोर्ट  मांगी

 थोर

 पदि  तो  तत्संबरधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मत्रालय  में  विद्युत  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :
 नहीं  ।  कर्नाटक  में  विद्युत  को  कमो  है  तथा  राज्य  क्षेत्र  मे ंऔर  अधिक  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने
 की  सम्भावना  को  जांच  करना  राज्य  प्राधिकारियों  का  दायित्व  है  ।

 है
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सार्थजअलिक  उद्यमों  के  संबंध  में  ्म्तरवष्ट्रीय  कांग्रेस

 100.  थी  के०  राममूति  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नईं  दिल्‍ली  में  सावेजनिक  उच्चयमों  के  20  1987  से  22  1987  तक

 हुए  तीन  दिवसोय  अन्तर्राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  क्या  सिफारिशों  की  और
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 न्निि-+

 उन  सिफारिशों  पर  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारों  उधम  विमाणग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :

 और  (@)  20  से  22  1987  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  सरकारी  उद्यमों  संबंधी
 तीन  दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  कांग्रेस  की  सिफारिशें  सरकारी  उद्यमों  के  स्थायी  सम्मेलन  द्वारा  तिरददिष्ट
 रूप  में  अभी  तेयार  की  जानो  हैं  ।  हन  सिफारिशों  के  प्राप्त  होने  पर  सरकार  इन  पर  कायंवाई  करने

 के  बारे  में  विचार  करेगी  ।

 उत्तर  बंगाल  में  भारी  उद्योगों  को  स्थापना

 101.  भरी  प्रानम्द  पाठक  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  बंगाल  में  कुछ  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  कया  पहुल  की  गई  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  सरकारों  उधम  बिमाण  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  ।

 से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 भूठान  में  खुला  पनविजलो  परियोजना

 102.  श्री  प्रासन्द  पाठक  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूटान  में  भारत  को  सहायता  से  बनाई  जा  रही  चुला  पन-विजली  परियोजना

 का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया  और

 यदि  तो  इससे  उत्तरी  बंगाल  के  जिलों  को  कितनी  मात्रा
 में

 बिजली  दी  जायेगी

 और  कब  से  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विश त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :

 भूटान  में  चूझा  जल  विद्युत  परियोजना  की  84-84  मेगावाट  की  चार  यूनिटों  में  से  दो  यूनिटों
 ने  विद्युत  का  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  शेष  दो  यूनिटे  निर्माणाधीन

 भूटान  में  चुखा  जल  विद्युत  परियोजना  (4)<84  से  समस्त  फालतू

 विद्युत  राष्ट्रीय  जल  विश्वूत  निगम  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सहित

 पूर्वी  क्षेत्र  मे ंवितरण  हेतु  खरीद  ली  जाएगी  ।  भारत  में  फ्राप्त  विद्युत  का  29-10%  भाग  पश्चिम
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 बंगाल  के  लिए  आवंटित  किया  गया  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  विद्युत  का  वितरण  पश्चिम

 बंगाल  राज्य  बिजली  बोडे  द्वारा  किया  जाता

 कोयला  लानों  में  सुरक्षा  के  उपायों  पर  शर्चा  करने  के  लिए  मजबूर  संघों  के

 साथ  बेठक

 103.  श्रो  इख्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क,पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  के  उपायों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  कोयला

 क्षेत्र  क ेमजदूर  संघों  की  कोल  इंडिया  लि०  के  प्रबंध  मंडल  के  साथ  एक  बैठक  बुलाने  का  विचार

 है  ;  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  और  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  पर  स्थायी

 समिति  की  बैठक  हाल  हो  में  4  1987  को  हुई  इस  बैठक  में  अन्य  व्यक्तियों  के

 साथ  यह  भी  उपस्थित  थे  --  ट्रेड  यूनियनों  के  कोयला  कंपनियों  के  प्रबंध-मंडल  भौर

 खान  सुरक्षा  महानिदेशक  ।  कोल  इंडिया  ग्रुप  की  कोयला  कंपनियों  और  सिंगरेनी  कोलियरीज

 कंपनी  लि०  में  सुरक्षा  की  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  गई  और  यह  पाया  गया  कि  कोल  इंडिया  लि०

 ग्रुप  की  कोयला  कंपनियों  में  सुरक्षा  की  स्थिति  में  कुल  मिलाकर  सुधार  हुआ  प्रति  मिलियन  टन
 उत्पादन  पर  मृत्यु-दर  1986  में  घटकर  1:03  हो  गई  है  जबकि  इसकी  तुलना  में  यह  दर  1973  में

 2.37  और  1985  में  1-16  थी  ।  इसी  गंभीर  चोटों  की  दर  वर्ष  1973  को  19-49  से  घटकर
 1985  में  407  और  1986  में  3:65  रह  गई  ।

 सुरक्षा  की  स्थिति  में  अधिक  सुधार  करने  के  लिए  अनेक  अन्य  निर्णय  भी  लिए  गए  थे  ।  वे

 निर्णय  हैं  :

 आने-जाने  के  रास्तों  में  सुधार  के  लिए  विशेष  अभियान

 आने-जाने  के  रास्तों  पर  रोशनी  की  बेहतर  व्यवस्था  करना  ताकि  बुलाई-दुर्घेटनाओं
 को  न्यूनतम  किया  जा  सके  क्‍योंकि  ऊत  गिरने  के  घातक  दु्षटनाओं  का  दूसरा
 अत्यंत  महत्त्वपूर्ण  कारण  हुलाई  दु्घटनाएं  ही  हैं  ।

 प्रत्येक  खान  के  लिए  छत-सपोर्ट  योजना  को  सुरक्षा  महानिदेशकਂ  और

 नमुहाना  सुरक्षा  समितिਂ  के  परामर्श  से  तैयार  करना  !
 |

 खानों  को  निर्दिष्ट  करने  का  विशेष  अभियान  चलाना  जिनमें  दुघंटनाओं  की  अधिक
 संभावना  रहती  है  ताकि  दुघंटनाएं  न्यूनतम  करने  ओर  सुरक्षा-खतरों  को  कम  करने

 की  दृष्टि  से  उन  पर  अधिक  ध्यान  दिया  आ  सके  ।
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 (४)  जहां  कहीं  भी  संभव  और  साध्य  हलेक्ट्रानिकोकरण  ओर  स्वचालन  लागू  करना

 दुर्घटना  के  लिए  अक्सर  जिम्मेवार  मानवीय  भूलों  को  बचाया  जा  सके  ।

 भारी  मिट्टी  हटाने  वालो  मशीनों  के  संचलनत  में  खमे  ड्राशबरों  ओर  अन्य  कमंचारियों
 के  प्रशिक्षण  पर  अधिक  जोर  देना  ताकि  उन्हें  सुरक्षा  के  प्रति  सतक  बनाया  जा  सके  ।
 भारी  मिट्टी  हटाने  वाली  मशीनों  को  ओपेनकास्ट  खानों  में  दुर्घटनाओं  के  लिए  मुख्य
 रूप  से  जिम्मेवार  पाया  गया  है  ।

 ला

 आंतरिक  सुरक्षा  संगठन  द्वारा  की  जाने  वाली  उन  सभी  दुर्घटना  जांचों  में  कामगारों

 के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करना  जिनमें  तीन  अथवा  इससे  अधिक  मोते  हुई  हों
 ताकि  कामगारों  में  विश्वास  पैदा  हो  सके  और  ऐसी  जांचों  के  बारे  में  उन्हें  इत्मीनान

 रहे  ।

 भारत-इटलो  द्रसंचार  संधि

 104.  थभ्रो  टो०  बाल  गोड़  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-इटली  दूरसंचार  संधि  की  1987  के  अंतिम  सप्ताह  मैं  पुनरीक्षा
 की  गई  है  ;  और

 यहढि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जो  सरकार  ले

 दुरसंचार  के  क्षेत्र  में  इटली  के  साथ  सहयोग  के  संबंध  में  किसी  भो  संधि  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिजलो  को  वितरण  प्रणालो

 105,  श्रो  डो०  बाल  गौड़  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  बिजली  की  वितरण  प्रणाली  सन्‍्तोषज्नक  नहीं  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  नई  प्रणाली  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्ध,.त  विभाग  में  राज्य  संत्रो  सुशोला  :  के
 देश  के  कुछ  भागों  में  विद्यूत  वितरण  प्रणालियों  को  सुदृढ़  किए  जाने  की  आवश्यकता

 पारेषण  ओर  वितरण  प्रणालियों  को  सुद्ढ़  करने  के  लिए  प्रणाली  सुधार  र्कीमें  हाथ  में  लेने  के  लिए
 राज्य  बिजली  वोर्डों/बिजली  विभागों  के  लिए  मार्मदर्शी  सिद्दान्‍्त  जारी  किए  गए  यह  सुलिक्ियित
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 करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  इस  काय  के  लिए  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध  कराई  जाएं
 ओर  कारगर  मानीटरिंग  के  जरिए  इसे  समय  पर  पूरा  करना  सुनिश्चित  किया  जाए  ।

 शांतिदेव  की  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  करना

 106.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  वया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  प्रसिद्ध  संस्कृत  कवि  और  सम्प्रदाय  के  विद्वान  शांतिदेव  की

 जयंती  के  उपलक्ष्य  में  स्मृति  डाक  टिकट  जारी  करने  के  लिए  कोई  बनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  अनुरोध  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  किस  तारीख  तक  निर्णय  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  और  डाक  टिकट
 किस  तारीख  को  जारी  किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 ओर  विशेष/स्मारक  डाक  टिकटें  जारी  करने  तथा  फिलेटली  से  संबंधित  अन्य
 मामलों  पर  सरकार  को  परामर्श  देने  के  लिए  विभाग  में  एक  फिलैटली  सलाहकार  समिति  कार्य
 कर  रहो  है|  यह  प्रस्ताव  फिलेटली  सलाहकार  सम्रिति  को  अगनी  बैठक  में  विचारार्थ  रखा
 जिसकी  तिथि  अभी  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  लाना  पकाने  को  गेस  को  एजेंसियों  का  ध्ाथंटन

 107.  भ्रो  जेनुल  बदार  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 उत्तर  प्रदेश  में  बीस  हजार  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  कितने  कस्बे  खाना  पकाने  की
 गैस  की  एजसियों  के  आबंटन  के  लिए  चुने  गये  हैं  ;

 (a)  इनमें  से  कितने  कस्बों  में  खाना  पकाते  की  गैस  की  एजेंसियों  का  आबंटन  कर  दिया
 गया  है  और  कितनों  में  अभी  इनका  आबंटन  किया  जाना  है  ;

 शेष  कस्बों  में  खाना  पकाने  को  गैस  की  एजेंसियों  का  कब  तक  आबंटन  कर  दिया
 और

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  ऐसे  कस्बों  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  एजेंसियों
 का  आबंटन  करने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?
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 नी  न्‍ौी॑  $$.

 बेट्रो  लियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  तथा  वित्त  मनन्‍्त्रालय  में  राज्य

 झनन्‍्त्रो  ब्रह्म  :  से  तेल  उद्योग  इस  समय  20,000  से  अधिक  जनसंख्या  वाले

 उत्तर  प्रदेश  के  ।0।  शहरों  में  एल०  पी०  जी०  का  विपणन  कर  रहा  एल०  पी०  जी०

 बाटलिंग  क्षमता  तथा  आधार  भूत  सुविधाओं  में  वृद्धि  होने  पर  अन्य  46  ऐसे  शहरों  में  चरणबढद्
 हप  में  एल०  पी०  जी०  वितरणणशिपें  खोली  जाएंगी  ।  इन  46  शहरों  को  कवर  करने  की  आशा  है
 सातवीं  योजना  को  अवधि  में  एल०  पी०  जो०  वितरणशिपें  खोली  जाएंगी  फिर  भी  इसके  लिए
 नियत  तारीखें  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 भधिनुवाद  ]

 विद्युत  उत्पादन  लक्ष्य

 108,  श्री  प्लार०  एस०  भोये  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  की  गई  उच्च  स्तरीय  पुनरीक्षा  से  यह  पता  लगा  है  कि

 बालू  वित्त  वर्ष  में  निर्धारित  लक्ष्य  और  अतिरिक्त  स्थापित  क्षमता  से  बिजलो  उत्पादन  कम

 होगा  ;

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  बिजली  के  निर्धारित  लक्ष्य  और  निर्धारित  लक्ष्यों
 को  तुलना  में  वास्तव  में  होने  वाले  सम्भावित  उत्पादन  भौर  उत्पादन  को  कमी  की  मात्र  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मग्त्ालय  में  विश त  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशीला  :

 हां  ।

 (@)  और  बर्ष  1986-87  के  दोरान  190  बिलियन  यूनिट  विद्य,त  उत्पादन  के  लक्ष्य
 को  तुलना  में  सम्भावित  विद्युत  उत्पादन  186-5  बिलियन  यूनिट  जल  विद्युत  जलाशयों  में  जल

 ँर  नीचा  रहने  के  कारण  यह  कमी  मुद्य  रूप  से  जल  विद्युत  के  उत्पादन  में  होगी  ।

 दिल्‍ली  स्थित  लघु  उद्योग  एककों  के  लिए  बिजली  को  वरों  में  बढ्धि

 109.  श्री  मित्यानस्व  सिर  :  क्‍या  अऊर्शा  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  हो  में  लघु  उद्योग  एककों  के  जो  कुल  ओद्योगिक  एककों  का  90
 ब्रतिशत  बिजली  को  दर  35  पैसे  से  बढ़ाकर  75  प॑से  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  बिजली  की  दर  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  होने  के  कारण  कई  लघु
 एकक  बन्द  हो  जायेंगे  ;
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 क्‍या  सरकार  को  लघु  उद्योगों  संबंधी  संस्था  से  इस  आशय  का  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  है  कि  वह  विजली  की  दर  में  की  गई  बृद्धि  पर  पुनः  विचार  करे  ओर  हसे  कम  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या

 परिणाम  रहे  ?

 ऊर्जा  भन्‍्त्रालय  में  विशूत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  लघु

 पघूनिटों  के  लिए  विद्युत  दरे  35  पैसे  से  बढ़ाकर  75  पैसे  9  1985  से  की  गई  ।

 जबकि  टैरिफ  दर  वृद्धि  से  विद्युत  के  सभी  उपभोक्ता  प्रभावित  होते  लघु  गूमियों
 के  लिए  विद्युत  सप्लाई  दरें  अभी  भी  गैर-घरेलू  उपभोक्ताओं  के  लिए  दरों  से  कम

 और  1985  में  लागू  किए  गए  संशोधित  टैरिफ  के  विरूद्ध  दिल्ली  विश्व १
 ब्रदाय  संस्थान  को  कुछ  औद्योगिक  चेम्बर  ऑफ  कामस  आदि  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए

 विज्वत  उत्पादन  की  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्ली  में  विद्युत  दरों  में  कमी  करना

 ब्यवहार्य  नहीं  समझा  गया  है  ।

 से  स्पायधोशों  की  नियुक्ति

 110.  श्री  नित्यानस्द  सिश्र  :  क्‍या  विधि  झ्ोौर  न्याय  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  से  सर्वोत्तत  प्रतिभावान  ब्यक्तियों  के  न्यायधीश

 बनने  में  संकोच  करने  के  कारण  उत्पन्त  समस्या  का  अध्ययन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 विधि  झोर  स्थाय  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  ध्रार०  :  और

 सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  सरकार  उपलब्ध  सर्वोत्तम

 प्रतिभावान  वकीलों  को  उच्च  न्‍्तायालय  में  स्थायधीशों  के  रूप  में  नियुक्त  करने  का  हर  सम्भव

 प्रयास  करती  है  ।  श्रेष्ठ  प्रतिभाव।न  व्यक्तियों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  सरकार  ने  संसद्‌  द्वारा

 संविधान  संशो  ;+)  ।9  6  पारित  करवा  कर  न्यायधीशों  के  वेतन  को

 बढ़ाने  का  भी  विभिश्चय  किया  है  ।  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश
 1986  जो  1-11:1986  से  प्रवृत्त  हुआ  अधिनियमित  करके

 रच्य  न्यायालयों  के  स्य|यधीशों  को  सेवा  शर्तों  में  भी  सुधार  किया  हैं  ।

 एजकुलम  धोर  पालाभाद  में  इलक्ट्रानिक  टेलेक्स  श्रादि  चाल  करना

 111.  भी  मुस्लापहलों  रामअन्त्रत  ;  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 164



 5  1908  लिखित  उत्तर

 क्या  एर्गाकुलम  में  इलेक्ट्रानिक  टेलेक्स  और  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  ट्रंक
 आटोमेटिक  एक्सचेंज  चालू  किए  जाने  के  लिए  तैयार  है  ;

 यदि  नहीं  तो  उसके  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  और

 पालघाट  में  इलंक्ट्रानिक  टेलेक्स  कब  तक  चालू  हो  जाएगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  संतोष  मोहन  :  जी  नहीं  |

 एर्नाकुलम  में  1957  के  दौरान  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  होने  की  सम्भावना

 एर्नाकुलम  में  1988  के  दौरान  इलेक्ट्रानिक  डिजिटल  टेलेक्स  चालू  होने  की  सम्भावना  है  ।

 पालघाट  में  इलेक्ट्रानिक  टेलेक्स  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ओर  इसके  31.3.87
 तक  चालू  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 केरल  को  क्रोध्योगिक  लाईसेंस  सारो  करना

 112.  श्री  के०  मोडन  दास  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  केरल  को  जारी  किए  गए  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 इनमें  कुल  कितना  केन्द्रीय  निवेश  हुआ  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 और  1986  की  अवधि  पें  केरल  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए
 कुल  4  ओद्योगिक  लाइसेंस  स्वीकार  किए  गए  इनके  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 एकक  का  नाम  और  निर्माण  की  मद  और  क्षेत्र  स्थाई  परिसम्पति  में
 स्थापना  स्थल  क्षमता  तथा  प्रकार  प्रस्तादित  निवेश  जैसा

 कि  औद्योगिक  लाइसेंत
 आवेदन  में  बताया  गया

 <०

 1  2  3  4

 1.  ओ०  ई०  एन०  माहक्रो  वोडियो  टर्मोनल्स  सरकारी  क्षेत्र  20
 सिस्टम्स  लिमिटेड  कोबीन  --  000  नग

 एर्नाकुलम
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 1  2  3  4

 2.  केल्ट्रॉन  टेलीफोन  टेलीफोन  हइंस्ट्रमेंट्स  राज्य  सरकारी  324

 इंस्ट्र,मेंटूश  लि०  त्रिवेदमस  .  -८5  लाख  नग  क्षेत्र

 3.  थॉम्पसन  ड्रग्स  एण्ड  क्लोरोक्वीन  राज्य  सरकारी  57

 कंमिकलस  लि०  फास्फेट  = 50  टन  क्षेत्र

 भालापुरम
 माला

 4.  हिंदुस्तान  आर्गेनिक  प्रोपीलीन  केन्द्रीय  सरकार  325

 कंमिकल्स  कंमिकल  क्षेत्र

 महाराष्ट्र  --

 के  निकट  )  7,000  टिन
 a

 बिहार  में  प्रनुसुचित  जातियों  ओर  ध्नुसुचित  जनजातियों  को  रसोई  गंस  की
 डीलरशिप  तथा  पेट्रोल  पम्पों  का  ध्लावंटन

 113.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गरेस  मंत्री  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  आरक्षित  कोटा  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जन-जातियों
 को  आबंटित  की  गई  रसोई  गैस  की  डीलरशिप  तथा  पेट्रोल  पम्पों  की  संख्या  क्या  और

 क्‍या  सरकार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  अलाटियों  का  ब्यौरा  सभा  पटल
 पर  रखेगी  ?

 पेट्रोलियम  पझोर  प्राकृतिक  गंस  मन्न्नालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  वित्त  मन्चालय  में  राज्य
 मंत्री  ब्रह्म  :  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण  के  अंतर्गत

 बिहार  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  व्यक्तियों  को  अलाट  की  गई  एल०  पी०  जी०
 शिपों  तथा  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  (पेट्रोल/डीजल)  की  डीलर  शिपों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--

 झनुसूचित  जाति  झमुसूचित  जनजाति

 एल०  पी०  जी०  15  9

 खुदरा  बिक्रो  के  न्द्र  28  9

 एल०  पी०  जी०  और  खुदरा  बिक्री  केन्ह्रों  के  संबंध  में  अपेक्षित  सूचना  संलग्न
 विवरण  1  ओर  11  में  दी  गई  हे  ।
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 बिहार  राज्य  में  प्रनुसूचित  जाति/ज  नजाति  श्रेणी  में  दो  गई

 एल०  पी  >  की  बितरणहिपे

 कृरम
 000

 2  3  4

 1.  पुरनिया  एस०  सी०  श्री  युगल  किशोर  शाह

 2  जमशेदपुर  एस०  टी०  श्री  रोशन  डिग  डिग

 3,  नवाडा  एस०  सी०  श्री  सुखादुयों  मत्या

 4.  रांची  एस०  सी ०  श्री  राजेन्द्र  कुमार

 5.  जमशेदपुर  एस०  टी०  श्री  सुरेन्द्र  दुयोगम

 6.  जमशेदपुर  एस०  सी ०  श्री  सुदेश  चन्द्र  प्रसाद

 7.  हजारीबाग  एस०  टी०  श्री  एम०  सोलंकी  नाग

 8.  डुमका  एस०  टी०  थी  राजेन्द्र  कुमार  भगत

 9.  रांची  एस०  डी०  श्री  इगनेश  कचांप

 10.  चक्रधर  पुर  एस०  टी०  श्री  अदियाल  मिज

 11.  साहिबगंज  एस०  टी०  श्री  विष्णुद्यों  सिह

 12.  मधुपुर  एस०  टी०  श्री  आनन्द  खुराऊ

 13.  लोहा  रडागा  एस०  टी०  श्री  सुखद्यो  औरन

 14,  पुरनियां  एप्०  सी०  श्री  हरी  प्रसाद  बेशयान्ती

 15.  पटना  एस०  सी०  क्री  अरुण  कुमार  चोघरी

 16,  पटना  एस०»  सी०  श्री  सोबराय  राम

 17.  गया  एस०  सी०  श्री  शालीग्राम  राम

 18.  बोकारो  एस»  सी०ਂ  श्री  विक्रम  जेय  किशोर

 19.  चास  एस०  सी ०  श्री  लक्ष्मी  दास

 20:  धनबाद  एस०»  सी ०  श्री  विजय  कुमार  चोधरी

 21.  हाजीपुर  एस»  सी०  झी  कपिलेश्वर  राम  केश री
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 2 3 4 का 22 दियोधर एस० सी० श्री राम प्रवेश राम 23. खगरिया एस० सी० श्रीमती ऊषा कुमारी 24. बेघा एस० सो० श्री चन्द्र भान भाटिया ्््््ः का बिहार राज्य में प्रनुतुचित जाति/जनजाति श्रेणी में दीं गई खुदरा बिक्री केस्डरों की डीलरशिपें क्रम संतह्या स्थान श्रेणी नाम 2 3 4 गर्खा एस० सी० श्री रंजी चौधरी 2. हमू कालौनी एम्त० टी० सर्व श्री विजय कुमार भारती दियोनाथ औरन और जी० एस० औरन 3. बिहार शरीफ एस० सी० श्री प्रेम चन्द कुमार 4. भगवान पुर एस० सो० श्री अशोक कुमार भगत 5. जिकपानी एस० टी श्री देवेन्द्र नाथ चैमपिया 6. नौबतपुर एस० सी० राम साहवान सिंह 7. कंकरबाग एस० सी० श्री अरुण कुमार 8. भोरे एस० सी० झरी नंदलाल राम 9... घटवा चोक एस० सी ० श्री कृष्ण मुरारी नागरी एस० टी० श्री बरनात मिज नमकुम एस० टी० श्री हेमंत के चप महेंदिया एस० सी० श्री बालकृष्ण राम घमोवान एस० सी ० श्री राजेश कुमार चोधरो फतवाह एस० सी ० श्री अजुव प्रसाद
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 15.  खिजर  एस०  सी०  श्री  राम  वालीराम

 16...  मुसरी  घरेरी  चौक  एस०  सी०  श्री  ज्योतिन्द्रा  कुमार  राजक

 17...  हिनू  रोड़  एस०  सी०  श्री  सूं  मोहन  टान्‍्टी

 18.  लखमामिया  एस०  सी०  श्री  विजय  कुमार

 19,  चोौसा  एस०  सी०  श्री  नन्‍द  किशोर  प्रसाद

 20.  गंगा  ब्रिज  एस०  टी०  श्री  राकेश  एका

 21...  लितीपाड़ा  एस०  टी०  श्री  मारपग्रेल  टुड्‌

 22.  गोपालगंज  एस०  सी०  सर्व  श्री/जवाहर  चन्द्रा
 रामलाल  भौर  जगत  राम

 23.  महारगंज  एस०  सी०  श्री  प्रकाश  एस०/एस०--

 24...  रसूलपुर  एस०  टी०  श्री  बुद्ध  मु  डा

 25...  मांझी  एस०  सी०  श्री  इन्द्रजीत  राम

 26...  इटकीमोर  एस०  टी०  श्री  दिवाकर  भिज

 27...  टोरपा  एस०  टी०  श्री  गलाद्वानी  के  चप

 28...  लक्सो  एंस०  सी०  श्री  अरुण  कुमार  पासवान

 29...  कुद्ू  एस०  सी०  श्री  गंगा  विष्णू  राम

 १0.  ढाकां  एस०  सी०  श्री  ब्रह्म  दूयो  राम  शास्त्री

 31.  लेजसराए  एस ०  सी०  श्री  लखन  चौधरी

 32.  जनदेहा  एस०सी  ०  श्री  राम  दियो  राम

 33.  बजी  रगंज  एस०  सी०  श्री  राम  विद्या  राजबंशी

 34.  पकरीअबरवान  एस०  सी०  श्री  राजेद्र  प्रसाद  ज्योती

 35...  महुआ  एस०  सी  ०  श्री  बालेश्वर  पासवान

 36...  हाजीपुर  एस०  सी०  श्री  देसाई  बेतहा

 37...  पुन  पुन  एस०  सी०  श्री  बिहारी  प्रसाद
 िन्‍कन्‍»न्‍ममकनममनकककाक-नकन  कक  ननन  नमन  नन  न  क  नक5कननननकन+393नननभीनतयीभनानऊवत]---_-_..3ेऑ  LL  फअ&फसफफउ  यस:स_र्  तन  न
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 सोमेंट  के  मूल्य  में  वद्ध

 114  भरी  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  लेवी  सीमेंट  का  प्रति  टन  मूल्य  क्‍या

 क्या  हाल  ही  में  इसके  मूल्य  में  वृद्धि  की  गई  और

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  में  ध्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  पन्‍्त्री  एम०  :
 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  लेवी  सीमेंट  का  रेल  भाड़ा  मुक्त  मूल्य  साधारण

 लैंड  सीमेंट/सलम  सीमेंट  तथा  पोर्टलेंड  पोजोलाना  स्रीमेंट  के  सम्बन्ध  में  क्रमशः  532  रु०  प्रति  ठन
 तथा  517  रुपये  प्रति  टन  उत्पादन  शुल्क  तथा  पैकिंग  प्रभार  को  बना

 और  अभी  हाल  में  लेवी  सीमेंट  के  रेल  भाड़ा  मुक्त  मूल्य  में  कोई
 बढ़ोत्तरी  नहीं  हुई  तथापि  उत्पादन  की  लागत  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  सीमेंट  के  रेल  भाड़ा
 मुक्त  में  वृद्धि  किये  बिना  उद्योग  की  क्षतिपूति  करने  के  लिये  सौमेंट  के  संघारण  मूल्य

 निर्माताओं  को  में  15-12-06  से  24.50  रुपये  प्रति  टन  की  दर  से  वृद्धि  को  गई
 है  ।

 राहते  में  कोयले  का  गायब  हो  जाना

 115.  भी  राम  स्थरूप  राम  ]
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झो  राम  प्यारे  पतिका

 क्‍या  उनका  ध्यान  इन  समाचारों  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  कोयला  खानों
 से  गन्तव्य  स्थानों  तक  भेजे  जाने  के  दौरान  लाखों  टन  कोयला  रास्ते  में  गायब  हो  जाता

 यदि  तो  क्या  उन  परिस्थितियों  की  जांच-पड़ताल  को  गई  है  जिनके  कारण
 गायब  अथवा  चोरी  हो  जाता  और

 इन  हानियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मग्जो  भ्रो  बसंत  साठे  :  हां  ।

 और  कोयला  कम्पनियां  कोयले  को  बिक्री  एफ०  ओ०  आर०  कोलियरी

 आधार  पर  करती  रेलवे  को  एक  बार  कोयला  सौंप  देने  के  बाद  कोयला  कम्पनियों  के  लिए  यह
 सम्भव  नहीं  होता  कि  वे  रास्ते  में  कोयले  पर  कोई  नियंत्रण  रख  सकें  अथवा  उसमें  रास्ते  में  हो
 जाने  वाली  कमी  का  हिसाब  रश्ष  परन्तु  रेल  संचलन  के  दौरान  कोयले  में  कमी  को  रोकने  के
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 लिए  रेलवे  ने  कई  उपाय  किये  हैं  ।  ये  उपाय  हैं  ;-

 (1)

 (2 NR  विज

 (3)

 (4)

 116.

 जहां  तक  सम्भव  होता  है  अपराध  ग्रस्त  क्षेत्रों/अनुभागों  में  कोयले  से  लदे  कोयला
 बंगनों  को  सुरक्षित  ले  जाने  हेतु  रेलवे  सुरक्षा  बल  कामिकों  को  साथ  भेजा  जाता
 है  ।

 चोरी  की  सम्भावना  वाले  और  प्रभावित  स्थलों  में  भी  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  सशस्त्र
 लोग  तथा  एक्वायडਂ  गश्त  लगाते  हैं  ताकि  कोयले  की  चोरी  में  संलग्त

 राधियों  को  पकड़ा  जा  सके  ।

 चलती  ट्रेंन  से कोयले  की  चोरी  रोकने  के  लिए  अपराध  को  सम्भावना  वाले

 भागों  ग्रस्त  घोषित  स्थलों  में  नियत  आरक्षी  टुकड़ियां  नियुक्त/तैनात  की

 जाती

 रेलवे  के  अपराध  आसूचना  क्मंचारियों  को  तथा  रेलवे  बोर्ड  के  केन्द्रीय  अपराध

 ब्यूरो  के  कमंचारियों  को  इस  बात  के  लिए  तेनात  किया  जाता  है  कि  वे  कोयला

 चोरों  और  चोरी  का  कोयतज़ा  प्राप्त  करने  वालों  की  गतिविधियों  के  बारे  में  अपराध

 आसूचनाएं  एकत्र  करें  तथा  चोरी  गये  कोयले  को  बरामद  करने  और

 चोरी  का  कोयला  लेने  वालों  को  गिरफ्तार  करने  के  लिये  छापे

 भर्तो  हलक  टिकटों  का  प्रयोग  झ्रारम्भ  करना

 झो  बी०  एस०  कृठण  झय्यर  :  कया  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 देश  में  भर्ती  शुल्क  टिकटों  की  कुल  कितनी  मांग  और

 कया  नासिक  स्थित  सिक्‍योरिटी  प्रेस  इस  मांग  को  पूरा  करने  में  समर्थ  है  ?

 संजार  मस्त्रालय  में  राज्य  भन्‍जो  संतोष  मोहन  :  देश  में  भर्ती  शुल्क
 टिकिटों  की  वार्षिक  मांग  लगभग  30,00,000  टिकटों  की  है  ।

 (@)  हां  ।

 सेकेदातु  विद्यत  परियोजना

 117.  भ्रों  बो०  एस०  कृषण  हम्पर  :  गया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कावेरी  नदी  पर  बने  मेकेंदातु  परियोजना  से  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  १।ई
 परियोजना  रिपोर्ट  तंयार  को  गई
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 मेकेदातु  परियोजना  के  चालू  हो  जाने  से
 कर्नाटक  को  बिजली  सम्बन्धी  समस्याओं  के

 किस  सीमा  तक  हल  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  था  और  इस  सम्बन्ध  में

 एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और

 क्‍या  तमिलनाडु  के  साथ  पानी  के  बटबारे  के  मामले  को  संबद्ध  किये  बिना  क्‍या

 कार  का  विचार  देश  के  सम्पूर्ण  विकास  के  मेकेदातु  परियोजना  को  अपने  हाथ  में  लेने  का

 ऊर्जा  सन्त्रालय  सें  विशूत  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  धुशोला  :  से
 वर्नाटक  के  प्राधिकारियों  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रस्तावित  मेकेदातु  जल  विद्युत  परियोजना  के

 सम्बन्ध  में  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  की  जा  रही  प्रस्तावित  परियोजना  में  350  मेगावाट
 क्षमता  स्थापित  करने  और  प्रतिवर्ष  722  मिलियन  यूनिट  विद्युत  उत्पादन  करने  की  संकल्पना  की

 गई  है  ।  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  आगे  तभी  विचार  किया  जा  जब  इसकी  तकनीकी-भाथिक

 दृष्टि  से  व्यवहायंता  सुनिश्चित  हो  जाएगी  और  सम्बन्धित  स्वीक्ृतियां  प्राप्त  हो  जाएंगी  ।

 कर्नाटक  में  थोनी  को  मिलें  खोलने  के  लिए  लाइसेंस

 118.  श्री  बी०  एस०  कण  झ्य्यर  :  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पृ  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  चीनी  की  मिलें  खोलने  के  ओद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र
 पिछले  दो  वर्ष  से  विचाराधीन  पड़े

 इन्हें  अब  तक  औद्योगिक  लाइसेंस  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 सभी  विचाराधीन  मामलों  की  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  गुलाम  तबी  :
 फिलहाल  कर्नाटक  राज्य  में  कोई  चीनी  फंक्ट्री  स्थापित  करने  के  लिए  खाद्य  विभाग  के  पास  आशय
 पत्र/औद्यागिक  प्रदान  करने  हेतु  कोई  आवेदन  पत्र  लम्बित  नहीं  पड़ा  हुआ  है  ।

 भोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 प्राकृतिक  गंस  के  लिए  मूल्य-निर्धारण  सूत्र

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित
 ओर  बो०  भोनिवास  प्रसाद  »  :  क्या  पेट्रोलियम  प्लोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह्‌ श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  |

 बताने  ॥  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार ने  प्राकृतिक  गैस  के  लिए  मूल्य-निर्धारण  सूत्र  के  बारे  में  निर्णय  ले

 लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  इसमें  तेल  उत्पादक  कंपनियों

 पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ?

 पेट्रोलियम  प्लोर  प्राकृतिक  गेस  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य

 पझम्त्री  ब्रह्म  :  हां  ।

 निर्धारित  मूल्य  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1.  लैंडफाल  पाइनटों  पर  गेस  और  तटीय  गैस  के  लिए  प्रति  1000  घन  मीटर  गेस  के

 लिये  1400  और

 (2)  एच०  बो०  जे०  पाइप  लाइन  के  साथ  सप्लाई  की  जाने  वाली  गैस  के  लिए  1000

 घनमीटर  के  लिए  2250  रुपये  ।  ५्र

 2.  ये  मूल्य  निम्नलिखित  रियायतों  के  अधीन  होंगे  :--

 (1)  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  में  बेची  जाने  वाली  गेस  का  मूल्य  1000  रुपये  प्रति  1000

 घन  मीटर  होगा  परन्तु  शत  है  कि  सरकार  द्वारा  निर्णय  लिये  जाने  पर  प्रति  1000

 घन  मीटर  गैस  के  लिए  500  रुपये  तक  की  छूट  अलग-अलग  मामलों  में  उनके  गुण
 दोष  के  आधार  कर  दी  जायेगी  ।

 (2)  जिन  उपभोक्ताओं  को  फौल  बैंक  आधार  पर  गेस  की  बिक्री  की  जायेगी  उन्हें  15

 प्रतिशत  छूट  दी  जायेगी  ।

 (3)  गस  क्षेत्रों  क ेविकास  के  प्रारम्भिक  वर्षों  कोई  गेस  थोड़ो  मात्रा  में  उपलब्ध  हो

 सकती  है  जिसे  रियायती  मूल्य  पर  बेचा  जा  सकेगा  ओर  यह  सरकार  द्वारा

 रित  किया  जायेगा  ।

 3.  उपयुक्त  मुल्यों  में  रायल्टी  शुल्क  और  अन्य  सांविधिक  कर  शामिल  नहीं  होंगे  ।

 उपयुं क्‍त  मूल्य  30-1-1987  से  प्रभावी  होंगे  और  31-3-  1989  तक  प्रवुत्त

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पर्यावरण  को  भौर  प्रदूषण  के  खतरों  को  रोकने  के  लिये  मई  प्रौद्योगिक  नोति

 120.  भो  बनबारी  लाल  पुरोहित  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 के
 क्‍या  पर्यावरण  को  और  प्रदूषण  के  खतरों  को  रोकने  हेतु  देश  के  औद्योगिक  एककों

 के  लिए  शीघ्र  ही  नई  औद्योगिक  नीति  घोषित  क़रने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 नई  नीति  कब  तक  घोधित  कर  दी  ओर

 उद्योग  मन्त्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एस०  :
 से  विद्मान  औद्योगिक  तथा  पर्यावरण  नीतियों  में  पर्यावरण  और  प्रदूषण  के

 खतरों  से  बचाव  को  व्यवस्या  है  ।  इन  नीतियों  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  और  इनमें
 समय  पर  सुधार/संशोधन  किए  जाते  हैं  ।

 नई  नीति  के  उद्योगों  के विकास  की  गति  में  कहां  तक  तेजी  आयेगी  ?

 एक।/धिकार  तथा  झवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  झधिनियम  में  संशोधन

 121,  श्री  बनबारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में  कुछ  परिवतंन
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  संशोधनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परिवतंनों  से  उदयोगों  पर  अधिक  प्रभावी  नियंत्रण  कायम  करने  में  कितनी
 सफलता  मिलेगी  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्लोद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :

 श्रीमान्‌  जी  ।

 ओर  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 गेर-परम्परागत  ऊर्जा  पर  प्रदइनियां

 122.  भ्रो  प्रताप  भानु  शार्मा  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  देश  में  अधिक  लोकप्रिय  हो  रहे  हैं  तथा  ऊर्जा  के
 प्रयोज्य  संशाधनों  के  प्रति  अधिक  लोगों  को  आकृष्ट  करने  को  सरकार  की  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भर

 गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कितनी  प्रदर्शनियों
 का  भायोजन  किया  गया  है  ?

 4
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 ऊर्था  भन्‍त्री  बसंत  ओर  हां  ।  सरकार  द्वारा  चलाये  जा  रहे
 प्रदर्शनियों  जैसे  अनेक  प्रचार-प्रसार  के  कार्यक्रमों  के कारण  देश  में  नबीकरणीथ  तथा  अपा  रम्परिक
 ऊर्जा  स्रोतों  को  लोकप्रियता  बढ़  रही  ऊर्जा  के नए  तथा  नवीकरणीय  ज्रोतों  पर  आधारित

 लियों  तथा  युवतियों  के  प्रयोगकर्ताओं  तथा  उत्पादकों  को  सरकार  अनेक  कर  सम्बन्धी  तथा

 पोषण  सम्बन्धी  प्रोत्साहन  प्रदान  कर  रही  इस  प्रोत्साहनों  में  कुछ  मामलों  में  प्तीमा  शुल्क  में

 कुछ  मामलों  में  केन्द्रीय  उत्पाद  प्रोत्साहनों  में  बायोगैस  सौर  तापीय  प्रणालियों

 उन्नत  चूल्हों  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत  प्रयोगकर्ताओं  और  संस्थाओं  को  बैंकों  से  रियायती

 दरों  पर  ऋण  तथा  वित्तीय  सहायता  देना  शामिल  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  भी  नवीकरणीय  तथा

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  पर  आधारित  प्रणालियों  तथा  युक्तियों  को  कुछ  मामलों  में  राज्य  बिक्री

 कर  तथा  केन्द्रीय  बिक्री-करों  में  छूट  दी  है  ।  कुछ  राज्य  सरकारें  सौर  कुकर  इत्यादि  के  प्रयोगकर्ताओं

 को  वित्तीय  सहायता  तथा  अन्य  इसी  प्रकार  की  सहायता  भी  प्रदान  कर  रही  है  ।

 इस  विभाग  द्वारा  आयोजित  प्रदशेनियों  में  विभिन्‍न  प्रणालियों  का  प्रदर्शन  भी  किया

 जाता  यह  कार्यक्रम  जल  पवन  चक्कियों  तथा  सोर  प्रकाशबोल्टीय  युक्तियों  के  बड़े  पैमाने

 के  प्रदर्शन  कार्यक्रम  के  अतिरिक्त  इस  विभाग  द्वारा  1982-83  से  1986-87  तक  देश  में

 जित  प्रदर्शनियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  हैं  :-..'

 बर्ष  प्रदर्शनियों  को  संल्‍्या

 1982-83  8

 1983-84  12

 1984-85  17

 1985-86  27

 1986-87  28  (15-2-87

 व्रसंचार  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रोद्योगिको  मिशन

 123.  झी  प्रताप  सानु  शर्मा  ;  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरसंचार  प्रणाली  और  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  में  एक

 प्रोद्योगिकी  मिशन  स्थापित  किया  गया

 (w)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  प्रोद्‌ओोगिकी  मिक्नन  ने  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  लाने
 के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 178



 लिखित  उत्तर  24  1987

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  संतोष  मोहन  :  हां  ।  मिशन  का  नाम

 संचार  एक  अभियानਂ

 और  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 संचार  एक

 दूरसंचार  माननीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  निर्धारित  पांच  राष्ट्रीय  अभियानों  में  से

 एक  निम्नलिखित  परिस्थितियों  में  इसकी  आवश्यकता  हुई  :

 (1)  मौजूदा  ग्राहकों  को  अपेक्षाकृत  सेवा  की  असंतोषजनक  और

 (2)  देलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  में  अधिक  विलम्ब  तथा  ग्रामीण  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 सेवाओं  का  अपर्याप्त  विस्तार  ।

 2.  प्रस्तावित  अभियान  को  मूलरूप  से  निम्नलिखित  निदेश  दिए  गए  हैं  :-..

 (1)  मौजूदा  सेवाओं  की  गुणता  में  पर्याप्त  सुधार  और

 (2)  दूरसंचार  सेवाओं  के  लिए  प्रतीक्षा  अवधि  में  कमी  करना  तथा  ग्रामीण  एवं  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  सेवाओं  का  विस्तार  करना  ।

 3.  ग्रामीण  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सेवाओं  का  विस्तार  करना  इसलिए  सम्भव  नहीं
 था  क्‍योंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  निधि  भावंटित  नहीं  की

 इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  वचनबद्धता  की  दृष्टि  से  योजना  आयोग  तथा  वित्त

 मंत्रालय  के  साथ  विचार  विमर्श  किया

 4.  फिलहाल  अभियान  के  मुश्य  संघटनों  को  इस  प्रकार  निर्धारित  किया  गया  है  :--

 (1)  मौजूदा  ग्राहकों  के  लिए  सेवा  की  गुणता  में  सुधार  लाना  ।

 (2)  मौजूदा  नेटवर्क  के  भीतर  संचार  सुलभता  में  सुधार  लाना  ।

 (3)  कुछेक  चुनिन्दा  प्रौदूयोगिकियों  तथा  उत्पादों  के  स्वदेशी  विकास  पर  ध्यान  केन्द्रित
 करना  ।

 5.  दूरसंचार  सेवा  के  उपभोक्ताओं  के  सामान्य  असन्तोष  के  निम्नलिखित  कारण

 उपभोक्ताओं  को  समस्याओं  पर  स्टाफ  द्वारा  अपर्याध्त  ध्यान  देना  ।
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 (2)  तारों  के  वितरण  में  विलम्ब  होना  ।

 (3)  टेलीफोन  तथा  टेलेक्स  कनेक्शनों  की  दोष  दरें  अधिक  होना  ।

 (4)  विशेषकर  एस०  टी०  डी०  तथा  ट्रंककालों  के  मिलने  में  कठिनाइयां  आना  ।

 (5)  आपरेटर  संचालित  सेवाओं  के  सुलभ  होने  में  कठिनाइयां  तथा  उनके  द्वारा  प्रदान  की
 जा  रही  सेवा  की  गुणता  ।

 (6)  टेलीफोन  बिलों  की  विश्वसनीयता  में  कमी  विशेषकर  एस०«  टी०  डी०  काॉलों  के
 टेलीफोन  बिल  ।

 5.  उपयू  क्‍्त  समस्याओं  के  निराकरण  के  लिए  निम्नलिखित  कारंवाई  की  गई  है  :  --

 (1)  उनकी  आवश्यकताओं  भोर  आकांक्षाओं  पर  ऊपर  से  नीचे  हर  स्तर
 के  करममंचारियों  का  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिये  तुरन्त  कार्रवाई

 (2)  ग्राहकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जहां  तक  हो  सेवा  की  गुणता  की  स्थिति  का

 कन  करना  तथा  निम्नलिखित  के  बारे  में  खामियों  का  पता  लगाना  :--

 घटिया  कारीगरी

 घटिया  उपस्कर  तथा  सामग्री

 परियात  संचालन  की  अपर्याप्त  व्यवस्था  ।

 (3)  विशिष्ट  लक्ष्यों  सहित  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  योजना  तैयार  की  गई  है
 ताकि  इसके  परिणाम  प्राप्त  किए  जा  सकें  ।

 (4)  निम्नलिखित  स्तर  पर  मशीन  सम्बन्धी  स्थिति  को  मानीटर  करने  का  काम  निर्धारित
 किया  गया  है  :--

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर

 सकिल  स्तर  पर

 प्रत्येक  नगर  ओर  ग्रामीण  स्तर  ।

 7.  वर्ष  1986-87  की  कार्यवाही  योजना  की  प्रगति  की  सूचना  प्रत्येक  तिमाही  को  प्रधानमंत्री
 कार्यालय  और  मंत्रिमण्डल  सचिवालय  को  जा  रही  है  ।

 8.  सेवा  की  गुणता  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  मिनि  मिशन  तंयार  किये  गये  हैं  :
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 (1)  प्रत्येक  स्तर  पर  स्टाफ  को  ग्राहकोन्मुख  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  तथा  प्राहकों  के
 रूप  सभी  कार्यों  की  देखभाल  करने  के  लिए  स्टाफ  को  प्रोत्साहित  करना  ।

 (2)  तारों  के  वितरण  में  हो  रहे  विलम्ब  को  कम  करना  ।

 (3)  दोष  दरों  में  कमी  करना  ।

 (4)  सफल  काल  दरों  में  सुधार  लाना  ।

 (5)  डाइरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  में  सुधार  लाना  ।

 (6)  मैनुअल  ट्रंक  सेवाओं  में  सुधार

 (7)  बिलों  की  विश्वसनीयता  में  सुधार

 (8)  प्रत्येक  बड़े  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  सिंगल  प्वाइंट  उपभोक्ता  कक्ष  की  स्थ!पना  करना
 तथा  कंप्यूटरीकृत  उपकरणों  की  ब्यवस्था  करना  ।

 मई  झाटोसाबाइल  मोति

 124,  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  दो  पहिया  वाहनों  तथा  हल्के  व्यापारिक  वाहनों  के  लिए  नई

 मोबाइल  नीति  बनाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 और  यह  मामला  अब  भी  सरकार  के  पास  विचाराधीन

 मध्य  प्रदेश  में  प्रामਂ

 125.  भी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में
 ग्रामਂ  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  कितने  गांवों  को  चुना

 उन  गांवों  के  नाम  कया  हैं  ओर  उनमें  क्षब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  कुछ  शेक्षिक  संस्थाओं  ने  भी  मध्य  प्रदेश  में  इन  परियोजनाओं  के  लिए  कुछ
 सहायता  देने  के  लिए  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्नोत  विभाग  से  अनुरोध  किया  और



 ,
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  सन्‍त्री  वबसन्‍त  :  और  चालू  वित्त-वर्ष  के  दौरान  मध्य  प्रदेश

 के  निम्नलिखित  गांवों  में  ऊर्जा  ग्राम  परियोजनायें  शुरू  की  गई  हैं  :

 1,  जिला  शिवपुरी

 2.  जिला  मंडला

 3.  जिला  सुरगुजा

 4.  नारायणपुर  जिला  बस्तर

 सभी  परियोजनायें  कार्यान्वयन  के  अधीन  हैं  तथा  अनेक  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  प्रणालियों

 तथा  युक्तियों  के  संग्रह  का  समन्वय  कुछ  और  गांवों  का  पता  लगाया  गया  है  तथा  ऊर्जा  ग्राम
 परियोजना  प्रस्तावों  को  तेयार  किया  जा  जा  रहा  है  ।

 और  यद्यपि  ऊर्जा  ग्राम  के  प्रस्ताव  अनेक  संगठनों  से  प्राप्त  होते  तथापि  इन
 परियोजनाओं  को  राज्य  नोडल  एजेंसियों  के  माध्यम  से  जहां  उचित  हो  शिक्षण  संस्थाओं

 सहित  अन्य  संगठनों  के  सहयोग  से  कुल  मिलाकर  प्रारम्भ  किया  जाता

 समेकित  द्रसंचार  कार्यक्रम  का  विस्तार

 126,  भरी  वृद्धि  चण  जेन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  समेकित  दूरसंचार  व्यवस्था  कार्यक्रम  के  बारे

 में  18  1986  के  अतारांकित  प्रश्त  संबया  2228  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 समेकित  कार्यक्रम  के  विस्तार  और  विकास  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 इस  कार्यक्रम  में  संबंधित  केन्द्रों
 के

 निर्माण  कारये  में  विशेषकर  राजस्थान  के  बाड़मेर
 जिले  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 बाड़मेर  के  लिए  एक्सचेंज  के  उपकरण  प्राप्त  और  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  को  चालू

 ५  करने  की  दिशा  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सस्तोष  मोहन  :  देश  में  एक्सचेंज  उपस्कर

 का  उत्पादन  करने  के  लिए  कारशाने  स्थापित  करने  की  दुष्टि  से  कार्रवाई  की  जा  रही  फिर  भी

 संगठित  कार्यक्रम  को  तेयार  करना  मितव्ययिता  संबंधी  माध्यम  सुलभ  होने  पर  निर्भर  करता

 संघरी  सिवाता  में  विद्युत  निर्माण  कार्य  सहित  भवन  निर्माण  कार्य  मार्च  1987  तक
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 तथा  बालोतरा  तथा  अन्य  स्थानों  में  1987  तक  पूरा  होने  की

 संभावना  है  ।

 एक्सचेंज  उपस्कर  अभी  हाल  में  हो  प्राप्त  हुआ  है  ।  संस्थापना  कार्य  1987-88  की

 दूतरी  तिमाही  तक  संस्थापना  कार्य  पूरा  हो  जाएगा  ।

 ]

 रामगढ़  बिजलो  संयंत्र  को  सप्लाई  की  जाने  वाली  गंस  का  मूल्य
 निर्धारण

 127.  श्री  बुद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  बेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  तथा  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  बीच  रामगढ़

 )  बिजली  संयंत्र  को  सप्लाई  की  जाने  वाली  गेस  के  मूल्य  निर्धारण  के  बारे  में  चल  रही
 बातचीत  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गँस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विस  मंत्रालय  में  राय  मंत्रो

 ब्रह्म  :  सरकार  ने  लेंडफाल  पाइंट  पर  प्राकृतिक  गैस  की  कीमत  1400  रुपए  प्रति  एक

 हजार  मीटर  तथा  एच०्बी०जे०  पाइप  लाइन  के  पास  2250  रुपए  प्रति  हजार  घन  मीटर  नियत

 की  सरकार  मूल्य  नीति  के  अन्तर्गत  विकास  के  आरम्भिक  वर्षों  में  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  गेस

 के  लिए  रियायतो  कीमतें  निर्धारित  कर  सकती  हैं  ।

 ]

 भमारतोय  स्पायिक  सेवा

 128.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  बया  विधि  झोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  भारतीय  न्यायिक  सेवा  शुरू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  झोर  न्याय  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०प्ार०  :  और

 यह  विषय  सरकार  के  समीक्षाधीन  है  और  इस  प्रक्रम  पर  ब्योरा  देना  संभव  नहीं

 ]

 बेगुसराय  हस्तचालित  देलोफोन  केश  को  स्वचालित  ठेलोफोन  केश  में  परिबतित

 करमा

 9,  प्रो०  बसा  भानु  देवी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  सरकार  पिछले  अनेक  वर्षों  से  बेगुसराय  स्थित  हस्तचालित  टेलीफोन  केन्द्र  को

 स््रचालित  केन्द्र  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  के  प्रयास  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  केन्द्र  को  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  में  परिवर्तित  करने  की  अडचन
 आने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  वेगुसराय  के  लिए
 मेटिक  स्विचिंग  1983-84  उपस्कर  में  आबंटित  किया  गया  था  ।

 रन
 स्टोर  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त  न  होने  के  कारण  वेगुसराय  एक्सचेंज  की  आटोमेटिक

 एक्सचेंज  में  परिवर्तित  नहीं  किया  जा  सका  ।

 ]

 सरकारी  उपक्मों  में  मज्री  समकझोतों  का  नवोकरण

 131.  श्री  ध्वारिफ  मोहम्मद  झलां  :  क्‍या  उचोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इस  आशय  के  मार्ग-निर्देश  जारी  किये

 हैं  कि  वे  श्रमिक  के  साथ  अपने  मजूरी  समझौतों  का  नवी१रण  और

 यदि  तो  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  अब  तक  इस  मामले  में  की  गई  कार्यवाही  का

 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारो  उद्यम  बिमाग  में  राज्य  मम्त्रो  के०  के०  :

 सरकारी  उपक्रमों  में  भावी  दी्धाविधिक  मजूरो  समझौतों  को  शाप्तित  करने  वाले  कुछ
 व्यापक  प्राचलों  को  सूचित  किया  जा  चुका  है  ।

 उपक्रमों  ने  सम्बद्ध  यूनियनों  के  साथ  बातभीत  शुरू  अथवा  फिर  से  शुरू  कर  दी  है
 या  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  तेल  को  खोज

 132.  भरी  भौहरि  राव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ३

 कया  हाल  ही  में  गोदावरी  में  तट  से  दूर  गैस  बिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  भौः

 आनभ्र  प्रदेश  में  अन्य  किन  स्थानों  पर  तेल  की  खोज  के  लिए  भू-छिद्रण  कार्य  किया

 जा  रहा  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  तथा  वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  और  कूप  में  .  प्रारम्भिक  परीक्षण  के

 दौरान  1/4  चौक  के  जरिए  प्रतिदिन  करीब  98,000  धन  मीटर  की  दर  पर  गैस  निकली  ।

 निम्नलिखित  स्थानों  में  अन्वेषी  खुदाई  चल  रही  है

 1.  रजोल

 2.  कोमगुड्म

 3.  कोनूकोलू

 4.  टाटीपाका

 5.  सुरलानीएनम

 आंध्र  प्रदेश  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  खुदाई  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1.  वेटलापालम

 2.  वडेली

 3.  पैलीटिकुर

 4.  विनतलापल्ली

 शामचमापुरम  गोदावरी  में  इलेक्ट्रामिक  हेलीफोन  केग्त्र  लोलना

 133.  शो  श्ोहरि  राव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पूर्व  गोदावरी  जिले  में  रामचन्द्र  पुरम  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  केन्द्र
 खोलने  की  मंजूरी  दे  दी

 कया  भवन  का  निर्माण-कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  उपकरण  लगा  दिये  गये

 केम्द्र  को  चालू  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 केन्द्र  में  कब  तक  काम  शुरू  होने  को  संभावना  है  ?

 संचार  संजालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  :  हां  ।

 हां  |  एक्सचेंज  के  लिए  भवन  तैयार  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  का  का

 प्रथति  पर  है  ।
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 संस्थापन  कार्य  समयानुसार  चल  रहा  है

 400  लाइनों  का  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  जुलाई  87  तक  चालू  होने  को  संभावना  हैं  ।

 डाक  द्वारा  भेजो  गई  बस्तुएं  घर  पहु  चाने  को  ध्यवस्था  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 भ्री  ओहरि  राब  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पत्र  और  डाक  द्वारा  भेजी  गई  वस्तुएं  संबंधित  व्यक्तियों  को  घर  पर  पहुंचाने
 की  व्यवस्था  समाप्त  करने  तथा  ऐसे  बूथ  बनाने  का  प्रस्ताव  जहां  से  लोगों  को  अपने  पत्र  तथा
 डाक  द्वारा  भेजी  गई  अन्य  वस्तुएं  स्वयं  जाकर  लेनी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कया  इसके  कारण  लोगों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  में  कमी  और  डाक  कमंचारियों

 की  संभावित  छंटनी  के  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  संतोष  मोहन  :  नहीं  ।  इस  समय  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  विधान  सभाओं  को  ध्रथथि  शोर  भारक्षित  स्थानों  को  चक्रामुक्तस  से  मरना

 135.  क्री  टी०  बाल  क्या  विधि  धोर  ग्थाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्य  विधान  सभाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  अवधि  हस  वर्ष  समाप्त  हो

 क्‍या  सरकार  ने  निरन्तर  आरक्षित  रखे  जाने  वाले  स्थानों  को  चक्रानुक्रम'से  भरने

 की  निर्वाचन  आयोग  की  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विधि  झौर  स्पाय  मम्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  एच०आर०  :  उन

 राज्य  विधान  सभाओं  के  नाम  और  उनके  अवसान  की  जिनकी  अवधि  सामान्य  अनुत्रम  में

 इस  वर्ष  समाप्त  हो  रही  निम्तानुसार  है  ।
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 नाम  अवसान  की  तारीख

 (1)  हरियाणा  23-6-1987

 (४)  केरल  23-6-1987

 (iii)  नागालैंड  8-11-1987

 (iv)  पश्चिमी  बंगाल  13-6-1987

 और  किसी  राज्य  के  एक  जिले  में  किसी  अन्य  उचित  प्रशासनिक  यूनिट  में
 आरक्षित  स्थानों  के  चक्रानुक्रम  के  बारे  में  निर्वाचन  आयोग  को  जिससे  कि  वे  स्थान
 लगातार  नियत  वर्षों  से अधिक  समय  तक  आरक्षित  न  रहें  और  साथ  ही  संसदीय  और  विधान
 सभा  निर्वाचन-क्षेत्रों  के परिसीमन  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  ये  प्रस्ताव  निर्वाष्न  सुधारों  से
 संबंधित  प्रस्तावों  का  एक  भाग  है  ओर  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  काफी  हृद  तक  विचार  कर
 लिया  है  तथा  कोई  अन्तिम  विनिश्चय  करने  से  पूर्व  राजनैतिक  दलों  से  परामर्श  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 श्रानभ्र  प्रदेश  के  जिलों  में  टेलेक्स  कनेक्शन

 136.  थ्री  टी०  बाल  गोड़  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  वारंगल  और
 ओंगल  जिलों  में  टेलेक्स  कनेक्शन  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कायंवाही  की  और

 यदि  तो  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  संतोष  मोहन  :  हां  ।

 भोर  हां  अदीलाबाद  और  ओंगल  में  टेलेक्स  कनेक्शन  पहले  ही  दे  दिए  गए
 वारंगल  में  टेलेक्स  एक्सचेंज  संस्थापित  किया  जा  रहा  है  और  इसके  चालू  होने  पर  कनेक्शन  दे

 दिए  जहां  तक  नालगोंडा  के  टेलेक्स  दिये  जाने  का  संबंध  आवश्यक  उपस्कर  संस्थापित  किये

 जा  रहे  हैं  तथा  अदायगी  की  औपचारिकताएं  पूरी  होने  पर  कनेक्शन  दिये  जा  सकेंगे  ।  महबूबनगर
 के  संबंध  में  हैदराबाद  दूरसंचार  जिले  को  औपचारिक  आवेदन-पत्र  अभी  प्राप्त  होना

 ईस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०  को  कोयला  खानों  का  वस्द  होभा

 137.  भरी  भोकांत  दस  नरसह  राज  बाडियपर  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि
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 झाा.ढंै 9

 क्‍या  सरकार  का  ईस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लि०  की  कुछ  कोयला  ख्ानों  को  बन्द  करने
 का  विचार

 यदि  तो  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  की  किन-किन  कोयला  श्वानों  को  बन्द  करने
 का  विदार  भर

 इस  निर्णय  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  सन्‍्त्रो  बसम्त  :  से  सरकार  द्वारा  ईस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०
 के  कार्य-कलाप  का  अध्ययन  करने  हेतु  गठित  चारी  समिति  ने  22  ऐसी  कोयला  खानों  को  निदिष्ट

 किया  है  जो  अधिक  उत्यादन  लागत  और  प्रति  व्यक्षित  प्रतिपाली  बहुत  कम  उत्पादन  होने  के  कारण

 अलाभकर  हो  गई  समिति  की  रिपोर्ट  की  जांच  करने  के  सरकार  ने  कोल  दृण्डिया

 ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  को  निदेश  दिया  है  कि  वे  खानों  के  सम्बन्ध  में  पुनर्तिममाण  और  विकास

 योजनाएं  अन्तिम  रूप  से  तैयार  करें  ।  शेष  खानों  के  लिए  कोल  इण्डिया  लि०/ईस्टर्न
 फील्ड्स  लि०  को  जनशक्ति  की  पुननियुक्ति/गुक्तिकरण  की  एक  योजना  बनाने  के  लिए  निदेश

 दिया  गया  है  ताकि  अन्ततः  इन  खानों  को  बत्द  किया  जा  सके  ।  यह  खानें  निम्नलिखित  हैं  :-.

 करेंगे  काली  पहाड़ी  7.  शामपुर

 2.  ऐडजोयना  8.  बारमोण्डियां

 3.  रानीपुर  9,  सिमलांग

 4.  तारा  अहकुसे/गोपालपुर

 5.  सेल  फटका  बेनाली

 6.  जमुरिया  6.  कांकरताला

 क॒ष्णा-गोदाबरो  को  थाटो  में  पाई  गई  गेस  का  उपयोग

 भरी  ई०  प्रय्यपु  रेडडो  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  कृष्णा-गोदावरी  की  थाटी  में  अब  तक  किए
 गये  खोज  कार्य  के  परिणाम  क्या

 खोज  कार्य  के  फलस्वरूप  पाई  गई  गेस  के  वाणिज्यिक  उपयोग  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 क्‍या

 क्‍या  गेस  के  बिजली  तेयार  किये  काने  की  संभावना  का  अध्ययन  किया  गया

 बोर
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 क्या  इस  गैस  का  काकीताडा  स्थित  उवंरक  संयंत्र  में  तत्काल  उपयोग

 किये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  धस  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  तथा  वित्त  सन्‍्ञालय  में  राज्य  मम्धी
 थी  ब्रह्म  :  बेसिन  की  भू  भाग  पर  2  कुएं  खोदे  गये  हैं  तथा  निम्नलिखित  कुओं  में
 गैस  मिली  है  :-- दर  भरा

 कुएं  का  नास  तेल/गेस

 गेस

 गेंस

 और  2
 '

 गेस

 गेस

 गेस

 गेस

 पसरलापुड़ी  गेस

 गेस

 हेल

 अपतटीय  क्षेत्र  में  खोदे गए  32  भ्रुओं  में  से  निम्नलिखित  कुओं  में  तेल/बैस  मिली  है  :--..

 कुए  का  नाम  तेल/गेस

 तेश  और  गैस

 जी  ०-1--6

 जी  ०-2--  4

 गेस

 जी०एस ० -8—I  गेस

 से  नरसापुर  तथा  राजोल  कुछों  ते  बढ़ाई  गई  उत्पादन  परीक्षण  कौ  कबलि के
 बोरान  1.5  लाख  घन  मीटर  गेस  उपलब्ध  हुई  इसके  अतिरिक्त  तौन  वर्ष  की  तोटिस  अवधि  में
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 लगभग  एक  एम०एम०सी०एम०डी०  और  अधिक  गेस  उपलब्ध  होने  को  सम्भावना

 उबंरक  तथा  अन्य  उद्योगों  में  इस  गेस  के  प्रयोग  किये  जाते  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 वब्य  1986  के  दोशान  दिये  मए  दहेलोफोत  कमेक्शस

 140.  श्री  ई०  प्रब्यपू  रेडडो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दोरान  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  ग्रामीण  भौर  शहरी  क्षेत्रों  में  दिए  गए  टेलीफोन

 कनेक्शनों  की  प्रतिशतता  कया  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्ज्रो  संतोष  मोहन  :  1-4-86  से  31-1-87

 की  अवधि  के  दौरान  उपलब्ध  कर।ये  गए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संब्या  1,83,047  है  ।

 ग्रामीण  और  शहरो  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  कराये  गये  टेलीफोन  कनेब्शनों  की  प्रतिशतता

 ऋमशः  15  तथा  85  प्रतिशत  के  लगभग  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्तमों  के  कर्मचारियों  हारा  हड़ताल

 हरी  धर्मपाल  सिह  सलिक
 141.  भ्री  इख्रजोत  गुप्त  है|

 ॥
 ही  थी  ०बी०  रमैया  |

 ;  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 झो  एम०  रघुमा  रेड्डो
 करो  मारायण  चोबे
 भी  सुमाष  यादव

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों
 ने  21

 1987  को  एक  विन

 की  राष्ट्रब्यापी  हड़ताल  की

 (w)  यदि  तो  इस  हड़ताल  का  समग्र  रूप  से  उत्पादन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा  है  और

 ु  इससे  अन्य  प्रकार  की  कितनी  हानि

 उनकी  मांगें  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केखट्ीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  रहो  है  ?

 उद्योग  सरतालय  में  सरकारी  उच्चयम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  प्रो०  के०के०  :

 21  1987  को  कुछ  कामगारों  ने  हड़ताल  की  थी  ।
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 इस  हड़ताल  का  समग्र  झप  से  उत्पादन  एवं  अन्य  घाटे  पर  पड़े  हुए  असर  का  अंदाजा

 नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।

 उनकी  मांगों  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 कामगारों  की  आशंकार्ये  निराधार  हैं  और  मांगों  में  कोई  वास्तविकता  नहीं  है  ।

 विवरण

 1.  सरकारी  क्षेत्र  के  गैर-सरकारीकरण  की  नीति  समाप्त  करना  ।

 2.  सरकारी  क्षेत्रों  के  कार्यंकलापों  के  दायरे  में  बहु-राष्ट्रजनों  तथा  एकाधिकार  वालों
 के  प्रवेश  का  विरोध  करना  ।

 3.  स्वदेशी  माल  के  विकास  में  हानिकारक  प्रौद्योगिकी  एवं  माल  के  आयात  का  विरोध

 करना  ।

 4.  मजदूर  यूनियनों  को  पूव  स्वीकृति  के  बिना  संगणकीकरण  लागू
 करने  का  विरोध  करमा  |

 5.  नियमित  काममगारों  के  कार्य  गेर-सरकारी  ठेकेदारों  को  न  फेलामा  था  सौंपना  ।
 6.  सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  किए  गए  कार्यों  में  समान  कार्य  के  लिए  समान  पारिश्रमिक

 देना  ।

 7.  प्तरकारी  क्षेत्र  में  मजूरी  समझौते  तत्काल  शुरू  किए  जहां  कहीं  ये  पिछले

 समझोौतों  के  अनुसार  किए  जाने  समयोचित  हों  ।

 8.  मजूरी  को  उत्पादकता  से  न  जोड़ना  ।

 9.  महंगाई  भत्ते  की  दर  में  वृद्धि  करना  ताकि  सभी  स्तरों  पर  निर्वाह  लागत  में  बद्धि
 का  पूरा  निष्प्रभावोकरण  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 10.  स्थायी  आदेशों  में  संशोधन  तथा  कार्यकलापों  पर  कानूनी  रोक  लगाने  के  जरिए

 मजदूर  यूनियनों  तथा  लोकतांत्रिक  अधिकारों  में  कोई  कटोती  न  करना  ।  भारतीय
 संविधान  के  अनुच्छेद  311 (2)  को  रह

 ]।.  सरकारो  क्षेत्र  उच्यमों  को  बन्द  न  कामबन्दी  न  करता  तथा  कामगारों  की
 छटनी  न  करना  तथा  अनधिसूचित  करना  ।

 12.  संविधान  में  मूल  अधिकार  के  रूप  में  काम  करने  का  अधिकार  शामिल  करना  जब
 तक  कि  यह  न  तब  तक  बेरोजगारी  भत्ते  का  भुगतान  करना  ।
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 13,  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  मनमाने  हस्तक्षेप  तथा  सरकारी  उद्यमों  की अफसरशाही
 को  समाप्त  करता  ।

 14.  प्रबन्ध  में  असली  कामगारों  की  भागीदारी  लागू  करना  ।

 मई  दिल्‍लो  में  राज्यों  के  सन्त्रियों  को  बेठक

 142.  भी  इसाजोत  गुप्त
 >  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 शो  बिजप  कुमार  यादव  ||

 क्या  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  राज्यों  के बिजली  मंत्रियों  की  बेठक  हुई

 यदि  तो  इसमें  किन  विषयों  पर  विचार-बिमश  किया  गया  और  इसके  क्‍या

 निष्कर्य

 क्‍या  राज्य  जिजलो  बोर्डों  की  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  प्श्कार  द्वारा

 अनेक  उपायों  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  धन्त्री  सुशोला  :

 हां  ।

 से  सम्मेलन  की  कार्यसूबी  की  मदों  में  विद्यूत  कार्यक्रम  (1986-87)  की

 समीक्षा  विद्यत  टैरिफ  को  तर्कसंगल  ऊर्जा  का  संरक्षण  और  पारेषण  तथा  वितरण

 हानियों  में  कमी  लाना  शामिल  थे  ।  सम्मेलन  में  लिए  गए  मुख्य  निर्णय  निम्नलिश्ित  विषर्यों  से

 संबंधित  थे  :--  नवीकरण  तथा  आधुनिक्रोकरण  कार्यक्रम  के  तेजी  से  |कार्या्वयन  द्वारा

 विद्यत  केन्द्रों  के  विद्युत  उत्पादन  तथा  संयंत्र  भार  अनुबात  में  सुधार  लाने
 के  उपाय

 तकनीकी  तथा  प्रशासनिक  उपायों  को  अपनाकर  पारेषण  तथा  वितरण  हानियों  में  कमी

 विद्य,त्॒  परियोजनाओं  की  तकनीकी-आधिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  में  शीघ्रता  लाने  के  लिए  एक  ही

 संगठन  से  विद्युत  परियोजनाओं  कों  समय  पर  उपस्कर  संप्लाई  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  कोयले  की  गुणवत्ता  और  मात्रा  में  सुधार  करना  तथा  बिजलो

 बो््डों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  उपाय  करना  ।

 लादय  तेलों  के  छोटे  पेक

 143.  श्री  परसराम  भारहाण  है|  ॥
 करो  अगन्ताथ  पटनायक  »  गया  क्षाद्  और  पृति  मस्त्री  यह  बताने
 भी  कमल  नाथ  है

 की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 कया  सरकार  ने  खाद्य  तेलों  की  कुछ  मात्रा  छोटे  पैकों  में  उचित  दर  दुकानों  से  सप्लाई
 करने  का  हाल  हो  में  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्योरा  क्या  है  और  राज्यों  राज्यवार  कितना  कोटा

 श्ावंटित  किया  यया

 क्‍या  इनका  समुचित  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  मार्ग

 निदश  भी  जारी  किए  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लाद्य  झोर  नागरिक  पृति  सम्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  गुलास  नयी  :
 सावंजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  दि  हिंदुस्तान  वेजिटेबल  आयल्स  कार्पोरेशन  पहले  से  ही
 आायातित  खाद्य  तेलों  का  विपणन  छोटे  पेकों  जो  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामित
 करणों  को  सौंप  दिए  जाते  कर  रहा  राज्य  सरकारें  इन्हें  उचित  ढर  की  दुकानों  के  माध्यम  से

 अथवा  सहकारी  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  बेचने  के  लिए  स्वतंत्र  हाल  ही  में  मरकार  ने

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  छोटे  पेकों  में  आयातित  खाद्य  तेलों  की  अधिकतम  संभव

 मात्रा  की  आपूर्ति  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  छोटे  पंकों  को  योजना  के  अंतर्गत  1987  के

 दौरान  आयातित  थाद्य  तेलों  का  राज्य-वार  आवंटन  दर्शाया  गया

 और  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  सावंजनिक  वितरण  प्र  णाली  में  250
 500  |  2  कि०ग्रा०  तथा  5  कि०ग्रा०  के  छोटे  पैकों  में  तेल  का  वितरण  करने

 हेतु  आवश्यक  प्रारम्भिक  उदम  उठाएं  ।

 विवरण

 छोटे  पैकों  की  योजना  के  हंतयंत  1987  साह  में  विभिसत  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  ध्ायातित  खाद्य  तेलों  का  शाबंटम

 i  ७  ७
 ऋ०सं०  राज्य/संघ  राज्य  पामोलीन  ताड़  का  रेपसीड  योग

 नगर
 तेल  तेल

 मोटरी  दनों

 पु  2  3  4  5  6

 महाराष्टू  4500  ना
 जा  $500

 पूरा  तथा

 लष्य  नगर  जिन्हें  राज्य

 छरकार  इसके  अंतयंत  लेना  चाहे
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 गुजरात

 सूरत  ओऔर,अन्य
 नगर  जिन्हें  राज्य  सरकार

 इसके  अंतगगत  लेना  चाहे

 भध्य  प्रदेश

 इन्दोर  तथा

 नगर  जिन्हें  राज्य  सरकार

 इसके  अंतगगत  लेना  चाहे

 पश्चिम  बंगाल

 दुर्गापुर  तथा  अम्य

 नगर  जिन्हें  राज्य  सरकार

 इसके  अंतर्गत  लेना  भादे

 तमिलनाड
 त्रियी  तथा

 अन्य  नगर  जिन्हें  राज्य  सरकार

 इसके  अंतर्गत  लेना  बाहे

 धापत्र  प्रदेश
 वारंगल

 तथा  अन्य  नगर  जिन्हें  राज्य

 सरकार  इसके  अंतगंत  लेना  चाहे

 कर्माटक

 मंगलूर  तथा  अन्य

 नगर  जिन्हें  राज्य  सरकार

 इसके  अंतर्गत  लेना  चाहे

 केरल
 त्रिवेंद्र  म

 तथा  अन्य  नगर  जिन्हें  राज्य  सरकार

 इसके  अंशर्गत  लेता  भाहे

 कायल  तगर  तथा  अन्य  नगर  जिन्हें

 राज्य  सरकार  इसके  अन्तर्गत

 लेना  चाहे

 2000

 2000

 ]

 1000

 20

 1300

 2000

 1000

 700
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 बज

 1  2  3  4  5  6

 10.  राजस्थान  100  न  100

 जयपुर  तथा  अन्य  नगर

 जिन्हें  राज्य  सरकार  इसके

 अंतर्गत  लेना  चाहे

 11.  इड़ोसा  $0  न  56
 कटक  तथा  अन्य

 नगर  जिन्हें  राज्य  सरकार

 इसके  अन्तगंत  लेना  चाहे

 12.  हरियाणा  200
 न  200

 13.  बिल्लो  450  --  300  750

 14  चण्डोगढ़  प्रशासन  10  +-+  न  10

 15  पंजाब  50  --  50

 16.  सिक्किम  —  _  30  30

 बोग  :  13,080  --  1,830  14,910

 ]

 खाना  पकाने  को  गेस  के  छोटे  सिलेंडर  सप्लाई  करमा

 144.  श्री  परसराम  मारद्वाज  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  भराकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  देश  में  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  खाता  पकाने  की  गैस  के  छोटे
 सिलेष्डर  सप्लाई  करने  की  कोई  योजता  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  संजालय  में  राज्य  मंत्रो

 ब्रह्म  :  और  हांलाकि  कुछ  क्षेत्रों  में  तेल  उद्योग  द्वारा  एल०पी०जी०  के  छोटे
 सिलिण्डरों  का  परीक्षण  विपणन  किया  जा  रहा  है  फिर  भी  अभी  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  सहित  देश  में

 ऐसे  सिलिण्डरों  में  एल०पी०जी०  सप्लाई  करने  के  बारे  में  सामान्य  तौर  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 गया
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 खाधासतों  पर  राजसहायता  में  कहोती

 श्री  शरद  दिध  :  क्या  खाद  प्ौर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेचे  जाने

 वाले  बाद्यान्‍्नों  पर  मोजूदा  राजसहायता  में  कटौती  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गुलाम  तथो  :  नो

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कच्चे  तेस  झोर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  ध्ायात  पर  ध्यय

 146.  श्री  ह्वरद  विधे  ]  ॥॒
 ५.  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  थेस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 थ्री  मुरली  देवरा  |
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  सरकार  द्वारा  कच्चे  तेल  को  कितनी  मात्रा  आयात  की

 जायेगी  और  यह  स्वदेशी  उत्पादन  की  तुलना  में  कितनी है  ।

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आगामी  वर्ष  के  दोरान  कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उल्पादों  के

 आयात  पर  व्यय  में  1300  करोड़  रुपये  से  अधिक  को  भारी  वृद्धि  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वेद्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  1987-88  के  लिए  क्रड  के  आयात  की  योजना  को  अभो  तक भी  ब्रह्म कं
 दिया  गया  है  इसलिए  वर्ष  के  दोरान  आयात  के  बिल  के  बारे  में  बताना  सम्भव अन्तिम  रूप  नहीं

 नहीं

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  डाक-संबंधो  सुविधाएं

 147.  और  शरद  विधे  :  क्‍या  संचार  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सवूर  समिति  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक-संबंधी  सुविधाओं  की  बहुत  ही

 जनक  छवि  प्रस्तुत  की  और
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 यदि  तो  हस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मेंत्री  संतोध  सीहमें  :  जी  इसके  विपरीत

 समिति  ने  यह  पाया  है  कि  प्रथम  फंच्यर्धषोव  योजना  प्रारंभ  करने  के  बाद  ग्रामीण  क्षेत्रों  में डाक

 सेवाओं  में  हुई  प्रगति  विश्व  में  अद्वितीय  है  तथा  प्रशंसा  करते  हुए  यह  कहा  है  कि  इस  प्रक्रिया  में
 पर्याप्त  चिन्तन  और  परिश्रम  लगाया  जोता  है  ।

 समिति  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  सेवाओं  का  आयोजकों  द्वारा  अपेक्षित

 से  कहीं  अधिक  हुआ  है  और  यह  प्रतीत  होता  है  कि  कुछ  हृ॒द  तक  विषय  से  संबंधित  नियमों  और

 अनुदेशों  को  भी  ध्यान  में  महीं  रखा  अतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  निश्चित  संसाधनों  के

 अधिकतम  उपयोग  की  दृष्टि  से  युक्तिसंगत/पुनेनियोज़ित  करने  के  लिए  समिति  ने  अनेक  उपत्य

 सुझाए  हैं  ।  इनमें  निम्नलिखित  उपाय  शामिल  हैं  :--

 1.  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यों  को  सिलाकर  एक  ही  कमंचारी  को  सौंपकर  कम  से  कम

 कमंचारियों  की  नियुक्त  की

 2.  जो  शाखा  डाकैघर  3  कि०मी०  की  न्यूनतम  दूरी  की  शर्ते  पूरी  नहीं  विशेषरूप
 से  प्राधिकृत  मामलों  को  उन्हें  बंद  कर  दिया

 3.  अतिरिवत  विभागीय  शाद्या  डाकधरों  को  बनाए  रखने  का  निर्णय  वाधिक  पुत्रीक्षण
 के  आधार  पर  किया  जाए  ।

 ग्रामीण  जनता  और  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  के  हितीं  को  महेतअजर  रखते

 हुए  विभिन्‍न  सिफारिशों  की  लागू  करने  के  श्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 पूर्वी  श्लोर  पूर्वोत्तर  राश्ष्यों  में  द्रसंचार  सुविधाशों  का  विकास

 149,  श्री  विजय  कुमार  यावत  ]
 :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झो  नारायण  चोबे

 कया  सरकार ने  पूर्वी  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  दूरसंचार  की  सुविधाओं  के  विकास  को
 उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  की

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  से  तैयौर  की  गई  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  ओर

 इसके  कार्यान्वयन  में  अब  तक  बैंया  प्रंगंति  हुई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  सें  राज्य  भगन्रो  संतोष  मोहन  :  5)  केवल

 पूर्व  राज्यों  के
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 योजना  प्रस्तावों  में  अन्य  मदों  के  साथ-लाथ  लगभग  26000  लाइनों  की  स्विचिंग

 क्षमता  को  बढ़ाने  पर  विचार  ।

 ४  लगभग  17000  मेनुअल  लाइनों  को  आटोमेटिक  बनाना  ।

 :  लगभग  7000  लाइनों  का  बदलना  ।

 :  गुवाहाटी  और  जोरहाट  में  नए  डिजिटल  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सबेंज  ए०

 खोलना  ।

 :  लगभग  8  नए  टेलेक्स  एक्सचेंजों  को  खोलना  और  गुबाहाटी  टेलोफोन  ०क्सचेंज  को

 इलेक्ट्रो निक  टे  लेक्स  एक्सचेंज  में  बदलना  ।

 :  तकेसंगत  प्रमुख  शहरों  में  कम  कोमत  के  उपग्रह  भू-केनद्रों  की  स्थापना  ।

 :  लगभग  2600  रूट  किलोमीटर  का  माइक्रोवेव  और  अल्टरा  हाई-फ़िक्वेंसी  सिस्टम  चालू
 करना  ।

 अभी  तक  संतोषजनक  प्रगति  हुई  है  ।

 भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  विद्युत  उपकरणों  की
 झधषिक  लागत

 150.  भी  विजय  कुमार  यादव
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भरी  नारायण  चोबे

 क्‍या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  विद्युत  उपकरणों  की
 लागत  आयातित  उपकरणों  की  लागत  की  छुलना  में  अधिक  तथा  इसकी  सुपुदंगी  में  विलम्ब  होता

 यदि  तो  कया  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  मामले  को  सम्बद्ध  मंत्रालय  के  साथ
 उखया  कया  ओर

 क्‍या  सरकार  ने  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  क्रयादेश  देने  के  बजाय  इन
 संयंत्रों  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  विधुत  बिसाग  में  राज्य  मस्ती  सुशीला  :  से

 सूचना  एकश्र  की  जा  रहो  है  भरा  पर  रख  दी
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 जिला  सुल्यालयों  म॑  टेलोफोन  एक्सचेंज

 151.  भो  बिजय  कुमार  यादव  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अनेक  जिला  मुख्यालयों  में  अर्भी  तक  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेजों  की

 स्थापना  नहीं  की  गई  और

 यहि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लंचार  सरजालय  में  राज्य  सगत्री  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 देश  में  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  आटोमेंटिक  एक्सचेंजों  को  संस्थापित  न  करने  का

 कारण  आटोमेटिक  स्विचिंग  उपस्कर  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  ।

 मम्मे

 दिहलो  के  आवासोय  क्षेत्रों  में  रासायनिक  कारखानो  द्वारा  प्रदूषण

 152.  भी  मोहस्मद  सहुफूजण  झलो  खां  :  क्‍या  डच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एच/3-ए  तथा  शक्‍्करपुर
 आवासीय  दिल्ली  में  लाइसेंस  की  शर्तों  तथा  प्रदूषण  नियंत्रण  आदेशों  का  उल्लंघन  करके

 रासायनिक  कारखाने  चल  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  क्या  उन  परिस्थितियों  की  जांच

 की  गई  है  जिसके  अम्तगंत  इन  फैक्टरियों  को  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ताकि  लाइसेंस  देने  के  लिए

 उत्तरवायित्व  निश्चित  किया  जा  सके  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ओद्योगिक  बिकास  बिसाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  ;
 से  दिल्ली  प्रशासन  के  अनुसार  कपूर  को  टिकियां  बनाने  वाले  दो  औद्योगिक  एकक  हैं

 जिनमें  से  एक  दिल्ली  में  ओर  दूसरा  शकरपुर  दिल्ली  स्थित  है  ।  जो

 एकक  ए  दिल्ली  में  है  उसे  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  लाइसेंस  दिया  गया  है  और

 यह  लाइसेंस  को  शर्तों  के  अनुसार  कार्य  कर  रहा  शकरपुर  दिल्‍ली  स्थित  दूसरा  एकक
 बिल्ली  नगर  निगम  से  लाइसेंस  लिए  बगेर  चलाया  जा  रहा  था  ओर  इस  एकक  पर  उन्होंने  पहले  से

 ही  मुकदमा  कर  दिया  है  ।
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 पघिलुवाव  ]

 खाता  पकाने  को  गेस  को  एजेंसियों  का  प्राबंदन

 153.  श्री  कप्तला  प्रसाद  रावत  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्ष  1985  से  अब  तक  देश  में  खाना  पकाने  की  गेस  की  कितनी  एजेंसियों  का  आबंटन
 किया  गया  है  और  खाना  पकाने  की  गेंस  की  कितनी  एजेंसियों  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  यह  निर्णय
 नहीं  लिया  गया  है  कि  ये  एजें।सयां  किन्‍्हें  आबंटित  की  जानी

 एजेंसियों  के  आबंटद  में  विलम्ब  के  कारण  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  सें  राज्य  मरतो  तथा  वित्त  सम्प्रालय  में  राज्य

 मनत्रो  :  1985  से  31,1.8/  तक  तेल  कम्पनियों  द्वारा  अलाट  की  गई  एल०पी०जी०
 बितरणशिपों  की  संड्या  1028  है  तथा  534  वितरणशिपों  के  बारे  में  अभी  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 से  तेल  चयन  बोर्ड  एस०के०ओ०/|एल०डी०ओ०  तथा  मोटर  स्प्रिट/एच०एश्०
 डोजल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  की  डीलरश्षिपों  के अतिरिक्त  एल०प्री०जी०  की  वितरणशिपों  के  लिए
 भी  चयन  करते  हैं  ।  चूंकि  यह  चयन  प्रक्रिया  लगातार  चलतो  रहती  है  इसलिए  कुछ  कार्य  का  बकाया

 रहना  स्वाभाविक  पेंनल  के  उम्मीदवारों  के  विद्धद्ध  शिकायतों  की  जांच  करने  की  आवश्यकता

 न्यायालयों  से  स्थगन  उपयुक्त  उम्मीदवारों  का  न  मिलना  आदि  कुछ  ऐसे  कारण  हैं  जिनसे

 चयन  को  अंतिम  रूप  दने  में  देरी  होती  है  चूंकि  इन  बोर्डों  का  पुनंगठन  अभी  किया  जानता  है  इसलिए
 भी  हाल  ही  में  कुछ  देरी  हुई  है  ।  शीघ्र  हा  बोर्डो  क  पुनं गठन  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 रियायतोी  दरों  पर  प्च्छे  किस्म  का  करा  माल  उपलब्ध  कराना

 154,  श्री  कमला  प्रसाद  राबत  ]
 #  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जोधरो  राम  प्रकाश  )

 क्‍या  सरकार  ने  छोटे  उद्यमियों  को  रिवायती  दरों  पर  अच्छे  किस्म  का  कू्चा  माल

 उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  लिया

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कथा  कारण  हैं  ?

 उद्योग  सन्‍्त्रालय  में  प्रोद्चोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :

 से  भारत  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  सके  लघु  उद्योगों  को

 उबित  दरों  पर  अच्छो  किस्म  का  दुलेभ  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराया  जाये  ।
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 ]
 जोनो  के  नए  कारणाने  खोलना

 155.  श्री  सोहन  भाई  पटेल  :  है
 प्रो०  रास  कृष्ण  मोरे  :  |

 श्री  चिस्तामणि  जेना

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  बालासाहेब  जिले  पाटिल

 |

 देश  में  गैर-सरकारी  और  सहुकारो  क्षेत्रों  में  चीनी  के  नए  कारखाने  खोलने

 के  सम्बंध  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ;

 चीनी  के  नए  कारखाने  खोलने  और  मौजूदा  यूनिटों  के  विस्तार  करने  के  संबंध
 में  सरकार  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  क्षेत्र-वार  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ऐसे  कितने  आवेदन-पत्रों  पर  स्वीक्ृति  प्रदान  को  गई  और
 राज्य-बार  और  वर्ष-वार  उनकी  संख्या  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 खाद्य  ध्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  तबो  :

 संलग्त  प्रति  के  अनुसार  औद्योगिक  विकास  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  दिनांक  2  1987

 के  प्रेस  नोट  के  अधीन  चोनी  उद्योग  के  लिए  लाइसेंसिंग  नीति  अधिसूचित  को  गई  है  ।  [  प्रग्यालय
 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  3736/87]

 अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  संलग्न

 अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  संलग्न

 नयो  चोनो  फे  बिट्रया  स्थापित  करने  झहोर  वर्तमान  धूनिटों  में  विस्तार  करने  के
 लिए  पिछले  तीन  वर्षों  (1983-84,  1984-85  जोर  1985-85)  के

 दोरान  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  को  संस्या  बताने
 जाला  विध रण  क्षेत्रवार

 प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 क्षेत्र  बयो  बिस्ता  र

 निजी सरकारी 3 4 सहकारी 38 42
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 विवरण  -]]

 पिछले  तीन  वर्षों  (1983-84,  1981-85  शोर  1985-86  के  दौरान  राज्य-बार
 झौर  वर्ष-बार  प्रदान  किए  गए  लाइसेन्सों  को  बताने  वाला

 हम  सं०  राज्य  नयी  विस्तार

 1983-84  1984-85  1985-86  जोड़  1983-84  1984-85  1985-86  जोड़

 1.  उत्तर  प्रदेश  -  —  ]  3  2  न  5

 2.  मध्य  प्रदेश  न  2.  +--  न  —_~

 3.  महाराष्ट्र  8  |  —  9  17 1  -  18

 4.  पंजाब  न+
 न  1  2  न  न  2

 5.  तमिलनाडु  2  न  न  2  3  न  न+  3

 6.  गूजरात  1  ना  न  1  क+  न  —

 4.  कर्नाटर  2  न  न  2.  —  --  —  >>.

 8.  भांध्र  प्रदेश  2  —  न  2  +-  —  --..  —

 9.  बिहार  नू  नअञु  न  --  1

 10.  छड़ीसा  गा  न  —  1)  न  न

 जोड़  181  2.  --  2७  2  3  --  30%»

 ०  2  आशय  पत्र  महाराष्ट्र  स ेऔर  एक  मध्य  प्रदेश  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त

 हुए  आवेदन  पत्रों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 *०  13  आशय  पत्र  (11  महाराष्ट्र  1  उत्तर  प्रदेश  से
 और  1  पंजाब  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  अतप्त  हुए  आबेदन  पत्रों  से  सम्बन्धित

 विद्य,त  स॒ंयंत्रों  को  झच्छे  किसस  के  कोयले  को  सप्लाई

 156.  भ्री  भोहन  भाई  पटेल  .
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करी  चिस्तासणि  जैना

 कया  विद्युन  संयंत्रों  को  अज्छी  किस्म  का  कोयला  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  है  और

 यह  उनकी  मांग  की  पूर्ति  के  अनुसार  पर्याप्त  भी  नहीं  है  ;

 क्‍या  इस  सम्बंध  में  कोई  किया  क्या  है  ;
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 विद्युत  संयंत्रों  की  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;
 और

 कथा  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  उच्च  अधिकारियों  की  हाल  ही  में  कोई  बैठक  हुई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसमें  कया  निर्णत  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  बसंत  ताप  बिजली  घरों  को  कोयले  का  स्थायी

 संयोजन  समिति  अवधि  ]  तिमाही  आधार  पर  करती  स्थायी  संयोजन  समिति  में  जिन

 संगठनों  के  प्रतिनिधि  हैं  वे  कोयला  विद्युत  रेल  केन्द्रीय  विद्युत
 कोयला  आदि  ।  स्थायी  संयोजन  समिति  प्रत्येक  बिजली  घर  की  कोयले  की

 जरूरतों  पर  अलग-अलग  विचार  करती  है  और  तदनुसार  संयोजन  किया  जाता  है  |

 तकनीकी  विशेषज्ञों  विद्युत  प्राधिकरण  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  निर्धारित

 गुणात्मक  परिमापों  के  अनुसार  सभी  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  विभिन्‍न  कोयला-सब्नोतों

 से  संयूजित  जहां  तक  संभव  होता  स्थायी  संयोजन  समिति  द्वारा  ताप  बिजली-घरों  को

 कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  ही  और  पमिति  द्वारा  निर्धारित  ब्नोतों

 से  ही  बिजलीघरों  को  कोयले  की  सप्लाई  की  जाती  है  |  फिर  इन  बारे  में  उपभोक्ताओं  से  कुछ

 मुद्दों  पर  कुछ  शिकायतें  मिली  यह  मुद्दे  हैं  कोयले  के  कम  उष्मा  कोयले  में

 फालतू  पदाथों  का  पाया  जाना  और  कभी-कभी  अपर्याप्त  सप्लाई  भी  ।

 और  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  को  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए
 श्री  मोहम्मद  फजल  की  अध्यक्षता  में  भारत  सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की  उस  समिति  ने

 बिजलीचरों  को  कोयले  की  सप्लाई  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अपनी  सिफारिशें  दी  जैस े--  विशिष्ट

 कोलियारियों  से  बिजलीधरों  को  संयोजन  दिया  बिजली  घरों  को  कोयले  का  कोल

 इंडिया  लि०  और  राज्य  बिजली  बोड्डों  के  बीच  करारों  पर  आदि  |  समिति  की

 सिफारिशों  की  जांच  की  गई  और  उनमें  से  अधिकांश  को  सरकार  ने  मान  लिया  ।  कीयला

 रेलवे  और  अन्य  एजेंसियों  से  कड़ा  है  कि  वे  समिति  की  सिफारिशों  पर  उचित  का्यंवाई

 कोयले  को  सही  आकार  देना  और  कोयले  से  फालतू  सामग्री  निकालना  सुनिश्चित  करने  के

 कोलियरियों  में  कोयला  रख-रश्ाव  संयंत्र  लगाए  जा  रहे  इसके  अतिरिक्‍यਂ  किस्म  में

 सुधार  के  लिए  अनेक  अन्य  कदम  उठाए  गए  है  जिनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  :

 (1)  प्रत्येक  कोयला  कंण्नी  में  एक  स्वतंत्र  किस्म  नियंत्रण  संगठन  की  स्थापना  ।

 (2)  जहां  कोयला  रख-रक्वाव  संयंत्र  नहीं  हैं  वहां  आदमी  लगाकर  बड़े  आकार  के  कोयले
 की  तुड़ाई  और  फालतू  सामग्री  की  छंटाई  ।

 (3)  कोयला  नियंत्रकों  एक  स्वतंत्र  प्राधिकारी  के  रूप  खानों  में  कोयले  की  सीर्मो  के
 ग्रड-निर्धारण  और  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किए  गए  कौयले  का  भी  प्रेड-निर्धारण
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 mea  करने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।  उन्हें  यह  शक्ति  दी  गई  है  कि  वे  अपने  आप  ही  अथवा
 किसी  उपभोक्ता  की  शिकायत  पर  कोयले  के  नमूने  ले  सकते  हैं  और  उनकी  जांच
 करवा  सकते  हस  मामले  में  कोयला  नियंत्रक  का  निर्णय  अंतिम  होता  है  ।

 हां  ।  अधिकारी-स्तर  पर  होने  वाली  बेठकों  के  दिमाँंक  22-12-1986  को

 मन्त्रालय  में  उच्चतम  स्तर  पर  एक  बैठक  आयोजित  की  गई  थी  ।  इस  बैठक  की  चर्चा  का  विंवंय

 ताप  बिजलीघरों  को  कोयले  की  सप्लाई  से  सम्बंधित  लंबित  बैठक  में  महस्वपूर्ण
 निर्णय  लिए  गए  जिनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  की  सप्लाई  के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  और

 राज्य  विद्युत  बोडों  के  बीच  समझोता  पर  एक  स्वतंत्र  प्राप्तिकारी  द्वारा  केलियरी  में  संयुक्त
 रूप  से  नमूने  कोयला  कंपनियों  की  बकाया  राशि  का  आदि  ।

 झधिष्ठापित  क्षमता  से  कम  पर  काम  कर  रहे  चोगी  का  रखाने

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  क्षाद्य  श्लोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 इस  समय  देश  में  सरकारी  ओर  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के  कितने  प्रतिशत  चीनी  कारखाने

 गन्ना  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अपनी  अधिष्ठापित  क्षमता  से  कम  पर  काम  कर  रहे  हैं  और  इसके

 परिणामस्वरूप  उन्हें  सीजन  में  औसतन  कितनी  उत्पादन  हानि  हो  रही  मौर

 नये  चीनी  कारखानों  को  आधिक  दृष्टि  से  सक्षम  बनाने  हैतु  उन्हें  गर्ने  की  पर्याप्त

 मात्रा  में  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  किया

 जा  रहा

 सादा  झोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गुलाम  नथी  :  चीनी

 फैक्ट्री  का  क्षमता  उपयोग  गन्ने  की  पर्थाप्त  प्लांट  और  मशीनरी  की  जन-शक्ति

 की  प्रबर्ध  की  कार्यक्ष  गन्ने  के  मूल्य  के  समय  पर  आदि  जेसी  विभिन्‍न  बातों

 वर  निर्भर  करता  इसलिए  गल्‍ने  की  अनुपलब्धता  के  कारण  क्षमता  के  कम  उपयोग  का  परिमाण

 लगाना  कठिन  है  ।

 निम्नलिखित  पग  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  वर्तमान  क्षमता  तथा  भावी  विस्तार  के  लिए  पर्याप्त  प्ाज्ा  में  गस्ते  को  आपू्ति

 सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  वर्सेमान  यूनिट  के  40  किलोमीटर  के  धायरे  में  नयी

 चीनी  फैक्ट्री  स्थापित  करने  के  लिए  सामाग्यतया  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 (?)  राज्य  सरकारों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  प्रत्येक  वर्तमान  चीनी  फैक्ट्री  और

 प्रस्तावित  नयी  चीनी  फैक्ट्री  के  लिए  आरक्षित  क्षेत्रों  का  स्पष्ट  रूप  से  निर्धारण

 करें  ।
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 नई  सीरा  झहौर  प्रलकोहल  नोति

 158.  श्री  यदाजन्तराव  मड़ाल  पाठिल  ])
 डा०  छिन्ता  मोहन  »  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 भरी  छोतू  माई  गासित  है

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरठार  ने  नई  सीरा  और  अल्कोहुल  नीति  की  धोषणा  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  रसायन  भ्रौर  पेटो-रसायन  विभाग  में  राज्य  संत्री  आर०  के०
 जयचन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्लास्टिक  के  बुने  हुए  बोरे  बनाने  बाले  छोटे  एककों  में
 तंकट  की  स्थिति

 159.  भी  यशवस्तराब  गडाल  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्लास्टिक  के  बुने  हुए  बोरे  बनाने  वाले  छोटे  एककों  को  लकु
 उद्योगों  को  सामान्यतः  दी  जा  रही  रियायतें  न  दिये  कच्चे  माल  का  मूल्य  अधिक  होने  और
 उत्पादन-शुल्क  में  बद्धि  क ेकारण  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  भौर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या
 त्र्या

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 और  नहीं  ।  फ्लैट  लूम  पर  प्लास्टिक  के  बुने  हुए  बोरों  का  निर्माण  लेबल  ल्ु  क्षेत्र

 में  विकास  के  लिये  आरक्षित  अधिकांश  लघु  उद्योग  एकक  इस  वस्तु  पर  फ्लेट  लूम  पर  निर्माण
 करते  जिसे  20  1986  से  उत्पादन  शुल्क  के  भुगतान  से  छूट  दी  गई  है  ।

 प्लास्टिक  के  बुने  हुए  बोरे  बनाने  वाले  एकक  अन्य  लषु  उद्योगों  को  उपलब्ध  सभी  प्रोत्सा  हनों
 तथा  रियायतों  को  पाने  के  हकदार  कच्चे  माल  की  कीमतों  में  भी  कोई  भेदभाव  नहीं  है  ।

 दूरसंचार  क्यालिटी  सक्षिलों  को  स्थापना

 160.  भी  यशाबस्तराज  गडालू  पाटिल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दूरसंचार  क्यालिटों  सकिलों  की  स्थापना  करने  का  विचार  और
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 eihete tee  =  --

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसकी  स्थापना  किन  उद्देश्यों  को  ध्यान
 में  रख  कर  की  जा  रही  है  ?

 संचार  सन्लालय  में  राज्य  मस्त्रो  सम्तोष  मोहन  :  दूरसंचार  में  गुणवत्ता
 सकिल  स्थापित  करने  के  लिए  24-12-86  को  आदेश  कर  दिए  गए  हैं  ।

 कमंचारियों  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेकर  प्राहकों  के लिए  सेवा  को  उच्च  गुणता
 पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  तथा  प्राप्त  करने  और  स्टाफ  के  बीच  अधिक  कार्य  सन्तुष्टि  को  बढ़ाना

 इसके  उद्देश्य  हैं  |  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 बिधररा

 विषय  सकिलों  का  गठन  :

 सभी  कार्यालयों  या  राजपत्रित  वर्ग  में  किसी  अधिकारी  या  उच्च  स्तर  उदाहरणार्ष
 किसी  किसी  उप  मंडलीय  अधिका  किसी  तार  परियात  किसी  लेखा

 कारी  के  अधीन  काय  कर  रहे  कार्यालयों  के  समूह  में  एक  गुणवत्ता  सकिल  इसमें  सभी
 शाखाओं  के  कार्यालय  अर्थात्‌  तार  टेलीफोन  ट्रंक  टेलेक्स

 ट्रांत  मिशन  स्टेशन  प्रशासनिक  कार्यालय  तथा  दूरसंचार  विभाग  में  ऐसी  हो  अन्य  यूनिटें  शामिल

 होंगी  ।

 बाद  में  गुणवत्ता  सकिलों  को  वर्ग  के  सुपरवाइजरी  श्रेड  अर्थात्‌  जूनियर
 सहायक  अधीक्षक  तार  कनिष्ठ  लेखा  अधिकारियों  के  अधीन  छोटी  यूनिटों  में  भी  गठित
 किया  जाएगा  ।

 2.  सकिलों  के  उद्देश्य

 गुणवत्ता  सकिलों  का  मुख्य  उहँ श्य  कर्मचारियों  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेकर

 ब्राहकों  के  लिए  सेवा  की  गुणता  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  तथा  प्राप्त  करते  ओर  स्टाफ  के  बीच
 अधिक  कार्य  संतुष्टि  को  बढ़ाना

 3.  गुणवा  सकिलों  के  कार्य  :

 गुणवत्ता  सकिलों  के  मुरुय  कार्य  इस  प्रकार  होंगे  :

 (1)  सभी  पहलुबओं  में  श्राहकों  की  प्रदान  की  गई  सेवा  की  समीक्षा  करना  प्रथाति

 दरें

 काल  दरें

 ठीक  करने  का  समय
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 ट  टप॒प_एपऔ्ै्पपपपिप/भ/प  पएप/य/“/प/
 कालों  में  विलम्ब

 भागों  पर  ट्रंक  प्रभावी  प्रतिशतता

 मैनुअल  सेवाओं  पर  उत्तर  देने  का  समय

 में  विलंब

 सम्बन्धी  शिकायतें  आदि

 गुणता  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपयुक्त  नीति  तैयार  करना  ।

 (2)  जन  शिकायतों  की  समीक्षा  और  विश्लेषण  तथा  उन्हें  दूर  करने  के  लिए
 यांत्रिक  समाधान  ।

 (3)  ब्ूनिटों  के  वित्तीय  काये  की  समीक्षा  तया  राजस्व  वाले  परियात  में  वृद्ध
 करके  और  लागत  में  कनी  करके  सुधार  लाने  के  लिए  कार्येत्राही  योजना

 तेयार  करना  ।
 हु

 (4)  उच्च  उत्पादकता  की  समीक्षा  करना  तथा  प्रोत्साहन  अनुपस्थिति  को

 कम  करना  तथा  मानव  शक्ति  का  अधिकतम  उपयोग  करना  ।

 (5)  प्रबरध  और  कर्मचारियों  के  बीच  दो  मार्गीय  संचार  और  विशेषता  निवेश  के

 लक्ष्य  और  कार्य  की  गुणता  निर्धारित  करना  ।

 (6)  प्रद्षिक्षण  के  माध्यम  से  ध्यक्ति  विशेष  की  सक्षमता  को  बढ़ाने  वाले  क्षंत्रों  का
 पता  लगाना  ।

 (7)  उत  श्रन्य  मामलों  पर  विचार-विमर्श  करना  जो  कार्य  निष्पादन  में  सुधार
 लाने  तथा  बेहतर  ग्राहक  संतुष्टि  का  आश्वासन  वाले  हों  ।

 (8)  गुणवत्ता  सकिल  अलग-अलग  कर्मचारियों  की  शिक/यतों  का  निपटान  करने
 का  मंच  नहीं  होगा  न  हो  ये  सकिल  स्टाफ/प्रबन्ध  समस्याओं  +#ो  स्थापित
 करने  के  लिए  निर्धारित  आवधिक  यूनियन  जैसी  एम  बैठकों  का  कार्य  करेंगे  ।

 4...  भुजबजता  सकिलों  में  प्रतितिधियों  का  नामांकन  :

 प्रत्येक  गुणबत्ता  सकल  में  दस  सदस्य  होंगे  ।  यूनिट  के  प्रधान  सहित  तीन  सदस्य  प्रबंध
 हे

 सात  कर्मचारियों  में  से  होंगे  ।

 5.  प्रबंध  के  प्रतिनिधियों  को  यूनिट  के  प्रधान  द्वारा  नामित  किया  कर्मचारियों
 के  प्रतिनिधि  विभिन्‍न  ग्रुपों  भर्थात्‌  इनडोर  तकनीशियन  झोर  आउटडोर

 लेखे  आदि  में  से  लिए  जाएंगे  जो  यूनिट  के  कार्य  तथा  विभिन्‍न  श्रेणियों  में
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 नियुक्त  स्टाफ  पर  निभेर  होगा  ।  प्रतिनिधियों  को  वर्ग  और  में  सुपरवाइज री  और  प्रचालन

 ग्रेडों  के बीच  उपयुक्त  रूप  से  बाँट  दिया

 6.  विभिन्‍न  श्रेणियों  से  लिए  गए  स्टाफ  के  प्रतिनिधियों  के  बंटवारे  को  सेकण्डरी  स्वीचन

 क्षेत्रों  के  प्रधान  द्वारा  सम्ब्रन्धित  यूनिट  के  प्रधान  के  साथ  परामर्श  करके  अन्तिम  रूप  दिया

 7.  कर्तवारियों  के  प्रतिनिधि  यूनिट  और  सम्बन्धित  ग्रुपों  के  प्रधान  के  बीच  परस्पर  :

 मति  की  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  सम्बन्धित  श्रेणियों  के  स्वयं  सेवकों  में  से  लिए  जाएंगे  ।  परस्पर

 सहमति  के  अभाव  कमंचा  रियों  के  प्रतिनिश्चियों  का  चयन  स्टाफ  की  सम्बन्धित  श्रेणियों  के  सदस्यों

 द्वारा  गुप्त  मतदान  द्वारा  किया

 8.  यूनिट  का  प्रधान  पदेन  अध्यक्ष  होगा  ।

 9.  कर्षयारियों  के  प्रतिनिधियों  में  से  एक  उपाध्यक्ष  होगा  जिसका  चयन  स्टाफ  के
 निधियों  द्वारा  किया  जाएगा  ।

 10.  यूनिट  के  प्रधान  को  प्रबंध  के  प्रतिनिधियों  में  से  एक  प्रतिनिधि  का

 नामांकन  सचिव  के  रूप  में  किया  जाएगा  जो  बैठक  आयोजित  करेगा  तथा  आवश्यक  रिकार्ड  तैयार

 करेगा  ।

 11.  सदस्यता  को  अबधि  :

 एवं  गठित  यूनिट  परिषद्‌  दो  वर्ष  को  अवधि  के  लिए  गुणवत्ता  सकिल  में

 आकस्मिक  रिक्ति  को  पुरा  करने  के  लिए  नामित  या  पंचयन  कोई  सदस्य  सकिल  के  कार्य  की  शेष

 अवधि  के  लिए  सदस्य  होगा  ।

 12.  बंठक  झोर  निरंय  :

 1.  गुणवत्ता  सकिल  की  बैठक  निरन्तर  होंगी  और  महोने  में  एक  बार  होनी
 आवश्यक

 2.  सभी  निर्णय  सहमति  पर  आधारित  होंगे  और  न  कि  मतदान  की  प्रक्रिया

 3.  प्रत्येक  निर्णय  को  एक  महीने  के  भीतर  सम्बन्धित  पक्षों  द्वारा  क्रियान्वित

 किया  जाएगा  बशरतें  कि  निर्णय  में  अन्यथा  उल्लेख  न  हो  ।

 4.  प्रबन्ध  बैठक  के  कार्यवत  की  टिकाडिंग  ओर  उसको  तैयार  करने  की  उपयुक्त
 करेगा  ओर  अपने  प्रतिनिधियों  में  स ेएक  को  सचिव  नियुक्ति  करेगा

 जो  गुणवत्ता  सकिल  की  अग्ली  बेठकों  में  निर्णयों  पर  की  गई  कारंबाई  की

 रिपोर्ट  देगा  ।
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 5.  गुणवत्ता  सकिलों  को  बेठकों  की  कार्रवाई  पर  तैयार  रिपोर्ट  सम्बन्धित

 संचार  जिले  के  दूरसंचार  जिला  प्रबंधक  या

 जेसा  भी  मामला  प्रस्तुत  की  जाएंगी  जहां  कहीं  असहमति

 हो  या  जहां  भ्रन्य  यूनिटों  में  लाभकारी  सुझाव  लागू  करने  की  सम्भावना  हो  ।

 6.  सकिल  अध्यक्ष  निदेशालय  को  भेजी  जाने  वाली  अपनी  मासिक  रिपोर्टों  में

 एक  पैराग्राफ  जोड़ेंगे  जिसमें  गृणवत्ता  सकिलों  में  अपनी  कार्यक्षेत्र  के भीतर

 लिए  गए  लाभप्रद  या  महत्वपूर्ण  का  उल्लेख  करेंगे  बछातें  कि  इससे
 अखिल  भारतीय  उपयोगिता  या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  हो  ।

 इंडियाਂ  हारा  विध्य  थक  के  साथ  किया  गया  करार

 161.  भरी  यशवम्तराब  गडालख  पाटिल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयल  इंडिया  ने  ऋण  सहायता  के  लिए  विश्व  बैंक  के  साथ  एक  करार  को
 प्रस्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;  झोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सम्बन्धित  परियोजनाएं  कौन  सी  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंधो
 ।  जी  नहों  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 उच्चतम  स्यायालय  झौर  उच्च  में  ध्यायाधीशों
 के  रिक्त  पद

 162.  ओऔ  घरंपाल  सिह  सलिक

 थी  रघुसा  उ्या  विधि  झौर  व्याय  मंत्री  यह  बताने  को  झपा
 थरो  सुसाष  पादव

 करेंगे

 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  म्याथाधीक्षों  के  कितने  पद  रिक्त
 पड़े  हुए  हैं  ;

 क्या  स्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  काफी  विलंब  होता  है  ;

 (&)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर
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 निजी  कण

 क्या  सरकार  न्यायाधीक्ों  की  नियुक्ति  की  वर्तमान  प्रक्रिया  में  कोई  संशोधन  करने

 पर  विचार  कर  रही  है  ?  ः

 विधि  शौर  भ्याय  मन्जालय  सें  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  तारीख

 1-2-1987  को  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  56  पद  रिक्त  थे  ।  उच्च  न्यायालय-बार  ब्गैरा

 घंसलरन  विवरण  में  दिया  गया  तारीख  1-2-1987  को  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के

 12  पद  भरे  जाने  ये  8  नए  पद  भी  सम्मिलित

 से  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  विषय  में  जिन  सांविधिक  कृत्यकारियों  से  पराम्श

 अवेक्षित  उनसे  परामर्श  करने  की  प्रक्रिया  में  कुछ  समय  अवश्य  लग  जाता  सरकार  ने  हाल

 ही  में  समय-सूची  विहित  करने  वाले  उन  अनुदेशों  को  दोहराया  है  जिनके  अनुसार  उच्च  न्यायालयों

 के  सुख्य  न्यायमूर्तियों  ओर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  राज्यपालों  उच्च  न्यायालयों  में

 घीशों  के  पदों  को  भरे  जाने  के  लिए  अपनी  सिफारिशें  भेजनी  होती  हैं  तथा  उनसे  इसका  अनुसरण
 करने  का  निवेदन  किया  है  ताकि  रिक्तियां  शीघ्रता  से  भरी  जा  सके  ।  न्यायाघीशों  की  नियुक्ति
 है  सम्बन्धित  विद्यमान  प्रक्रिया  को  पुनरीक्षित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 क०  सं  उच्च  न्यायालय  तारीख  12-87  को

 रिक्तयों  की  संख्या

 2  40”

 का

 1.  इलाहाबाद  11

 2.  आंध्र  प्रदेश  3

 3.  मुंबई  4

 4.  कलकत्ता  --

 5.  दिल्‍ली  2

 6.  2

 गुजरात  5

 8...  हिमाचल  प्रदेश  1

 9.  जम्मू-कश्मी  र
 —
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 1  2  3

 11  केरल
 --

 12.  मध्य  प्रदेश

 13...  मद्रास  6

 14...  उड़ीसा  3

 15...  पटना  5

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  7

 17...  राजस्थान

 18.  सिक्किम  1

 हाजिरा-बोजापुर-अगदीशपुर  पाईप  लाइन  पर  कार्य

 श्रो  धर्मपाल  सिह  मलिक )
 झी  एस०  रघधुमा  रेही  ०  :  क्‍या  पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 झरी  सानिक  रेड्डी

 की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर  पाईपलाइन  पर  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  कार्य
 चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसको  कब  तक  पूरा  किये  जाने  की  संभावना  ओर

 इस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 ब्रह्म  :  और  सभी  क्षेत्रों  में  एच०  बी०  जे०  परियोजना  का  काम  प्रगति  पर

 है  तथा  निर्धारित  तारीख  अर्थात्‌  99  तक  काम  पूरा  कर  लिया

 87  के  अम्त  तक  737.74  करोड़  रुपए  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  ।
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 खाता  पकाने  की  गंस  के  तकलो  सिलिडर

 164.  थी  धर्मपास  सिह  सलिक
 श्री  एम०  रघमा  रेड्डी
 श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  पेद्रोलियय  पोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 भी  प्रकाशचण
 भरी  सुभाष  यादव

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनाक  8  1987  के  में

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  भ्राकृष्ट  किया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  राजधानी  में  ओर

 उसके  आस-पास  खाना  पकाने  की  गैस  के  नकली  सिलिडर  बहुत  बड़ी  संख्या  में  सप्लाई  किये  जा

 रहे

 यदि  तो  क्या  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  राजधानी  में  खाना  पकाने  की  गैस  के

 सिलिडरों  के  फटने  के  कारण  अनेक  व्यक्तियों  की  मौत  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  जित्त  संजालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जी  हां  ।

 और  हालांकि  परिचालन  में  कुछ  नकली  सिलिडरों  के  होने  की  सम्भावना  से

 इल्कार  तहीं  किया  जा  सकता  फिर  भी  इनके  फटने  की  सूचना  शायद  हो  कभी  मिली  हो  ।  सूचित
 दुर्घटनाओं  का  कारण  निकली  हुई  एल०  पी०  जी०  का  प्रज्ज्यलित  होना  है  तथा  ऐसी  घटनाएं
 आमतौर  पर  उपभोक्ताओं  द्वारा  अपने  घरों  में  लापरवाही  से  या  रबड़  स्टोव  की  एल०
 पी०  जी०  रेगुलेटर  अदि  उपकरणों  के  गलत  ढंग  से  प्रयोग  करने  से  होती

 तेल  उद्योग  हारा  एल०  पी०  जी०  सिलिडर  विनिर्माताशों  हारा  भाई०
 एस०  आई०  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  के  बाद  उनसे  सीधे  ही  प्राप्त  किये  जाते  तेल  कम्पनियों
 द्वारा  प्राप्त  इन्हीं  सिजिडरों  में  उपभोक्ताओं  को  एल०  पी०  जो०  सप्लाई  की  जाती  है  ।  प्रत्येक  बार
 भरने  से  पहले  बाटलिंग  संयंत्रों  मे ंसभी  सिलिड्रों  की  जांच  की  जाती  तेल  उद्योग  द्वारा  प्रयोग
 में  लाए  जाने  वलि  सिलिडरों  की  प्रश्येक  पांच  वर्ष  के  बाद  सांविधिक  जांच  की  जाती  ऐसी  सभी

 खराब/नकली  सिलिडरों  को  जिनका  पता  विनिर्माताओं  के  पास  या  बाटलिंग  संयंत्रों  पर  चलता  है
 स्केप  के  रूप  में  बिकने  से  पहले  इन्हें  दबाकर  चपटी  चहूरों  की  तरह  बना  दिया  जाता  है  ताकि  इनको
 दोबारा  बाजार  में  न  लाया  जा  सके  ।
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 विश्व  बेंक  एजेंसी  से  स्वीकृति  के  लिए  पड़ी  हुई

 विद्युत  परियोजनाएं

 165.  श्री  बुज  मोहन  सहन्तो  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विद्युत  उत्पादन  सम्बन्धी  कोई  परियोजना  विश्व  बेंक  एजेंसी  से  वित्तीय  सहायता
 की  स्वोकृति  हेतु  रुकी  हुई  और

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  धौर
 जो  हां  ।  परियोजना  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 राष्ट्रीय  राजधानी  ताप  विद्युत  परियोजना  (840  मेगाथाट  )

 तलचेर  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना

 कर्नाटक  विद्युत  परियोजना  जल  विद्युत  परियोजना  चरण-दो
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 बक्षिणी  राज्यों  मे ंबिजली  को  कसी

 166.  श्रीसती  बसवराजेष्चरी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चारों  दक्षिणी  राज्यों  में  इस  गर्मी  में  बिजली  की  कमी  रहेगी  ;

 यदि  तो  क्‍या  दक्षिणी  क्षेत्रीय  बिजली  बोड्ड  के  प्रतिनिश्चियों  की  7  1987
 को  मद्रास  में  बंठक  हुई  और  बिजली  में  कमी  को  पूरा  करने  सम्बन्धी  तरीकों  तथा  उपायों  पर
 विचार-विमर्श  किया  गया  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  दक्षिणी  राज्यों  को  आगामी  गर्मी  के  दौरान  बिजली  की
 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सहायता  देने  हेतु  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  दक्षिणी
 क्षेत्रीय  बिजली  बो्ड  द्वारा  लगाए  गए  अनन्तिम  अनुमान  के  आगामी  गरमी  के  महीनों  के
 दौरान  सभी  दक्षिणी  राज्य  भिन्‍न-भिन्‍न  मात्रा  में  विद्युत  की  कमी  का  सामना

 हां  ।

 दक्षिणी  क्षेत्रों  में  विद्युत  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  य ेशामिल
 अतिरिक्त  विद्यत  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  करना  ;  चालू  को  गई  नई  यूनिटों  को  शौध्म

 210



 5  1908  लिखित  उत्तर

 सुस्थिर  करना  ;  पड़ोसी  क्षेत्रों/राज्यों  से  फालतू  विद्युत  का  अन्तरण  ;  विद्यमान  ताप  विद्युत  केन्द्रों

 के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करना  आदि  ।

 डाक  वितरण  में  कमियों  पर  निगरानो  रखना

 167.  भीसती  बसवराजेद्वरो

 भरी  के०  राममूति

 क्‍या  डाक  वितरण  में  आने  वाली  कमियों  पर  प्रभावी  निगरानी  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कोई  उपाय  किये  गये  हैं  :

 :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  इन  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  दिसम्बर  1986  में  महाडाकपालों  का  एक
 सम्मेलन  बुलाया  गया  था  ;

 यदि  हां  सम्मेलन  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किये  गये  और

 (2)  क्‍या  सभी  मण्डलों  के  प्रधान  डाकघरों  को  नई  दिल्‍ली  स्थित  निदेशालय  से  जोड़ने  का

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  स्थापित  कर  लिया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  भोहन  :  जी  हां  ।

 (i)  प्रधान  डाकघरों  एवं  उप  डाकघरों  में  वितरण  के  लिए  प्राप्त  डाक  का  नमूना  सर्वेक्षण
 निर्घारित  अवधि  पर  किया  जाता  इस  कम  उद्देश्य  डाक  पत्र-पेटी  में  डाले  जाने  के  तीसरे
 थौर  चौथे  दिन  तथा  उसके  बाद  वितरित  डाक  की  प्रतिशतता  मालूम  करना  और  चौथे  दिन  और
 इसके  बाद  वितरित  होने  वाली  डाक  की  प्रतिशतता  कम  करना  है  ।

 (ii)  डाक  कार्यालयों  तथा  एअरपोर्ट  सटिग  कार्यालयों  में  डाक  एकत्र  होने  अथवा  रोकने  की
 स्थिति  की  पुनरीक्षा  सकिल  पर  की  जाती  है  और  जहां  कहीं  आवश्यकता  होती  है  डाक  व्यवस्था
 मैं  परिवर्तन  किया  जाता  है  ।

 (iii)  निदेशालय  सकिलों  और  डिवीजनों  के  अधिकारी  डाक  वितरण  कार्य  को  मानीटर
 करने  के  लिए  डाकघरों  का  आकस्मिक  एवं  नियमित  रूप  से  दोरा  करते  हैं  ।

 (९)  छंटाई  और  वितरण  काये  में  विलंब  का  पता  लगाने  तथा  कार्यकुशलता  की  जांच  करने
 है  खिए  सबविस  टैस्ट  पत्र  एवं  भुगतात  के  साथ  टेस्ट-पत्र  पर्याप्त  मात्रा  में  डाक  में  डाले  जाते

 इनकी  पुनरीक्षा  सकिल  ओर  निदेशालय  स्तर  पर  की  जाती

 जी  हां  ।  सकिल  अध्यक्षों  के
 वाधिक  सम्मेलन  में  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  उनमें

 डाक  संचारण  को  म।नीटर  करना  भी  शामित्र

 all
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 सम्मेलन  के  निष्कर्ष  के  रूप  में  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  मानीटरिंग  कार्य  में  तेजो

 लाई  जाए  जिसके  लिए  (1)  छंटाई  कार्य  की  कुशलता  की  जांच  करने  के  लिए  डाक  कार्यालयों  का

 निरम्तर  आकस्मिक  दौरा  करना  ।

 (2)  भारी  संख्या  मे  पत्रਂ  डाक  में  डाले  जाएं  तथा  परिणामों  का  विश्लेषण  किया

 जाए  और  जहां  आवश्यक  हो  उचित  उपचारी  उपाय  किए  जाएं  ।

 (४)  जो  नहीं  ।

 विद्युत  उत्पादन  की  लागत  सम्बन्धो  विषेषश  समिति

 168.  शोमतों  बदावराजेश्बरी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिजली  उत्पादन  की  अधिक  लागत  में  कमी  करने  के  उपाय

 खोजने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  टेलीफोन  उच्चोग  में  फालतु  कर्मंचारो

 169.  शीमतो  बसबराजेशबरो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दूर  संचार  विभाग  द्वारा  पुराने  क्राबार  उपकरणों  स्थान  पर  लगाये  जाने  वाले
 झपकरणों  के  निर्माण  हेतु  आडडेर  देना  बन्द  कर  दिये  जाने  के  कारण  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  के
 बंगलोर  रायबरेलो  स्थित  यूनिटों  के  13,000  कमेचारियों  को  फालतु  घोषित  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इससे  बहुत  बड़ी  समस्या  पंदा  हो  गई  है  ;

 यदि  हां  तो  ऐसे  कितने  फालतू  कर्मचारियों  को  छंटनी  की  गई  है  और  कितनों  की
 छंटनी  की  जानी  है  ;

 (4)  क्‍या  छंटनी  किये  गये  इन  कर्मचारियों  को  अन्‍य  उद्योगों  में  खपाने  के  लिये  कोई
 व्यवस्था  की  गई  है  ;  क्षोर

 (5)  यदि  तो  इसके  मुझ्य  कारण  क्या  हैं  और  सरकार  द्वारा  इन  फालतू  कर्मचारियों
 को  भारतोय  टेलीफोन  उद्योग  में  किस  खपाने  की  संभावना  है  ?

 812



 $  1908  लिखित  उत्तर

 संधार  मंत्रालय  में  राज्य  अंत्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 से  (8)  आई०  टी०  आई  के  रायबरेली  ओर  बंगलौर  कारखानों  में

 मकैनिकल्स  स्विचिंग  उपस्कर  के  उत्पादन  को  धीरे-घोरे  बन्द  करने  का  अनंतिम  कार्यक्रम  मीचे

 दिया  है  :--

 उत्पादन  की  मद  नियुक्त  कमंवारी  उत्पादन  को  बन्द  करने  की  संभावित  तारीख

 शुरुभात  समाप्ति

 बंगलोर

 1.  क्रासबार  2773  1987-88  1990

 2.  स्ट्रोजर  4450  1989-90  199

 रायबरेलो

 स्ट्रोजर  !42  22  1989-90  1991

 2.  क्रासबार  2024  1994-95 5  1996*

 *  टिप्पणी  :  कुछ  का  उत्पादन  अतिरिक्त  पुर्जों  भ्रादि  की  आपूर्ति  के  लिए  जारी  रहेगा  ।

 अभी  तक  किसी  भी  कर्मचारी  की  छंटनी  नहीं  की  गई  जिन  कर्मचारियों  के  फालतू  होने
 की  संभावना  उन्हें  उत्मादन  को  अन्य  मदों  पर  यथासंभव  समाविष्ट  करने  के  प्रस्ताव  इन

 मह्दों  में  बंगलोर  में  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  स्विविंग  कारखाने  को  स्थापना  शापिल  है  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  भ्रधिनियम  के  पअ्रम्तर्गत  तियस  बनाना

 170.  श्री  बी०  कुष्णराय

 की

 me

 बी  औ  ७०
 रामाराब

 ।

 :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 डा०  बी०  एल०  होलेश

 छुपा  करेंगे  कि  :

 उपभोक्ता  संरक्षण  1987  के  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  नियम  कब  तक  बना

 दिये  जायेंगे  ;

 अधिनियम  को  लागू  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  उपभोक्ताओं  को  प्राप्त  अधिकारों  का  प्रवार  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 33
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 लाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :
 (१)

 उपभोक्ता  संरक्षण  की  1985  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केन्द्र  तथा

 राज्य  सरकारों  हारा  नियम  बनाये  जाने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियम  बनाये  गये  जो

 अधिनियम  के  लागू  होने  के  पश्चात  प्रवतित  होंगे  राज्यों  को  उनके  द्वारा  नियम  बनाये  जाने  के  लिए
 दिशा-निर्देश  जारी  किए  गये

 यह  अधिनियम  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के  परामर्श  के  बाद  प्रवर्वित
 किया

 सरकार  उपभोक्ता  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  दूरदशेन/आकाशवाणी  तथा  समाचार
 प्ाध्यमों  का  उपयोग  कर  रही  उपभोक्ता  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  राष्ट्रीय/क्षेत्रीय  और

 राज्य  स्तर  पर  संगोष्ठियां/कार्यशालाएं  आयोजित  की  जाती  हैं  ।

 प्राकृतिक  गंस  का  उत्पादन

 171.  क्री  बो०  फृष्ण  राव  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  प्राकृतिक  गैस  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  ;

 वर्ष  1989-90  के  अन्त  तक  प्राकृतिक  गेस  का  अनुमानतः  कितना  उत्पादन  होने

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  गेंस  के  मूल्य  में  रियायत  दी  जा  रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ब्रह्म  )  :  1985-86  के  दोरान  देश  में  प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  22.50  एम०

 एम०  सी०  एम०  डो०  हुआ  |

 इस  समय  लगाये  गए  अनुमान  के  अनुसार  1989-90  के  अन्त  तक  लगभग  40  एम०
 एम०  सी०  एम०  डी०  प्राकृतिक  गेस  के  उत्पादन  होने  की  संभावना

 हां  ।

 सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  30-1-87  से  तट  क्षेत्र  मे ंऔर  लैण्डफाल

 पराइंठ  पर  गैस  की  कीमत  1400  रुपए  प्रति  एक  हजार  घन  मोटर  तथा  एच०  बी०  जे०  पाइप
 लाइन  के  पास  सप्लाई  की  जाने  वाली  रंस  को  कोमत  2250  रुपए  प्रति  एक  हजार  घन  मीटर
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 नस  ७  कतत-33ज  मनन +क+-आभ

 होगी  ।  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  में  बेची  जाने  वाली  गैस  की  कीमत  प्रति एक  रुपए  प्रति  एक  हजार
 घन  मीटर  होगी  परन्तु  शर्त  है  कि  छूट  प्रत्येक  मामले  में  500  रुपए  प्रति  एक  हजार  घन  मीटर  से
 अधिक  न  हो  ।  इन  कीमतों  में  रायल्टी  कर  शुल्क  तथा  अन्य  सांविधिक  शुल्क  शामिल  होंगे  ।

 खाना  पकाने  को  गेस  के  सिलेंडरों  क ेलिए  जमानत  जमा  राधि  हु

 की कृपा करेंगे  भी  बी०  शोभताद्रीश्बर  राव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  उपभोक्ता  को  खाना  पकाने  की  गेस  के  सिलेंडर  के  लिये

 स्थानीय  वितरक  एजेंसी  के  पास  कुछ  सा  रुपये  जमा  करने  पड़ते  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  उपभोक्ताओं  को  जमानत  जमा  राशि  पर  ब्याज  दिलाने  के  सम्बन्धी

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 ह

 पेट्रोलियम  झभौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विश्ष  मंशालय  में  राज्य  भंत्रो
 :  जी  हां

 जी  नहीं  ।

 नये  उपभोक्ताओं  का  नामांकन  करते  समय  नये  सिलेण्डरों/रेग्यूलेटरों  पर  किए  गये

 निवेश  के  अतिरिक्त  तेल  उद्योग  को  पर्याप्त  उपकरणों  के  लिए  योजना  तैयार  करने  प्राप्त  करना

 उनकी  सूची  रखने  का  कार्य  करना  पड़ता  इसमें  मरम्मत  रह  करने  और

 अनुसन्धान  और  विकास  पर  आवर्ती  व्यय  के  अतिरिक्त  भ्रधिक  पूंजी  परिव्यय

 निहित  होता  इसके  अतिरिक्त  तेल  कम्पनियां  उपभोक्ता  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  एल७
 पी०  जी०  उपकरणों  के  लिए  कोई  किरापा  नहीं  लेती  है  ।

 झ्राम्प्र  प्रदेश  में  डाकधरों  को  संख्या  में  कटोतो

 झोर  उसका  दर्जा  कम  किया  जाता

 आरी  थी०  शोभताद्रीइव र  राव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्क्  प्रदेश  राज्य  में  दिनांक  और  डाकधर  को  विभिसन  श्रेणी  के  जैसे

 मुख्य  ड/कघर,  उप  विभागेतर  उप  शाखा  डाकधर  इत्यादि  की  जिलाव।र  छुल
 संख्या  कितनी  ओर

 डाकघरों  की  संदया  कम  करने  ओर  उनका  दर्जा  घटाने  के  क्या  कारण

 है



 लिखित  उत्तर  24  1987

 5
 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  भोहन  :  ओर  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विजयवाड़ा  हहर  को  टेलीफोन  कनेक्शनों

 की  प्रतीक्षा  सूची

 175.  भी  बा०  शोभनाद्रीष्वर  राज  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  विजयवाड़ा  शहर  की  दूरसंचार  प्रणाली  को  आधुनिक
 बनाने  को  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 ।  1987  को  उन  व्यकितयों  की  संख्या  कितनी  थी  जिन्होंने  टेश्ीफोन  कनेबल्नों

 के  लिए  आवेदन  किया  था  और  उनके  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  थे  ;  प्रयोक्ताओं  को  कनेक्शन  देने  में

 औसतन  दिःतना  समय  लगता  है  ;  और

 विजयवाड़ा  शहर  को  प्रतीक्षा  सूची  के  सभो  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  संबंध

 में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  सोहन  :  सातवीं  योजनावधि  के

 दोरान  ट्रंक  एक्सचेंज  बिल्डिग  से  पतमाता  तक  7  कि०  मो०  केबिल  डक्टिंग  का  कार्थ  क्ररंभ  करते

 तथा  4000  लाइनों  का  डिजिटल  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  की  योजना  है  ।

 |ली  जनवरी  87  को  शहर  ओर  इंडस्ट्रियल  इस्टेट  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में
 प्रतीक्षा  सूची  में  4665  और  929  व्यक्ति  थे  ।

 विभिन्‍न  श्रेणियों  में  उपफोक्ता  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  में  लिया  गया  औसत  समय  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 श्रेणी  लिया  गया  औसत  समय

 (i)  ओ०  बाई०  टी०  1-1/2  वर्ष

 (7)  विशेष  2  वर्ष

 (iii)  सामान्‍य  6  वर्ष

 विजयवाड़ा  शहर  को  प्रतीक्षा  सूची  समाप्त  करने  के  लिए  टेलीफोन  प्रणाली  के

 निम्नानुसार  विस्तार  की  योजना  है  :--

 (9)  1987-88  के  दोरान  सिटी  एक्सचेंज  का  2100  लाइनों  द्वारा  बिस्तार  ।

 (ii)  1988-89  के  दोरान  दूरवाणी  काम्पलेक्स  के  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  की  400  लाइनों  को  चालू  करना  ।
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 (iti)  1988-89  के  दौरान  इंडस्ट्रियल  एस्टेट  एक्सचेंज  का  500  लाइनों  द्वारा
 विस्तार  ।

 खाद्य  तेल  के  मुल्य  में  वद्धि  होना

 76.  भोमती  गीता  सुखर्जो  )

 हि  शानित  शारीबाल
 |

 :  क्या  खाध  झोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 झी  दृष्त्जोत  गुप्त
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  खाद्य  तेल  स्वदेशी  ओर  आयातित  के  मूल्यों  हाल  ही  के  कुछ
 महीनों  में  अप्रत्याशित  वृद्धि  हुई  है  ;

 «  (8)  यदि  तो  1986  और  1987  के  दोरान  खाद्य  तेल  के  मूल्यों
 का  तुलनात्मक  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  क्या  कारण  और

 खाद्य  तेल  का  मूल्य  नियंत्रित  करने  और  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए
 क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 खाद्य  भ्रौर  गागरिक  पूर्ति  संत्रालय  सें  राज्य  संज्री  गुलाम  नथी  :
 हाल  के  महीनों  में  देशीय  खाद्य  तेलों  के  मल्यों  में  वृद्धि  हुई  राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  को
 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  वितरित  करने  के  लिए  आयातित  खाद्य  तेल  पूर्व  निर्धारित  निगेभ

 मूल्य  पर  दिया  जाता  इन  निर्गम  मूल्यों  में  15-11-1985  से  कोई  परिवतंन  नहीं  किया

 गया  है  ।

 जनवरी  1986  से  1987  के  बीच  खाद्य  तेलों  के  थोक  मूल्य  सूथकांक  तथा
 उनमें  आए  उतार-चढ़ाव  का  प्रतिशत  नीचे  दिया  गया  है  : --

 समूह  थोक  मूल्य  सूचकांक  उतार-चढ़ाव  का  प्रतिशत
 वननननननननत  --  वन  जिनननन  नमन  नततत>मे  «मनन  पान«लकाओ  अनमनकपनन  ंकान+-न  बनना  अनग£:2गएग.,

 86
 87  87

 86

 1  रा  2  3  4

 खाद्य  तेल  299.6  408.2  .2  रा  -+36.2

 322.4.  369.8  +147,

 मूंगफली  का  तेल  325.2  421.8  -+29.7
 ह
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 2  3  4
 हे

 सरसों  248.4  386.2  न  55.5

 नारियल  का  तेल  237.2  426.8  +79.9

 जिजली  का  तेल  285.9  428.4  +49.8

 करडो  का  तेल  309.9  560.6  +80.9

 बिनौले  का  तेल  278.0  416.1  +-49.7

 चावल  की  भूसी  का  तेल  226.8  298.9  +31.8

 खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारणों  में  से  कुछ  कारण  हैं  तिलहनों  के  उत्पादन  में  कमी
 का  आना  तथा  कमी  की  अवधि  के  दोरान  पड़ने  वाला  प्रभाव  ।

 खुले  बाजार  में  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के बख  को  रोकने  के  लिए  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  तहत  आयातित  ब्ाद्य  तेलों  का  अधिक  आबंटन  किया  जा  रहा  हाल
 वनस्पति  उद्योग  को  किए  जाने  वाये  आयातित  तेलों  के  आबंटन  में  भी  वृद्धि  की  गई

 ]

 देश  में  तेल  के  मण्डार

 177.  श्री  सवन  पांडे  :  कथा  पेट्रोलियम  झोौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  तेल  के  नये  भंडारों  का  हाल  हो  में  पता
 लगा  है  ;

 यदि  तो  इन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  निकट  भविष्य  में  तेल  के  इन  क्षोत्रों  का  विदोहन  करश्ने  की  व्यवस्था
 करने  जा  रही  है  ;  और

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  घित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जा  हाँ

 218
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 1985  के  बाद  निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंतेल  निकला  है  :--

 तटबर्तों

 केकालूर  प्रदेश

 नामती

 शालमारी  असम

 झपतट

 सी०  डी०

 सी०  ए०
 पश्चिमी  तट

 ए
 #-131  ‘

 और  इन  खोजे  गये  स्थानों  से  वाशिज्यिक  उत्पादन  और  आगे  किये  जाने  वाले

 डिलिनिएशन  ड्िलिग  पर  निर्भर  करेगा  ।

 गोरखपुर  के  बोकता  गांव  में  गंस  के  जलने  तथा  भूमि  के  नोखे  से

 गड़गड़ाहट  की  झ्ावाज  प्राने  की  जांच  करना

 178.  अली  मदन  पांडे  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कथा  सरकार  को  जिला  गोरखपुर  के  त्रोकता  गांव  में  गेंस  के  जलने  तथा

 भूमि  के  नीचे  से  गड़गड़ाहूट  की  आवाज  आते  के  समाचार  मिले  हैं  ;

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के लिए  अब  तक  कोई
 कारगर  कदम  उठाये  हैं  ;

 यदि  हां,.तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  यदि  तो  क्या  सरकार  का  मिकट
 भविष्य  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  प्ोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  विश  में  राज्य  संत्री

 ब्रह्म  :  जी  हां  ।

 से  बोकता  गांव  में  गैस  देखे  जाने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  रिपोर्ट  के  बारे  में  औ०

 एन०  जी०  सी०  ने  जांच  की  थी  ।
 कुएं  से  निकली  गैस  को  जमा  किया  गया  ओर  केशवदेव  मालवीय
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 पेट्रोलियम  अन्वेषण  संस्थान  में  उसका  विश्लेषण  किया  जिओ  केमिकल  विश्लेषण  से  पता
 चला  है  कि  ये  गंस  के  सेम्पल  बायोजेनिक  नेचर  के  थे  ।

 स्वरोजगार  योजना

 179.  श्री  मदन  पांडे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रहो  स्वरोजगार  योजना  से  सम्बन्धित

 कार्य  में  प्रगति  मन्थर  गति  से  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इसमें  तेजी  लाई

 कोई  ठोस  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 कितने  व्यक्तियों  न ेआवेदन  दिए  हैं  ओर  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  दिया  गया  है  ;  और

 कितने  आवेदनकर्ताश्रों  को  न  तो  ऋण  दिए  गये  हैं  और  न  ही  उनके  आवेदनों  पर  कोई

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  स्‍भ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  पश्ररुणाचलम  )  :

 नहीं  ।  वर्ष  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  क्रमशः  97%,  91%
 तथा  88%  उपलब्धियां  थीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जिलावार  जानकारी  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जादी  वर्ष  1985-86  के

 दौरान  राज्य  के  31,300  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  उत्तर  प्रदेश  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  मे ं97,706

 आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  ।  बैंकों  ने  26,264  लाभ-श्राप्तकर्ताओं  को  ऋणों  को  स्वक्ुति  दी  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  ऐसी  जानकारी  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 ]

 सीमेंट  भ्ौर  निर्माण  सामग्री  उच्चोग  का  प्राधुनिकीकरण

 :  क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  हो  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  सीमेंट  ओर  निर्माण  सामग्री  उद्योग  का

 आधुनिकोक रण  किये  जाने  की
 आवश्यकता  पर  जोर  दिया  है  ;

 20



 5  1908
 ह  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  मार्गदर्शनों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  आधुनिकीकरण  के  लिए  इस  उद्योग  को  कोई  सहायता  देने  का  विचार

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्त्रन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  स्‍ग्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 और  (@)  सरकार  सीमेंट  उद्योग  पर  पुराने  सीमेंट  कारखानों  का  आधुनिकीकरण  करने
 ऊर्जा  संरक्षण  पद्धतियों  को  अपनाने  तथा  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरणों  को  अधिष्ठापित  करने  के

 लिए  कारगर  ग्रम्यूपाय  करने  की  आवश्यकता  पर  समय-समय  पर  जोर  देती  रही  वर्ष  1986
 के  दौरान  7  सीमेंट  एककों  को  नम  से  शुष्क  प्रक्रिपा  में  बदलने  ओर  सीमेन्ट  उद्योग  को  उप  क्षेत्रीष
 स्‍तर  पर  प्रशिक्षण  तकनीकी  सहायता  देने  हेतु  विश्व  बेंक  से  2000  लाख  डालर  के  ऋण  कौ
 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 और  सीमेंट  उद्योग  को  उसके  प्रापुनिकीकरण  कार्यक्रम  में  सहायता  प्रदान  करने

 के  लिए  निम्नलिखित  निर्णय  किए  गये  हैं  :---

 (1)  रुग्ण  घोषित  किए  गये  पुराने  सीमेंट  संयंत्र  स ेएककों  की  तुलना  में  कम  लेवो  दायित्व

 लिया  जाता  है  ताकि  वे  अपनी  अतिरिक्त  आय  का  आधुनिकीक रण  प्रयोजनों  के  लिए
 निवेश  कर

 (2)  उन  कारखानों  को  जो  विद्यमान  पुरानी  नम  प्रक्रिया  वाले  भट्टों  को  हटा  कर  नई  शुष्क
 प्रक्रिया  वाले  भट्ठे  स्थापित  करते  हैं  अथवा  विद्यमात्र  पुराने  नम  प्रक्रिया  वाले

 भट्टों  को  शुष्क  प्रक्रिया  वाले  भट्ठों  में  इस  प्रकार  परिवर्तित  करते  हैं  कि  अतिरिक्त

 अधिष्ठापित  क्षमता  पुराने  भट्टों  की  क्षमता  के  बराबर  रहती  है  अथवा  पुराने  भट्टों
 की  क्षमता  से  अधिक  हो  जाती  तो  उन्हें  लेवी  कोटा  निर्धारित  करने  के  प्रयोजनों

 के  लिए  नए  एककों  के  रूप  में  माना  जाएगा  ।

 शचले  तेल  का  झ्ायात

 181.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  पेट्रोलियम  झोौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ब्ष  1986-87  के  दोरान  मनुमामतः  कितनी  मात्रा  में  कच्चे  पेट्रोलियम  उत्पाधों

 का  आयात  किया  जायेगा  ;

 (a)  बर्ष  1987-88  के  दोरान  इसका  कितना  आयात  किया  जायेगा  ॥
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 चालू  वित्तीय  वर्ष  और  अगले  वर्ष  कुल  कितते  मूल्य  का  आयात  करने  का

 अनुमान  है  ;

 क्‍या  विदेशी  सप्लायरों  के  साथ  वर्ष  1987-88  के  लिए  किन्हीं  दीघंकालीन  समझौतों

 पर  हस्ताक्षर  किये  गए  हैं  ;  और

 समझौते  के  अन्तगंत  आयातित  मात्रा  की  तुलना  में  स्थल  प्रर  बिक्री  किए  गये
 आयातित  तेल  की  ब्रतिशतता  कितनी  है  ?

 ट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंशी

 ब्रह्म  :  वर्ष  1986-87  के  दौरान  आयातित  कये  जाने  वाले  कच्चे  तेल  और

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  अनुमति  मात्रा  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 मिलियन  मी०  टन  )

 कच्चा  तेल  15.6

 पेट्रोलियम  उत्पादन  3.7

 1987-88  की  आयात  योजना  को  अभो  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 1986-87  के  दौरान  कच्चे  तेल  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  क ेआयात  की  अनुमानित
 लागत  लगभग  3050  करोड़  रुपए  की  होंगी  ।  1987-88  के  लिए  अभी  तक  कोई  अनुमान  तैयार

 नहीं  किए  गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बस्वई  हाई  सें  झ्राई०  सो०  प्रोसेस  काम्प्लेक्स  के  लिए  प्नुबंध

 182.  भी  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  हाई  में  आई०  सी०  प्रोसेस  के  लिए  अनुवन्ध  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई
 अग्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  है  ;  ओर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 ब्रह्म  :  हां  ।

 822



 5  1908  लिखित  उतर

 यह  परियोजना  166,084,330  अमरीकी  डालर  तथा  24,880,710  फ्रांसीसी  फ्रैंक
 की  लागत  पर  साउथ  कोरिया  के  मंससे  हायण्डायी  हैवी  इंडस्ट्रीज  को  दी  गई

 नई  झौषथ  नोति  पर  निगरानी  रखते  के  लिए  व्यवस्था

 a.  रु 184.  श्री  सी०  भाषव  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  औषध  तीति  पर  निगरानी  रखने  और  फार्मस्यूटिकत्स  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  तथा
 औद्योगिक  नीतियों  में  सामंजस्य  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  व्यवस्था  करने  का

 सुझाव  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०

 जयचम््र  :  जी  हां  ।

 ओौषध  एवं  भेषज  उद्योग  में  गुणवत्ता  नियंत्रण  एवं  विकास  हेतु  हाल

 ही  में  घोषित  उपायों  के  अनुसरण  रसायत  एवं  पेट्रो  रसायन  विभाग  ने  औषध  क्षेत्र  में  स्वास्थ्य

 नीतियों  एवं  औद्योगिक  नीतियों  में  बेहतर  समन्वय  लाने  व  उनके  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के

 लिए  एक  शर्त-मंत्रालय  समन्वय  समिति  का  गठन  किया  है  ।

 झोद्योगिक  प्रल्कोहल  पर  लेवी  तथा  शुल्क  को  युक्तिसंगत  बनाना

 185.  भी  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  औद्योगिक  अल्कोहल  पर  लगाई  गई

 जाने  वाली  लेवी  तथा  शुल्क  को  युक्तिसंगत  बताने  की  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 भोच्योगिक  यूनिटों  को  ओद्योगिक  अल्कोहल  को  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 करने  का  प्रस्ताव  ओर

 क्‍या  ओद्योगिक  अल्कोहल  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  खांडसारी  सीरे  का  उपयोग

 करने  का  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  श्रौर  पेट्रो-गसायन  विमाग  में  राश्य  मंत्रों  प्रार०  के०

 जयचस्र  :  भ्ोर  पर  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे

 अल्कोहल  पर  आधारित  रसायनों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  किये  जाने  वाले  अल्कोहल  पर

 .  शुल्क  को  ऐसे  स्तर  पर  बनाये  रखना  सुनिश्चित  करें  कि  ल्कोहल  पर  आधारित  उद्योग  इसे  वहन
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 कर  सके  तथा  इस  प्रकार  इतके  द्वारा  उत्पादित  पैट्रोकेमिकल  को  फीड  स्टाक  के  रूप  में  प्रयोग

 करके  उत्पादित  की  गई  मदों  के  समतुल्य  हो  सके  !

 हालांकि  वर्तमान  आंकड़ों  के  अनुसार  चालू  अल्कोहल  वर्ष  के  दौरान  औद्योगिक  प्रयोग

 लिए  स्वदेशी  अल्कोहल  की  पर्याप्त  मात्रा  उपलब्ध  होने  की  आशा  तथापि  कमी  की  हालत  में

 आयात  की  संभावना  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 शीरे  और  अल्कोहल  की  उपलब्धता  में  सुधार  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी

 गई  है  कि  वे  खाण्डसारी  सीरे  पर  नियंत्रण

 कोलाਂ  शीतल  पेय

 186.  भीमती  किशोरी
 :  कथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  जोी०  विजय  रामाराव

 )  क्‍या  शीतल  पेय  बनाते  वाली  एक  कम्पनी  कोलाਂ  को  भारत  में  अपने  उत्पादन
 बनाने  की  अनुमति  दी  गई  जैसा  कि  |  1987  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 हुमा

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  तकनीकी  जानकारी  अथवा  किसी  अन्य  सामग्री
 के  आयात  पर  कोई  विदेशी  मुद्रा  व्यय  होगी  ;

 शीतल  पेयों  के  कंसेन्ट्रेटਂ  के  आयात  की  अनुमति  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या
 नोति  है

 ;

 क्‍या  शीतल  पेय  बच्चों  के  स्वास्थ्य  के  लिये  भी  अनेक  समस्‍यायें  पेदा  कर  रहे  हैं  ;
 और

 (३)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  देश  में  शामिल  पेयों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  दिये  बाने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  क्‍श्रौद्योगिक  विकास  जिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 मृदु  पेय  सान्द्र०ण  बताना  अनुसूचित  उद्योग  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  इसलिए  औद्योगिक  विकास
 और  बिनियमन  अधिनियम  के  अधीन  इसके  वास्ते  ओद्योगिक  लाइसेंस  लेना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 किन्तु  डबल  कोला  मेन्युफंक्चरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  जनवरी  1987  में  हमें
 सूचित  किया  था  कि  उन्होंने  मृदु  पेय  सान्द्रण  बनाने  के  लिए  महाराष्ट्र  क ेनासिक  नामक  स्थान  में
 एक  एकक  की  स्थापना  की  है  ।

 इस  परियोजना  की  सम्‌ची  इक्ष्विटी  पूंजी  प्रवतंकों  हारा  विदेशी  मुद्दा  के  रूप  में  इस
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 आधार  पर  लाई  गई  है  कि  वह  पृंजी  ओर  लाभांश  दोनों  रूपों  में  प्रत्यावर्तनीय  नहीं  आयातित
 तकनीकी  जानकारी  के  आधार  पर  भी  विदेशी  मुद्रा  बाहर  नहीं  जाएगी  ।  किन्तु  परियोजना  में  मृदु
 पेय  सान्द्रण  बनाने  के  लिए  पूंजीगत  उपकरण  और  कच्चे  माल  का  आयात  निहित  है  जो  देश  में
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 मृदु  पेय  सान्द्रण  बनाने  के  लिए  समय-समय  पर  आयात  नीति  के  अनुसार  ऐसे  कच्चे

 माल  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाती  है  जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं  होते  ।

 कार्बोनेटिड  जल  के  मानक  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  1955  की

 परिश्िष्ट-वी  की  यह  सं०  ए०  01.0.1  अन्तगंत  निर्धारित  किए  गये  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक

 नियमावली  के  अधीन  निर्धारित  विशिष्टियों  के  अनुरूप  कार्बेनेटिड  जल  का  उपभोग  हानिकारक  नहीं
 होलਂ
 हतिा  ।

 (&)  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  सें  बिजली  की  कमी

 187.  भरी  एच०  बी०  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  राज्य  में  बिजली  की  अत्याधिक  कमी  की  स्थिति  से  निपटने

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  को  गेस  आबंटित  ऊर्जा  का  कुछ  प्रतिशत  आबंटित  करने  का

 अनुरोध  किया  है  ;  ओर

 यवि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  राज्य  सरकार  की

 मांग  कितनी  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :

 झोर  कर्नाटक  अपने  निजी  विद्युत  उत्पादन  से  अपनी  विद्युत  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करने  में  असमर्थ  है  तथा  केन्द्र  सरकार  के  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  से  यथासम्भव  राज्य  के  हिस्से  से

 अधिक  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  मुख्य  कार्यकारी  प्रधिकारियों
 के  रिक्‍त  पद

 188.  थ्री  मुरलोधर  माने  ह
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झी  गुददास  कामत

 31  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  कुल  संछया  कितनी  थी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक  उपक्रमों  में  मुख्य  अधिकारियों  के  पद

 काफी  समय  से  रिक्त  पड़े  रहे
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 यदि  तो  इत  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  नये  पदाधिकारियों  को  नियुक्तित  में

 विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  चयन  प्रक्रिया  को  सरल  ओर  कारगर  बनाने  के  लिये  क्‍या  कदम

 उठाने  हैं  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :

 और  31-12-1986  को  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  संख्या  226  थी  और  सरकारी

 क्षेत्र  के  28  उद्यमों  में  मुख्य  अधिकारियों  के  पद  रिक्त  पड़े  थे  ।

 मुख्य  अधिकारियों  के  पद  जिन  उद्यमों  में  रिक्त  पड़े  हैं  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गये  इसमें  विलम्ब  होने  के  कारण  हैं--प्रशासनिक  मंत्रालयों/सम्बद्ध  विभागों  द्वारा  सरकारी

 उद्यम  चयन  मण्डल  की  सिफारिसों  पर  कारंवाई  करना  तथा  मंत्री  मण्डल  की  नियुक्ति  समिति  की

 स्वीकृति  प्राप्त  करने  में  समय  लगना  ।  ये  केवल  सतकंता  विभाग  की  स्वीकृति

 सम्बद्ध  व्यक्ति  की  नियुक्तित  से  पहले  उसके  चरित्र  एवं  पूर्वेकृत  का  सत्यापन  करना  तथा  अन्य

 ओऔपचारिकताओं  को  पूरा  करने  के  बाद  ही  की  जा  सकती  कभी-कभी  विलम्ब  इसलिए  भी  हो

 जाता  क्योंकि  नियुक्त  व्यक्ति  कार्यभार  ग्रहण  नहीं  करता  है  अथवा  जहां  विशिष्ट  प्रतिभाशाली

 व्यक्तियों  को  खोजना  पढ़े  ।

 सरकार  का  यह  सदा  ही  प्रयास  रहा  है  कि  चयन  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  बनाया

 सरकार  रिक्तियों  की  स्थिति  पर  निगरानी  रखती  है  तंथा  चयन  में  तेजी  लाने  के  लिये

 यथासम्भव  कार्रवाई  शुरू  करती  इस  विषय  में  किए  गये  अन्य  उपायों  में  सरकारी  उद्यम  चयन

 मण्डल  द्वारा  व्यवस्थित  रूप  से  साक्षात्कार  किये  जाने  का  उल्लेख  करना  भी  अप्रासंगिक  नहीं

 जो  इसके  प्रयोजनाथं  प्रत्येक  सप्ताह  में  दो  बेठक  आवोजित  करता  है  ।

 विवरण

 सरकारो  दोत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  जिनमें  मुख्य  कार्यपालक  नहीं  थे

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम

 दृण्डियन  डेरी  कारपो०

 गैस  भ्रथारिटी  आफ  इण्डिया

 टेनरी  एण्ड  फूटवियर  कारपो०

 भारत  यन्त्र  निगम  लि०

 एअर  इण्डिया

 इलायची  व्यापार  निगम

 हिन्दुस्तान  सिपयाड  लि० कफ

 छ
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 9.

 10.

 189.

 करेंगे  कि  :

 श्री  मुरलीधर  भाने

 है

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लि०

 ब्रिज  एण्ड  रूफ  कं०  लि०

 भारत  आफयेल्मिक  ग्लास  लि०

 भारत  हैवी  प्लेट्स  एण्ड  वेसेल्स  लि०

 कोचीन  शिपयार्ड  लि०

 हेलीकाप्टर  कारपो०  लि०

 भारत  प्रोसेस  एण्ड  मेकेनिकल  इंजी०  लि०

 भारत  गोल्ड  माइन्स

 वे०  टे०  का०  लि०

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो०

 त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल्स  लि०

 भारत  बेटन  एण्ड  इंजी०  कं०  लि०

 विदेश  संचार  निगम  लि०

 नेशनल  टेक्सटाइल  कारपो०  लि०

 ने०  टे०  का०  लि०

 ने०  टे०  का०  लि०

 हिन्दुस्तान  एण्टीबायोटिक्स  लि०

 रिचर्डेसन  एण्ड  कुडास  लि०

 स्कूटर  इण्डिया  लि०

 भारत  लेदर  कारपो०

 महाराष्ट्र  को  चाबल  का  ध्राबंटन

 :  क्या  खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 भरी  गुरदास  कासत

 क्या  महाराष्ट्र  क ेलिए  चावल  का  मात्तिक  कोटा  जो  1982  में  75,000  मीटरी  टन

 1985  पें  घटाकर  40,00  मोटरी  टत  किया  गया  है  ;

 (w)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 1986  में  महाराष्ट्र  को  माहवार  कितना  चाबल  आवंटित  किया
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 क्या  सरकार  को  उस  राज्य  के  लिए  चावल  का  कोटा  बढ़ाने  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 खाद्य  झौर  नागरिक  पृति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :

 महाराष्ट्र  को  1982  में  75,000  मीटरी  टन  श्रौर  1982  में  60,000  मीटरी  टन

 चावल  के  किए  जा  रहे  मासिक  आवंटन  को  युक्तियुकत  कर  1982  में  25,000  मीटरी  टन

 कर  दिया  गया  था  ।  इसे  बाद  में  बढ़ाकर  1985  में  30,000  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  थ

 और  तब  से  यह  प्रतिमास  30,000  मीटरी  टन  से  70,000  मीटरी  टन  के  बीच  के  रेज  में

 केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष

 बाजार  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  समय-समय  पर  आवंटनों  को

 युक्तियुकत  किया  जाता

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  अपेक्षित  सूचना  दी  गई

 (a)  और  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हुए  अनुरोधों  के  प्रत्युत्तर  आवंटनों  में
 समय  पर  वृद्धि  की  गई  इस  समय  इस  श्रावंटन  की  मात्रा  50,000  मीटरी  टन  प्रतिमास

 महाराष्ट्र  को  1986  के  दौरान  चावल  का  मासिक  आवंटन

 मीटरी  टन

 जनवरी  1986  विक  40.0

 फरवरी  1986  eee  40.0

 मार्च  1986  ~  ane  40.0

 अप्रैल  1986  vee  40.0

 मई  1986  «००  50.0

 जून  1986  ves  १0.0

 जुलाई  1986  eee  70.0

 अगस्त  1986  ०००  70.0

 सितम्बर  1986  बन  70.0

 अक्तूबर  1686  च  70.0

 नवम्बर  1986  न्न्न  50.0

 दिसम्बर  1986  eee  50.0
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 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  अनुसंधान  तथा  विकास

 190.  डा०  जोी०  विजय  रामाराव
 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  पा  करेंगे

 ओऔी  सानिक  रेड्डो

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  अनुसंधान  और  विकास
 की  कुछ  कमियों  तथा  कठिनाहयों  को  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्‍या  किसी  समय  इसका  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  निष्कर्थ  क्या  हैं  ओर  क्या-क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उच्चम  विभाग  सें  राज्य  मस्त्री  के०  के०  :  )
 हां  ।

 और  बी०  एच०  ई०  एल०»  ने  एक  इंजीनियरी  समिति  प्रौर  प्रौद्योगिकी  नीति

 समिति  गठित  की  है  जो  संगठन  की  अनुसंघान  तथा  विकास  और  इंजीनियरी  क्षमताओं  की

 मित  रूप  से  समीक्षा  करती  है  ओर  निरन्तर  सुधार  करने  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 निर्धारित  करती  निदेशक  मण्डल  भी  समय-समय  पर  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्यों  की

 समीक्षा  करता  समीक्षा  के  आधार  पर  बी०  एच०  ई०  एल०  अनेक  प्रणालियों  भ्रौर

 प्रौद्योगिकियों  जैसे  पल्यूइडाइज्ड  बेड  पिसे  हुए  कोयले  को  सोधे  हो  प्रज्वलित  करना  आदि

 के  विकास  और  वाणिज्यिकीक रण  में  समर्थ  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  पेट्रोल  धौर  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  खपत

 191.  ओर  राम  प्यारे  क्या  पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रति  वर्ष  पेट्रोलियम  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कुल  किशनी  मात्रा  में

 श्यकता  होती  है  ;

 उपर्युक्त  मात्रा  में  से  वर्ष  1986  के  दौरान  देश  में  इसका  कितना  उत्पादन  किया

 गया  ;
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 देश  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  1986  के  दौरान  तेल  के  आयातीों

 पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई  ;  और

 भविष्प  में  तेल  आयात  पर  खर्च  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गंस  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मल्शालय  में  राज्य
 भन्शी  त्रह्य  और  वर्ष  1986  में  कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 अनुमानित  मांग  तथा  उनकी  देश  में  उपलब्धता  का  विवरण  नोचे  दिया  गया  है  :--

 आवश्यम्ता  मांग  देश  में  उपलब्धता

 कच्चा  तेल  44.94  30.35

 पेट्रोलियम  उत्पाद  42.89  42.30

 वर्ष  1986  के  दोरान  कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पारों  क ेआयात  पर  2519.97

 करोड़  रुपए  ख  होने  का  अनुमान  है  ।

 वित्तीय  उपायों  के  अतिरिक्त  क्रुड  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  क ेआयात  को  कम  करने
 के  लिए  किए  गए  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :---

 (1)  अस्वेषण  कार्यों  को  तेज  करना  तथा  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  ।

 (2)  शोधन  क्षमता  को  बढ़ाना  ओर  रिफाइनरियों  में  इंघन  को  खपत  को  कम  करने  के

 लिए  संरक्षण  स्कोमें  लागू  करना  ।

 (3)  अर्थ  व्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  यथा  परिवहन  ओर  घरेलू  क्षेत्रों
 में  पीणसी०भार०ए०  द्वारा  संरक्षण  को  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देना  ।

 (4)  वेकल्पिक  इंधनों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देना  ।

 डाक  सेवाझों  पर  व्यय

 192.  श्री  रास  प्यारे  पतिका  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  व्षवार  डाक  सेवाओं  पर  वाधिक  व्यय  कितना  हुआ  ;

 उन  वर्षों  के  दोराम  डाक  मनोआडडर  कमीशन  आदि  से  कितनी  आय  हुई  ,

 क्‍या  इन  वर्षों  में  आय  ब्यय  से  अधिक  हुई  है  अथवा  घाटा  हुआ  ;  ओर
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 (a)  डाक  की  दरों  में  वर्तमान  बृद्धि  को  देखते  हुए  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  आय  होने
 की  सम्भावना  है  ?

 संचार  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  संतोष  सोहन  :

 1984-85  करोड़  रुपये

 1985-86  --728.19  करोड़  रुपये

 1984-85  --444.4  करोड़  रुपपे

 1985-86  --476.84  करोड़  रुपये

 घाटा  हुप्ला  :

 4-8  5  करोड़  रुपये

 1985-86  “-163.55  करोड़  रुपए

 1986-87  के  बालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौर  593.00  करोड़  रुपए  का  राजस्व

 प्राप्त  होने  की  सम्भावना

 उच्चतम  श्यायालय  प्रोर  उच्च  स्यायालय  में  प्रमुसूचित
 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  स्यायाधीष

 193.  भी  के०  कुस्जस्थु  :  क्या  विधि  और  ग्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  ओर  उच्चतम  न्यायालय  में  अनुसूचित  जातियों  भौर

 सूचित  जनजातियों  के  कितने  न्यायाधीश  हैं  ;  श्रौर

 उनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विधि  झोर  स्याय  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  पध्ार०  :  उच्चतम

 स्थायालय  में  अनुसूचित  जाति
 का  एक  ही  न्यायाधीश  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  से  सम्बन्धित

 नपेजझित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सरकार  ने  राज्यों  के  मुश्यमंत्रियों  ओर  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  स्यायमुर्तियों  को

 यह  निवेदन  करते  हुए  फिर  से  लिखा  है  कि  वे  वकीलों  में  से  अनुसूचित  अनुसूचित
 अन्य  पिछड़े  वर्गों  तथा  अल्प  संख्यकों  ओर  महिला-वर्ग  के  ऐसे  व्यक्तियों  का  पता  लग

 जो  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  उपयुक्त  हों  ताकि  इन  वर्गों  को

 रुच्च  न्यायालयों  में  वतंमान  प्रतिनिधित्व  से  बेहतर  प्रतिनिधित्व  दिया  जा  सके  ।
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 विषरण

 कु०  उच्च  न्यायालय  का  नाम  तारीख  1-11-86  न्यायाधीशों  की  संख्या
 सं०  को  पदासीन  -"-------------

 धोशों  की  अनुसूचित  अनुसूचित
 जाति  जनजाति

 1  2  3  4  5

 1.  इलाहाबाद  50  1  न

 2.  आंध्र  प्रदेश  23  1  प्ग्य

 मुंबई  38  1  न

 4.  कलकत्ता  36  --

 5  दिल्ली  23  ता  न

 6  गुवाहाटी  10  न  1

 7...  गुजरात  16  _  —

 8  हिमाचल  प्रदेश  5  —  _

 9  जम्मू-कश्मीर  7  --  --

 10.  कर्नाटक  20  1

 11.  केश्ल  20  _

 12.  मध्य  प्रदेश  25  ---  _

 13.  मद्रास  19 1  न

 14...  उड़ीसा  9  —  --

 15.  पटना  26  —  न

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  14  _  --

 17...  राजस्थान  21  __  __

 18...  सिक्किम  2  —  -

 योग  354  6

 232



 5  1908  लिखित  उत्तर
 आलम  नल  नल

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  दूर  संचार  सुविधाध्ों  का  विस्तार

 194.  की  सोमनाथ  रथ  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  हेतु
 आशिक  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  शहरी  क्षेत्रों  की  अतिरिक्त  राजस्त्र  का  उपयोग  का

 विधा र  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  धौर  दूरसंचार
 घाओं  के  विस्तार  के  लिए  योजनाओं  की  वित्तीय  पूरति  आंशिक  रूप  से  विभाग  द्वारा  जुटाए  गए
 आंतरिक  संसाधनों  से तथा  आंशिक  रूप  से  बजट  सहायता  से  की  जाती  विभाग  अपनी  विभिन्‍न

 यूनिटों  जिसमें  ग्रामीण  और  शहरी  यूनिटें  शामिल  भांतरिक  जुटाता  किसी  क्षेत्र

 विशेष  से  जुटाई  गई  निधि  का  आबंटन  एक  विशेष  ग्रामीण  क्षेत्र  में  नहीं  किया  जाता  ग्रामीण

 मोजनाओं  पर  अक्सर  हानि  उठानी  पड़ती  है  परन्तु  हन  प्रणालियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कुछ
 मानदंडों  के  आधार  पर  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किए  जाते  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  सातवीं  योजना
 में  शामिल  कुछ  योजनाएँ  इस  प्रकार  9000  लंबी  दूरी  के  सार्वेजनिक  टेलीफोन
 टी०  )  प्रदान  करना  जिसमें  मल्टी  एक्सेस  रेडियों  रिले  प्रणाली  पर  3000  एल०डी०पी०टी०  शामिल

 अनेक  सेकेंडरी  क्षेत्रों  को  इंटिग्रेटेड  डिजिटल  नेटवर्क  आदि  में  बदलना  ।

 गंधार  क्षेत्र  में  तेल  का  उत्पादन

 195.  डा०  थो०  बेंकटेशा  है| ह
 >:  क्‍या  पेड्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने

 श्री  सत्येग्र  नारायण  सह  |
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शीघ्र  उत्पादन  प्रणाली  पी०  के  माध्यम  से  गंधार  क्षेत्र  में  तेल
 उत्पादन  काये  को  तेज  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  गंधार  क्षोत्र  स ेतेल  और  गेस
 दोनों  के अधिक  और  नियमित  उत्पादन  के  लिए  तेल  और  गंस  पाइपलाइनों  को  बिछाने  की  योजनाओं
 को  अन्तिम  रुप  दिया  जा  रहा  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संधंघी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 बहा  दस  )  :  गंधार  से  प्रतिदिन  150  मी०  टन  को  दर  से  तेल  निकाला  जा  रहा

 1987-88  के  दोरान  उत्पादन  को  बढ़ाकर  500  मीट्रिक  टन  करने  की  ग्रो०एन०जी०सी०  की
 योजना
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 श्रौर  :  गंघार  क्षेत्र  स ेतेत  और  गैस  ले  जाने  के  लिए  12”  डायमीटर  वाली

 दो  पादप  लाइनें  बिछाने  की  ओ०एन०जी०सी०  की  योजना  है  ।

 इलेक्ट्रोलिक  मतदान  यंत्र

 196.  डा०  वी०  वेंकटेदा  :  क्या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  निर्वाचन  आयोग  ने  भविष्य  में  संसद  के  उप-चुनावों  में  इलेकट्रोनिक  मतदान  यंत्रों

 के  प्रयोग  के  संबंध  में  नई  अधिसूचनाएँ  जारी  की  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  कारण  क्‍या  और

 क्‍या  अपेक्षित  उपकरणों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  इलंक्ट्रोनिक  मतदान  यंत्रों  का
 प्रयोग  करने  का  प्रस्ताव  छोड़  दिया  गया  है  ?

 विधि  प्रोर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :  धोर  :
 जी  नहीं  ।  निर्वाचन  विधि  में  निर्वाथनों  में  मतपत्रों  द्वारा  मतदान  करने  का  उपबंध  इसलिए

 इलेक्ट्रॉनिक  मतदान  मशीनों  का  प्रयोग  तभी  संभव  हो  सकता  है  जब  कि  इन  मशीनों  का  प्रयोग
 करने  के  लिए  विधियों  में  संशोधन  कर  दिया  जाए  ।

 जी  नहीं  |  सरकार  लोक  सभा  और  राज्य  विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों  में

 इलक्ट्रोनिक  मतदान  मशीनों  के  प्रयोग  के  लिए  प्रारम्भिक  विनिश्चय  कर  लिया  इस  विषय  में
 झ्रन्‍्तिम  विनिश्वय  राजनीतिक  दलों  से  परामर्श  करके  किया

 तेल  की  खोज  के  लिए  नई  तकनोक

 197.  डा०  वोਂ  वेंकटेहा  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  तेल  की  खोज  के  लिए  कोई  नई  तकनीक  प्रयोग  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संधी
 बहा  :  भ्रोर  जी  गुजरात  के  कंम्बे  बेसिन  में  30  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  किए  गए
 ये  सर्वेक्षण  जारी  हैं  ।  आंकड़ों  के  संप्ताधन/प्रतिपादन  के  बाद  ही  इसके  परिणामों  का  पता

 लगेगा  ।

 उड़ीसा  में  सुपर  ताप  बिजलोघर  की  स्थापना

 198.  सती  जयम्ती  पठनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ॥
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 उड़ोसा  में  तालचेर  में  एक  सुपर  ताप  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गये  हैं  ;

 उपर्युक्त  ताप  बिजलोघर  को  स्थापना  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 नवोनतम  अनुमान  के  अनुसार  सुपर  ताप  बिजलीघर  की  आरम्भिक  और  वर्तमान
 सागत  कया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से  (a)
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  तालचेर  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  (2  x  500
 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  तकदीकी-आशिक  दृष्टि  से  अनुमोदित  कर  दिया  कोयले  तथा  जल

 को  आवश्यकताओं  को  सुनिश्चत  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रस्तावित  परियोजना  तथा  सम्बद्ध  पारेषण  प्रगाली  की  लागत  अब  लगभग  1291.46  करोड़
 इपये  आने  का  अनुमान  जिसकी  मूल  अनुमानित  लागत  1025.48  करोड़  रुपये  थी

 पारेषण  प्रणाणी  शामिल  नहीं  |  वर्ष  1986-87  में  5.38  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंदित  की  .

 गई  है  तथा  वर्ष  1987-88  के  लिए  45  करोड़  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  टेलीफोन  नेटवर्क  में  नई

 टेलीफोन  लाइनें

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  दिल्ली  टेलीफोन  नेटवर्क  में  कितनी  नई  टेलोफोन  लाइने

 जोड़ी  गई  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1987-88  के  दौरान  टेलीफोन  कनेक्शनों  में  और  वृद्धि  करने

 का  विचार  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  के  लिये  यदि  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  तो

 क्या  ;  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सस्तोष  मोहन  1-4-1986  से  17

 1987  के  दोद्यन  दिल्‍ली  टेलीफोन  की  क्षमता  में  63,400  नई  लाइनें  जोड़ों  गई

 हां  ।
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 1987-88  वर्ष  के  लिए  दिल्‍ली  टेलोफोन  में  62,000  लाइन  जोड़ने  का

 लक्ष्य  है  ।

 1.  किदवई  भवन  पैटेक्स  10,000

 2.  करोल  बाग  फ  10,000

 3.  ईदगाह  छः  10,000

 4.  ओखला  एम  के०  पी०  3,000

 5.  शक्ति  नगर  क  5,000

 6.  दिल्‍ली  गेट  मार०  एल०  यू०  10,000

 7.  लक्ष्मी  फ  9,000

 8.  लक्ष्मी  ”  5,000

 62,000

 बिल्ली  और  प्रन्य  महानगरों  में  ठेलोफोन

 कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूथो

 200.  झोमती  अयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 दिल्‍ली  और  अन्य  महानगरों  में  31-12-86  को  टेलीफोन  के  लिये  वर्तमान  सूची  में

 कितने  लोगों  के  नाम  थे  ;

 उक्त  प्रतीक्षा  सूचो  कौन  ते  वर्ष  तक  समाप्त  होने  की  संभावना

 दिल्‍ली  और  अन्य  महानगरों  में  ओर  अधिक  टेलीलोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गये  हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  सोहन  :  दिल्ली  तथा  अम्य  महद्दानगरों
 में  3।  1986  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  इस  प्रकार  है  :--

 बंबई  20,4,780

 दिल्ली  1,73,918
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 कलकत्ता  35,629

 मद्रास  29,091

 उर्युक्त  सूची  आठवों  योजना  के  मध्य  तक  निपटाए  जाने  की  संभावना  बशरतें  कि

 संत्ताघन  उपलब्ध  हों  ।

 भ्रौर  दिल्ली  तथा  अन्य  महानगरों  में  ओर  अधिक  टेलोफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए
 सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  विकास  योजनाओं  को  अम्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  परन्तु  ऐसा
 संसाधन  उपलब्ध  होने  पर  ही  संभव  हो  पाएगा  ।  4010  करोड़  रुपए  के  परिथ्यय  के  आधार  पर

 सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  दिल्‍ली  में  96000  बंबई  में  1,3  2,000  कलकत्ता  में

 25,000  लेाइनों  तथा  मद्रास  में  27,000  लाइनों  तक  स्विचिंग  क्षमता  प्रदान  करने  की

 व्यवस्था  है  ।
 ॥॒

 संचार  प्रणालो  में  सुधार  करने  के  लिए  भारत

 झोर  अमरीका  के  बीज  करार

 201.  ओर  बो०  तुलसीराम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  संचार

 प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  भारत  ओर  अमरीका  के  बीच  किये  गये  करार  के  अनुसार  हैदराब।द

 महानगर  की  दूरसंचार  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाने  सम्बन्धी  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  संतोष  सोहन  :  भारत  ओर  यू०  एस०  ए०  के  बीच

 ऐसा  कोई  करार  नहीं  हुआ  है  ।

 वृश्संचार  सेवाओं  भें  सुधार  करने  के  लिए
 बिदेशों  से  करार

 202.  भ्री  बी०  तुलसोराम  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  विदेशों  से  कुछ  करार

 किए  गये  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  गया  है  ;

 इन  योजनाओं  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  होने  का  अनुमान  औौर

 इस  सुविधा  के  अन्तर्गत  आन्प्र  प्रदेश  के  कितने  जिलों  को  लाया  जायेगा  भ्रौर  कब

 तक  ?

 संचार  संत्रालय  में  राक्य  संत्री  संतोष  मोहन  :  (6)  जज

 ओर  उपर्युक्त  को  मदेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 $  4  शक
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 रामस  पन  बिजलो  दार्जिलिग  की  प्रगति

 203.  श्री  झ्रानग्द  पाठक  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  दाजिलिंग  जिले  में  स्थिति  रामम  पन-बिजली
 परियोजना  को  स्वीकृति  देने  और  इसे  पूरा  करने  के  आवश्यक  पुर्जों  और  उपकरणों  के  आयात

 के  लिए  धनराशि  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से
 रामम  चरण-दो  जल  विद्युत  परियोजना  (50  के  लिए  विद्युत  उत्पादन  उपस्कर  के  आयात

 हेतु  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोडं  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  था  परन्तु  स्वदेशी  उपस्कर
 की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  स्वीकार  नहों  समझा  मैस्तजं  भारत  हैबी
 इले  क्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  इस  आशय  का  एक  पत्र  भेज  दिया  गया  है  ।

 गोझा  में  टेलोफोन  एक्सचेंज

 को  चालू  करमा

 204.  भरी  शांता  राम  नायक  :  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मार्सिला  गोवा  में  प्रस्तावित  टेलीफोन  एक्सचेंज  कब  तक  चालू  किया  जायेगा  ;
 गौर

 टेलीफोन  एक्सचेंज  को  चालू  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मसिला  में  1987-88  के
 दोरान  50  लाइनों  का  एक  छोटा  आटोमेटिक  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  की  योजना  है  बशतें  की
 प्रस्ताव  के  लिए  भवन  की  उपलब्धता  और  वित्तीय  व्यवष्टायंता  हो  ।

 एक्सचेंज  भवन  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  देरी  हुई

 समान  सिथिल  संहिता  सम्बर्धो  विधेयक

 205.  भरी  शास्ताराम  तायक  :  क्‍या  थबिथि  झोर  म्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 समान  सिविल  संहिता  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  के  स्थापित  करने  में  विलंब  के  क्या
 कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  विश्व  के  कुछ  देशों  में  लागू  इस  प्रकार  के  अन्य  विधानों  से  विधेयक
 का  मसोदा  तैयार  करने  में  सहायता  लो  है  ;  ओर
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 क्‍या  दमन  और  दीव  संघ  राज्यक्षेत्र  में  अभी  भी  लागू  पुतंगाली  सिविल  संहिता
 पर  विचार  किया  गया  है  ?

 विधि  झोर  स्थाय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एल०  धार०  :

 समान  सिथिल  संहिता  विधेयक  का  प्रारूप  सक्रिय  रूप  से  सरकार  के  विचा  राधीत  है  और  प्रारूप

 करते  समय  संसार  के  कुछ  देशों  की  संहिताश्रों  और  देश  में  प्रवत्त  विभिन्‍न  स्वीय  विधियों  के  उपबंधों

 को  ध्यान  में  रखा  गया  सिविल  संहिता  को  तेयार  करने  में  अंतर्वेलित  कार्य  की  मात्रा  और

 भारत  में  लगभग  सभी  समुदायों  की  स्वीय  विधियों  पर  इसके  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  इस

 विधेयक  को  अल्तिम  रूप  देने  में  कोई  विलंब  नहीं  हुआ

 गोबा  सें  हिसक  घटनाओं  के  कारण  हामि

 206.  भ्री  ज्ञांता  राभ  नायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दिसम्बर  में  गोवा  में  हिंसक  घटनाओं  के  कारण  दुरसंचार  विभाग  को  भारी

 हानि  हुई  ;

 कुल  कितने  रुपये  को  हानि  हुई  ;

 इस  विभाग  की  सम्पत्ति  और  संचार  व्यवस्था  सामान्य  रूप  से  किस  प्रकार  की  हिसक
 घटनाओं  का  शिकार  हुई  ;  और

 गोवा  के  उन  क्षेत्रों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जहां  दूर  संचार  व्यवस्था  पर  इन  घटनाओं  का

 प्रभाव  पड़ा  और  इनमें  से  प्रत्येक  स्थान  में  संचार  व्यवस्था  को  बहाल  करने  में  कितना  समय

 लगेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 लगभग  11,92000  रुपये  तक  हानि  होने  का  अनुमान  है  ।

 निम्न  प्रकार  की  क्षति  हुई  है  :--

 (7)  829  टेलीफोन  ठप्प  हो  गए  ।

 (४)  554  टेलीफोन  खंभे  क्षतिग्रस्त  हो  गए  ।

 (iii)  14  डी०  पी०  क्षतिग्रस्त  हुई  ।

 (४)  3.8  कि०  मी०  केबिल  चोरी  किया

 (v)  26  ट्रंक  लाइनों  पर  प्रभाव  पढ़ा  ।
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 63  कि०  मी०  टेलीफोन  संरेखण  तथा  18  कि०  मी०  ट्रंक  लाइनों  पर  प्रभाव

 पड़ा  ।

 इससे  निम्नलिखित  क्षोत्रों  पर  प्रभाव  पड़ा  :--

 (i)  मरगांव

 (ii)  पणजी

 (9)  वर्की

 (iv)  कनकोण

 (९)

 (vi)  वास्को

 वर्की

 (viii)  कुरबोरम

 (४)  कलानगुटा

 (5)  छिरोडा

 8-2-1987  तक  सेवा  पुनः  स्थापित  कर  ली  गई  ।

 केरल  सें  गोदामों  का  निर्मारत

 207.  भी  तम्पन  थाभस  :  कया  लात  प्रौर  नागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  केरल  में  गोदामों  के  निर्माण  का  कया  कार्यत्रम  है  ;

 क्‍या  केरल  में  पायानामपिट्ठा  जिले  में  भ।रतीय  श्ाद्य  निगम  का  कोई  गोदाम  है  ;
 बोर

 बया  प्रत्येक  जिले  में  गोदामों  के  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 साध  शोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलास  नथी  :
 भारतीय  खाद्य  निगम  निर्मित  को  जाने  वाली  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  का  राज्यवार  छितराव
 करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा  यह  कार्य  पूरा  हो  जाने  के  बाद  केरल  में  भण्डारण  क्षमता  के
 लिए  कार्यक्रम  को  अस्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 ओर  नहीं  ।
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 सावंज  मिक  वितरण  प्रणालो  के  लिए  उपभोक्ता  सहकारों  समितियां

 .  208.  श्री  तम्पन  थासस  :  क्‍या  खाद्य  झोर  नागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  देश  में  उपभोक्ता  सहकारी
 समितियों  को  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  श्र  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  मबो  :  और

 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  अवश्यक  उपभोज्य  जिनमें  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  अन्तगंत  आने  वाली  वस्तुएं  भी  शामिल  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  बेचने  हेतु

 प्रोत्माहन  दि  ।  जाता  देश  में  उचित  दर  की  दुकानों  में  से  31  0  सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाई

 जाती  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  वितरण  करने  के  लिए  नए  खुदरां  बिक्री  केन्द्र  खोलने  हेतु  भारत

 सरकार  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  मुहैया
 करती  ग्रामीण  क्षेत्रों  आवश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  वितरण  करने  के  लिए  प्राथमिक  कृषि

 ऋण  समितियों  को  केन्द्रीय  प्रयोजित  योजना  के  भम्तगंत  मुहैया  की  जाती  है  ।

 हिन्हस्तान  इंसेक्‍्टोसाइड्स  लि०  कालससेरा  का  आधुनिकीकरण

 209.  श्री  तम्पस  थामस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कालमसेरा  स्थित  हिन्दुस्तान  लि०  में  कुछ  तकनीकी  दोष  पाये

 गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  कंपनी  का  प्राधुनिकीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और

 क्या  सरकार  डी०  डी०  टी०  के  विपणन  के  लिए  किसी  नई  योजना  पर  विचार  कर

 रहा

 उद्योग  संत्रालय  में  रसायन  झौर  पेड्रो  रसायन  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०

 जयचना  :  और  हिन्दुस्तानन  इंसेक्टीसाइड्स  लि०  के  उद्योग  मण्डल  एकक  के

 टैक्निकल  बो०  एच०  सी०  एवं  एण्डोसल्फान  सयंत्रों  में  कुछ  तकनीकी  खराबियां  पाई  गई  थीं  जिन्हें

 अब  दूर  किया  जा  चुका  है  |

 में०  हिन्दुस्तान  इंसैक्टीसाइड्स  लि०  द्वारा  उत्पादित  डी०  डी०  टी०  की  सम्पूर्ण  मात्रा

 का  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किये  जाने  की  आशा  है  ।
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 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मो ंलेबी  चोनी  और  प्रायोडोनयुक्त  नसक  का

 छोटे  पेकेटों  में  वितरण

 210.  श्री  लक््मष्म  भलिक  )
 0  :  क्‍या  खाद्य  भोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ओशो  मंगल  नाथ  _]
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  को  लेवी  चीनी  और  आयोडीनयुक्त  नमक  छोटे  पैकेटों
 में  सप्लाई  करने  हेतु  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  सहायता  करने  के  लिए  एक  योजना  बनाई  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लाह  झोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंसी  गुलाम  नबी  :  जी  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  उचित  दर  की  दुकानों  के  तंत्र  के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं  को  छोटे
 पैकों  में  नमक  और  लेवो  चीनी  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कर  रही  वित्तीय  वर्ष  1986-87  के  दौरान

 इस  योजना  के  अन्तर्गेत  अरुणाचल  प्रदेश  को  16.41  लाख  रुपये  तथा  मिजोरम  को  2.23  लाख
 रुपये  की  धनराशि  निर्मक्त  की  गई

 राष्ट्रीय  लखु  उच्योग  तिगम  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  करने  के  लिये
 गठित  को  गई  विशेषज्ञ  समिति

 211.  श्री  लक्षण  भलिक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  नये  क्षेत्रों  में  लधु  उद्योग  शुरू  करने  के  विचार  से  राष्ट्रीय  लघु
 उद्योग  निगम  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  करने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  को  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  जिकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  :

 और  भारत  सरका र  ने  राष्ट्रीय  लधु  उद्योग  निगम  द्वारा  लघु  उद्योगों  के लिए  अपनाई

 गई  नीति  की  समीक्षा  करने  हेतु  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  विशेषज्ञ  राष्ट्रीय

 लघ  उद्योग  तिएम  के  वर्तमान  कार्यकलापों  अर्थात्‌  लघु  क्षेत्रों  को  मशीनों  को  प्रापूति  करने  के  लिए
 किराया  खरीद  योजना  विद्यमान  माय्यरह़ूप  विकास  ओर  कच्ची  सामग्री

 सहायता  एकल  बिन्दु  पंजीकरण  योजना  आदि  की  समीक्षा  करेगी  और  कम  से  कम

 10  वर्ष  के  परिप्रेक्ष्य  में  राष्ट्रीय  लधु  उद्योग  निगम  के  लिए  स्पष्ट  और  निश्चित  कार्य-योजना  की

 सिफारिश  करेगी  विशेषज्ञ  समिति  से  लघु  क्षेत्र  में  उत्पादों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  में  राष्ट्रीय

 लघु  उद्योग  निगम  ढ'रा  निभाई  जा  सकने  वालो  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  करने  के  लिए

 विशेष  रूप  से  कहा  गया  है  ।
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 शिकायतों  के  प्राधार  पर  केन्द्रीय  तारधरों  के

 मुख्य  प्धिक।रियों  का  स्थानास्तरण

 212.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  शिकायतों  और  तारघरों  के  अकुशल  कार्य-करण  के  कारण

 केन्द्रीय  तारघरों  के  कितने  मुख्य  भधिकारी  स्थानांतरित  किए  गधे  ;  और

 करा  इससे  उनके  कार्यकरण  में  अपेक्षित  सुधार  हुआ  ? सुधार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्तोष  मोहन  :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ऐसा
 केवल  एक  ही  मामला  प्राप्त  हुआ  है  ।

 जी  हां  ।

 खाना  पकाने  को  गेस  को  सप्लाई  में  बुद्धि  करता

 213.  भ्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  पेट्रोलियल  भोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाना  पकाने  की  गस  की  सप्लाई  में  वृद्धि  किए  जाने  के

 लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  और  किस  सीमा  तक  उन्हें  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दं।रान  खाना  पकाने  की  गस  के  सिलेंडरों  को  सप्लाई  में  कितनी

 बुद्धि  हुई  है  ;  ओर

 उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  होने  के बावजूद  उपभोक्ताओं  के  लिए  खाना  पकाने  की  गस

 के  मूल्यों  मे ंकमी  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भ्रौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  बित्त  मंतालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्मदस  )  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  लायल  इकानोमी  बजट  ई०  के

 अन्तर्गत  एल०  पी०  जी०  की  उपलब्धता  ओर  निर्धारित  लक्ष्य  इस  प्रक/र  हैं  :--

 (“000”  मांद्रिक

 बष  ओ०  ई०  बी०  के  अनुसार  एल०  पी०  जो  वास्तविक  रूप  में

 की  उपलब्धता  के  अनुमान  ेल्‍  उपलब्ध  एल०  पी०  जी०
 ..

 1983-84...
 840

 840  737

 1984-85  920  873

 1985-86  1250  1230
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 पिछले  तीन  वर्षों  में  नामांकित  किए  गए  नए  एल०  पी०  जी०  उपभोक्ताओं  की  संख्या

 हस  प्रकार  है  :--

 1983-84  जा  16.10  लाख

 1984-85 5  जा  15.04  लाख

 1985-86  जा  17.26  लाख

 घरेलू  रसोई  गैस  की  कीमत  में  पहले  से  ही आधथिक  सहापता  दी  जाती  इस  कारण

 एल०  पो०  जी०  के  बढ़े  हुए  उत्पादन  से  इसको  कीमत  को  कम  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 राज्यों  में  लोक  ध्दालतों  हारा

 लिपटाए  गए
 हु

 214.  ओर  मूलचस्द  डागा
 झ  दिलोप  सिह  भूरिया  »  :  क्‍या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 भरो  जगन्ताथ  प्रसाव

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दोरान  कितनी  लोक  अदालतों  का  आयोजन  किया  गया  ओर  राज्यवार
 कितने  मामले  निपटाए  गये  ;

 क्या  लोक  अदालतों  में  लिए  गये  निर्णयों  के  बाद  होने  वाले  विवादों  की  प्रतिशतता  के
 बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  लोक  अदालतों  को  कानूनी  दर्जा  देने  के  बारे  में  निर्णय  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  संसद  में  विधान  कब  तक  लाए  जाने  की  संभावना  है  ।

 विधि  प्रौर  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर»  :  विधिक
 स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुप्तार  ।

 सन्‌  1986  के  दौरान  आयोजित  लोक  अदालतों  की  राज्यवार  संब्या  और  उनके

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  तारीख  तक  आयोजित  लोक  निपटाए  गए
 अदालतों  की  मामलों  की

 संख्या  संख्या

 1  2  3  4  5

 1.  शांष्न  प्रदेश  20-9-86  17  7,860

 2.  बिहार  25-5-86  5  6,634
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 2  3  4  5

 3.  गुजरात  23-11-86  32  5,845

 4.  हरियाणा  24-8-8  6  22  5,857

 5.  कर्नाटक  31-12-86  2-86  23  1,703

 6.  मध्य  प्रदेश  31-12-86  8  13,137

 7.  महाराष्ट्र  31-12-86  88  3,512

 उड़ोसा  30-10-86  5  346

 9.  राजस्थान  31-10-86  146  1,80,941

 10.  तमिलनाडु  31-8-86  1  113

 11...  दिल्‍ली  30-12-86  40  55,004

 12...  दिल्‍ली  30-11-86  4  1,018

 13.  पांडिचेरी  31-8-86  1  37

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  ने  सरकार  से  विधिक  सहायता
 के  विषय  पर  एक  विधान  अधिनियमित  करने  का  प्रस्ताव  किया  जिसमें  लोक  अदालतों  को
 विधिक  हैसियत  प्रदान  करना  और  इनके  विनिश्ययों  के  ऐसे  प्रवर्तन  भी  शामिल  मानो  कि  ये
 विनिश्चय  न्यायालयों  द्वारा  पारित  छिक्रियां  हों  ।  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीनत  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  को कोकिंग  कोयले  की  सप्लाई  में  गिराबट

 215.  भो  सूलचन्द  डागा  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  लि०  के  अनुसार  इस्पात  संयंत्रों  को  गत  वर्ष  सितम्बर  के  दोरान

 भारी  वर्षा  झोर  पूजा  की  छुट्टियों  क ेकारण  कोकिंग  कोयले  फी  सप्लाई  में  कमी  आ  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  वर्तमान  श्थिति  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  वसंत  :  ओर  1986  के  दोराग  इस्पात  संयंत्रों

 को  प्रतिदिन  32,600  टन  की  दर  से  कोककर  कोयले  की  सप्लाई  करते  का  कार्यक्रम  इसकी

 तुलना  में  वास्तविक  सप्लाई  केवल  29,760  टन  प्रतिदिन  रही  |  1986  के  दौरान
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 कोककर  कोयले  के  उत्पादन/प्रेषण  में  मामूली  कमी  आई  ।  इसके  मुख्य  क/रण  थे  बिजली  की  कम
 /

 तथा  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  प्रत्यक्ष  फीड  प्राइम  कोककर  कोयले  का  कम  परन्तु  उसके  बाद

 से  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  है  ।  कोयला  नियंत्रक  की  अध्यक्षता  में  कोककर  कोयले  के  आबंटन
 झ्रौर  वितरण  पर  दिनांक  22-1-1987  को  आयोजित  बैठक  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०
 के  प्रतिनिधि  ने  सुझाव  दिया  कि  चुंकि  इस्पात  संयंत्रों  ने  अपने  यहां  भारी  भंडार  बना  लिया  है
 अतः  कोयला  उत्पादक  एककों  को  भी  चाहिए  कि  वे  फिलहाल  10-15  दिनों  के  उत्पादन  का  भंडार
 बना  लें  जिसे  भविष्य  में  कम  उत्पादन  अवधि  के  दौरान  उपयोग  में  लाया  भारतीय
 इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  प्रतिनिधि  ने  यहे  भी  कहा  कि  1987  तक  इस्पात  संयंत्रों  में
 6  लाख  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  कोककर  कोयले  का  स्ट।क  जमा  हो  गया  है  तथा  कोयला
 निम्रंत्रक  द्वारा  1987  के  लिए  निर्धारित  कार्यक्रम  के  कोयला  कंपनियों  से और
 कोयला  लेने  की  स्थिति  में  नहों  इस  प्रकार  जाहिर  है  कि  इस  समय  इस्पात  संयंत्रों  मे ंकोककर
 कोयला  की  कोई  कमी  नहीं  उनसे  तो  बल्कि  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  कोयले  का
 अपना  उठान  बढ़ाएं  ।

 उपभोक्ताझों  को  दोषपूर्ण  गेंस  सिलेण्डरों  को  सप्लाई

 216.  झी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍लो  भें  चाँदनी  चोक  में  स्थित  एक
 ह

 दूध  की  दुकान  को  हाल  ही  में  रिसने
 वाले  गेस  सिलेंडर  की  सप्लाई  करने  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  जिसके  परिणाम  स्वरूप  आग
 लगने  की  दुर्घटना  हुई  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 रसोई  गंस  उपभोक्ताओं  को  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ब्रह्म  :  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  ने  5  1987  को  चांदनी

 दिल्‍लो  में  हलवाई  की  दुकान  पर  हुई  दुषंटना  की  जांच  की  है  ।

 जांच  से  पता  चला  कि  दुकान  पर  काम  में  लाया  जा  रहा  एल०पी  कनेक्शन

 अप्राधिकृत  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  बनर  आई०  एस०  आई०  द्वारा  प्रमाणित  नहीं  थे  श्रोर

 रेग्यूलेटर  भी  मानक  के  अनुरूप  नहीं  दुकान  के  सडक  स्तर  से  4  फुट  नीचे  होने  शोर  अच्छो
 प्रकार  से  हृवादार  न  होने  के  कारण  यह  घारिज्यिक  रूप  से  एल०पी०जी०  कनेक्शन  की  संस्थापना
 के  योग्य  नही  थी  ।  दुर्घटना  सिलेंडर  वाल्व  से  गैप  रिसने  और  दुकान  से  बनंरों  में  से  किसो  एक  की
 रिसाब  के  कारण  आग  लगने  अथवा  दुकान  के  नजदीक  रखी  किसी  अंगोठी  से  जलते  कोयले  की
 चिनगारी  पड़ने  के  कारण  हुई
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 में  अठारह  व्यक्ति  हताहत  हुए  जिसमें  से  तीन  गम्भीर  रूप  से  हताहत  इसके
 अतिरिक्त  सम्पति  को  भी  क्षति  पहुंची

 सुरक्षा  बढ़ाने  के  लिए  तिम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)

 (6)

 उपभोक्ताओं  को  एल०पी०जी०  के  उपकरण  का  सुरक्षात्मक  रख-रखाव  सम्बन्धी

 श्रव्य  और  दृश्य  प्रचार  द्वारा  देनिक  पत्रों  और  पत्रिकाओं  में  विशापन  देकर  शिक्षण

 दिया  जाना  ।

 नए  गैस  कनेक्शन  देते  समय  सुरक्षात्मक  साहित्य  और  अन्य  अनुदेशों  का  विवरण  ।

 रोटरी  लायन्स  महिला  सेवा  समाज  आदि  ज॑ंसे  संगठनों  की  सहायता  से

 उपभोक्ता  संरक्षा  क्लिनिकों  का  आयोजन  ।

 वितरकों  के  डिलिवरी  देने  वाले  लड़कों  और  मैकेनिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  का

 आयोजन  ।

 चुने  हुए  स्थानों  पर  आपात  सेवा  कक्षों  की  स्थापना  करना  जिससे  छुट्टियों  के  दिनों

 अथवा  एजेन्सियों  के  काम  करने  के  घंटों  के  बाद  एल०पी०जी०  को  रिसाव  आदि

 से  होने  वाली  आपात-स्थिति  की  निगरानी  की  जा  सके  ।

 आयातित  प्रौद्योगिकी  द्वारा  एल०पी०जी०  के  उपकरणों  का  मानकीकरणं  ।

 (7)  बाटलिंग  संयंत्रों  में  अतिरिक्त  सुरक्षा  जांच  की

 217.

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  हारा  सप्लाई  किए  गए  प्राकृतिक
 गंस  का  सूल्य

 श्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  कर

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  भ्रायोग  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों
 को  90  रुपये  से  3,500

 रुपए  प्रति  हजार  घन  मीटर  को  दर  पर  प्राकृतिक  गैस  सप्लाई  की  जा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  मूल्यों  में  अत्यधिक  अन्तर  के  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  गैस  संत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  ओर  :  सरकार  ने  30-1-87  से  प्राकृतिक  गैस  की  कीमतें  निर्धारित

 की  तदनसार  आन  शोअर  गंस  तथा  लैण्डफाल  पाइंटों  पर  गेस  की  मूल्य  कीमत  1400  राए

 प्रति  1000  घन  मीटर  होगी  ।  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  में  गेस  एक  हआर  रुपए  प्रति  1000  घन

 मीटर  की  दर  से  बेची  परन्तु  बशतें  कि  छूट  प्रत्येक  मामले  में  उसके  गुण  दोष  के  आधार

 पर  500  ३०  प्रति  एक  हजार  धन  मीटर  से  अधिक  न  हो  ।
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 साबूर  समिति  को  रिपोर्ट

 218.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराहर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  के  बारे  में  साबुर  समिति  की

 रिशों  पर  विचार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  हैं  और  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  सिफारिशों

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 ()

 (४)

 (#)

 (९)

 समिति  ने  कुल  171  सिफारिशें  की  मुख्य  सिफारिशें  निम्नानुसार  है  :---

 समिति  ने  कार्य  के  लिए  सामान्य  वेतनਂ  के  सिद्धान्त  का  समर्थन  किया

 है  और  विभागीय  कर्मचारियों  के  वेतन  के  घंटों  की  दर  के  सामान  दर  की
 रिश  को  है  |

 जब  कभी  नियमित  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  मंजूर  किया  जाए  तो  गतिरिक्त
 विभागीय  कमंचारियों  को  भी  मंहगाई  भत्ता  दिया

 डाक  के  संरचनातह्मक  गठन  में  अतिरिक्त  विभागीय  प्रञाली  केवल  डाक  कार्य
 निष्पादन  के  लिए  ही  (i)  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टर  (ii)
 रिक्त  विभागीय  वितरण  एजेंट  (11)  मेल  कैरियर  (iv)  अतिरिक्त  विभागीय  पैकर  और

 (५)  अतिरिक्त  विभागीय  मेल  मैन  को  छोड़कर  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  के
 सभी  वर्गों  को  समाप्त  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 अतिरिक्त  विभागीय  डाक-टिकट  विक्रेता  के  संवर्ग  को  समाप्त  करना  ।

 एक  दूसरे  से  3  कि०मी०  की  दूरी  के  भीतर  कार्य  कर  रहे  सभी  अतिरिक्त  बिभागीय
 शाखा  डाकघरों  (12,662)  जो  मोजूदा  मानदंडों  का  उल्लंघन  करते  बन्द
 कर  दिया

 उन  श्रभी  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघरों  35,374)  को
 जो  अपनी  लागत  के  :0  प्रतिशत  के  बराबर  आय  अजित  नहीं  कर  रहे  बन्द
 कर  दिया  जाए  और  50/-  र०  की  मासिक  रिटेनर  फीस  पर  एल०पी०ए०  प्रणाली
 के  जरिए  डाक  सेवाएं  प्रदात  की  जाएं  ।

 (vii)  किसी  अतिरिक्त  विभागोय  डाकधर  को  बनाए  रखने  के  लिए  उसके  खोले  जाने  के
 पांच  वर्ण  के  बाद  प्रतिवर्ष  घाटे  की  अनुमत  सीमा  को  संभावित  लागत  की  23
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 शत  की  मोजदा  सीमा  से  बढ़ाकर  2400/-  र०  कर  दिया  पहाड़ी  भमौर

 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेमामले  में  इसे  अनुमानित  लागत  के  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  4800/-
 रु०  वाधिक  कर  दिया  जाए  '

 पांच  वर्ष  के  बाद  अतिरिक्त  विभागीय  डाकथर  को  बनाए  रखने  की  अनुमति  केवल

 तभी  दी  जाए  यदि  वह  अपनी  लागत  का  50  प्रतिशत  अजित  करता  हो  ओर  बह

 उपर्युक्त  मद  में  निदिष्ट  वाधिक  घाटे  की  सीमा  के  अन्तगेंत  हो  ।

 (७)  नए  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  खोलने  के  सातवीं  योजना  के  लक्ष्यों  की

 पुनरीक्षा  की  जाए

 (x5)  जहां  ब्यवहायें  ई०डो०  पेकर  का  कार्ये

 एक  कर्मचारी  से  करवाना  और  कर्मचारी  को  उपर्युक्त  (i)  में  उल्लिखित

 अलग  घंटों  की  दर  के  आधार  पर  क्षतिपूर्ति  देना  ।

 कार्यभार  का  ध्यान  न  रखते  हुए  शाखा  डाकघर  को  अनिवार्य  तोर  पर
 3

 घंटे

 खोलने  के  मौजूदा  मानदंड  में  संशोधन  करना  ।

 उप  मंडलीय  डाकघर  निरीक्षकों  के  लिए  अली  प्रणाली  समाप्त  करना  ओर  इसकी

 एवज  में  एक  मुश्त  राशि  का  भुगतान  करना  ।

 मेल  ओवरसियर  संवर्ग  समाप्त  करना  ।

 (xii)  सहायक  उपसंडलीय  निरोक्षक  का  संवर्ग  बनाना  ।

 (xiv)  जैसा  विभागीय  डाकघरों  में  किया  जाता  उसी  सिद्धांत  के  आधार  पर  प्रत्येक

 शाखा  डाकधर  में  कार्य-घंटे  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  टाइप  टेस्ट  शुरू  करना  ।

 (xv)  ग्रेच्युटी  प्राप्त  करने  की  पात्रता  के  लिए  न्यूनतम  सेवा  को  15  वर्षों  से  कम  करके

 5  वर्ष  करना  ।

 सेवा  के  प्रत्येक  पूर्ण  वर्ष
 के  लिए  आधे  महीने  की  परिलब्धियों  की  दर  से  ग्रेच्युटी  की

 राशि  का  भुगतान  करना  ।

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  भर्ती  क ेलिए  अधिकतम  प्रायु  सीमा  28  वर्ष  और

 न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता  8  पास  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार

 कर  रही

 मल्टी  एसेस  रूरल  रेडियो  प्रराली  के  प्नन्तगंत

 सा्यअतिक  टेलोफोल  लगाना

 219.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराक्षर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  मल्टी  एसेस  रूरल  रेडियो  प्रणालो  के  अन्तगंत  सार्वजनिक  टेलोफोन  लगाने  का

 कार्य  अभी  तक  बहुत  घोमी  गति  से  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  वास्तव  में  छठी  और  सातवीं  पंच-वर्षीय  योजना  के  दोरान  प्रत्येक

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  क्रशः  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाने  की  योजना  थी  ;

 छठी  योजना  में  और  सातवीं  योजना  के  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  मे ंअभी  तक  वास्तव
 में  कितने  टेलीफोन  लगाए  गए  हैं  ;

 क्‍या  शेष  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाने  का  कार्य  सप्तवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दोरान

 पूरा  कर  लिया  जाएगा  ;  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए/प्रस्तावित  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी  हाँ

 छठी  एवं  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  निम्नलिखित  संख्या  में  लम्बी

 दूरी  के  सार्वजनिक  टेलोकोन  खोलने  की  योजना  है  :--

 (i)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  2500

 (४)  सातर्वी  पंचवर्षीय  योजना  2973

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  सक्षिल/राज्यवार  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  संस्थापित  वास्तविक  595

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  1985-86  न+

 1986-87  --  16

 जी

 जहां  तक  पहले  से  ही  भ्राडंर  की  गई  एम०ए०आरण०आर०  प्रणालियों  का  सम्बन्ध

 इस  सम्बन्ध  में  निम्तलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (i)  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया

 (ii)  परियोजना  प्राक्कलन  तैयार  कर  लिए  गए

 (४9)  टावर  ओर  एंटीना  आदि  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  की  गई

 (४)  उपस्कर  की  शीघ्र  सप्लाई  के  लिए  विनिर्माताओं  से  भनुरोध  किया  गया
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 राज्य/सकिल  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोराब

 (४)  इन  उपस्करों  की  जांच  के  लिए  एक  जांच  कार्यक्रम  तेयार  कर  लिया  गया

 (vi)  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने  के  उद्देश्य  स ेनियमित  रूप  से  समन्वय  बंठकें  की  जाती

 तिल

 खोले  जाने  वाली  लम्बी  दूरी  के

 सार्वजनिक  टेलीफोन

 हे  अब  आकलन  भलल  लत  इन  माााााााााा  रा  ॥ल्‍७ल्‍७७७८७७्७््ए्नशणणशणशणणशनण
 आन्ध्र  प्रदेश

 9  बिहार

 3.  गुजरात

 4  जम्मू  और  कश्मीर

 5.  करनाटक

 6.  केरल

 4.  मध्य  प्रदेश

 8.  महाराष्ट्र

 9...  उत्तर  पूर्व

 10...  राजस्थान

 11... _  तामिलनाइ

 12.  उड़ीसा

 13.  उत्तर  पश्चिम

 14.  उत्तर  प्रदेश

 15.  प०  बंगाल

 कुल  योग

 25  लाइनों  बाले  छोटे  स्वचालित  एक्सचेंज

 100

 146

 187

 636

 106

 250

 166

 457

 57

 2973

 220.  ओऔी  नारायरा  चम्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  25  लाइनों  वाले  छोटे  स्वचालित  एक्सचेंज  को  कमी  है  और  इस  कमी  के  कारण

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  एक्सचेंज  लगाने  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  वर्ष  1986-87  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र  को  वास्तव  में  ऐसे  कितने  यूनिट  आबंटित  किए  गए  हैं  ;

 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठामे  जाने

 का  विधार

 क्‍या  वर्ष  1987-88  में  ऐसे  एक्सचेंज  लगाने  का  कोई  लक्ष्य  भी  निर्धारित  किया
 गया  है  ;  ओर

 (5)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार/संघ  राज्य  क्षोत्र-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  संजालय  में  राज्य  संत्रो  सम्तोष  मोहन  :  जो  नहीं  ।

 एक्सचेंज  यूनिटों  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  सूचना  संलग्न  बिवरण  में  दी
 गई  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 1987-88  के  लिए  लक्ष्य  पहली  तिमाही  में  निर्धारित  किए  जाएंगे  ।  इन  एक्सचेंजों
 का  खोलना  मांग  और  वित्तीय  व्यवहायेता  पर  निर्भर  करता  तथापि  1987-88  में  लगभग
 35000  अतिरिक्त  लाइनें  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 जिवरण

 अनुवंध-एक

 क़०्सं०  सकिल  का  नाम  वर्ष  1986-87  के  रौरान  25
 लाइन  एक्सचेंज  का  आबंटन

 1  2  +  3
 ्््ििििोोोोोोुो>म०>>०म->-  न

 आन्ध्र प्रदेश 2 बिहार 52 3... गुजरात 34 4 जम्मू व कश्मीर शुन्य 352
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 1  2  3

 5  कर्नाटक  100

 6  केरल  12

 १.  मध्य  प्रदेश  92

 8  महाराष्ट्र  68

 9  उत्तर-पूर्व  09

 10.  उत्तर-पश्चिम  62

 11.  उड़ीसा  30

 12.  राजस्थान  28

 13.  तमिलनाडु  80

 14.  उत्तर  प्रदेश  60

 15.  पश्चिम  बंगाल  06

 कुल  योग  735

 कलकत्ता  टेलीफोन  को  निगल  में  बदलना

 221.  भी  नारायण  चोजे
 डा०  जखिस्तामोहन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 अओरीमती  गीता  मुखर्जो

 क्‍या  सरकार  कलकत्ता  टेलीफोन  को  निगम  में  बदलने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर
 रही  है  |  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  और  उद्देश्य  क्‍या  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  जो  नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  मदहेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 मारुति  कारों  में  कलच  प्लेटों  के  खराब  होने  के
 बारे  में  शिकायतें

 222.  शो  उत्तम  राठोड़  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986  वर्ष-वार  विभिस्न  प्रकार  को  कितनी  माझ॒ति  कारों  का
 निर्माण  किया  गया  है  ;
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 इन  कारों  में  क्‍्लच  प्लेटों  के  खराब  होने  की  अब  तक  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 और

 कार  से  हस  त्रुटि  को  दूर  करने  के  लिए  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  कया  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यप्त  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  यशपि  सरकार  को  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  थी  फिर  मारुति  उद्योग
 ने  अब  तक  72  क्लच  प्लेटें  गारन्टी  की  अवधि  में  बदल  दी  भारत  में  गाड़ी  चलाने

 की  आदत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  क्लच  की  डिजाइन  में  1985

 में  सुधार  किया  है  जिससे  क्लच  प्लेट  की  लाइफ  काफी  बढ़  गई

 विवरण

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  1986  तक  कारों  का  उत्पादन

 संख्या

 वर्ष  स्टैण्डर्ड  एयरकष्डीएनर  डीलक्स  योग
 सहित  स्टेण्डर्ड

 1983-84  840  न  —  840

 14177  750  5429  20356

 1985-86  5-86  23362  30  9870  33262

 1986-87  28613  1639  5920  36172
 86

 वैन  नननननीननिनननी--ननमनीनननीनी  ननननपनननानन+नननीनीनननननीनीनननननननंम-+  नमन  33.  777  7८०००.
 योग  66992  2419  21219  90630

 मध्य  प्रदेश  में  श्रतिरिक्त  बिजली  उत्पादन  को  क्षमता
 तैयार  करने  के  लिए  थोजनाएं

 223.  भौ  महेश  सिह

 ही  कृष्ण  सह
 ।  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  अतिरिक्त  बिजली  उत्पादन-कों

 264
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 क्षमता  तेयार  करने  और  ग्रिड  प्रणाली  के  अन्तर्गत  इस  राज्य  को  बिजली  सप्लाई  करने  सम्बन्धी
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 मध्य  प्रदेश  में  तथा  समस्त  देश  में  प्रति  व्यक्ति  विद्युत  की  उपलब्धता  कया  है  भ्रौर
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इस  राज्य  तथा  समस्त  देश  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य
 क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विशज्यत  विमाग  में  राज्य  मंत्री  सुध्ीला  ।
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  लगभग  947  मेगावाट  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन
 क्षमता  स्थापित  किए  जाने  की  सभावना  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 स्कीम  लाभ

 1.  हसदेव  120

 2.  बार्गी  90

 3.  बाणसागर  210

 4.  पेंच  प्रदेश  और  107

 महा  राष्ट्र  की  साझा

 5.  कोरबा  पश्चिम  210

 6...  संजयगांघी  ताप  विद्युत  केन्द्र  210

 इसके  अतिरिक्त  मध्य  प्रदेश  को  कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2100  मेगाबाट

 610  मेगावाट  का  हिस्सा  जिसके  सातवीं  योजना  में  चालू  होने  की  संभावना  है  ।  राष्ट्रीय
 ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  स्थापित  किए  जा  रहे  विध्यांचल  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  और  कवास  संयुक्त
 साइकित  गैस  पर  आधारित  विद्युत  केन्द्र  से  भी  मध्य  प्रदेश  को  उनका  हिस्सा

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  मध्य  प्रदेश  भोर  समस्त  देश  में  विद्युत  की  उपलब्धता

 17798  मिलियन  यूनिट  और  254966  मिलियन  यूनिट  होने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  वर्ष  1984-85  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  विद्वत  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता

 156.57  यूनिट  और  168.20  यूनिट  समस्त  देश  के  तुलनात्मक  भांकड़े
 167.30  यूनिट  और  176.30  यूनिट  है  ।

 जस्पू  शोर  असम  झौर  प्रण्डमान  तथा

 लिकोबार  ढोप  समूह  में  नागरिक  पृति
 निगम  की  स्थापना

 224.  ही  कचल  नाथ  :  वया  लाश  झोर  मायरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  ।

 238
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 क्‍या  जम्मू  और  असम  और  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  नागरिक

 पति  निगमों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  ;,

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 ये  निगम  कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जायेंगे  ?

 खाद्य  शोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  से

 जम्मू  व  कश्मीर  तथा  असम  में  नागरिक  आपूर्ति  निगम  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सम्बन्धित
 राज्य  सरकारें  विचार  कर  रही  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  मामले  में  नागरिक

 आपूर्ति  निगम  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  केंद्रीय  सरकार  विचार  कर  रही

 लेबी  थोमो  को  क्षेत्र-वआर  फोसत

 225.  भी  बाला  साहेब  बिले  पाटिल  :  क्‍या  खा  झोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1985-86  के  दौरान  क्षेत्रवार  लेवी  चीनी  का  प्रति  क्विटल  यूनिट  मुल्य
 क्या  था  7

 खाद  झोर  नागरिक  पृ्ति  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  गुलाम  नबी  :  यह  मामला

 विचा  राघीन  है  ।

 लीमो  का  किस्म-वार  उत्पादन

 226.  भरी  बाला  साहेब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  चोनी  का  किस्म-वार  उत्पादन  प्रतिशत

 खाद्य  भोर  भागरिक  पृति  मंखालय  सें  राज्य  मंत्री  गुलाम  मयो  :  1984-85  5  और
 1985-86  मौसम  के  चीनी  वर्षों  के  दोरान  बोरियों  में  भरी  गई  किस्म-वार  कुल  चोनी  की
 प्रतिशतता  नीचे  दी  जाती  है  :

 ग्रेड  1984-85  1985-86

 450  1.2

 32.5  34.6

 60.8  61.8

 0.1  नयध्य

 1.2  0.7

 0.8  1.1
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 227.  भी  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :  कया  खाद्य  झौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चीनी  उद्योग  1980  में  सरकार  द्वारा  घोषित  प्रोत्साहन
 योजना  को  समीक्षा  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  से सरकार  से  अभ्यावेदन  करता  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 खाद्य  श्रौर  तागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलास  सवो  :  जी

 इस  मामले  में  निर्णय  शीघ्र  लिए  जाने  की  संभावना

 टिहरी  पन-बिजली  परियोजना  के  निर्माण  में

 सोबियत  संघ  का  योगवान

 228.  श्री  नित्यानन्ध  सिञ्व  :  वया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टिहरी  पम-बिजली  परियोजना  और  बांध  के  निर्माण  में  सोवियत  संघ  के  योगदान
 के  बारे  में  विस्तार  से  विचार-विमर्श  करने  के लिए  सोवियत  संघ  के  दल  ने  हाल  हो  में  भारत  की
 यात्रा  की  थी  ;

 यदि  तो  बांध  के  भूकम्प  प्रवेश  क्षेत्र  में  होने  के  बारे  में  की  जा  रही  आशंकाओं
 के  सम्बन्ध  में  किए  गए  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सोवियत  योगदान  का  स्वरूप  क्‍या  होगा  ;

 इस  परियोजना  के  लिए  मशीनों  की  सप्लाई  में  भारतीय  उद्योगों  की  क्या  भूमिका  है  ;

 (2)  भारत-सोवियत  दल  अपना  कार्य  कब  तक  शुरू  कर  देगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  बिश्युत  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  सुश्ीला  :  और
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  टिहरी  जल  विश्युत  कम्पलेक्स  के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श
 करने  के  जिसके  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  की  विस्तारपूरवंक  जाँच  कर  ली  गई
 1987  में  मू०  एस०  आर०  के  विद्युत  तथा  विद्युतीकरण  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  ने
 भारत  का  दोरा  किया

 से  (8)  सोजियत  सहयोग  में  राक-फिल  बांध  के  निर्माण  तथा  विद्युत  संयंत्र  और
 सम्बन्ध  पारेषण  प्रणाली  का  टनें  की  आधार  पर  क्रियान्वयन  में  तकनीकी  सहायता  दिया  जाना
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 शामिल  है  ;  संविदा  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  हो  जाने  तथ  उपस्कर  की  सप्लाई  ओर  प्राप्ति  के  स्वरूप

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  के  बाद  भारतीय  ओर  सोवियत  संगठन  अपना  काये  शुरू  करेंगे  ।

 स्कूटर्स  इण्डिया  लिमिटेड  को  हानि

 229,  डा०  दत्ता  साभन्त  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984,  1985  और  1986  में  स्कूटर्स  इण्डिया  लिमिटेड  को  प्रतिवर्ष  कितनी  हानि

 हानि  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;  भ्रौर

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  एकक  को  गेर-सरकारो  क्षेत्र  को  बेचने  का  निर्णय
 किया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :

 वर्ष  हानि  रुपये

 1984-8  5  1380

 1985-86  1642

 1986-87  1939

 )

 (1)  क्षमता  का  निम्न  उपथोग  होने  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  ;

 (2)  अन्य  मेकों  के  स्कूटरों  का  उपभोक्ता  द्वारा  अधिक  पसन्द  किया  जाना  ।

 (3)  अनवरत  हानि  होते  रहने  से नकदी  हालत  का  खराब  होना  ।

 इसे  एक  जोव्य  एकक  बताने  के  लिए  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  किया  जा

 रहा

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिसिटेड  हारा  क्षमता  का
 कस  उपयोग  किया  जाता

 230.  शा०  दत्ता  साभन्‍त
 श्री  सी०  जंगा  रेट्डी  >  :  क्‍या  उद्योग  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 डा०  ए०  के०  पटल

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  गत  तीन  वर्षों  से  क्षमता  के
 कम  उपयोग  की  समस्या  का  सामना  कर  रहा  है
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 यदि  हो  ॥छले  तीन  वर्षों  के  क्षपता  के  उपयोग  से  सम्बन्धित

 ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  प्रकार  क्षमता  के  कम  उपयोग  किये  जाने  के  क्या  कारण  है  तथा  सरकार  ने  इस
 संयंत्र  को  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  कया  प्रयास  किये

 उद्योग  संत्रालय  में  सरकारी  उच्चम  विभाग  सें  राज्य  मंत्र  के०  के०  :

 हां  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 बी०  एच०  ई०  एल०  की  क्षमता  का  कम  उपयोग  होने  का  मूल  कारण  नए  संयंत्रों  के

 स्थापित  करने  के  लिए  संसाधनों  में  रुकावट  के  कारण  अपर्याप्त  ऋ्रयादेश  होना  है  ।

 बी०  एच०  ई०  एल०  ने  क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :---

 (1)  नए  उत्पादों  का  विविधीकरण  करना  |  ओर

 (2)  विद्युत  क्षेत्र  क ेलिए  सेवाओं  तथा  हिस्से-पुजों  को  मजबूत  करता  ।  नई  परियोजनाओं

 के  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  धपान  में  रखते  हुए  बी०  एच०  ई०  एल०  को

 ऋषादेश  देने  के  लिए  विद्युत  परियोजनाओं  का  पता  लगाया  गया  है  ॥|

 विवरण

 बी०  एच०  ई०  विद्युत  तथा  उद्योग  जैसे  दो  व्यवसाधिक  क्षेत्रों  से  संगठित  लगभग

 70%  व्यवसाय  विद्युत  से  तथा  शेष  उद्योग  से  प्राप्त  होता  पिछले  तीन  वर्षों  में  विद्युत  क्षेत्र  को

 क्षमता  का  उपयोग  इस  प्रकार  है  :--

 उत्पादन  क्षमता  उपयोग  का  प्रतिशत

 1983-84 4  1984-85  5  1985-86  6

 थर्मल  अल्यकालीन चक्र की  32  उत्पादों

 हाइड़ो  45  40

 2.  उद्योग  कोत्र  के  उत्पाद  अल्यकालीन  चक्र  की  वस्तुएं  हैं  और  इन  उत्पादों  के  क्रपादेश

 बर्धेवार  प्राप्त  हाते  इस  अवधि  में  इन  उत्पाद  को  क्षमता  का  उपयोग  50  से  100%  के  बीच

 रहा
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 12.00  म०प०

 )

 ]

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रथम  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 महोदय  विधेयक  के  विरुद्ध  शक्तिशाली  जनमत  के  बांवजूद  सरकार  डाकघर  विधेयक
 की  समीक्षा  करने  में  असफल  रहो  राष्ट्रपति  महोदय  ने  भी  इसे  अपनी  अनुमति  नहीं  दी  है'**

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 )

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  कृपया  हमारी  बात  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 )

 प्रो०  मधु  दच्डवते  :  डाकधर  विधेयक  को  राष्ट्रपति  की  अनुमति  नहीं  मिली  समूचा
 प्रेस  इसके  विरुद्ध  इसके  बावजूद  भी  वे  विधेयक  की  समीक्षा  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है***

 )

 धष्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  फरकक  नहीं  पड़ता  ।

 प्रो०  सधु  बण्डबले  :  यह  गोपनीय  रखे  जाने  के  अधिकार  का  दमन  मूल  अधिकारों  के

 अनुच्छेद  19  का  दमन

 झह्रध्यक्ष  महीदय  :  नहीं  नहीं  हो  रहा  ।

 *

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  यदि  उसे  मेरे  पास  भेजा  जाए  और  यदि  वह  विधेयक

 बापस  आता  है  तो  मैं  उसे  इस  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दूंगा  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  केबल  एक  व्यवस्था  की  गई  है  और  वह  संविधान  में

 यदि  राष्ट्रपति  महोदय  ऐसा  अनुभव  करते  हैं  तो  इसे  हमारे  पास  भेजा  जायेगा  ।  अब  तक  मैंने

 *कायंवाही-वुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 इस  बारे  में  कुछ  नहीं  सुना  है  ।  लोगों  की  इच्छा  इस  सदन  में  निहित  है  और  इस  सदन  ने  यह  कार्य

 किया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जिस  समय  यह  विधेयक  मेरे  पास  आयेगा  मैं  इसे  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत
 कर  दू  मैं  एक  क्षण  के  लिए  भी  इसे  अपने  पास  नहीं  रखू गा  ।

 प्रो०  सु  दण्डबले  :  क्या  यह  वास्तविकता  है  कि  विधेयक  के  अभिग्नहण  के  बावजूद  भी

 राष्ट्रपति  ने  इस  पर  अपनी  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ?

 शष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  जानता  ।

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  गया  आप  हमें  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देंगे  ?

 प्रध्यक्ष  महोबय  :  मैं  विश्वस्त  नहीं  हूं  ।

 )

 प्रो०  मधु  दण्डबते  ;  क्या  आप  हमारी  बात  सुनेंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अपनी  कोई  बात  नहीं  है  ।  मैंने  इसे  पढ़  लिया  मैं  पूर्णतया  सन्तुष्ट  हूं  ।

 यदि  राष्ट्रपति  महोदय  इसे  मेरे  पास  भेजते  तो  मैं  इसे  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दूं  इससे

 पहले  इस  बारे  में  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 )

 झो  बसुदेव  ध्ाचार्य  :  सदत  को  उसकी  समीक्षा  करने  का  पूरा  अधिकार  है  **

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  विधेयक  हमारे  समक्ष  आयेगा  |  यदि  इसे  अनुमति  नहीं  दो  जाती  तो

 इस  विधेयक  को  हमारे  सामने  प्रस्तुत  किया  जिस  दिन  भो  इसे  मेरे  सामने  लाया  जयिगा

 उसी  दिन  मैं  इसे  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दू

 )

 12.04  म०प०

 इस  समय  प्रो०  मथु  भी  बसुवेव  ध्राचाय  ओर  कुछ  प्रस्य  माननोय  सदस्य

 सभा-मबन  से  बाहर  चले  गए  ।

 )
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 i  हिन्दी  ]

 क्री  सुल्तान  सलाउद्रोन  झ्ोबेसी  अध्यक्ष  हमारा  दूसरा  इशू

 .  ह  धर  लन्ड  .
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 झरध्यक्ष  महोदय  :  आप  खड़े  कहां  पहले  यह  देखिए  ।

 )
 |

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  खड़े  कहां  यह  एक  न्यायिक  प्रश्त  है  यह  एक  न्यायालय  में

 विचाराधीन  मामला  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 ]
 थी  सुल्ताम  सलाउद्दोन  ओवेसी  :  होम  मिनिस्टर  साहब  इसका  जवाब  दें  /
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  कर  सकता  ।  यह  एक  विचाराधीन  मामला  मैं  इस  बारे  में

 कुछ  नहीं  कर  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  करूंगा  ।

 ५  ञ झरी  सुल्तान  सलाउद्दोत  झोबेसो  :  उन्होंने  वायदा  किया  था  कि  जवाब  देंगे  ।  हम  चाहते  हैं
 कि  होम  मिनिस्टर  साहब  इसका  जवाब

 4  ४ਂ  4
 79)  Pile  keys

 ४० 3  ७०
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 ]
 झह्रध्यक्ष  महोवय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  आप  मेरी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  ?  कोई  प्रश्न  नहीं

 कोई  बात  नहीं  _

 *०कार्यवाही-वुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  लिया
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 थो  जी  ०एम०  बनातवाला  :  भा  ।  बात  सुनते  क्यों  नहीं  हैं  ?

 7

 अध्यक्ष  भहो दय  :  आप  उनसे  बात  कीजिए  ।  आप  भले  आदमी  आप  समझते  क्‍यों  नहीं

 हैं  कि  यह  केस  सब  जूडिस  है  और  मैं  इसको  ले  नहीं  सकता  ।  आप  उनसे  बात  कीजिए  ।

 ]
 मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  म्यायालय  में  विचाराधीन  मामला  है  ।  मैं  ऐसा  नहीं  कर

 )

 झरी  जो  ०एस०  बनातवाला  :  बाबरी  मस्जिद  पर  हमने  क्वेश्वन  दिया  है'*ਂ

 श्र
 -

 ह  (०
 Pe  eh

 (८4  ००४  ५  -/9  0०
 ८2  (०५८

 ]
 हाथ्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  न्यायालय  में  विचाराधीन  मामला  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  वे  आप  उनसे  पूछिये  ।

 )

 ]
 हाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  न्यायालय  में  विचाराधीन  मामला  मैं  ऐसा  नहीं  कर

 सकता  ।

 )

 स्रस्यक्ष  सहोदय  :  मै  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।
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 ]

 आप  रूल  क्यों  तोड़  रहे  हैं|  मेरे  पास  ऐसा  कोई  रूल  नहीं

 )

 ]

 मैंने  किसी  बात  को  रिकाड्ड  में  दर्ज  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )**

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  में  कुछ  नहीं  कर  यह  बात  उन  पर  आप  पूछने  के
 लिए  स्वतन्त्र

 ह

 ]

 आप  उनसे  बात  कर  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 भो  जो  ०  एम०  बनातवाला  :  क्यों  नहीं  ?

 गह  सरत्ी  बूटा  :  महोदय  पिछले  सत्र  में  पंजाब  को  स्थिति  पर  विस्ता
 पूवंक  चर्चा  की  राई  थी  '*'

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय

 :  आप  उनसे  पूछिए  ।

 )

 [  प्रमुवाद ]

 शष्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 )
 **

 सरदार  बटा  सिंह  :  30  नवम्बर  1986  को  श्री  गुरुचरण  सिंह  टोहराਂ  **

 )

 श्री लो  ०एस०  बनातਂ  आप  प्रश्न
 पूछने  की  अनुमति  भी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 *ककायंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 264



 5  1908  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  नहीं  कर  यह  एक  न्यायालय  में  विचाराधीन  मामला

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  किसी  बात  को  रिकाई  नहीं  किया

 )  कक

 सरदार  बटा  सिह  :  पंथिक  समिति  ने  निदेश  दिया  कि  ''

 )

 ह्ध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  यह  बात  उन  पर

 भी  जो  ०एम०  बनातबाला  :  परन्तु  प्रश्नों  को  तो  गृहीत  कोजिए  |  यह  हमारा  अधिकार

 झथ्यक्ष  महोदय  :  मैं  गुहीत  नहीं  कर  सकता  ।

 की  जी  ०एस०  अनातवाला  :  माननीय  गृहमंत्री  ने  सदन  में  एक  वक्‍त्य  दिया  था  कि  वह

 एक  समाधान  हमें  यह  पूछने  का  अधिकार  है  कि  उन्होंने  हस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 आप  हमें  इस  मुद्दे  को  उठाने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  दे  रहे  हैं  ।
 ,

 )

 तब  हमें  इस  सभा  से  उठकर  बाहर  जाना  पड़

 12.08  म०प१०

 इस  सभ्य  भी  जो०एस०बनातबाला  ओर  कुछ  प््य  माननोय  सदस्य  समा-सबन

 से  बाहर  चले

 समा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]
 हार्थिक  सर्वेक्षण  1986-87

 प्रधान  सस्ती  राजीब  :  मैं  1986-87  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभापटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रश्यालय  में  रखो  गई  ।  देलिए  संस्या  एल०ही०  3668/87]

 हरकार्यबाही-बत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  मया  ।
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 ज----+-त_+_ननतनंन्‍ऋैमऔ%१्___>ह_ठकखज:इ फ  अ  अउअञल्‍ञफफ  6  ससकन्‍ल्टसन:ोोसससा:-  से  न

 धान  प्रसंस्करण  ध्मसंधान  केख  सोसायटी  के  वर्ष  1984-85  झोर
 वर्ष  1985-86  के  बाधिक  प्रतिवेदन  झ्ोर  उनके  कार्यकरण  को

 कार  द्वारा  समीक्षा  शौर  हन  पन्नों  को  समा-पटल  पर
 रखने  में  हुए  बिलस्ब  के  कारणों  का  विवरण

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  एचथ०  के०  एल०  :

 मैं  निम्नलिखित  पन्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  धान  प्रसंस्करण  अनुसंधान  केन्द्र  सोसायटी  के  वर्ष  1984-85
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 धान  प्रसंस्करण  अनुसंधान  केन्द्र  सोसायटी  के  वर्ष  1984-85
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  3669/87]

 छान  प्रसंस्करण  अनुसंधान  केन्द्र  सोसायटी  के  वर्ष  1985-86
 के  वाधिक  प्रंतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 धान  प्रसंस्करण  अनुसंधान  केन्द्र  सोसायटी  के  वर्ष  1985.
 86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संश्या  एल०दढो०  3670/87]

 (2)  उपयुक्त  (  )  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथ  अंग्रेजी  संस्कर

 प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संल्या  एल०टी०  3670/87  ]

 तेल  उद्योग  1974  के  प्रन्तगंत  तेल  उद्योग

 विकास  नई  दिल्‍लो  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 झोौर  उसके  कार्यकरण  को  समोक्षा  शोर  इन  पत्रों  को  समा  पटल
 पर  रखने  में  हुए  विलस्व  के  कारणों  का  विवरण

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  विस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 ब्रह्म  :  7  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पदल  पर  रखता  हूं  :--
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 (1)  तेल  उद्योग  1974  की  धारा  3)  की  उपधारा  (3)  के
 गंत  तेल  उद्योग  विकास  बोड  कमेचारी  संशोधन
 1986,  जो  11  1986  के  भारत  के  राजचत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेज

 ।

 में  रक्खो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  3671/87]

 (2)  तेल  उद्योग  1974  की  घारा  20  की  उपधारा  (4)
 के  अन्तगंत  तेन  उद्योग  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेबापरीक्षित

 '  लेखे  ।

 तेल  उद्योग  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यंकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  का  एक  विवरण  ।

 में  रखे  गए  |  वेलिए  संस्या  एल०  टो०  3672/87]

 लोगो  1286-87  के  उत्पादन  के  लिए  सूह्य  1986

 संसदोय  कार्य  मन्‍्त्री  तथा  क्षाद्ष  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  की  ओर  से  मैं  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की

 धारा  (6)  के  अन्तगंत  चीनी  1986-87  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  1986,
 जो  12  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संड्या  सा०  का०  नि०  1282  में

 प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गयो  ।  देलिए  संक्या  एल०  टो०  3673/87  ]

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  को  ध्धिनियम  ।954,
 के  हथोन  अधिसूचना

 विधि  झ्रौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  प्रार०  मैं  उच्च  न्यापालय

 न्यायाधीश  की  1954  को  धारा  24  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  उच्च

 न्यायालय  न्यायाधीश  यात्रा  भत्ता  1986,  जो  19  दिसम्जर  '985  के  भारत  के

 राजपत्र  में  आधसूचता  संख्या  त्ा०  का०नि०  1295  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संश्या  एल०  ढो०  3674/87]
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 र...जजजज-ख फससस  न  tet  न  न  नी  नई  ना

 साईकिल  कारपोरेशन  ध्राफ  हैयो  इंजोनियरिंग  रांचो  होर

 भारत  हैबो  इलेक्ट्रिकल्स  नई  दिल्‍ली  शादि  के  वर्ष  1985-86  के

 करण  को  समोक्षा  तथा  बाथिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभांग  में  राज्य  मंत्रों  के०  के०  ;
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  को  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 साइकिल  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 साइकिल  कारपोरेशन  आफ  इदृण्डिया  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेले  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महाप्तेक्षापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देलिए  संर्या  एल०  टो०  3675/87]

 हैवी  इन्जीनियरिंग  रांची  के  ब्ष  1985-86  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हैवी  इन्जीनियरिंग  रांची  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरोक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  ]

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्ल  नई  बिल्ली  के  बर्ष  1985-86  के
 करण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेश्ञापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संश्या  एल०

 एच०  एम०  टी०  बंगलोर  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की
 कार  हारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।
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 एच०  एम०  टी०  बंगलौर  का  1985-86  का  वाधिक
 लेखेपरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (5)  ब्रिज  एण्ड  रूफ  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  बे

 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 ब्रिज  एण्ड  रूफ  कम्पनी  कलकत्ता  का  वर्ष  1985-86

 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०  ]

 भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  वेसल्स  विशाखापत्तनम  के  वर्ष  1985-86  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  वैसल्स  विशाखापत्तनम  का  वर्ष  1985-86

 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  ]

 भारत  पम्पस  एण्ड  कम्प्रेसस  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  पम्पूस  एण्ड  कम्प्रसस  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वाषिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 एक  रिचरंसत  एण्ड  ऋूंडस  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की

 क्र  कार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 रिचिंडंसन  एण्ड  कूडस  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेले  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  इलिए  संश्या  एल०  ]

 (2)  उपयुक्त  (1)  क्री  मद  भोर  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल
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 पटल  पर  रखे  गए  पत्र  24  1987

 के०के०  तिवारी  ]

 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को  दशनि  वाले  दो  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 कम्पनी  1956  के  प्रस्तगंत  भ्रधिसूचनाएं  तथा  डिजाइन
 झोर  पण्य  महानिमंत्रक  का  बर्थ  1985-86  का  बाधिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  श्री  एम०  अरूणाचलम  की  ओर  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभापटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कन्पनी  1956  की  धारा  642  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगगंत
 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 लागत  लेखा  अभिलेख  1986,  जो
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  866  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 लागत  लेखापरोक्षा  संशोधन  1986,  जो  !  :986
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संखया  सा०  का०  नि०  943  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०टो०  3683/87  ]

 (2)  पेटेल्ट  1970  की  धारा  155  के  अन्तगंत  डिजाइन  और  पण्य

 महात्तियंत्रक  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयी  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3684/87]

 नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  लिसिटेड  के  वर्ष  ।985-86  के  कार्यकरण  को
 सरकार  द्वारा  समोक्षा  झोर  बाधिक  प्रतिवेदन  तथा  हन  पन्नों  को

 सभापटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को  ब्क
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 ऊर्जा  सम्त्रालय  के  विद्यूत  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  मैं
 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अनन्त
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-
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 नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  लि।मेटेड  के  वर्ष  1985-86  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्र+-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।
 \

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  वेखिए  संख्या  एल०ही०  3685/87  |

 12,09  म०  १०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  प्ननुमति

 [  प्रभुवाद  ]

 महासचिव  :  9  1986  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पश्चात  मैं  पिछले  सत्र

 के  दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित

 ars  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  डाक  कर्मकार  स्वास्थ्य  और  1986

 (2)  विनियोग  5)  1986

 (3)  दिल्‍ली  अपार्टमेंट  स्वामित्व  1986

 he  (4)  अशिष्ट  स्त्री  रूपण  1986

 (5)  बालक  श्रम  और  1986

 (6)  सोमा  शुल्क  टैरिफ  1986

 (7)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  टैरिफ  1986

 !
 (8)  भारतीय  डाकघर  1986

 ठ  2.  9  1986  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पश्चात  मैं  पिछले  सत्र  के

 दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  को  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित

 उन्‍्नीस  विधेयकों  राज्य  सभा  के  महाप्षविव  द्वारा  विधिवत  प्रतियां  भी  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 था



 रेल  अभिसमय  समिति  24  1987

 (1)  भौद्योगिक  वित्त  निगम  1986

 (2)  नागरिकता  1986

 (3)  किशोर  न्याय  1986

 (4)  दिल्‍ली  अग्नि  निवारण  तथा  अग्नि  सुरक्षा  1986

 (5)  कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधियां  1986

 (6)  परमाणु  ऊर्जा  1986

 (7)  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  अपील  अधिकरण  1986

 (8)  भारतीय  मानक  ब्यूरो  1986

 (9)  संविधान  1986

 (10)  पोत  परिवहन  विकास  निधि  समिति  ,  1986

 (11)  उपभोक्ता  संरक्षण  1986

 (12)  अरूणाचल  प्रदेश  राज्य  1986

 (13)  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1986

 (14)  औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  1986

 (15)  वाढ  और  माप  मानक  संशोधन  1986

 (16)  आवश्यक  वस्तु  1986

 (17)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1986

 (18)  वाट  एंव  माप  मानक  संज्ञोधन  1986

 (19)  कृषि  उपज  श्रेणीकरण  और  चिन्हांकन  संशोधन  1986

 रेल  झभिसमपय  समिति

 सातवां  प्रतियेदन

 ]

 ओर  रास  घन  :---  मैं  1987-88  के  लिये  लाभांश  की  दर  तथा  अन्य

 आनुषंगिक  मामलोंਂ  से  सम्बन्धित  रेल  अभिसमय  सभिति  का  सातवां  प्रतिवेदन  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 5  1508  पंजाब  की  रिथिति  के  संबंध  hb  वष्तत्य
 औि++  जल  लिप

 12.10  झ०प०

 पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध  में  वक्तव्य

 |

 गृह  सम्त्रो  बड़ा  :  पिछले  सत्र  में  पंजाब  की  स्थिति  पर  विस्तृत
 रूप  से  विचार  विमर्श  किया  गया  तब  से  कुछ  गड़बड़  की  घटनाएं  हुईं  ।  मैं  1986  के  अन्त
 से  घटनाओं  के  क्रम  के  बारे  में  संक्षेप  में  स्मरण  में  कराता  30  1986  को  श्री

 गुरुवरण  सिंह  टोहडा  णिरोमणी  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कप्तेटी  के  अध्यक्ष  चुने  गये  |  हसके  तुरन्त  बाद

 शिव्गु०प्र०क०  ने  स्वर्ण  मन्दिर  परिसर  से  आतंकवादियों  को  दूर  रखने  के  लिए  पहले  गठित  किए
 गए  विशेष  कार्य  को  समःप्त  कर  दिया  |  शिव्गु०प्र०क०  की  कार्यक्रारिणी  समिति  की  दिनांक
 24.12  86  को  अमृतसर  में  हुई  बेठक  में  पदासीन  मुख्य  ग्रन्थियों  से  जबरदस्ती  इस्तीफा  दिलोथा  गया

 तथा  अकाल  तखत  के  कार्यवाहुक  जत्येदार  के  रूप  में  प्रो०  दर्शन  सिह  रागी  सहित  नये  सुख्य  ग्रन्धियों
 को  नियुक्त  किया  फिर  भी  मुख्य  प्रन्थियों  ने  पन्थिक  कमेटी  नामक  एक  अन्य  संस्था  की

 कतिपय  धमकियों  के  कारण  पदभार  नहीं  सम्भाला  |  यह  पन्थिक  कमेटी  आतंकवादियों  द्वारा
 नियंत्रित  एक  स्वयं  गठित  संस्था  पंथिक  कमेटी  ने  निदेश  दिया  कि  मुख्य  ग्रन्थियों  की  नियुक्ति
 की  अभिपुष्टि  के  लिए  सबंत  बुलाया  जाये  जिससे  यह  अपनी  स्थिति  शिव्गु०प्र०  कमेटी

 और  अकाल  तख्त  से  श्रेष्ठ  बना  सके  ।  दमदमी  टकसाल  के  आह्वान  के  अनुसार  पंथिक  कमेटी  तथा

 अखिल  भारतीय  सिख  छात्र  परिषद  के  एक  वर्ग  ने  :6  जनवरी  1987  को  तथाकथित  सर्बत  खालसा

 का  आयोजन  अमृतसर  के  स्वर्ण  मन्दिर  में  सबंत  खाल्सा  मैं  शिरोमणी  अकाली  दल

 तथा  शिरोमणी  अकाली  दल  ने  भाग  लिया  |  सबबंत  खालसा  के  दौरान

 परिसर  में  अलगाववादी  नारे  लगाये  खालसाਂ  ने  दिनांक  29  1986  को

 पम्थिक  कमेटी  द्वारा  की  गयो  अलगाववादी  घोषणा  का  अनुमोदन  किया  ।

 अगले  दिन  पंजाब  की  मंत्री  परिषद  ने  तथाकथित  सर्बत  खालसा  के  आह्वान  की  निन्‍दा  को

 तथा  इसे  देश  को  विधटित  करते  के  उद्देश्य  से  विदेशी  शक्तियों  का  षड़यन्त्र  बाद  में

 शिरोमणी  अकाली  दल  की  कार्य  समिति  ने  राष्ट्र  विरोधी  तथा  अलगावव।दी  तत्वों

 को  सर्बेत  ख्लालसा  का  आयोजन  करने  से  रोकने  में  शि०्गु०प्र०थ्क०  को  अक्षफलता  पर  बिन्‍्ता  व्यक्त

 की  ।  भारत  सरकार  ने  इन  घटनाओं  की  ओर  ध्यान  दिया  और  स्पष्ट  किया  कि  धरकार

 प्रथकतावादोी  तथा  अलगाववादी  तत्वों  के  बुरे  कारनामों  को  सहन  नहीं  करेगी  चाहे  वे  किसो

 भी  रूप  में  का्य  कर  रहे  हों  ।

 ;  2.  दिनांक  3  1987  को  मुख्य  ग्रन्थियों  द्वारा  एक  हुकमतामा  जारी  किया  गया

 जिसमें  अकाली  दल  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  अध्यक्षों  तथा  जत्थवारों  को  5  1287  को  शाम

 तक  अपने  इस्तीफे  देने  का  निदेश  दिया  गया  झत्री  अकाली  दल  इस  हुकमनामें  के  क्षेत्र  में

 नहीं  साया
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 पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध  में  वक्‍तव्य  24  1987

 बूषटा

 3.  5  1८87  को  प्रो०  दर्शन  सिह  रागी  ने  नए  अकाली  दल  के  नेताओं  की  घोषणा

 की  जिनमें  से  श्री  सिमरनजीत  सिह  मान  को  दल  अध्यक्ष  नामित  किया

 4.  9  1987  को  मुख्य  ग्रन्थियों  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला

 को  तनखेंया  घोषित  किया  और  उनसे  अपने  आचरण  का  स्पष्टीकरण  देने  के लिए  )।  फरवरी  1987

 को  अकाल  तख्त  के  समक्ष  प्रस्तुत  होने  के लिए  कहा  उस  दिन  श्री  बरनाला  ने  एक  दूत  के  माध्यम

 से  लिखित  स्पष्टीकरण  लेकिन  इसके  बावजूद  प्रो०  दशेन  सिंह  रागी  श्री  बरनाला  को  सिख

 पंथ  से  निकालने  के  मुख्य  ग्रन्थियों  द्वारा  ह॒स्ताक्षरित  हुकमनामे  को  पढ़ा  ।

 5.  ग्रन्थियों  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  पर  देश  में  बड़ा  आश्चर्य  व्यक्त  क्रिया  स्वयं
 विभिन्‍न  वर्गों  के  सिख्ों  ने  राजनीति  से  उत्प्रेरित  इस  अशोभनीय  उदाहरण  पर  अपनी  अप्रसन्नता

 प्रकट  की  |  तख्त  पटना  साहब  और  तख्त  हजूर  साहव  नानदेड़  के  जत्थेदारों  ने  इस  कार्यवाई  पर
 अपनी  असहमति  प्रकट  की  ।  पंजाब  और  देश  में  अन्य  स्थानों  पर  विभिन्‍न  सिख  सम्प्रदायों  ने  यह
 विचार  प्रकट  किया  कि  निर्णय  पर  पुनः  विचार  किया  जाना  20  1987  को

 लोंगोंबाल  गांव  में  एक  विशाल  जन  समूह  जिसमें  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  सिख्र  सम्प्रदायों  का

 प्रतिनिधित्व  हुकमनामे  को  रह  कर  दिया  ।  जनसमूह  ने  श्री  बरनाला  और  उनकी  सरकार  को

 समथंन  देने  की  प्रतीजझा  की  ।

 6.  पंजाब  राज्य  में  संवैधानिक  ढ़ंग  से  निर्वाचित  शिरोमणि  अकाली  दल  की

 सरकार  बनी  हुई  है  ।  आतंकवादियों  और  अलगाववादो  ताकतों  का  मुकाबला  करने  में  श्री  बरनाला

 और  उनकी  सरकार  द्वारा  दिखाए  गए  साहस  के  लिए  वे  सभी  धर्म  निरपेक्ष  और  देश  भकत  लोगों

 के  प्रशंसा  के  पात्र  धर्म  को  राजनीति  से  अलग  करने  की  पंजाब  सरकार के  प्रयत्नों  की  प्रशंसा
 और  समर्थन  किया  जाता  इसके  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  पंजाब  के  सभी  धर्मों

 के  लोगों  को  भी  प्रशंसा  करनी  जिन्होंने  एकता  और  प्रम॑  निरपेक्षता  के  सिद्धान्तों  में  अपना

 विश्वास  बनाये  रखा  है  ।

 7.  प्यार  और  सच्चाई  की  खोज  के  लिए  है  जिसका  अर्थ  कट्टरता  नहीं  है  ।
 जो  निर्दोष  लोगों  की  सामूहिक  हत्या  का  अनमोदन  करता  यह  बड़े  खेद  को  बात  है  कि  ग्रन्थी
 अलगाववादी  और  आतंकवादी  ग्रुपों  के  दबाव  में  कार्य  कर  रहे  यह  भी  बड़े  खेद  की  बात  है  कि

 असन्तुष्ट  अकाली  दल  के  नेता  भी  इस  प्रकार  की  ताकतों  के  हाथों  में  खेल  रहे  हैं  ।  घर  को
 नीति  के  साथ  मिलाने  ओर  पूजा  स्थलों  के  दुरुपयोग  से  धर्म  निरपेक्षता  और  धामिक  सहृष्णिता  की
 ताकतों  को  खतरा  उत्पन्त  हो  गया  है  |  निसन्देह  कुछ  भवांछतीय  ताकतें  धरे  को  हमारे
 हमारी  राजनीतिक  प्रणाली  और  हमारे  प्रजातांत्रिक  स्वरूप  को  चुनौती  देने  का  मोहरा  बनाने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 8.  भारतीय  शासन  तंत्र  के  धर्म  निरपेक्ष  स्वरूप  में  विश्वास  व्यक्त  करना  होगा  ।
 समस्त  देश  को  यह  दिखाना  होगा  कि  एम  निरपेक्षता  और  देश  की  एकता  और  अखण्डता  पर  ऐसा
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 हमला  पूरी  त्तह  असहनीय  भारत  सरकार  पंजाब  की  सरकार  को  पूरी  मदद  देने  का  वचन
 देती  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  श्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला  को  घामिक  रुढ़िवाद
 ओर  साम्प्रदायिक  कट्टरता  के  विरुद्ध  उनकी  दृढ़  निश्चित  लड़ाई  और  संविधान  तथा  भारत  की

 एकता  को  बनाए  रखने  के  उनके  प्रयासों  के  लिए  सारे  सदन  द्वारा  उनकी  मदद  करने  में  एकमत
 होंगे  ।

 9.  भारत  सरकार  ने  पंजाब  सरकार  के  साथ  निकट  सम्प्क  बनाए  रखा  पिछले  दो

 महीनों  में  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  में  बद्धि  हुई  उन्होंने  राजनेतिक  दलों  के

 वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  और  उनके  बच्चों  को  अपना  लक्ष्य  बनाया
 बादियों  ने  अध॑  सैनिक  वल  जो.कठिन  परिस्थितियों  में  अपने  कत्तंब्यों  का  पालन  कर  रहे  हैं  के

 विरूद्ध  लोगों  में  घृणा  उत्पन्त  करने  का  भी  प्रयत्न  किया  पंजाब  नेशनल  बैंक  की  लुयियाना
 शाखा  में  बैंक  लूटने  की  भी  घटना  हुई  थी  ।  इस  मामले  को  जांच  पडताल  के  लिए  के-द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  उमग्रवादियों  और  अलगाववादी  तत्वों  द्वारा  स्वर्ण  परिसर  का

 लगातार  दुरुण्योग  किया  जाना  एक  अन्य  विक्षोभकारी  प्रवृत्ति  रही  भारत  सरकार  ने  राज्य

 सरकार  को  आतंकवाद  के  खतरे  से  निपटने  के  लिए  पूर्ण  समर्थन  दिया  है  तथा  आगे  भो  देती  रहेगी  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  से  अनेक  कुख्यात  आतंकवादियों  को  पकड़ा  गधा  या  मार

 दिया  गया  ।  इस  स्थिति  के  लिए  असाधारण  सतर्कता  तथा  लगातार  कारंवाई  करने  की  आवश्यकता

 बनी  रहेगी  |  हमें  आशा  हे  कि  राज्य  सरकार  आतंकवाद  को  खत्म  होने  तक  आतंकवादियों  पर

 दबाव  बनाए  रखेगी  ।

 10,  सरकार  पंजाब  पघतमझौते  को  कार्यान्वित  करने  लिए  वचनबद्ध  मैं  माननीय  सदस्यों

 को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  क्षेत्रीय  दावों  तथा  नदी  जल  के  विवादास्पद  मुद्दों  को  हन
 करने  का  प्रयास  जारी  रखा

 11.  पंजाब  की  स्थिति  पूरे  देश  के  लिए  गम्भीर  बिन्ता  का  विषय  है  ।  पंजाब  समस्या  को

 केवल  धैयें  तथा  साहस  से  हल  किया  जा  सकता  घामिक  कट्टरता  और  साम्प्रदायिक

 रुढ़िवाद  और  पंजाब  में  राजनेतिक  उद्देश्यों  के  लिए  धापिक  स्थानों  के  दुरुरग  के  विरूद्ध  दलगत

 स्वार्थों  स  ऊपर  उठकर  संयुक्त  कारंवाई  करने  की  आवश्यकता  पंजाब  के  लोगों  के  दिलों  से

 बातंकवाद  के  डर  को  हटाना  आवश्यक  है  ।

 12.  मैं  विपक्षी  दन  के  माननीय  नेताओं  को  अलगाववादी  तथा  अप्रगतिशील  ताकतों  की

 चुनोती  से  निपटने  के  लिए  पंजाब  में  एक  संयुक्त  अभियान  चलाने  पर  सहभत  होने  के  लिए  धन्यवाद

 देता  हूं  ।  हमने  विपक्षो  दलों  के  नेताओं  से  परा/शं  करके  एक  काये  योजना  तैयार  की  है  जो  आगामी

 महीनों  में  कार्यान्वित  की  जाएगी  तथा  इसमें  कारखानों  में  काम  करने  वाल

 भूतपूर्व  स्वयंत्रता  युवकों  तथा

 लेखकों  तथा  कलाकारों  समेत  समाज  के  सभी  वर्गों  की  सक्रिय  भागीदारी  होगी  ।  मुझे
 विश्वाप  है  कि  यह  जन  प्रेरणा  राष्ट्र-विरोधी  ताकतों  के  खतरनाक  मनसूबों  के  प्रति  लोगों  को
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 बटा

 करने  तथा  आने  वाल  समय  में  उन्हें  संधर्ष  के  लिए  तैयार  करने  में  सफल  होगी  ।  इससे  देश  की  एकता
 तथा  अखण्डता  को  कायम  रखने  के  लिए  हमारे  संकल्प  की  भी  पुष्टि  होगी  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  इस  वक्तव्य  के  सन्दर्भ  में  मैं  एक  निवेदन  करना

 आपने  आज  तीन  बजे  का  समय  इस  वक्‍तठ्य  पर  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  कर  दिया  कल  गृह
 मंत्री  ने  धिश्वा  आयोग  का  एक  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  था  यह  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  है
 ओर  इस  सदन  के  कुछ  सदस्थों  करा  इस  विशेष  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  है  ।  इसलिए  मैं  आपसे

 अनुरोध  करता  हूं  कि  मिश्रा  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  के  लिए  हमें  यथाशीक्र  अवसर  दिया

 जाए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  हम  सुनिश्चित  करेंगे  कि  सदन  में  हर  विधय  पर

 चर्चा  हो  ।

 प्रो०  मध  वण्डवते  :  ठोक  आप  समझौता  कर  लेते  हैं  यही  कारण  हे  कि  मैंने  यह

 सुझाव  रखा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  समस्या  नहीं  अब  हमारे  पास  काफी  समय  हम  एक-एक
 विषय  का  लेते  है  ।

 |

 कर  लेंगे  ।

 आप  जिस  विषय  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  उस  विषय  के  बारे  में  कुछ  बोलिए  ।

 12.16  सनण्प०

 निषम  377  के  भ्रधोन  मामले

 |
 ह

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  नियम  377  के  अन्तगंत  मामलों  पर  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 कलाकारों  को  विशेष  सुविधायें  प्रदात  करने  को  प्रावदयरुता

 श्रों  जयप्रक'श  अप्रवाल  :  प्राचीनकाल  से  ही  हम  अपनी  सांस्कृतिक  विरासत

 पर  गये  अनुभव  करते  यह  बहुत  सन्‍तोष  की  बात  है  कि  विभिन्‍न  सांस्कृतिक  क्रियाकलापों  के
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 संरक्षण  के  लिए  और  उन्हें  देश  विदेश  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  बहुत  सारे  कार्य  कर
 रही  है  |  कई  सांस्कृतिक  घटनाओं  का  हाल  ही  का  संगठन  उचित  दिशा  में  एक  कदम  परन्तु  एक
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  जिसकी  ओर  हमारा  ध्यान  आकर्षित  होता  चाहिए  वह  यह  है  कि  कलाकारों
 को  विशेष  सुविधाएं  दी  जानी

 12.17  म०प०

 सहोदय  पोठासोन  हुए  ]

 उन्हें  नौकरियों  में  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  जैसा  कि  अन्य  वर्गों  में  किया  जा  रहा  है  ।
 इसी  प्रकार  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इन  कलाकारों  के  लिए  डी०डी०ए०  फ्लंट्स  और  मकानों  के
 लिए  जगह  दी  जानी  चाहिए  |  यदि  आवश्यक्र  तो  इस  बारे  में  हम  अनुच्छेद  16  (4)  में  एक
 संशोधन  कर  सकते  हैं  ताकि  इन  कलाकारों  को  ओर  पर्याप्त  और  पूरी  तरह  से  ध्यान  दिया  जा
 सके  ।

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  साम्प्रदायिक  दंगों  के  थार-बार  होने  की  घटनाओं
 को  रोकने  के  लिये  झ्मावश्यक  उपाय

 शो  जो०एस०  बसवराजू  :  भारत  में  साम्प्रदायिक  दंगों  से  देश  में  बहुत
 से  निर्दोष  व्यक्तियों  को  जाने  जा  रही  पिछले  3-4  मह्दीनों  से  साम्प्रदायिक  हिसा  तेजी  से  बढ़

 रही  है  ।  ऐसे  सभी  साम्प्रदायिक  तनावों  में  अधिकतर  विदेशी  तत्व  शामिल  होते  हैं  ।  कुछ  राज्य

 पिछले  3-4  महीनों  से  लगातार  साम्प्रदायिक  दंगों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  गुजरात
 प्रदेश  और  कुछ  अन्य  राज्य  ऐसे  लगातार  साम्प्रदायिक  हमलों  का  शिकार  रहे  परन्तु  ये  राज्य

 उस  साम्प्रदायिक  प्रवृति  को  निमन्त्रित  करने  में  सफल  नहीं  रहे  हैं  जो  इन  राज्यों  में  बढ़  रही  है  ।

 केन्द्र  को  ऐसे  दंगों  को  रोकने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  चाहिए  और  भविष्य  में  ऐसी  हिसा  को

 रोकने  के  लिए  प्रावधान  बनाने  के  लिए  राज्य-सरकारों  की  निदेश  तथा  सहायता  करनी  चाहिए  यदि

 इस  स्थिति  में  सख्त  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  तो  स्थिति  और  जटिल  हो  जायेगी  ओर  देश  में

 अव्यवस्था  उत्पन्त  हो  जायेगी  |  गुजरात  और  कर्नाटक  के  साम्प्रदंविक  दंगों  से  हम  सभी  को  भर्खें

 खुल  जानी  इसलिए  इस  समय  इस  बात  की  उपेक्षा  करके  कि  यह  सम्बन्धित  राज्य  का

 मामला  केन्द्र  को  ऐसे  उपायों  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मत्री  से  अपील  करता  हूं
 कि  वह  इस  बारे  में  तुरन्त  कदम

 ]

 मर्मदा  सदो  के  किनारों  पर  स्थित  जोण॑-शोर्ण  मंदिरों  और  ध्मशालाध्ों

 का  संरक्षण  करने  को  सांग

 शो  के ०एस०  प्रधान  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस
 अभिक  महत्व  के  प्रश्न  को  सदन  में  उठाना  चाहता
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 के०एन०

 नमंदा  इस  देश  की  पवित्र  नदियों  में  से  एक  कई  राज्यों  की  जीवन  रेखा  यही
 एकमात्र  नदी  है  जिसकी  इस  देणश  के  वासी  युगों  से  परिक्रमा  करते  आ  रहे  इसी  कारण  इसके

 स्थान-स्थान  पर  मन्दिर  ओर  घमंशालाएं  बनी  हुई  परिक्रमा  करने  वाले  धर्म  शालाओं  में

 ठहरते  हैं  और  मंदिरों  में  पूजा  करते  हैं  |

 गत  कुछ  वर्षों  में  कई  स्थानों  पर  बाढ़  तथा  कटाव  के  कारण  मंदिर  और  धमंशालाएं
 नष्ट  हो  चुकी  आज  भी  नमंदा  के  किनारे  अनेकों  मन्दिर  और  धमंशालाएं  मौजूद
 परन्तु  अधिकांश  की  जीणं-शीर्ण  अवस्था  है  और  बाढ़  तथा  कटाव  के  कारण  उनका  अस्तित्व  ही
 खतरे  में  पड़  गया  है|

 सभी  राज्य  नमेंदा  से  अधिक  से  अधिक  पानी  तथा  बिजली  लेने  को  लालायित  परन्तु
 इसके  घामिक  महत्व  को  आदर  देने  के  लिए  कोई  योजना  नहीं  है  ।  कंन्द्र  सरकार  उन  सभी  राज्य

 सरकारों  की  मदद  से  जहां  से  नमंदा  बहुती  इत  मंदिरों  तथा  धर्मशालाओं  को  बचाने  के  लिए  शीषघ्र

 ही  योजना

 राजस्थान  में  सूखे  से  उत्पन्त  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  उस  राज्य  को

 सासान  के  रूप  में  सहायता  देने  को  मांग

 श्री  वृद्धि  चना  जग  :  उपाध्यक्ष  केन्द्र  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  को
 भीषण  अकाल  का  मुकाबला  करमे  के  लिए  जो  सहायता  दी  है  वह  अपर्याप्त  है  ।  अधिकांश  सहायता
 एडवान्स  प्लान  के  अन्तगंत  दी  है  जिससे  योजना  को  बड़ा  धक्का  जहां  अकाल  की  भीषण
 स्थिति  है  वे  तो  इसका  लाभ  उठा  सकंगे  ओर  जिन  क्षेत्रों  में  अकाल  नहीं  है  या  बहुत  कम  है  वे
 योजना  का  लाभ  उठाने  में  बंचित  रह  जायेंगे  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  सिफे  रोजगार  के  लिए  लेबर  कम्पोर्नेंट  के  रूप  में  सहायता  दी
 रियल  कम्पोनेंट  के  रूप  में  कोई  सहाग्रता  नहीं  दी  जिसके  कारण  जेसलमेर  एवं  जोधपुर
 जिलों  में  जहां  कि  अकाल  को  भीषण  स्थिति  के  कारण  मंटीरियल  के  रूप  में  जनता  से  चंदा  नहीं
 लिया  जा  सकता  वहां  पक्के  कार्य  नहीं  हो  सकेंगे  ।  राजस्थान  सरकार  ने  मँटीरियल  कम्पोर्नेट  के

 रूप  में  खिफं  तोस  प्रतिशत  देने  का  निर्णय  लिया  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  जैसलमेर  एवं
 जोधपुर  जिलों  में  फकके  उपयोगी  कार्य  करने  में  60  प्रतिशत  मेटीरियल  लगाना  पड़ता  वह  इन
 पक्के  उपयोगी  कार्यों  को  नहीं  ले  सकेगी  क्‍योंकि  ग्रामीण  जनता  तीस  प्रतिशत  का  कंट्रीब्युशन  नहीं
 कर  सकती  ।

 केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  है  कि  राजस्थान  सरकार  को  १क्करे  उपयोगी  कार्यों  के  लिए

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  में  जिस  प्रकार  पचास  प्रतिशत  मैटीरियल  दिया  जाता  है  उसी  प्रकार

 राहत  कार्य  पक्के  उपयोगी  वन  पचास  प्रतिशत  मैटीरियल  के  रूप  में  देकर  अनुगुद्दीत
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 |  प्रमवाद  ]

 )  हैदराबाद  झोर  सिकन्दराबाद  के  जोज  जलने  बालो  उपनगरीय  रेलगाड़ियों
 को  समग्र  स्थिति  में  सुधार  करने  को  हावश्यकता

 श्री  पो०  पेंचालेया  :  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  के  दो  नगरों  में  उपनगरीय
 रेलगाड़ियों  की  सेवा  बहुत  ही  निराशाजनक  इन  दो  नगरों  में  केवल  उपनगरीय  रेलगाड़ियां
 परिवहन  का  साधन  है  ।

 सेकड़ों  यात्री  प्रतिदिन  स्थानीय  रेलगाड़ियों  से  यात्रा  करते  यह  ओसमानिया

 कृषि  गांधी  आदि  पहुंचने  का  मुड्य  परिवहन  साधन  इन
 यात्रियों  में  छात्र  और  कर्मचारी  और  औद्योगिक  मजदूर  होते  ओसमानिया
 जनरल  अस्पताल  और  गांधी  अस्पताल  जाने  वाले  पुराने  शहर  के  अनेक  व्यक्ति  भी  हसी  रेलगाड़ी
 सेयात्रा  करते  इन  यात्रियों  को  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि
 स्थानीय  रेलगाड़ियां  नियमित  रूप  से  नहीं  घल्रती  इम  रेलगाड़ियों  को  बिना  किसी  कारण  के
 अचानक  रह  कर  दिया  जाता  रेलगाडियां  प्रायः  पुलों  पर  रोक  ली  जाती  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप
 अनेक  दुघंटनाएं  होती  सिगलल  समय  पर  नहीं  दिए  जाते  जिसके  फलस्वरूप  रेखगाड़ियों  को

 घंटों  दो  स्टेशनों  के  मध्य  रुकना  पडता  एक  भी  स्थानीय  रेलगाड़ी  अपने  गम्तव्य

 स्थान  पर  समय  पर  नहीं  पहुंचती  यह  दफ्तर  जाने  वाले  कर्मचारियों  ध्लौर  छात्रों  के  समय  पर

 पहुंचने  को  प्रभावित  करती  दूसरा  परिवहन  साधन  न  होने  के  कारण  यात्री  इन  रेलगाड़ियों  को

 चलाने  वाले  स्टाफ  की  दया  पर  निर्भर  करते

 ये  स्थानीय  रेलगाड़ियां  भाप  इंजनों  द्वारा  रोक  ली  जातो  है  जो  प्रायः  खराब  रहते

 इसका  परिणाम  होता  है  असाधारण  देरी  और  कई  दिनों  के  लिए  गाड़ियों  का  रह  होता  ।

 बोगियों  में  न  तो  कोई  पंखें  हैं  भमौर  न  हो  बल्ब  तथा  महिलाओं  के  डिब्बों  में  शौचालय

 सुविधायें  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 इत  निराशाजनक  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  इसे  बहुत
 आवश्यक  समझते  तत्काल  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  और  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 उपनगरीय  रेलगाड़ियां  ठीक  प्रकार  से  चलें  ।

 प्रांभ्र  प्रदेश  में  सरकारो  नियुक्तियों  श्ौर  बजट  ध्या्ट्नों  में  क्षेत्रीय

 ताओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च-शक्ति  प्राप्त  समिति  नियक्त
 करने  को  हावश्यकता

 श्री  सी०  जंगा  रेह्टो  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  वर्ष  १969  और  1971  में  दो

 आन्दोलन  हुए  कुछ  समय  पश्चात  आन्दोलन  समाप्त  हो  गए  और  उसके  प्रभाव  से  एक
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 सो०  जंगा  रेडडो  |

 पा  बन

 आदेशਂ  द्वारा  सूत्री  फामू लाਂ  बताया  इस  फामूले  में  स्थानीय  लोगों  के
 लिये  राज्य  के  सरकारी  दफतरों  में  नियुक्ति  के  लिये  कुछ  नियम  निर्धारित  किये  गये  इन  नियमों
 से  असमानताओं  को  दूर  करने  की  आशा  की  जाती  है  जो  राज्य  के  तीन  क्षेत्रों  भर्थात

 तैलगाना  और  रायलसीमा  के  अनेक  सरकारी  कमंचारियों  में  विद्यमान  भर्ती  प्रक्रिया  में  विद्यमान

 श्वामियों  को  समाप्त  करने  पर  विचार  किया  गया  ।  लेकिन  योजना  के  कार्यान्वयन  का  हिस्सा
 हमेशा  असफल  रहा  है  ।

 निजी  क्षेत्र  राज्य  में  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गया  है  जहां  वृद्धि  की  सम्भावना  नहीं  है  ।  यदि
 कोई  नया  रोजगार  पैदा  करना  है  तो  यह  केवल  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  सकता  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  नियुक्तियां  सूत्री  फाम्‌ लाਂ  की  परिधि  के  अन्तगंत  नहीं  आती  ।  इस  फाम ूले  का
 क्रियान्वयन  पूर्ण  राज्य  में  एक  समान  नहीं  आन्क्र  प्रदेश  यट  अत्याधिक  ज्यादा  है  और

 दूसरे  क्षेत्रों  में  यह  बहुत  कम  रायलसीमा  के  श'र-शराबे  से  लोगों  की  नब्ज  का  स्पष्ट  पता
 चलता

 इस  संदर्भ  में  सदस्यीय  आयोगਂ  की  रिपोर्ट  पूर्णतया  अध्ययन  की  जानी  चाहिए  ।

 दुद्दो  लोगों  की  भावना  अभिव्यक्त  होकर  कोई  रास्ता  इसमें  अधिक  देरी  करने  से  पहले  कुछ
 ठोस  कार्यवाही  पक्के  इरादे  से  करनी  चाहिए  ।

 इस  अवस्था  में  राज्य  में  दूसरे  आन्दोलन  को  रोकने  के  केन्द्रीय  सरकार  को  कारगर

 ढंग  से  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  और  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त
 समिति  की  नियुक्ति  करनी  चाहिए  और  छह  सूत्री  फामू ले  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भी

 लागू  करना  छह  सूत्री  फार्म ले  को  लागू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  निकाय  और
 सरकारी  नियुक्तितयों  में  क्षेत्रीय  असमानताओं  की  पूरी  तरह  से  जांच  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  सांस्कृतिक  जिरासत  का  पता  लगाने  हेत  गहन
 झम॒संधान  करने  की  श्ावश्यकता

 करी  सोमनाथ  रथ  :  देश  की  सांस्कृतिक  विरासत  की  खोज  नये  भारत  के
 निर्माण  हेतु  सुदृढ़  आधार  प्रदान  करने  में  अत्याधिक  सहायक  होगी  ।  हमारे  गतिशील  प्रधानमंत्री
 की  नई  शिक्षा  नीति  भारत  को  शताब्दी  में  ले  जाने  वाली  भारत  की  सम्पूर्ण  संस्कृति
 ऊपर  नहीं  उठ  सकती  जब  तक  भारतीय  संघ  ढांचे  के

 क्षेत्रों  में  विद्यमान  साहित्य  और  गोरवशाली
 अतीत  का  पता  लगाने  हेतु  गहन  अनुसंधान  नहीं  किया  जाता  ।  यह  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  नई

 नीति  इस  पहलू  प*  विचार  करती  है  जो  देश  के  साहित्यिक  और  सांस्कृतिक  पुनरत्थान  के

 लिए  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  उड़ीसा  के  मामले  अकबर  के  शासन  काल  के  दोरान  उड़ीसा  के
 अव्यवस्थित  ढंग  से  फैले  क्षेत्रों  का

 बर्धवान  से  राजमुंद्री  तक  विस्तार  उड़ीसा  कलिंग  के  नाम
 मे  जाना  जाता  था  जहां  से  हजारों  लोग  समुद्र  से  दक्षिणी-पूर्वी  एशियाई  दीपसमूह  जैसे
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 बाली  की  यात्रा  करते  थे  और  व्यापार  करने  के  अतिरिक्त  उड़ीता  की  सांस्क्रतिक  विरासत
 का  प्रचार  करते  थे  '  शताब्दी  तक  उन  स्थानों  में  उनका  महत्त्वथा  ।  उन  दिनो  कलिंग  की
 नौ  सैना  बहुत  शक्तिशाली  थी  |  शताब्दी  के  मध्य  में  कलिंग  की  नौ  सेना  भारत  के  पूर्वी  तट
 पर  चीनी  आक्रमण  का  सफलतापूर्वक  सामना  कर  सकी  ।  अन्यथा  चीनी  भारत  पर  कब्जा  कर  चुके
 होते  ।  उन  दिनों  पुष्फंगिरि  विश्वविद्यालय  अन्यर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  विश्वविद्यालय  था  ।  यह
 आवश्यक  है  कि  अनुसंधानकर्ता  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  इन  स्थानों  की  यात्रा  करें  तथा  हमारी  महान
 प्राचीन  संस्कृति  की ओर  जनता  का  ध्यान  आकर्षित  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को

 देश  के  विश्वविद्यालयों  को  गौरवशाली  प्राचीन  संस्कृति  के  बारे  में  गहन  अनुसंधान  करने  के  लिए
 तथा  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  की  सांस्कृतिक  विरासत  का  सम्पूर्ण  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सलाह  देनी

 चाहिए  ।

 उड़ीसा  में  रेलवे  परियोजनाझ्नों  को  शीघ्र  पुरा  करने  की  सांग

 भ्रो  बजमोहन  महन्तो  यह  खेदजनक  है  कि  कुछ  केन्द्रीय  परियोजनाओं  का
 क्रियान्वयन  उड़ीसा  राज्य  में  कार्यक्रम  के  अनुसार  नहीं  चल  रहा  रायगढ़  कोरापुर  रेलवे  लाइन
 का  निर्माण  कार्यक्रम  के  अनुसार  नहीं  चल  रहा  यद्यपि  विदेशी  वित्तीप  सहायता  उपलब्ध

 इसके  बारे  में  सरकार  द्वारा  तत्काल  ध्यान  दिए  ज्ञाने  की  आवश्यकता  है  ।

 धनराशि  की  कमी  के  कारण  सम्बलपुर  तलचर  रेल  लाइन  का  काम  ठीक  नहीं  चल  रहा
 यह  लाइन  पश्चिमी  उड़ीसा  और  तटीय  क्षेत्रों  क ेबीच  आवागमन  के  लिए  महत्त्वपृणं  लाइन
 सरकार  को  कार्यक्रम  के  अनुसार  परियोजना  का  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  जरूरी  वित्तीय

 आवंटन  करना  चांहिए  और  अन्य  सभी  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 धन  आवंटन  की  कमी  के  कारण  सम्बलपुर  रेलवे  डिवीजन  कायंक्रम  के  अनुसार  क्रियान्वित

 नहीं  की  जा  रही  |  इस  परियोजना  का  उद्घाटन  माननीय  प्रधानमंत्री  द्वारा  किया  गया  था  और  यह्‌
 ज्यश्ञा  की  जाती  थी  कि  यह  उचित  समय  पर  प्रारम्भ  की  जाएगी  और  शीघ्रतिशीघ्र  समाप्त  कर
 दी  वहां  के  स्थानीय  लोगों  का  असन्तोष  बढ़  रहा

 यद्यपि  उड़ीसा  के  पुरी  जिले  में  कन्‍नस  रोड  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रियों  का  भारी  यातायात

 है  तथापि  इसका  अभी  तक  विकास  नहीं  हुआ  स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  रोड  और  पर्याप्त  विश्राम
 शेड  नहीं  वर्तमान  विश्राम  शेड  इतने  नीचे  स्थान  पर  है  कि  बाढ़  के  दौरान  यह  बाढ़  के  पानी
 में  डूब  जाता  किसी  भो  सफाई  कमंचारी  के  सफाई  न  करने  के  कारण  स्टेशन  गनन्‍्दा  रहता
 मोटरी  और  कन्‍नस  के  बीच  टेलीफोन  सुबिधा  नहीं  है  ।  विकास  के  लिए  स्वीकृत  सभी  राशियों

 गत  दो  वर्षों  से  अभी  तक  खर्च  नहीं  किया  गया  महिलाओं  के  लिए  विश्राम  जिसकी

 मंजूरों  पहले  ही  दी  जा  चुकी  ऊंचे  स्थान  पर  निर्माण  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  यह्‌
 वर्षा  ऋतु  में  उपयोग  में  लाया  जा  सके  ।

 उड़ीसा  के  पुरी  जिले  में  देल्लंग  और  मोटरी  रेलवे  स्टेशनों  पर  भी  दोनों  भोर  प्लेटफार्म

 शेडों  की  आवश्यकता  यह  बात  रेल  मंत्री  के  ध्यान  में  लाई  मई  है  ।
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 क्षेत्रोय  साथाह्ों  में  नेटवर्क  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  तथा  बंगलोर  वरदर्शीान
 पर  कन्नड़  कार्यक्रमों  की  प्रवधि  बढ़ाने  की  झ्रावश्यकता

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  झ्र्यर  :  भारत  सरकार  ने  दूरदशशन  कार्यक्रम  के

 विस्तार  हेतु  अनेक  कदम  उठाए  हैं  और  यह  बहुत  ही  उपयोगी  होगा  और  उद्देश्य  को  भी  पूरा  करेगा

 यदि  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रसारण  के  घंटों  की  संख्या  में  वद्धि  की  जाती  है  |  बंगलौर  दूरदर्शन  के

 मामले  शनिवार  को  कनन्‍्नड़  कार्यक्रम  के  कुल  घंटे  प्रतिदिन  दो  घंटे  से  कम  यह
 अपर्याप्त  यदि  दूरदर्शन  से  जनता  को  लाभान्वित  करना  है  तब  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रयोग  की
 अवधि  को  बढ़ाना  वतंमान  में  बच्चों  को  टीका  लगाने  की  उपयोगिता  तथा  रोग  उन्मक्ति
 कार्यक्रमों  संबंधी  संदेशों  का  भी  प्रसारण  कन्लड़  भाषा  में  नहीं  होता  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  नेटवर्क  प्रसारित  करने  तथा  बगंलौर  दूरदशंन  पर  कन्‍्नड़
 कार्यक्रमों  की अवधि  बढ़ाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  ।3  को  श्री  जी.०  एस०

 12:31  भ०प०

 खोपरा  श्रौर  वनस्पति  तेल  उपकर  विधेयक

 ]

 कृषि  मंत्री  जी०  एस०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 उपज  उपकर  अधिनियम  1966  ओर  नारियल  विकास  बोर्ड  अधिनियम  1979

 में  और  संशोधन  करने  तथा  खोपरा  उपकर  अधिनियम  1979  और  वनस्पति  तेल

 उपकर  अधिनियम  1983  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएਂ

 वित्त  मंत्री  ने  1986  में  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  था  कि  उपकरों  को

 संख्या  कम  करने  के  प्रयास  के  रूप  में  खोपरा  और  वनस्पति  तेल  पर  उपकर  समाप्त  करने

 का  निर्णय  लिया  गया  इन  उपकरों  को  समाप्त  करने  के  विचार  से  लोकसभा  में  8.12:86  को

 खोपरा  और  वनस्पति  तेल  उपकर  विधेयक  पुरःस्थापित  किया

 इस  समय  उपज  उपकर  अधिनियम  के  अन्तगंत  कपास  पर  उपकर  लगाया  जा  रहा  है  ।

 खोपरा  पर  खोपरा  उपकर  1779  के  अन्तगंत  और  वनस्पति  तेलों  पर  वनस्पति  तेल

 उपकर  1983  के  अम्तगंत  उपकर  लगाया  जा  रह

 कपास  पर  उपकर  से  हुई  आमदनी  को  उपज  उपकर  1966  के  अन्तर्गत  जिसमें

 कपास  शामिल  है  के  विकास  पर  होने  वाले  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  उपयोग  में  लाया

 AY
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 जाता  है  ।  तारियल  विकास  बोई  के  लिए  खोपरा  पर  उपकर  और  राष्ट्रीय  तिलहन  तथा  वनस्पति

 तैल  विकास  बोर्ड  के  लिए  वनस्पति  तेलों  पर  उपकर  वित्त  का  मुख्य  स्रोत  है  ।

 कपास  के  विकास  तथा  नारियल  विकास  बो्ड  ओर  राष्ट्रीय  तिलहन  तथा  वनस्पति

 तेल  विकास  बो्ड  के  लिए  धनराशि  की  जरूरत  बजट  द्वारा  आबंटित  धनराशि  से  पूरी  की  जायेगी

 ओर  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  कदम  उठाये  जायेंगे  कि  इन  तीनों  बो्डों  की

 योजनाओं  और  कायंक्रमों  को  पर्याप्त  सहायता

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कपास  पर  उपकर  समाप्त  करने  के  लिए  उत्पाद  उपकर
 1966  में  संशोधन  करना  है  ।  खोपरा  और  वनस्पति  तेलों  पर  उपकर  को  समाप्त  करने  के  लिए
 खोपरा  उपकर  1979  तथा  वनस्पति  तेल  उपकर  1983  को  रदृद  किया
 जा  रहा  खोपरा  विकास  बोर्ड  1979  में  प्रस्तावित  संशोधन  इसके  परिणामस्वरूप
 किया  जा  रहा  संशोधन  मात्र  ही  है  ।

 मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  का  उद्देश्य  असंडय  उपकरों  को  समाध्त
 करना.है  तथा  तिलहन  तथा  वनस्पति  तेलों  के  विकास  के  लिए  सभी  सहायता  तथा
 प्रोश्साहन  दिए  जाते  रहेगें  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 उपज  उपकर  )966  और  नारियल  विकास  बोर्ड
 1979  मे  और  संशोधन  करने  तथा  खोपरा  उपकर  1979  और  वनस्पति
 तेल  उपकर  1983  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  पर  विज्ञार  किया
 जाएਂ

 अब  इस  विधेयक  के  लिए  एक  घंटा  आबंटित  किया  गया  है  जिसमे  मंत्री  जी  का  उत्तर  भी
 शामिल  इसलिए  इसमें  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  से  मेरा  अनुरं।ध  है  कि

 व
 संक्षेप  में  कहें

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  चर्चा  का  आरंभ

 श्री  घो०  शोभनाव्रीश्यर  राव  :  उपज  उपकर  1966  और
 नारियल  विकास  बोर्ड  1979  में  और  आगे  संशोधन  करने  तथा  उपकर

 1979  और  वनस्पति  तेल  उपकर  1983  का  निरसन  करने  वाले
 खोपरा  ओर  वनरपति  तेल  उपकर  1986  पर  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हम
 इस  कार्यवाही  का  स्वागत  करते

 उद्देश्यों  के कथन  में  उल्लिखित  है  कि  ;

 और  करों  की  संद्या  को  कम  करने  के  प्रयास  के  रूप  मेंਂ  इस  प्रस्ताव  को
 सदन  में  लाया  गया  हम  इसका  स्वागत  करते
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 बवो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  ]

 इससे  बहुत  सी  कागजी  कार्यवाही  और  प्रशासनिक  प्रक्रियायें  जिसमें  कभी-कभी

 शाही  पनपती  भी  समाप्त  हो  जायेंगी  ।  बसे  भी  इसमें  लगी  धनराशि  बहुत  अधिक  नहीं  हैं  कपास

 के  मामले  में  64  लाख  रुपये  ही  खोपरा  के  मामले  में  70  लाख  रुपए  तथा  वनस्पति  तेलो  के  मामले

 में  7  करोड़  रुपए  सम्बद्द  हैं  |  अधिकतर  पैसा  उपकर  इक्टूठे  करने  वाली  मशीनरी  पर  खर्च

 हो  जाता  है  |  तथापि  इस  संबंध  में  मैं  सरकार  को  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 पहले  इन  उपकरो  को  इस  उद्देश्य  से लगाया  जाता  था  कि  इस  धनराशि  को  उपज  के  सुधार
 विकास  और  विपणन  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  पर  खर्च  किया  इन

 वस्तुओं  पर  इन  उग्करों  को  समाप्त  करने  के  बाद  अब  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  इन  उपजों  के
 विकास  और  विपणन  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  किए  जाने  वाले  उपायों  को  सहायता  देती

 रहे  ।  अब  तक  उपकर  द्वारा  इकट्ठी  की  जाने  वाली  यठ  धनराशि  काफी  अधिक  इसलिए  मेरा

 सुझाव  है  कि  सरकार  को  इन  सब  उद्देश्यो  की  प्राप्ति  के  लिए  अधिक  से  अधिक  धनराशि  प्रदान
 करनी  चाहिए  ।

 में  यह  नहीं  कहता  कि  सरकार  ने  कोई  कदम  नहीं  उठाये  पर  मैं  यह  कहूंगा  कि  पर्याप्त
 कदम  नहीं  उठाये  गये  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  ओर  कर्नाटक  में  कपास  में  फ्लाईਂ  लगने  की

 एक  घटना  उद्भुत  करना  चाहूंगां  जिससे  कपास  की  फसल  को  अत्याधिक  क्षति  पहुंची  इससे

 हजारो  कपास  उत्पादक  आधिक  रूप  से  तबाह  हो  गए  बहुत  से  लोगो  ने  आत्मह॒त्या  फ़र  ली  है
 ओर  इसके  परिणामस्वरूप  आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  कुल  कपास  का  उत्पादन  कम  हो  गया

 यह  बात  सरकार  के  नोटिस  में  आई  होगी  ।  सरकार  से  मेरा  सुझाव  है  कि  वह  अधिक  राशि  खे

 ऐसे  अनुसंधान  कार्य  को  प्रोत्माहन  दे  जिससे  ऐसी  कपास  का  उत्पादन  हो  सके  जिस  पर

 फ्लाईਂ  न  लगता  हो  ।  इसके  बिना  कपास  के  मामले  में  हमारी  स्थिति  अधिक  समय  तक  अच्छी

 नहीं  रहेगी  ।

 आप  जानते  हैं  कि  किसान  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  ज्यादा  खुश  नहीं  हैं  और  देश
 के  बहुत  से  हिस्सों  में  खासकर  महाराष्ट्र  ओर  अन्य  राज्यों  में  किसानों  ने अपना  रोष  व्यक्त  किया

 मैं  सरकार  से  कपाप्त  के  विकास  और  सुधार  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  बयोकि  यही  एक
 अआंघारभत  वस्तु  है  जो  जरूरी  सरकार  को  कृषि-लागत  पर  विचार  करके  वास्तव  में  पर्याप्त
 लाभप्रद  मूल्यों  की  पेशकश  करनी  सरकार  ने  इस  बीच  कपास  की  4  लाख  गांठों  का
 निर्यात  करने  का  रिणंय  लिया  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  इसका  और  निर्यात  किया  जा  सकता

 देश  में  कपास  का  पर्याप्त  भंडार  कपास  का  अधिक  निर्यात  होने  से  घरेलू  बाजार  में  देशी
 कपास  की  मांग  अधिक  इससे  बाजार  मूल्य  में  वृद्धि  होगी  और  किसानों  को  अधिक  बेहतर
 और  संतोषजनक  कीमतें  बाजार  में  विचौलिए  और  कभी-कभी  भारतीय  कपास  निगम

 के  क्रय  एजेंट  किसानो  का  शोषण  करते  एजेंट  कपास  की  किस्म  का  निर्धारण  करते  और

 इसके  अनुसार  ही  किसानों  को  उनके  उत्पाद  की  कीमतें  मिलती  किसान  को  निश्चित  रूप  से  समर्थन
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 मूल्य  से  कम  मिलता  है  |  एजेंट  औसत  किस्म  की  कपास  की  काफी  कम  कीमत  निर्धारित  करते  हैं  ।

 आलोचना  के  लिए  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  लेकिन  ऐसी  अफवाहें  हैं  कि  बहुत
 वे-क/रण  उनको  ही  पता  औसत  किस्म  की  कपास  का  कम  मूल्य  निर्धारित  कर  देतें  हैं  ।

 ओर  कभी-कभी  वे  थोड़ी  घटिया  किस्म  की  कपास  की  अधिक  कीमत  भी  निर्धारित  कर  देते  हैं  ।

 इसलिए  सरकार  से  सुझाव  है  कि  किसानों  को  देने  के  लिए  कपास  की  उपयुक्त  कीमत  निर्धारित

 करने  के  लिए  कोई  तकंसंगत  वैज्ञानिक  प्रक्रिया  विकृस्तित  की  इससे  उनके  हितों  की  रक्षा

 आगे  चलकर  की  जा  सकेगी  ।

 बहुत  से  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  मशीन  उपकरणों  का  इस्तेमाल  किया  जाता

 कपास  में  नमी  की  मात्रा  तथा  माइक्रोनर  पहलुओं  का  पता  लगाने  के  लिए  इलैक्ट्रा निक  मशीनें

 उनकी  लागत  कुछ  हजार  ही  होगी  |  आप  बहुत से  क्षेत्रों  में  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अनेक  कदम
 उठा  रहे  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इन  इलेक्ट्रानिकी  मशीनों  की  खछरोद  के  लिए
 विनियमित  विपणन  केन्द्रों  की  सहायता  करें  ताकि  वे  इन  स्थानों  पर  इन  मशीनों  का  इस्तेमाल  कर
 सकें  ।  इन  मशीनों  की  खरीद  के  लिए  भ।रत  सरकार  की  ओर  से  कुछ  राज  सहायता  उपलब्ध  कराई
 जानी  चाहिए  ताकि  विपणन  केन्द्रों  में  काम  में  तेजी  आए  ओर  बिघौलियों  तथा  अन्य  बेईमान
 व्यक्तियों  को  हटाया  जा  सके  ।  इससे  किसानों  के  हितों  की  भी  रक्षा  हो  सकगी  ।

 बनस्पति  तेलों  के  बारे  में  मैं  सचेत  करने  के  लिए  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 वनस्पति  तेलों  के  आयात  के  कारण  कुछ  ऐसे  कदाचार  नहीं  होने  चाहिए  जो  किसानों  के  हितो  के

 विरुद्ध  सरकार  से  मेरा  सुझाव  है  कि  विदेशों  से  तेलों  के  आयात  पर  करोड़ों  रुपए  खबं  करने

 के  बजाय  सरकार  को  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देना  चाहिए  क्योकि  वे  हमारी  मांगों  को  पूरा
 करने  के  लिए  तिलहनों  का  उत्पादन  करने  में  पूर्ण  सक्षम  इस  संदर्भ  में  मेरा  निवेदन  है  कि  यहां
 भी  बिचौलिए  किसानों  का  शोषण  कर  रहे  मैं  कृषि  से  संबंधित  पत्रिका  के  नवीनतम  अंक  में

 से  एक  उदाहरण  दूंगा  जिसमें  यह  स्पष्ट  कह्दा  गया  है  कि  31  1986  से  28  1986

 के  बीच  एक  माह  की  अवधि  मं,गफली  की  कीमत  516  रु०  प्रति  क्विंटल  से  घटकर  435  रु०

 प्रति  क्विंटल  हो  गई  है  ।  लेकिन  इसी  अवधि  के  दौरान  प्रत्रि  बिवंटल  मं  गफली  के  तेल  की  कीमत

 1765  रुपए  से  बढ़कर  1820  रुपए  हो  गई  है  अर्थात  54  रुपए  की  वृद्व  हुई  किसानों  तथा

 उत्पादको  में  इस  बात  को  लेकर  बहुत  क्षोभ  है  कि  उन्हें  उनके  उत्पाद  का  उपयुक्त  मूल्य  नहीं  दिया

 जाता  ।  मेरा  सरकार  सै  अनुरोध  है  कि  वह  ऐसे  आवश्यर्क  उपाव  करे  जिससे  बिचोलियो  के  शोषण

 को  समाप्त  किया  जा

 खोपरा  के  बारे  में  पता  चला  है  कि  सरकार  ने  कुछ  लोगो  को  नारियल  का

 आयात  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  मुझ  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इससे  घरेलू  बाजार  पर  गंभीर

 प्रभाव  पड़ा  है  और  नारियल  के  तेल  की  कीमतें  लगातार  घटती  जा  रही  किसानो  को  कठिनाई

 महसूस  हो  रही  है  ओर  उम्हें  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिल  सके  हैं  ।  इससे  उन  पर  ओर  दबाव  पड़  रहा

 इसलिए  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  तारियल  का  उत्पादन  करने  वले  किसानों  के  हितों
 की  रक्षा  के  लिए  नारिपल  के  तेल  भौर  खोपरा  का  आयात  करने  के  लाइसेंत  को  व्रपिस॒  लिया हि
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 बी०  शोसनाद्रीश्वर  राव

 जाए  ।  हमारे  देश  में  नारियल  का  उत्पादन  बहुत  बढ़ा  है  और  सरकार  द्वारा  अधिक  सहायता  करने
 के  रवेये  से  इसका  उत्पादन  और  बढ़ाने  की  काफो  संभ।वनाए  दक्षिणी  राज्यों  के  तटीय  क्षेत्रों  में
 नारियल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  काफी  गुंजाइश  हैं  ।  आशा  है  सरकार  नारियल  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  ओर  उसके  विकास  के  लिए  भरसक  प्रयास  करेगी  ।

 अंत  मुझे  खुशी  है  कि  प्रधानमंत्री  ने कपास  पर  न्यूनतम  आयात  मूल्य  को  समाप्त  करने
 के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  तया  कपास  निर्यात  पर  राज  सहायता  देने  के  प्रस्ताव  पर
 विचार  किया  जा  रहा  मेरा  विश्वास  है  कि  यह  सहो

 दिशा  में  उठाया  गया  कदम  है  तथा
 सरकार  देश  के  कपास  उत्पादको  के  हित  को  रक्षा  के  लिए  और  उपाय  करेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  बहुत  धन्यवाद  देता

 ]

 भी  सूलचम्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  जब  यह  बिल  आया  तो  मेरे  दिभाग  में  यह
 बात  आई  कि  आप  डेफिसिट  बजट  पेश  करते  हैं  और  हर  साल  दो  तीन  हजार  और  चार

 हजार  करोड़  के  करीब  डेफिसिट  बजट  पेश  होता  है  ।  यह  गवर्नेमेंट  आज  नथा  काम  करने  जा  रही
 है  ।  यह  कम  से  कम  आठ  करोड़  रुपया  छांड़ने  जा  रही  यह  क्‍यों  छोड़ा  गया  और  क्‍या  लाया

 *  गया  यह  तो  मालूम  मेरे.विचार  में  तो  सुरजीत  सिह  बरताला  इसको  लाने  वाले  लेकिन
 आज  ढिल्‍्लों  साहब  को  मोका  मिला  है  जिसकी  वजह  से  वह  इसको  छोड़  रहे  हैं  ।  इसको  लाने  वाले
 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  जो  तमिलनाड़ू  के  थे  वह  लाये  इसका  कारण  यह  है  कि  केरल
 और  आननप्र  प्रदेश  आदि  जगहों  में  नारियल  होता  है  ओर  नारियल  की  खेती  होती  है  ।  इसको  बढ़ाने
 के  लिए  और  तकनीकी  ज्ञान  के  लिए  यह  सेस  लगाये  जा  रहे  मैं  ढिल्‍लों  साहब  से  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  वया  कभी  आपने  सोचा  कि  उस  बोर्ड  का  खचा  कोन  वहन  करेगा  ।  आज  आपको
 कोपर  सेस  ऐक्ट  से  70  प्रोडयूस  गेस  ऐक्ट  से  64  लाख  और  वाजटबल  आयल  से  7  करोड़
 रुपया  मिलता  आज  आप  एग्रीकल्चर  डिपार्टमेंट  के  अन्दर  जो  अपनी  कृषि  नोति  बना  रहे  हैं
 और  उसके  द्वारा  काश्तकारों  की  जो  जमीन  खराब  हा  रही  उसको  पूर्ति  करते  के  लिए  आप
 विकास  के  नाम  पर  उनको  रुपया  नहीं  दे  रह  हैं  ।  गवर्नभेंट  ने  लिखा  हे  :

 |

 खोपरा  और  वनस्पति  तेल  पर  उपकर  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इसकी

 उपज  के  विकास  के  लिए  योजनाओं  तथा  काय॑क्रमों  के  लिए  बजट  आबंटन  द्वारा  आवश्यक  घनराशि

 उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 ]

 यह  मेरे  दोस्त  बैठे  हैं  मिस्टर  महाजन  ।  यह  बड़े  इकोनोमिस्ट  हैं  ।  यह  देश  को  बहुत  फायदा
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 पहुंचाते  रोज  घाटे  का  बजट  पेश  कर  रहे  मैं  तीन  साल  से  घाटे  का  बजट  देख  रहा  हूं  ।
 अब  गवर्नमेंट  नया  कदम  उठा  रही  है  और  वह  यह  कदम  अपनी  तारीफ  करवाने  के  लिए  उठा  रही
 है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  इतने  साल  क्यों  चुप  रही  ?  अगर  आपको  मालूम  था  कि  सेस
 से  लाभ  नहीं  होता  है  बल्कि  नुक्सान  ही  होता  है  तो  आप  चुप  क्यों  रहें  ?  क्या  आप  बतायेंगे  कि
 इसके  विकास  १र  कितना  रुपया  खर्च  होगा  और  क्‍या  बजट  में  इसका  प्रावधान  किया  है  ?

 जब  1965,  1979  और  !983  और  उससे  भी  आगे  इतने  सालों  तक  यह  कानून

 लागू  रहा  और  आपका  बोर्ड  लागू  आपको  सेस  मिलती  रहा  और  उससे  आपको  आमदनी  भी

 हुई  तो  आप  बतायें  कि  उस  आमदनी  का  क्‍या  उपयोग  हुआ  ?  इससे  पहले  जब  यह  बिल  पास  हुआ
 तो  बिल  वालों  ने  यह  लिखा  था  :

 यह  तकनीकी  विकास  के  लिए  है  ।

 ]

 हमने  देखा  है  कि  केरल  के  अन्दर  बहुत  कम  एकड़  जमीन  में  यह  नारियल  के  पेड़  बोये
 जाते  हैं  |  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाड्‌  अधिकतर  लोग  नारियल  को  खेती  से  ही  अपना  गुजारा
 करते  उनको  कुछ  आप  मदद  देना  चाहते  फाइनेंशियल  एड  देना  चाहते  हैं  और  आज  सरकार

 कह  रही  है  कि  हम  आज  सब  सैस  माफ  कर  रहे  तो  कहां  से  मदद  करेंगे  ?  आप  कह  रहे  हैं  कि
 बजट  के  अन्दर  इसका  प्राविजन  कर  दिया  जायेगा  तो  मेहरबानी  करके  बताइए  कि  बजट  में  कितना
 रुपया  रखेंगे  कोकोनट  के  कितना  रखेंगे  वेजीटेबल  आयल  के  कितना  रखेंगे  काटन  के
 लिए  और  आपका  एक्सपेंडोचर  क्‍या  है  ?  क्‍या  सरकार  ने  सोचा  है  कि  इन  तीनों  का  बिकास  करने

 के  लिए  कितना  रुपया  उसके  पास  है  कि  जिससे  वह  इनका  पूरा  विकास  कर  सके  ?  गवर्ममेंट  ने

 इसको  एबालिश  करने  के  लिए  क्‍यों  सोचा  ?

 आपका  स्टेटमेंट  आफ  आबजेक्ट्स  ऐंड  रीजन्स  जो  है  उसमें  कहीं  आपने  यह  नहीं  लिखा  कि

 इतना  रुपया  गवरनंमेंट  प्रोवाइड  करेगी  ।  इसमें  आपने  यह  लिखा  है  :

 उपकर  को  समाप्त  करने  के  लिए  इस  अधिनिययम  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  और

 उपकर  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ।

 ]

 लेकिन  आपने  यह  नहीं  बताया  कि  कितता  रुपया  रखेंगे  और  आज  कितने  रुपये  की  जरूरत

 इसके  लिए  है  ?  आप  स्टेटमेंट  आफ  आबजेवट्स  ऐंड  रीजन्स  में  यह  बताते  कि  कितना  रुपया  ल््च  हो
 रहां  है  इनके  डेवलपमेंट  के  कितना  फाइनेंशियल  एड  आप  देते  हैं  तो  उससे  कुछ  अन्दाजा

 लगाया  जा  सकता  था  ।
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 मूलखन्द

 आज  आपकी  चीजें  बाहर  नहीं  जाती  हैं  । आज  हम  लोग  वेजीटेबल  आयल  पैदा  नहीं  कर  सकते

 और  यह  कह  रहे  हैं  कोकोनट  आयल  का  ज्यादा  प्रचार  इसका  ज्यादा  प्रचार  होना
 लेकिन  हम  करोड़ों  रुपये  का  तेल  बाहर  से  मंगा  रहे  कम  से  कम  15  करोड़  का  तेल  बाहर  से

 मंगा  रहे  हैं  और  यह  जो  बत्रिल  रखा  है  उसमें  ढिललो  साहब  ने  एक  झटके  से  यह  कह  दिया  कि  हम
 यह  सैप्त  माफ  कर  देंगे  और  इसके  लिए  बजट  में  प्राविजन  कर  देंगे  ।  बजट  तो  पास  होगा  अप्रैल

 तक  |  आप  यह  बताइए  क्रि  कितना  अनुमान  आपने  लगाया  है  ?  कितना  रुपया  इन  तीनों  के  विकास
 के  लिए  खर्च  नारियल  में  बीमारी  बहुत  जल्दी  लगती  है  स्टेटमेंट  आफ

 भाबजेक्ट्स  ऐंड  रीजन्स  में  ये  सारी  बातें  मैंने  नहीं  देखों  । आज  काश्तकारों  की  जो  हालत  है  उसमें
 जो  आप  चाहते  हैं  कि तकनीकी  ज्ञान  उनको  साइंस  की  तरफ  उनको  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  वह
 कंसे  बढ़ायेंगे  ?  विरोधी  दल  के  लोगों  ने  कह  दिया  कि  अच्छा  हुआ  लेकिन  अच्छा  कया  हुआ  ?
 रुपया  कहां  से  आएगा  यह  बात  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 ]

 *झो  आज  बन  रियान  :  उपाध्यक्ष  इस  संशोधन  विधेयक  के
 जिस  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  सरकार  के  राजस्व  में  कमी  आ  रही  सरकार  को  8  करोड़  34
 लाख॑  रुपये  की  आय  होगी  किन्तु  मैं  जानता  हूं  कि कर  की  इस  राशि  को  वसूल  करने  में  सरकार
 को  इससे  कहीं  अधिक  ख  करना  यह  आय  सरकार  द्वारा  मिल  मालिकों  से  वसूल  की

 मिल  मालिक  हस  कानून  से  निस्संदेह  प्रसन्‍त  होंगें  क्योंकि  यह  विधेयक  लाने  से  पूर्व  मिल
 मालिकों  को  बहुत-सी  बकाया  राशि  देनी  थी  |  यह  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन
 में  लिखा  गया  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  अतिशीघ्र  इस  बकाया  राशि  को  वसूल  करेगी  ।

 इस  संदर्भ  में  मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  जो  कपास  पैदा  होतो  है  वह  हमारे

 देश  की  सारी  मांग  पूरी  कर  सकती  है  यदि  किसानों  को  उनके  उत्पाद  के  लिए  पर्याप्त  और  समचित

 मूल्य  मिल  जाते  और  सरकार  कपास  में  लगने  वाले  विभिन्‍न  रोगों  और  किसानों  के  कपास  की  बिक्री
 को  जिम्मेवारी  अपने  ऊपर  ले  ले  यदि  सरकार  ने  बुआई  समय  से  पूर्व  कपास  के  मूल्यों  की  घोषंणा
 कर  दी  होती  तो  उससे  किसानों  को  अत्यन्त  लाभ  मिल  जाता  ओर  उन्हें  अधिक  कपास  उगाने  के
 लिए  प्रोत्साहन  मिल  किन्तु  सामान्य  तौर  पर  हमारा  झ्नुभव  क्या  हम  देखते  हैं  कि
 कपास  उगाने  वाले  राज्य  कपास  की  अपनी  फसल  को  उचित  समय  तथा  उचित  मूल्य  पर  नहीं  बेच
 सकते  इसके  परिणामस्वरूप  किसान  आन्दोलन  करते  हैं  और  सरकार  के  सामने  अपनी  मांग
 उठाते  बेचारे  किसानों  के  पास  ऐसा  स्टाक  है  जो  उन्होंने  नहों  बेचा  है  भर  वे  इस
 स्‍्टाक  को  कम  कीमत  पर  बिचौलियों  ह  को  बेचने  के  लिए  विवश  होते  क्रिसान  इससे  पीड़ित  हैं
 और  हमें  हानि  हो  रही  है  ।  इसके  कारण  उनका  उत्साह  कम  हो  रहा  है  और  वे  निरत्साहित  हो  रहे

 इसी  प्रकार  गत  नारियल  मौसम  में  और  इससे  थोड़ा  पहले  नारियल  उत्पादक  श्रति  नारियल
 2  रुपये  से  2  २०  50  पैसे  ले  संकते  ये  ।  किन्तु  चालू  मौसम  में  उन्हें  अपना  नारियल  ।  रुपये  प्रति
 अप  |ਂ  ौ्््््््ण+

 बंगला  में  दिए  गए  भाषण  ऐ  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 नारियल  बेचने  पर  विवश  होता  पड़ता  अतः  सारियल  के  उत्पादकों  को  अपने  उत्पाद  के  लिए

 बहुत  कम  मूल्य  मिलता  किन्तु  नारियल  के  तेल  के  मूल्य  में  तनिक  भी  कमी  नहीं  हुई  है
 भोकताओं  को  नारियल  तेल  के  लिए  अधिक  से  अधिक  मृल्य  देने  पड़ते  हैं  और  हैरानी  की  बात  यह

 है  कि  नारियल  का  तेल  अधिक  लागत  पर  अन्य  देशों  से  आयात  भी  किया  जाता  सरकार  इस
 आयात  को  टाल  भी  सकती  थी  ।  यदि  उत्पादकों  को  उनके  उत्पाद  के  लिए  उचित  मूल्य  दिया  जाता
 तो  हमारे  देश  में  नारियल  की  सारी  मांग  हमारे  अपने  उत्पादन  से  ही  पूरी  हो  सकती  थी  ।  इसी
 प्रकार  हम  वनस्पति  तेल  की  अपनी  पूरी  मांग  को  अपने  ही  उपलब्ध  साधनों  और  उत्पादन  क्षमता
 से  पूरा  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  यह  खेद  की  बात  है  कि  सरकार  के  पास  इनको  प्राप्त  करने  के  लिए
 कोई  योजनाएं  नहीं  हैं  ।  वह  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  कर  रहे  महोदय  तिलहन
 थोड़े  से  थोड़े  पानी  के  उपलब्ध  होने  पर  उगाए  जा  सकते  हैं  ।  यह  वर्षा  के  जल  से  भी  उगाए  जा
 सकते  तिलहन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बड़ी  सिंचाई  योजनाओं  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 इनके  लिए  थोड़ा-सा  पानी  हम  ऐसी  भूमि  पर  भी  तिलहन  उगा  सकते  हैं  जहां
 और  कोई  कसल  नहीं  उगाई  जा  सकती  है  ।  मूल  प्रश्न  तो  यह  है  कि  तिलहन  के  उत्पादकों  को

 तिलहन  उत्पादन  करने  लिए  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  समुचित  मूल्य  बिया  जाना  चाहिए  ।  क्‍या

 सरकार  उत्पादकों  कों  इस  प्रकार  का  आश्वासन  दे  सकती  वह  नहीं  देगी  ।  तिलहनों  के

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रभावशाली  उपाय  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  प्रणाली  स्थापित  की

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  निगम  किन्तु  हम  देखते  हैं  कि  इस  निगम  द्वारा  कोई  काम  नहीं
 किया  जा  रहा  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  यह  बताया  गया  है  कि  इस
 निगम  प्रशासनिक  खर्च  करके  रूप  में  वसूल  की  गई  राशि  से  पूरा  किया  जाएगा  यह  निगम  इतनी

 थोड़ी-सी  राशि  पर  प्रभावशात्रो  ढंग  स ेकाम  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आने  वाले

 समय  में  सरकार  इन  मुद्दों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  तिलहूनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए
 इनकी  ओर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  बोड  में  तिलहन  उत्पादक  किसातों  का  एक  प्रतिनिधि  और

 तेल  मिलों  के  कर्मकारों  का  भी  एक  प्रतिनिधि  होना  केवल  ऐसा  करने  से  आपक

 आरंभिक  जानकारी  तथा  मार्ग  निर्देश  मिलेंगे  कि  किस  प्रकार  राष्ट्र  के  हित  में  तिलहन  तथा  खाद्यो

 तेलों  के  उत्पादन  में  वृद्ध  हो  सकती  इसी  प्रकार  कपास  मिलों  के  कमंकारों  का  प्रतिनिधि  और

 कपास  उत्पादकों  का  एक  प्रतिनिधि  इस  बोर्ड  में  होना  ताकि  उन्हें  सरकार  को  उनके  का४॥
 में  सहायता  करने  का  अवसर  मिल  जाए  ।

 1.00  म०प०

 मुझे  विश्वास  है  कि  थोड़े  से  प्रयत्न  से  तथा  उचित  योजना  से  सरकार  उत्पांदन  में  वृद्धि  कर
 सकती  वह  कृषकों  को  बेहतर  तथा  समुचित  मूल्य  भी  दे  सकेंगी  और  साथ  ही  अपने  ही  उत्पादन
 से  अपने  देशी  की  सभी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सकेंगी  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  भविष्य
 में  ऐसा  करेमी  ।  इस  आशा  से  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मध्याह  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०प०  पर  पुनः  समवेत  होने
 तक  के  लिए  सभा  स्थागित  करते  हैं  ।
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 )

 स०१०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  सच्याह  भोजन  के  लिए  2.00  बजे  म०१०  तक  के  लिए
 स्थणित  हुई  ।

 2.07  म०्प०

 मध्याह्न  मोजन  के  पश्चात  लोक  समा  2  बजकर  7  सिमट  स०प०  पर  पुनः
 समवंत  हुई

 महोदय  पीठासोन  हुए  |

 खोपरा  श्रौर  वनस्पति  तेल  उपकर  विधेयक

 ]

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्रो  गिरधारी  लाल  व्यास  ।

 थ्रो  गिरधारी  लाल  ध्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  प्रस्तुत
 किया  गया  इसका  मैं  स्वागत  करता  क्योंकि  जो  सेस  इन्होंने  लगा  रचा  वह  बिल्कुल
 बेकार  साबित  हुआ  ।  ये  जितने  बोर्ड  बने  हुए  हैं  भारत  सरकार  चाहे  वह  टी  बोर्ड  काफी
 बोर्ड  काटन  बोड़ें  काटन  कंपोर्नेट  बोर्ड  जितने  भी  बोर्ड  बने  हुए  हैं  इन  सब  में  सफेद

 हाथी  बैठे  हुए  हैं  और  खर्चा  करने  के  अलवा  इतकी  आमदनों  बढ़ाने  या  इनके  विकास  के  लिए  ये
 कोई  भी  काम  नहीं  यह  सेस  तो  सरकार  ने  समाप्त  कर  दिया  परन्तु  इसके  साथ-साथ
 इन  बोर्डों  को  भी  समाप्त  करना  ये  बोर्ड  बिल्कुल  बेकार  हैं  ।

 थो  बापुलाल  मालवोय  :  हाथी  तो  हाथी  चाहे  सफेद  हो  या  काला  हो  ?

 श्री  गिरघारीलाल  व्यास  :  आपको  सफेद  हाथी  से  चिढ़  है  सफेद  इसलिए  कि  वे  थोड़े
 होते  काले  तो  बहुत  होते  हैं  ।

 मैं  यह  निवेदत  कर  रहा  था  कि  जितने  डेवलमेंट  बोर्ड  बने  हुए  सब  निरथ्थंक  हैं  और सर  जवह
 बेकार  जिस  मकसद  से  सेस  लगाया  गया  इसके  एम्स  एण्ड  आब्जेक्ट्स  में  बताया  गया

 |

 उपकर  के  आगमों  का  उपयोग  इस  अधिनियम  के  अधीन  उपज  जिसके
 अंतगंत  कपास  भी  विकास  और  विपणन  की  अभिवृद्धि  करने  के  लिए  किए  गए
 उपायों  के  संबंध  में  उपगत  व्यय  क्री  पूर्ति  के  लिए  किया  जाता  हैਂ

 ॥
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 तो  इस  मकसद  के  लिए  सेस  लगाया  गया  लेकिन  हस  सेस  की  व्यवस्था  के  संबंध  में

 इन्होंने  कोई  काम  नहीं  किया  यह  कदम  स्वागत  योग्य  पर  इससे  फायदा  पूंजीपतियों  को
 जो  व्यापारी  लोग  जो  सामान  खरीद  कर  देते  उसको  फायदा  कास्तकार  को  इससे  कोई
 फायदा  नहीं  गरीब  कास्तकार  को  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  जो  डेवलपमेंट  के  काम  इन्कलूड
 किए  जिन  परपजेज  के  लिए  सेस  लगाया  गया  उस  वर्क  को  अपने  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  किस
 तरीके  से  आप  आगे  प्रोसीड  किस  तरोके  से  वककआउट  जिससे

 टेबल्स  आदि  का  प्रोडक्शन  बढ़े  और  किसानों  को  फायदा  देश  का  फायदा  इस  प्रकार  की
 व्यवस्था  करने  की  मैं  समझता  हूँ  कि  आप  कोशिश  ताकि  आपका  मकसद  पूरा  हो  और  इस
 देश  के  उत्थान  में  भी  आप  ज्यादा  से  ज्यादा  योगदान  दे  सकेंगे  ।  तो  ये  एक  मकसद  है  ।

 दूसरा  मकसद  जिसके  लिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  जैसा  कि  कई  माननीय
 सदस्यों  ने  कहा  कि  काटन  की  पैदावार  आपके  महकमे  की  वजह  से  या  भारत  सरकार  की  नीतियों
 की  वजह  से  काफो  बढ़ी  जितनी  मेहनत  काश्तकार  करता  उसका  फायदा  उसको  मिल  रहा
 है  या  नहीं  इसको  आपने  कभी  देखा  है  या  दो  साल  पहले  जो  प्राइस  कॉटन  की  उसमें
 अब  कितना  अन्तर  हो  गया  एक  क्विटल  पर  सात  आठ  सो  रुपए  की  प्राइस  बढ़  गई
 आज  जबकि  काश्तकार  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पांच  सो  रुपया  पर-क्विटल  दिया  जा  रहा  क्‍या
 आपने  यह  आन्दाजा  लगाया  है  कि  एक  क्विटल  पंर  कितना  एक्सपेंडीचर  होता  है ओर  काश्तकार
 के  लिए  यह  लाभदायक  प्राईत  है  या  नहीं  ।  यह  बताया  जाए  कि  काश्तकारों  का  फायदा  देने  के

 लिए  किस  तरह  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कॉटन  का  रपोरेशन  आफ  इंडिया  के  बारे  में  भी  निवेदन

 करना  चाहता  यह  भारत  सरकार  की  संस्था  है  और  आपसे  इसका  ताल्‍लुक  नहीं  है  ।  बाजार

 के  अन्दर  जब  कॉटन  आता  तब  यह  कारपोरेशन  कॉटन  नहीं  खरीदती  जब  भाव  ऊंचे  बढ़ने
 लगते  तब  यह  कारपोरेशन  कॉटन  खरीदने  की  कोशिश  करती  बीच  के  जो  दलाल  होते

 वे  सस्ते  भाव  पर  कॉटन  खरीद  लेते  हैं  और  कॉटन  कारपोरेशन  को  महंगे  दामों  पर  देते  आपने

 देखा  होगा  कि  इस  कारपोरेशन  को  कितना  लॉस  हुआ  है  ।  एक  तरफ  तो  काश्तकार  को  लॉस

 होता  है  और  दूसरी  तरफ  कॉटन  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  को  लॉस  होता  है  क्‍योंकि  बाजार  में  लेट

 आने  पर  ऊये  भावों  पर  उसको  कॉटन  खरीदना  पड़ता  मैं  चाहूंगा  कि  कामसं  डिपार्टमेंट  को

 इसकी  तरफ  तवज्जुह  देनी  चाहिए  कि  जब  के  अन्दर  कॉटन  आ  जाए  तो  यह  कारपोरेशन

 उसको  सस्ते  दामों  पर  खरीद  सके  और  काश्तकारों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पेसा  इस  कारपोरेशन  की

 तरफ  से  मिल  सके  और  उनको  लाभदायक  मूल्य  उपलब्ध  हो  सके  |  इस  तरह  की  व्यवस्था  करने

 की  नितान्त  आवश्यकता  है  ।  इसी  तरीके  से  एक  स्वागत  योग्य  कदम  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  जी

 ने  उठाया  उन्होंने  स्रॉटन  एक्सपोर्ट  में  सब्सिडी  देने  की  बात  को  जितनी  कॉडत  बेल्स  यहां

 पैदा  होती  उतका  एक्पपोर्ट  त  हो  को  वजह  से  कीमतें  कम  ही  रहती  एक्सपोर्ट  बढ़ाने  से

 कीमतें  ऊची  हो  जायेंगी  और  काश्तकारों  को  लाभ  होगा  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  निर्णय  लिया

 बहू  निश्चित  तरीके  से  बहुत  ही  स्वागत  योग्य  उससे  हमारे  काश्तकारों  को  फायदा  मिलेगा  ।

 इसी  प्रकार  से  वेजीटेबल  आयल्स  के  ऊपर  सात  करोड़  का  सेस  वसूल  किया  जाता  है|  पिछले  साल
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 अअ+न्‍७ऊ»» के मुकाबले इस साल कम से कम साठ से सत्तर रुपए के बीच gee किलो के टिन पर  «नमन»  मम» कका

 गिरधारी  लाल  व्यास ]
 के  मुकाबले  इस  साल  कम  से  कम  साठ  से  सत्तर  रुपए  के  थीच  पन्‍्द्रह  किलों  के  टिन  पर  कमतें  बढ़ी

 इससे  यह  साबित  होता  है  कि  इसके  ऊपर  कोई  क्रंटोल  नहीं  मनमाने  तरीके  से  दाम  बढ़ाते

 रहते  इससे  कंज्युमर  को  बहुत  नुकसान  होता  इस  बात  का  अन्दाजा  नहीं  लगाया  गया

 लिए  अभी  तक  कोई  ठोस  कदम  इस  संबंध  में  नहीं  उठाया  गया  है  जिसको  वजह  से  प्राइस  कंट्रोल

 हो  सके  और  कंज्यूमर  को  फायदा  पहुंच  सके  ॥  ऐसी  व्यवस्था  करने  से  प्राइस  भी  स्थिर  होगी  और

 कंज्युमर  को  भी  लाभ  हमारा  कंज्यूमर  इन्डेक्स  बढ़ता  है  और  होल-सेल  इन्डेक्स  भी  बढ़ता

 इसी  इस  तरफ  आपको  ध्यान  देना  होगा  ।  आपकी  जो  डवलपमेंट  एक्टीविटी  वह  निरम्तर

 बढ़ती  रहनी  चाहिए  |  हमारे  देश  के  लोगो  का  मुख्य  धंधा  80  प्रतिशत  लीग  यहां  पर
 खेती  पर,निरभर  करते  उसके  लिए  कृषि  ज्ञानकेन्द्र  स्थापित  करने  की  जरूरत  मेरे  जिले

 वाड़ा  में  अच्छा  विकृप्तित  कृषि  एरिया  लेकिन  वहां  अभी  तक  ज्ञानकेन्द्र  स्थापित  नहीं  हुआ  ।
 भापने  जिन  जगहों  पर  इसकी  आवश्यकता  नहीं  है  वहां  पर  हृषि  ज्ञान  केन्द्र  स्थापित  कर  दिये
 लेकिन  हमारे  जिले  भोलवाड़ा  में  नहीं  किया  ।  इसकी  वजह  से  वहां  के  किसानों  के  विकास  के
 उनको  जानकारी  के  लिए  जो  कुछ  व्यवस्थायें  होनी  चाहिए  वह  नहीं  हो  पाई  हमारे  क्षेत्र  के
 किसानों  को  इससे  नुकसान  हो  रहा  है  ।  इसीलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  कृपा  करके

 भोलवाड़ा  में  कृषि  ज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  में  अपना  सहयोग  प्रदान

 [  प्रमुबाद  |

 श्री  तम्पन  थासस  :  ऐसा  प्रतोत  होता  है  कि  इस  संशोधन  विधेयक
 फा  शीघ्र  लाभ  मिल  मालिकों  भौर  बिचौलियों  को  मिलेगा  ।  वोट  से  मुझे  लगता  है  कि  सरकार  यह
 विधेयक  शायद  इस  लिये  ला  रही  है  क्‍योंकि  उसे  पैसे  वसूल  करने  में  कठिनाई  होती  थी  ।  अब  यह्‌
 उत्सादन  विधेयक  इस  लिए  लाया  जा  रहा  है  क्योंकि  यह  तेल  उपकर  बसूल  करने  में  असफल  रहा

 मुझे  इस  बात  की  आशंका  है  कि  यदि  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  नहीं
 उठाती  है  कि  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  यदि  वर्तमान  विकास  गतिविधियां  बनायी  नहीं
 रखी  जायेंगी  तो  इससे  किसान  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  होंगे  ।

 इस  समय  हम  अपने  आंतरिक  उपभोग  के  जिए  विदेशी  बाजार  पर  निर्भर  करते  हम
 पाम  सूर्जमुखी  तेल  तथा  अन्य  तेल  जनता  के  उपयोग  के  लिए  आयात  कर  रहे  इस
 संबंध  में  किसानों  को  इस  बात  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  यदि  कोई  समुचित  तंत्र  नहीं  है
 कि  वे  अधिक  से  अधिक  नारियल  भादि  लगायें  तो  इससे  देशी  बाजार  भी  प्रभावित
 होगा  ।

 निस्सन्देह  मैं  इस  विधेयक  का  इसलिए  स्वागत  करता  हूं  कि  यह  उपकर  समाप्स  करता

 परन्तु  इसके  साथ  ही  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  उन  किसानों  की  सहायता  करने  के
 लिए  व्यावह्वारिक  व  ठोस  कदम  उठाए  जो  नारियल  तथा  तिलहन  की  लेती  कर  रहे
 इस  प्रयोजन  हेंतु  इस  विषय  में  कुछ  अनुभवों  पर  प्रकाश  डालता  चाहूंगा  जो  मेरे  राज्य  का  हुए

 जैसाकि आपको विदित केरल उन राज्यों में से एक है जहां नारियल का उत्पादन भारी मात्रा 392
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 में  होता  हमारे  राज्य  की  अधिकांश  अधंव्यवस्था  नारियल  के  उत्पांदन  पर  न्भिर  करती
 पिछले  वर्ष  जब  नारियल  की  कीमतों  में  कमी  हुई  तो  किसानों  पर  इसका  बहुत  असर

 कुछ  राहत  मिली  थी  क्‍योंकि  यह  देखने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  गए  थे  कि  पाम  आयल

 इत्यादि  का  आयात  न  किया  जाये  और  उपभोक्ताओं  को  उसके  बजाय  नारियल  का  तेल  ही
 रित  किया  था  ।

 परन्तु  यहां  मुझे  एक  शिकायत  है  ।  केन्द्र  सरकार  यह  जानने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  कर

 रही  कि  देश  के  अम्य  भागों  में  अन्य  राज्यों  द्वारा  भी  नारियल  के  तेल  का  प्रयोग  किया  जा  रहा
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  केवल  केरल  तक  ही  सीमित  है  ।  यदि
 तारियल  के  तेल  के  लिए  स्वदेशी  बाजार  मिल  जाता  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  नारियल  की  खेती

 करने  वाले  किसानों  तथा  अन्य  जो  कि  नारियल  से  सम्बन्धित  क्रियाकलापों  में  लिप्त  को

 प्रोत्ताहन  मिलेगा  तथा  उनको  लाभ  भी  मिलेगा  ।  परन्तु  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से

 नारियल  के  तेल  का  वितरण  करने  की  अपेक्षा  सरकार  विदेशों  से  खाद्य  तेलों  का  आयात  कर  रही

 है  तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये  उन  तेलों  का  ही  वितरण  कर  रही

 इस  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  नारियल  को  तिलहुन  घोषित
 किया  जाना  चाहिए  और  इसको  खेती  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाना  यहु  जानने  के

 लिए  भी  उपाय  किए  जाने  चाहिएं  कि  केरल  के  अतिरिक्त  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  खाद्य  तेल  के

 रूप  में  इसका  प्रयोग  किया  जाता  यदि  ऐसा  हो  जाता  है  तो  मंडो  को  विनियमित  किया  जा

 सकता  है  ओर  किसानों  को  लाभ  मिलेगा  ।

 निस्सन्देह  यह  सच  है  कि  उपकर  केवल  तब  ही  उठाया  गया  है  जब  सरकार  ठीक  ढ़ंग  से

 इसे  वसूल  नहीं  कर  सकती  थी  तथा  उपकर  वसूल  करने  के  लिए  प्रशासनिक  व्यय  पर  अधिक

 राशि  खर्च  की  जा  रही  थी  तया  उस  समय  सरकरर  के  पस  केवल  एक  ही  रास्ता  बचा  था  वह
 उपकर  को  समाप्त  करना  बोर्ड  को  तथा  अन्य  संवर्धनकारी  क्रियाकलापों  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  बजट  में  किए  गये  प्रावधानों  सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  अच्छी  बात  है
 कि  आप  संवर्धनकारी  क्रिया-कलापों  को  संस्थागत  रूप  दे  रहे  परन्तु  मौजूदा  संवर्धनकारी

 कलापों  पर  इसका  असर  नहीं  पड़ना  न'रिग्रल  की  अधिकाधिक  खेती  करने  के  लिये  हमें
 अधिकाधिक  सहलियतों  की  जरूरत  है  और  लोगों  को  नारियल  तथा  कपास  की  खेती  करने
 के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  जाना  इस  सम्बन्ध  में  किसानों  को  किसी  एजेन्सी  से  किसो  भी

 तरह  की  सहायता  नहीं  प्राप्त  हो  रही  है  ।  जो  कुछ  भी  किया  जा  रहा  है  वह  बिचौलियों  की

 यता  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  प्रत्यक्ष  रूप  से  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  ।  जब
 तक  कि  सरकार  किसानों  को  सीधे  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कदम  नहीं  उठाती  तब  तक  यही
 स्थिति  रहेगी  ।  यह  उपकर  समाप्ति  विधेयक  उनको  किसी  भी  तरह  सहायता  नहीं  कर  ।

 किसानों  की  सहायता  करने  के  लिये  तथा  यह  देखने  के  लिये  कि  नारियल  की  खेती  को

 प्रोत्साहन  दिया  गया  आखिरकार  कोई  उद्देश्य  होना  चाहिए  ।
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 तम्पत  थामस  ]
 कपास  के  मामले  में  भी  वही  बात  कपास  को  खेती  करने  वालों  के  सामने  भी  वा

 कृठिनाइयां  आ  रही  हैं  ।  जो  लोग  कपास  के  व्यापार  में  लगे  हुये  हैं  वे  हमेशा  फायदे  में  रहते
 क्योंकि  वे  मिल  मालिक  हैं  बिचौलिये  भी  हैं  ।  कपड़ा  उद्योग  के  बिचौलिये  तथा  आढ़
 तिये  वे  ही  वे  वहां  स्थिति  का  लाभ  उठा  रहे

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सरकार  को  यह  जानने  के  लिए  पूरा  ध्यान  देता  चाहिये  कि  कृषि
 को  बढ़ावा  दिया  तथा  क्रषि  के  क्षेत्र  में  अधिक  भूमि  को  लाया  जाये  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  भी
 नारियल  के  तेल  तथा  अन्य  तेलों  को  लोकप्रिय  बनाया  गया

 ]

 थ्री  शांति  घारोवाल  :  उपाध्यक्ष  खोपरा  और  वेजिटेबल  ऑयल
 संस  1986  का  मैं  स्वागत  करता  हमारी  सरकार  की  धीरे-धीरे  सेस  को

 पूर्ण  रूप  से  खत्म  करने  की  नीति  स्वागत  योग्य  उसका  कारण  यह  है  कि  इसके  कारण  हमारी
 मल्टीपिलसिटी  ऑफ  टैक्सेज  की  प्रोब्लम  कम  हो  जायेगी  ।  सरकार  को  इन  करों  से  जितना  पैसा

 प्राप्त  होता  उतना  ही  इनको  वसूल  करने  में  और  इस्टैब्लिशमैंट  पर  खर्च  हो  जाता
 कार  इस  ओर  काफी  समय  से  प्रयत्नशील  जो  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।

 यहां  पर  कौटन  के  सम्बन्ध  में  कई  वक्‍ताओं  ने  अपने-अपने  विचार  मैं  भी  आपके
 माध्यम  से  निवेदन  करता  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  ऐसा  देखने  में  आया  है  कि  जितने  कौटन  के

 ट्रेडीशनल  ग्रोअसं  जो काफो  समय  से  कौटन  पैदा  करते  आ  रहे  आज  वे  दूसरी  फसलों  की
 और  शिफ्ट  होते  जा  रहे  हैं  ।  सरकार  को  इसके  मूल  में  मूल  समस्या  के  निदान  की  कोशिश
 करनी  चाहिए  ।  राजस्थान  में  इंदिरा  कंनाल  के  फर्स्ट  फंस  में  जो  एरिया  भाता  वहां  पहले  बहुत
 ज्यादा  कौटन  पैदा  होती  थी  लेकिन  जाज  वहां  स्थिति  बिल्कुल  उलट  वहां  का  एग्रीकल्चर
 डिपार्टमैंट  इरीगेशन  डिपार्टमेंट  की  ओर  देखता  है  और  इसेगेशन  डिपार्टमेंट  किसो  दूधरी
 उन  विभागों  में  आज  किसी  तरह  का  कोआड्डिनेशन  नहीं  इसके  साथ-साथ  वहां  सीपेज  या
 वाटर  लैगिग  की  प्रोब्लम  इन  कारणों  से  उस  क्षेत्र  स ेकौटन  की  खेती  समाप्त  सी  होतो  जा

 रहो  है  ।  सरकार  को  इसके  मूल  कारणों  का  पता  लगा  कर  उसका  समाधान  करना  चाहिये  ।

 जहां  सरकार  ने  सेस  हटाकर  अच्छा  काम  किया  परन्तु  संस  का  फायदा  मिल-मालिकों
 को  किसान  को  नहीं  होगा  |  यदि  देश  के  किसान  को  मजबूत  बनाया  जा  सके  तो  हमारा
 देश  मजबूत  स्थिति  यह  है  कि  जिस  वक्त  कौटन  ग्रोअ्सं  बीज  की  तलाश  में  निकलते

 हैं  तो उचित  समय  पर  उनको  बीज  उपलब्ध  नहों  होता  ।  यदि  कभी  समय  पर  उपलब्ध  हो  भी  गया
 तो  वह  बहुत  हल्का-फुल्का  होता  है  और  लाचार  होकर  उसे  वही  बीज  बोना  पड़ता  है  ।  कई  बार  तो

 ऐसा  देखने  म  आया  है  कि  नेशनल  सीड  कार्पोरेशन  का  बोज  भी  बहुत  निम्न  दर्जे  का  निकलता  है
 और  शिकायत  करने  पर  भी  कोई  कार्यवाद्वी  नहीं  होती  |  मेरे  पास  एक  ऐसा  उदाहरण  भी  है  जहां
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 कौटन  का  बीज  पानी  में  बदल  गया  |  जब  उसकी  शिकायत  की  गई  तो  शिकायत  करने  वाले
 दफ्तरों  के  चक्कर  काटते  रहे  परन्तु  उसका  कोई  नतीजा  नहीं  निकला  ।  इसलिये  मेरा  आपके
 माध्यम  से  मंत्री  जो  से  निवेदन  है  कि  कृषि  विभाग  को  सीधे  कौटन  ग्रोअर्स  किसानों  की  भलाई  के

 लिये  कुछ  न  कुछ  काम  करना  चाहिये  ताकि  उनको  उन्नत  बीज  समय  पर  मिल  सके  |  उसके  लिये

 किसान  को  ज्यादा  देर  तक  इन्तजार  न  करना  जिस  वक्‍त  बुआई  का  समय  हो  उसी  वक्‍त
 उसे  बीज  उपलब्ध  करवाया  तभी  जाकर  किसान  कुछ  राहत  की  सांस  ले  सकेंगे  ।  इसके  अलावा

 उनके  सामने  मार्केटिंग  की  भी  प्रौब्लम  मार्केटिंग  में  काफी  दिककतें  आती  जब  उत्तकी  खेती
 बाजार  में  आने  लगती  है  तब  जाकर  सरकार  कौटन  के  दाम  निश्चित  करती  सरकार  को

 चाहिए  कि  बुआई  के  वक्‍त  ही  कौटन  के  दाम  निश्चित  किए  जायें  ताकि  किसान  अपनी  उपज  के

 बारे  में  आशान्वित  हो  जाए  ताकि  किसान  अपनी  उपज  के  बारे  में  इस  बात  के  लिए  आशान्वित  हो
 श्ाये  कि  उसे  इसका  अच्छा  पैसा  मिलेगा  ।  आज  कौटन  ग्रोअर  की  इकनामिक  पोजीशन  देखिए  तो

 दूसरे  किसानों  स ेउसकी  स्थिति  कमजोर  मिडिल  मेन  उसे  ठगता  रहता  सरकार  को

 चाहिए  कि  सरकार  खुद  उसकी  उपज  की  खरीद  का  इन्तजाम  अपने  हाथ  में  ले  और  काटन  के

 विकास  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  खर्च  करके  किसानों  की  स्थिति  को  मजबूत  करे  ।  आज  काफी  लोग

 कपास  की  खेतों  छोड़ते  जा  रहे  जिसको  हमें  रोकना

 इसी  प्रकार  खोपरे  पर  जो  5  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  उपकर  लगाया  जाता  70

 लाख  रुपया  प्रतिवर्ष  इससे  वसूल  किया  जाता  उसको  भी  सरकार  ने  खत्म  करके  अश्छा  कार्य

 किया  है  इसके  बारे  में  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  नारियल  विकास  जिस  पर  यह  रकम

 खर्च  को  जाती  उसके  वकिग  में  कहीं  कोई  कमी  न  रह  जाए  ।  नारियल  विकास

 नेट  विकास  बोर्ड  ने  काफी  अच्छा  काम  किया  साउथ  की  4,  5  स्टेट्स  में  नारियल  की  खेती  के

 लिए  किसानों  में  काफी  जागृति  पैदा  की  इसने  किसानों  को  तकनीकी  ज्ञान  और  उन्नत  बीज

 भी  वक्‍त-वक्‍त  पर  उपलब्ध  कराए  हैं  और  मार्केटिंग  में  भी  काफी  सुविधा  दी  मेरा  आपके

 माध्यम  से  यही  कहना  है  कि  इस  उपकर  को  हटाने  से  नारियल  विकास  के  कार्यों  पर  प्रतिकूल
 असर  नहीं  इस  बात  का  आश्वासन  मंत्री  महोदय  को  देना  उचित  ढुंग  से  इस  पर

 काम  होता  रहे  तथा  समुचित  घनराशि  इस  बोर्ड  के  लिए  बजट  के  मार्फत  उपलब्ध  कराई  यह

 देखने  को  वात  है  |

 इसी  प्रकार  वनस्पति  तेल  उपकर  भी  खत्म  किया  गया  यह  भी  स्वागत  योग्य  कदम

 इससे  7  करोड  रुपया  प्रतिवर्ष  इकट्ठा  होता  था  जो  राष्ट्रीय  तिलहून  और  वनस्पति  तेल

 विकास  पर  भी  खर्च  किया  जाता  था  ।  इस  बोड  के  द्वारा  पशुओं  के  उत्पादकों  की  भलाई  के  जो

 कार्य  किए  जाते  वह  लगातार  किए  जाने  आज  देखने  को  यही  मिलता  है  कि  देशी

 खाद्य  तेखों  को  मांग  और  आपूततति  में  अन्तर  बना  हुआ  काफी  मात्रा  में  तेलों  का  इम्पोर्ट  करना

 बढ़ता  यहां  के  भाव  भी  बराबर  बरकरार  रहने  तिलहन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 सरकार  को  भरपूर  प्रयत्न  करना  चाहिए  तथा  तिलहन  उत्पादकों  को  हर  तरह  से  मदद  देन

 फरटिलाइजर  ओर  सब  सीडी  को  मार्फंत  उनको  प्रोत्साहन  देना  तभी  हम

 आह्मविर्भरता  को  तरफ  बड़ेंगे  ।
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 शांति

 जैसाकि  एडिबल  आयल्स  के  बारे  में  देखने  को  मिलता  तिलहन  का  प्राइस  हन्डेक्स

 वरी  1986  में  299.6  वह  1987  में  408.2  हो  गया  ।  इस  प्रकार  से  जो  परसैंटेज

 आफ  बेरिएशन  वह  जनवरी  1986  और  87  के  बीच  36.2  हो  गया  |  यह  एक  शोचनीय  विषय

 है  ।  अगर  तिलहन  में  भी  हम  आत्मनिरभर  नहीं  हो  सकते  तो  किस  बात  में  आत्म-निर्भर  होंगे  ?

 इसलिए  खासकर  इन  बातों  पर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  जिन  स्टेट्स  में  तिलहन  का  उत्पादन  होता
 जहां  के  किसान  तिलहन  पर  हो  अपनी  आधिक  स्थिति  जमाये  हुये  उनको  हर  तरह  की

 दी  इसको  टाप-प्रायटी  समझकर  मदद  दी  जाये  ।  इस  प्रकार  के  बोर्ड  की  वकिंग  को  देखना

 चाहिये  कि  वाकई  इन्होंने  किसानों  की  मदद  की  है  या  किसानों  में  जागृति  लाई  है  या
 या  उन्‍नत  बीज  उनको  उपलब्ध  कराया  गया  है  या  या  अन्य  सुविधाएं  उनको  उपलब्ध  कराई
 गई  हैं  या  नहीं  ?  अगर  नहीं  कराई  गई  हों  तो  इन  बोड्डों  को  एबालिश  कर  देना  ही  भच्छा  है  और
 कोई  न  कोई  दूसरी  व्यबस्था  उन  किसानों  की  आर्थिक  स्थिति  मजबूत  करने  के  लिये  और  तिलहन
 के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  हमें  देखनी  चाहिये  ।

 [  झनुवाद  |  *

 श्री  कादस्थर  जमादंतन  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत
 करता  उपकर  की  समाप्ति  से  किसानों  को  कोई  लाभ  हो  या  न  पर  इससे  व्यापार  तथा
 उद्योगों  में  लोगों  को  लाभ  होगा  तथा  वस्तुओं  को  लाने  ले  जाने  में  भी  मदद  मिलेगी  ।

 कपास  के  सम्बन्ध  में  हमें  यह  मानना  होगा  कि  तमिलताड़्‌  तथा  अन्य  स्थानों  पर  बिनौले  के
 तेल  के  हो  रहे  व्यापक  प्रयोग  के  कारण  मूंगफली  का  उत्पादन  कम  होने  के  बावजूद  हम  स्थिति
 का  सामना  करने  में  सक्षम  हैं  ।

 यदि  सरकार  की  भावना  वास्तात  में  कपास  पैदा  करने  वालों  की  दशा  सुधारने  की
 है  तो  उन्हें  उन्हीं  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  पहले  केवल  कपास के  रेश्े  का  ही  सट्टा  होता

 अब  बाजार  में  कपास  के  रेशे  और  बिनौले  दोनों  का  सट्टा  होता  पिछले  बर्थ  कपास  का
 मूल्य  400  रुपये  से  415  रुपये  तक  उस  समय  बिनौले  की  कीमत  300  रुपये  परन्तु  इस
 वर्ष  कम  फसल  होने  के  कारण  कपास  की  कीमत  600  रुपये  से  700  रुपये  तक  हो  गई  परन्तु
 बिनौले  की  कीमत  वही  300  रुपये  से  330  रुपये  तक  ऐसा  सितम्बर-अक्तूबर  में  कपास  का
 समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  की  हमारी  नीति  के  कारण  होता

 कपास  की  फसल  का  निरीक्षण  अधिक  आवश्यक  फसल  का  अनुमान  कपास  की  फसल
 का  निरीक्षण  कर  लेने  के  बाद  ही  लगाया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर
 दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  फसल  का  अनुमान  बुआई  के  समय  केवल  एकड़  के  हिसांब  से
 लगाया  जाता  है  ।  यह  एक  गलत  प्रजिया  है  जिससे  हमेशा  दिसम्बर-जनवरी  के  महीनों  में  सट्टा
 पार  को  बढ़ावा  मिलता  है|  स्वाभाविक  ही  है  कि  इस  वर्ष  आधार-भूत  मूल्य  530  रुपये  है  अधकि
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 धाजार  भाव  कम  से  कम  कीमत  650  रुपये  है  ।  इसलिए  व्यापारी  तथा  उद्योगपति  अधिक  कपास

 खरीद  रहे  हैं  जबकि  भारतीय  कपास  निगम  तथा  संघ  वाले  लोग  उसी  मूल्य  पर  कपास  खरीदने  के

 लिए  मजबूर  इसलिए  कपास  के  आधारभूत  मूल्य  का  विशेषतौीर  पर  यदि  यह
 नारियल  तथा  अन्य  चीजों  के  लिए  नहीं  फसल  का  निरीक्षण  हो  जाने  के  बाद  ही  किया  जाना

 चाहिए  ।  1960  तक  यह  तरीका  अपनाया  गया  था  ।  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  अब  यह  तरीका
 क्यों  नहीं  अपनाया  जाता  है  ।  इसके  जहां  तक  कपास  बोड़ं  का  सम्बन्ध  इसका  प्रतिनिधित्व

 आन्ध्र  पंजाब  तथा  कनटिक  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  इन  राज्यों  में

 ही  वास्तव  में  कपास  की  खेती  को  जाती  है  तथा  केवल  उन  किसानों  को  ही  बोड  में  प्रतिनिधित्व

 मिलना  केवल  उन  किसानों  द्वारा  गटित  बोर्ड  को  ही  दोरा  करना  चाहिए  तथा  फसल  का

 निरीक्षण  करना  चाहिए  और  फिर  फसल  का  अनुमान  लगाना  यदि  ऐसा  किया  जाता  है

 तो  ही  यह  एक  उपयोगी  बोर्ड  होगा  ।  दूसरों  की  सहायता  करने  का  नाम  ही  होगा  तथा

 यह  किसी  को  भी  सहायता  नहीं  कर  पायेगा  ।

 बीजों  की  किस्म  के  सम्बन्ध  जंसाकि  एक  सदस्य  महोदय  ने  जिक्र  किया  मिस्र  तथा

 सूडान  में  बोने  के  लिए  बीज  सरकारी  विभागों  से  ही  दिए  जा  रहे  परन्तु  केबल  हमारे  देश  में

 ही  हर  व्यकित  द्वारा  बीज  खरीदे  जाते  हैं  ।  इस  प्रथा  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  तथा  सरकारी

 विभागों  के  जरिए  कपास  उत्पादकों  को  दोष  मुक्त  बीज  दिए  जाने  चाहिए  ।  कपास  उत्पादकों  के
 कल्याण  के  िए  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 आज  हमारे  देश  में  80%  बिनौले  के  तेल  क़ा  इस्तेमाल  किया  जाता  है  तथा  अधिकतर

 मद्रास  में  जब  हम  होटलों  में  तेयार  माल  को  देखते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  वे  मू  गफली  के  तेल  का

 माल  नहीं  वे  बिनौले  के  तेल  के  सिवाय  किसी  भी  तेल  का  इस्तेमाल  नहीं  करते  देश  में

 इसका  प्रयोग  सामान्यतया  होने  लगा  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं
 कि  वे  इस  ओर  अधिक  ध्यान  दें  और  देखें  कि  कम  से  कम  1990  तक  किसानों  को  बीज  बेचने  वाले

 श्रभी  गैर-सरकारी  लोगों  की  दुकानों  को  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिए  तथा  किसानों  को  बोनें  के

 लिए  बीज  पूर्णतया  सरकारी  विभागों  द्वारा  ही  प्रदान  किए  जाने  चाहिए  तब  केवल  फसल  में  ही

 सुधार  नहीं  लाया  जा  सकेगा  परन्तु  फसल  की  निश्चितता  का  भी  अनुमान  लगाया  जा  सकता

 मेरे  गांव  कादम्बुर  में  भारतीय  कपास  निगम  के  खरीद  केन्द्रों  को  बन्द  कर  दिया  गया

 यह  क्षेत्र  100  वर्ष  पुराना  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  वहां  कपास  निगम  से  कार्य+रण

 का  यह  अध्ययन  मैं  आपके  जरिए  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह

 यह  देखें  कि  वे  कपास  केवल  वास्तविक  कपास  विक्रय  केन्द्रों  से  ही  खरीदें  ।

 *झी  जो०  एस०  बसवराज  :  उपाध्यक्ष  मैं  खोपरा  तथा

 वनस्पति  तेल  उपकर  विधेयक  का  समर्थन  करता  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  हूं  तथा  हमारे  माननीय  कृषि  मन्त्री  के  विच्षारा्थ  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 कनन्‍्नड़  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 कपास  नारियल  तथा  वनस्पति  तेलों  के  उत्पादकों  पर  उनके  उत्पादन  का  कम  मूल्य  मिलने

 फे  कारण  असर  पड़ा  है  ।  खाद्य  तेलों  के  आयात  से  भी  किसान  हतोत्साहित  हुए  इन  समस्या

 के  साथ  ही  भारो  उपकर  का  भार  है  ऐसी  परिस्थिति  में  हमारे  मन्त्री  महोदय  ने  यह  उपकर

 दन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  जिससे  खोपरा  तथा  वनस्पति  तेल  के  उत्पादकों  तथा

 भोक्‍ताओं  को  बहुत  राहत  मिली  है  ।

 हमारे  एक  बुजुर्ग  साथी  श्री  व्यास  जी  ने  नारियल  बोर्ड  तथा  अन्य  बोड्डों  को  सफेद  हाथी
 की  संज्ञा  दी  मैं  उनकी  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  ये  बोर्ड  ही  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं
 के  कल्याण  हेतु  कठिन  परिश्रम  कर  रहे  हैं  ।

 कपास  तथा  अन्य  वस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ता  जा  रहा  है  परन्तु  दुर्भाग्यवश
 दकों  को  अच्छी  कीमतें  नहीं  मिल  रही  हमारे  वयोवृद्ध  नेता  प्रो०  एन०  जो०  रंगा  हमारे
 किसानों  के  कल्याण  में  गहरी  दिलचस्पी  लेते  वह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  किसानों  को  जो
 कीमतें  मिल  रही  हैं  व ेसंतोषजनक  नहीं  उत्पादकों  को  लाभकर  कीमतें  नहीं  मिल  रही

 दुर्भाग्यवश  करोड़ों  रुपये  के  खाद्य  तेलों  का  आयात  किया  जा  रहा  यदि  हमारे  किसानों  को

 सुविधाएं  प्रदान  की  जाएं  तो  हम  खाद्य  तेलों  में  भी  भात्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  सकते  कनाटिक
 सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  घाटप्रभा  अपर  कृष्णा  तथा  अन्य  अधूरी  परियोजनाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  सहायता  का  अनुरोध  किया  इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  से  लाखों  एकड़
 भूमि  पर  तिलहन  की  खेती  करने  में  किसानों  को  सहायता  मिलेगी  ।  इस  तरह  हम्नें  1000  से  1100

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  सकती  है  ।

 मैं  नारियल  बोर्ड  का  उपसभापति  हूं  और  मैं  बोर्ड  की  कठिनाइयों  से  पूरी  तरह
 अवगत  उसे  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  नहीं  मिलती  है  ।  सातवीं  योजना  अवधि  में  केवल  6  करोड़
 रुपये  आबंटित  किए  गए  कभी-कभी  तो  बोर्ड  को  अपने  कमंचारियों  को  वेतन  देने  में  कठिनाई
 आती  हमारे  पास  तमिलनाड्‌  उड़ीसा  राज्य  के  विस्तृत  क्षोत्रों  में
 तिलहन  खेती  की  कई  योजनायें  लेकिन  नारियल  बोडे  के  पास  पर्याप्त  धन  नहीं  इसे  अधिक
 से  अधिक  वित्तीय  सहायता  मिलनी  चाहिए  जैसी  कि  मसाला  बोर्ड  और  इलायचो  बोड  को  मिलती
 है  ।  नारियल  बोड्ड  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  के  पास  कोई  अधिकार  नहीं  हैं  ।  यहां  तक  कि  200
 रुपये  की  छोटी  सी  राशि  खर्च  करने  के  लिए  बोड्ड  को  केन्द्र  क ेकृषि  विभाग  से  अनुमति  लेनी  पड़ती
 है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  से  नारियल  बोर्ड  अधिनियम  में  शीघ्र  उपयुक्त  संशोधन  करने
 का  अनुरोध  करता

 केरल  राज्य  में  25  प्रतिशत  से  भी  अधिक  नारियल  के  जड़े  सूख  जाने  की  बीमारी  से
 प्रभावित  हैं  ।  ऐसी  बीमारियों  को  आधुनिक  तकनीकों  का  इस्तेमाल  करके  रोकना  कसार
 गोड  में  इस  प्रकार  की  बीमारियों  को  रोकने  के  लिए  एक  अनुसंधान  केन्द्र  है  लेकिन  यह  पर्याप्त  नहीं
 है  |  हमें  इन  बीमारियों  पर  पूरी  तरह  से  काबू  पाने  के  लिए  कुछ  अधिक  ठोस  कदम  उठाने

 298



 5  1908  )  थोपरा  और  वनस्पति  तेल  उपकर  विधेयक

 -
 —

 नारियल  बोर्ें  को  उचित  ढंग  से  कायं  कर  सकने  के  लिए  लगभग  80  करोड़  रुपये  की
 राशि  अपर्याप्त  अगर  आप  नारियल  के  उत्पादन  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो आपको  एक  योजना
 काल  के  लिए  25  से  35  करोड़  रुपया  आबंटित  करने  जैसा  कि  इलायची  बोड  और  काफी

 बोर्ड  को  आबंटित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  मंत्री  जी  से  औद्योगिक  तेल  के  आयात  को  शीघ्र  रोकने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  जब  तब्
 नारियल  के  तेल  का  आयात  रोका  नहीं  तब  तक  नारियल  उत्पादकों  को  कोई  राहत  नहीं
 मिल  सकती  ।  अगर  आप  नारियल  के  तेल  का  आयात  करते  हैं  तो  उससे  केवल  व्यापारियों  को
 लाभ  न  कि  उत्पादकों  को  ।

 में  आशा  करता  हूं  कि  कृषि  मंत्री  जी  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  से  सलाह  करेंगे  और  आगे

 से  तेलों  के  आय।त  को  तत्काल  रोकने  की  आवश्यकता  से  मनवा
 |

 महोदय  मुझे  बोलने  का  जो  अवसर  दिया  उसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  और  इन  शब्दों
 के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भरो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आप  के  माध्यम  से
 निवेदन  करूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  जो  बिल  लाया  गया  उसका  कोई  ओचित्य  नहीं

 औचित्य  इसलिए  नहीं  क्योंकि  आप  28  तारीख  को  बजट  पेश  करने  जा  रहे  हैं  और  24

 तारीख  को  आप  यह  बिल  लाए  यह  कंसी  बिडम्बना  जब  लोकसभा  को  नोटिस  आता

 तब  आप  अध्यादेश  भी  ले  आते  हैं  जो  नियमों  के  विरूद्ध  होता  है  ।

 वनस्पति  तेल  उपकर  1983,  यह  बिल  आप  तीन-चार  बार  लेकर  आए  इस
 बिल  के  जरिए  आप  8  करोड़  34  लाख  रुपए  का  राजस्व  छोड़  रहे  हैं  या  छूट  दे  रहे  लेकिन  हमें
 इस  बात  की  शंका  है  कि  जो  रुपया  आप  छोड़  रहे  इसका  फायदा  जो  लोग  इसका  इस्तेमाल
 करते  उनको  मिलेगा  या  नहीं  मिलिगा  ।  इस  पर  हमको  विश्वास  नहीं  होता  है  ।  मेरा  ख्याल  है
 कि  इसका  फायदा  इन  लोगों  को  न  मिलकर  घूम-फिर  कर  उन्हीं  बड़े  लोगों  और  मिल-मालिकों  के

 पास  चला  जब  आप  मूल्य्र  निर्धारित  नहीं  करते  तो  कया  कपास  का  मूल्य  बढ़ेगा  या

 नहीं  ?  वनस्पति  तेल  में  भी  आप  सात  करोड़  रुपए  छोड़  रहे  तो  इस  सात  करोड़  दपए  का  लाभ

 किसको  मिलेगा  ?  वनस्पति  तेल  के  दाम  रोज  ब-रोज  बढ़ते  जा  रहे  जब  तक  आप  इस  पर  अंकुश

 नहीं  तब  तक  इसका  फ.यदा  आम  लोगों  को  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिए  इस  बात  पर  आपको

 गौर  करना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  आप  ऐसे  विभाग  के  मंत्री  जिस  पर  75  प्रतिशत  ग्रामीण  जनता  निर्भर  करती

 हमारे  देश  में  कुछ  एसे  राज्य  जहां  भिन्‍न-भिन्‍न  प्रकार  की  चीजें  पैदा  होती  मान

 लीजिए---एक  राज्य  में  नारियल  को  खेती  होतो  उसस  अधिक  लोग  फायदा  उठाते  हैं  और

 अपना  जीवन-यापन  करते  नारियल  के  विकास  के  लिए  आपने  विकास  बोढ़  बनाया  दे  ।  मैं

 पेपस  लेड  आन  टेबल  कमेटी  का  मेम्बर  हूं  ।  उसके  माध्यम  से  कोचिन  और  त्रिवेन्द्रम  जाने  का  मौका

 वहां  मैंने  देखा  कि  20-25  दैकटंयर  जमीन  में  नारियल  की  खेठी  लेकिन  वहां  सब  के  सब  पौधों
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 पर  ग

 रामाश्रय  प्रसाद  सिह  ]

 में  बोमारी  आपने  विकास  बोड  बनाया  उसमें  बड़े-बड़े  लोग  मौजुद  बड़े-बड़े  आफिसर

 मौजूद  डाक्टर  मौजूद  है  ।  वहां  मैंने  क्या  इन  पौधों  को  बचाया  जा  सकता  है  या  नहीं  ?

 क्या  इसके  लिए  कोई  दवा  निकाली  है  या  नहीं  ?  उन  लोगो  ने  इसके  लिए  कोई  दवा  नहीं

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  हम  उन्नत  किस्म  की  पौध  तंथार  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  उन्नत

 किस्म  की  पोध  से  क्‍या  होगा  अगर  यह  बीमारी  मौजूद  रहेगी  ।  सबसे  बड़ी  चीज  तो  पौधों  के

 संरक्षण  की  ज्ञोाकि  आप  नहीं  कर  पा  रहे  इससे  वहां  के  किसानों  की  हालत  बहुत  ही  खराब

 यह  बात  सही  है  कि  आप  जो  तेल  बाहर  से  खरीदते  उसमें  आप  को  1200,  1600

 करोड़  खच  करने  पड़ते  हैं  ।  यह  जो  तेल  आप  बाहर  से  मंगाते  यहां  पर  तिलहन  की  खेती  करा

 इस  को  बन्द  कर  सकते  हैं  लेकिन  तिलहन  पैदा  करने  बालों  को  आप  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  देते
 कुछ  ऐसी  खेती  हैं  जहां  पर  खास  तिलहन  की  खेती  कराई  जा  सकती  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  बाहर  से  जो  आप  तेल  म्ंगाते  तो  इस  पर  आप  को  गौर
 करना  चाहिए  ।  आप  को  इस  बात  पर  गोर  करना  क्‍योंकि  आप  इस  देश  को  चला  रहे  हैं
 अगर  तेल  का  उत्पादन  यहां  पर  किया  जाए  और  इससे  जितने  करोड़  रुपये  का  तेल  आप  बाहर  से
 मंगाते  उसको  बन्द  करें  ।  उस  का  फायदा  यहां  देश  को  मिलेगा  और  वह  पैसा  देश  के  विकास
 के  काम  में  लगाया  जा  सकता  यह  बात  आप  क्यों  नहीं  सोच  पाते  हैं  ।  हमारी  देश  क्रृषि  प्रधान
 देश  है  ओर  यहां  के  किसानों  को  आप  ने  देख  लिया  है  कि  चाहे  बिहार  का  फिसान  हो  और  चाहे
 हरियाणा  और  पंजाब  और  दूसरी  जगह  का  क्रिसान  उसने  देश  को  अन्न  के  मामले  में
 स्वावलंबी  बना  दिया  ।  तेल  के  मामले  में  भी  किसान  देश  को  स्वावलंबी  बना  सकता  है  ।

 किसानों  की  फसलों  की  लाभकर  मूल्यों  की  बात  कही  जाती  लाभकर  मूल्य  हम  उस
 को  मानते  हैं  कि किसान  अपनी  आवश्यकता  की  वस्तुओं  जिन  पर  वह  निर्भर  करता  अपने

 उत्पादन  के  मूल्य  से  खरीद  सके  ।  40  किलो  चावल  का  मूल्य  अगर  150  रुपये  मिलता  तो
 किसान  जो  दूसरी  वस्तुएं  खरीदने  में  ज्यादा  दाम  देना  पड़ता  आज  उसको  उतने  चावलों  में
 2  बोरी  सीमेंट  ही  मिलता  है  जबकि  आज  से  20  वर्ष  जबकि  चावल  का  मूल्य  35  रुपये  प्रति

 मन  वह  4  बोरी  सीमेंट  खरीद  सकता  था  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  किसान  की  उपज
 का  किसान  की  जो  आवश्यकता  वाली  चीजें  उनके  मूल्य  के  आधार  पर  तय  होना

 चाहिए  ।  किसान  की  आवश्यकता  वाली  चोजों  और  उस  की  दोनों  को  मिला  कर  ही  मूल्य
 तथ  होने  उसी  को  हम  लाभकर  मूल्य  कहते  अभी  जो  हमारी  मीति  बह  किसानों

 को  कंगाल  बनाने  वाली  नीति  है  ।

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 थी  सो०  जंगा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  पेश  किया  गया

 इससे  किसानों  को  लाभ  नहीं  होगा  मगर  कपास  के  कुछ  ज्यादा  दाम  मिल  जाएगें  ।  किसान  की

 कपास  के  बारे  में  आप  लोग  क्या  सोच  रहे  हें  ।  आप  जो  किसानों  की  कपास  के  मूल्य  निर्धारित

 करते  तो  आप  कहते  हैं  कि  मिनीमम  सपोर्ट  प्राइस  हम  मिनीमम  सपोर्ट  प्राइस  नहीं  चाहते

 हम  चाहते  हैं  किसानों  को  रेम्यूनरेटिव  प्राइस  आप  रेम्यूनरेटिव  प्राइस

 डेकलैयर  क्यों  नहीं  करते  हैं  ताकि  उन  को  लाभ  मिले  ।  आप  कन्जूमर  को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 कपाधक्ष  का  मूल्य  निर्धारित  करते  उप्तको  मिनीमम  सपोर्ट  प्राइस  नहीं  बल्कि  मिनीमम

 रेम्यूनरेटिव  प्राइस  चाहिए  ।  आज  किसान  को  आपके  सामने  भीख  मांगनी  पड़ती  अब  किसान

 भीख  मांगने  के  लिए  तंयार  नहीं  रेम्यतरेटिव  प्राइसइज  डिफ्रेन्ट  फ़ाम  वि  मिनीमम  सपोर्ट

 प्राइस  ।  हस  साल  कपास  के  भाव  कुछ  ज्यादा  हों  गये  पिछले  वर्ष  से  ज्यादा  हो  गये  100,
 200  रुपये  किवंटल  बढ़  गये  हैं  लेकिन  उस  को  रेम्यूनरेटिव  प्राइस  चाहिए  और  वह  कम  से  कम

 1  हजार  रुपये  पर  किवंटल  होनी  आज  हम  क्या  देखते  हैं  कि कपास  का  दाम  तो  कम  हो

 जाता  है  लेकिन  कपड़े  का  दाम  या  तो  स्थिर  रहता  है  या  बढ़  जाता  आप  बताइये  इसका  कया

 कारण  है  ?

 उसी  प्रकार  से  ग्राऊंडनट  का  दाम  जब  4  सौ  5  सौ  रुपये  क्वींटल  भिलता  था  तो  तेल

 का  दाम  25  रुपये  पर  के०  जी०  था  ।  अब  ब्राऊंडनट  का  दाम  3  सौ  रुपये  4  सो  रुपये  क्विंटल  हो
 गया  है  तब  भी  तेल  का  दाम  वही  25  झुयये  के  ०  जी  एकदम  से  तेल  के  भावों  में  दस  रुपये

 के०  जी०  की  बढ़ोतरी  क्‍यों  हुई  थी  ?  किसान  जिस  चीज  को  रात-दिन  मेहनत  करके  पैदा  करता  है
 उसके  काम  में  आप  रेस्ट्रिक्शंस  लगाते  हैं॥  आन्ध्र  का  ग्राऊंडनट  बेंगलोर  में  नहीं  जा  सकता

 एक  स्टेट  का  ग्राऊंडनट  दूसरी  स्टेट  में  नहीं  जा  सकता  ग्राऊंडनट  से  निकला  हुआ
 भायलसोड  किसान  दूसरी  दूसरी  स्टेट  में  नहीं  बेच  सकता  इसका  क्या  कारण  है  ?  इसके
 बारे  में  आप  लोग  कया  कर  रहे  हैं  ?

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  बेंगलोर  में  बेचेगा  तो  प्राइस  अच्छा  मिलेगा  ।

 झी  सो०  जंगा  रेड्डो  :  प्राइस  अच्छा  इसीलिए  उसको  बेचने  नहीं  देते  है  ।  मैं
 आपके  माध्यम  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  धभरकार  और  राज्य  सरकार  दोनों  के  बीच  में
 किसान  को  क्‍यों  पीसा  जा  रहा  है  ?  कर्द्र  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  दोनों  ने  अपन-अपने  कानून
 लागू  किये  हुए  हैं  ।  आप  कांस्टीच्युशत  में  अमैंडमेंट  फूड  स्टेट  का  विषय  है  ।  मगर  दोनों
 के  बीच  पंडो  की  वही  हालत  एक़०  सी०  आई०  वाले  कहृत  हैं  हमको  ।4  लाश  विवंटल
 राईस  की  जरूरत  लेकिन  हमारी  सरकार  कहतो  है  कि  हम  26  विवंटल  लेवो  लेते  इससे
 किसान  का  नुकसान  होता  आप  क्यों  नहीं  किसात  को  दूसरी  जगह  पंडी  बेचने  देते  हैं  ?  आज
 पेढो  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में  नहीं  जा  सकती  है  ।  किसान  अगर  दूधरे  जिले  में  धान  का  भाव  ज्यादा
 है  तो  वहां  जा  कर  नहीं  बेच  सकता  एक  तरफ  एफ०  सी०  आई०  को  रेस्ट्रिकक्षंत्र  ओर  दूसरी
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 सो  ०  जंगा  रेडडी  ]

 तरफ  फम्प्रोमाईज्ड  प्राइस  पर  राज्य  सरकार  को  देना  पड़ता  इसीलिए  आज  किसानों  को  दोनों

 के  बीच  में  पिसना  पड़ता  है  ।

 आयलसीड  किसान  दूसरी  स्टेट  में  नहीं  बेच  सकता  अगर  पग्राऊंडनट  का  भाव  महाराष्ट्र
 कर्नाटक  तबिलनाडु  में  या  उड़ीसा  में  ज्यादा  है  तो  वहां  पर  बेचने  के  लिए  रेस्ट्रिकशंन

 ये  रेस्ट्रिकशंस  क्‍यों  है  ?  बम्बई  का  क्‍्लाथ  हैदराबाद  आ  सकता  है  मगर  हैदराबाद  का  आयलसीड

 बम्बई  नहीं  आ  सकता  है  ।  ये  रेस्ट्रिक्शंस  आपको  हटानी  होंगी  ।  क्या  कारग  है  कि  इंडस्ट्रियल  गुडस
 पर  कोई  रेस्ट्रिक्शंस  नहीं  मगर  किसान  जो  दिन-रात  काम  करता  बारिस  के  भरोसे  पर

 रहता  सूरज  के  भरोसे  पर  रहता  दिन-रात  मेहनत  करके  अपना  खेत  जोतता  फिर  भी
 उसको  ररेम्यूनरेटिव  प्राइस  नहीं  मिलती  है  ?  उसको  उसकी  उपज  का  जितना  दाम  मिलना
 उतना  दाम  नहीं  मिलता  है  ।

 मेरे  मित्र  ने  कहा  कि  कपास  से  तेल  निकलता  है  ।  लेकिन  कपास  का  वही  भाव  है  |  कई-कई

 जगह  पर  खाने  के  लिए  तेल  निकाल  रहे  तेल  को  रिफार्टन  कर  रहे  लेकिन  इसकी  आप

 तुलना  कीजिए  कि  किसान  को  कपास  का  क्‍या  मिलता  है  और  जो  इंडस्ट्री  लगाता  है  उसको  क्‍या
 मिलता  जो  इंडल्ट्री  लगाता  है  वह  तो  अपना  वेंगलो  बना  लेता  है  लेकिन  किसान  जो
 कपास  पैदा  करता  है  उसका  घर  और  खेत  तक  नहीं  रहता  है  ।

 कपास  की  पंदावार  में  दो-तीन  के  बाद  में  कोड़ा  लग  जाता  ओर  कोड़ा  लग  जाने  की

 बजह  से  किसान  की  पर  एकड़  उपज  नीचे  गिर  जाती  है  ।  पहले  पर  एकड़  12  से  15  किवंटल
 पैदावार  होती  थी  अब  5  किवंटल  पेदावार  नहों  हो  रही  इसका  क्‍या  कारण  इसके
 बारे  में  आपको  अनुसंधान  करना  होगा  ।  इसके  बारे  में  आपको  जल्दो  से  कोई  दवाई  मार्किट  में

 होगा  ।

 साथ  ही  साथ  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  काटन  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  जो  गोदाम

 है  उनमें  आग  क्‍यों  लग  जाती  है  ?  मैंने  कई  मतंबा  कहा  तो  कहा  कि  हमने  जांच  की  है  ।  मैं  कहता

 हूँ  कि  आप  मेरे  सामने  जांच  कीजिए  ।  वे  खरीदते  कम  हैं  और  लिखते  ज्यादा  फिर  कह  देते  हैं
 कि  गोदाम  में  आग  लगने  से  नुकसान  हो  ये  गोदाम  इतने  क्‍यों  जलते  हैं  इसकी  आप  जांच

 जितने  भी  किसान  की  पैदावार  के  उत्पादन  के  लिए  बोर्ड  वे  आपके  कंट्रोल  में

 रहने  यद्दी  मुझे  आपसे  कहना  है  ।
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 ]

 डा०  दा  सामम्त  दक्षिण  :  कपड़ा  वनस्पति  तेल  मिल  तथा  कोपरा
 मिल  आदि  के  मालिक  विभिन्‍न  उप  कर  अदा  करते  लेकिन  हस  संशोधन  के  कारण  उच्च  तथा
 मध्यम  वर्गों  द्वारा  उपकर  के  रूप  में  अदा  की  गई  छोटी-सी  राशि  रह  हो  गई  अब  तक  प्राप्त
 इस  उपकर  का  उद्देश्य  कपास  उत्पादकों  तथा  उनकी  उपज  के  विक्रय  का  संवर्धन  करना  इस
 विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  कथन  में  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या  आप  बजट  में  जो  कि  शीघ्र

 ही  संसद  में  प्रस्दुत  किया  जाने  वाला  है  कुछ  दे  रहे  हैं  अथवा  क्योंकि  उपकर  अनेक  तरह  के

 यह  अज्ञात  है  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए  कितती  राशि  भाबंटित  की  जायेगी  और  इसका  कंसे
 उपयोग  किया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  हस  मुद्दे  को  अपना  उत्तर  देते  समय  स्पष्ट

 कपड़ा  कर  के  रूप  में  केवल  एक  रुपये  का  भुगतान  कर  रहे  यह्‌  बहुत
 महत्ववूृर्ण  विषय  है  विभिन्‍न  स्तरों  पर  74  लाख  रुपये  का  प्रश्न  मैं  सदन  में  बताना  चाहूंगा
 कि  थोड़ा  उतकर  लगाये  जाने  की  कपड़ा  नोति  के  इस  समय  पूरे  देश  में  कपास  उत्पादक
 कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  मिल  मालिक  केवल  एक  रुपये  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन

 क्या  जानते  हो  कि  वे  कितना  कम।ते  यह  उचित  समय  है  जब  सरकार  को  इस  उयलंत
 प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिए  पिछले  वर्ष  लगभग  1300  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  सूती
 कपड़ा  ओर  बने  बनाये  सूती  वस्त्र  निर्यात  किए  गये  हैं  ओर  मिल  मालिकों  ने  काफी  धन  कमाया  है
 ओर  इसके  अतिरिक्त  आप  उन  नियतिकों  कोश्प्रति  वस्त्र  दम  रुपये  की  राज-सहायता  देते  हो  ।  एक
 वस्त्र  के  लिए  वह  बहुत  अधिक  है  क्योंकि  उसकी  कीमत  मुश्किल  से  30  रुपये  होती  है  और  उसमें

 20  रुपए  का  सूतो  कपड़ा  लगा  होता  कपास  उत्पादकों  का  उसमें  कितना  हिस्सा  उनको

 इस  राशि  में  से  दो  या  तीन  रुपये  भी  प्राष्त  नहीं  होते  वह  व्यक्ति  जो  निर्यात  कर  रहा  है  अधिक

 हिस्सा  प्राप्त  करता  है  और  इसके  ऊपर  सरकार  उसे  राज-सहायता  दे  रही  इससलिए  महोदय
 कपास  उत्पादकों  को  दो  या  तोन  रुपये  की  तुच्छ  राशि  के  अलावा  कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  हो  रहा

 2.57  स०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ]

 दर्जी  जो  वस्त्र  की सिलाई  करता  है  उसे  भी  ज्यादा  नहीं  शिलता  ।  उसे  वस्त्र  सिलाई  के

 लिए  तीत  या  चार  रुपये  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 इस  वर्ष  लगभग  एक  करोड़  कपास  की  गाँठों  का  उत्पादन  हुआ  इसमें  से

 90  लाख  गांढें  देश  की  आवश्यकता  के  लिए  सरकार  15  लाख  गांठों  का  निर्षात  करने  की

 अनुमति  क्‍यों  नहीं  देती  है  ।  महाराष्ट्र  इससे  बहुत  अधिक  प्रभावित  जबकि  उप  कर  आदि

 कम  हो  गये  फिर  भी  कपास  उत्पादकों  को  अच्छा  मूल्य  देने  की  नीति  उनके  लिए  बिल्कुल  भी

 सहायक  नहीं  है  लेकिन  कपड़ा  मिल  मालिकों  को  दी  गई  रियायत  उनके  लिए  लाभदायक
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 प्रष्यक्ष  महोदय  :  गया  ज्यादा  आ्टिफिशियल  फाइबर  यूज  नहीं  हो  रहा  है  ?  इस  बारे  में

 कुछ  बताइये  । 4

 ]

 डा०  रचा  सामन्‍्त  :  हाँ  मैं  माननीय  मंत्री  को  बता  रहा  हूं  कि  कपड़ा  नीति  के  अनुसार
 प्रायात  शुल्क  में  कमी  करके  3]  करोड़  रुपये  की  रियायत  दी  गई  है  और  इस  रियायत  के  कारण

 देश  में  कपास  की  मांग  बहुत  कम  रह  गई  कम  दर  से  कपास  खरीद  कर  तथा  रूस  और

 अमेरिका  जंसे  देशों  को  जहाँ  सूती  कपड़ा  और  सूती  बस्त्र  की  बहुत  अधिक  माँग  निर्यात

 बम्बई  की  विरला  टैक्‍्सटाइल  और  सैंचुरी  मिल  ने  अधिकतम  लाभ  कमाया  वे  बहुत  अधिक  घन

 कमा  रहे  हैं  ओर  इसके  अतिरिक्त  आप  उन्हें  निर्यात  शुल्क  में  छूट  दे  रहे  लेकिन  कपास  उत्पादक

 और  श्रमिक  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  सिद्धान्त  बिल्कुल  ठीक  है  कि  उप  कर  की  विविधता

 हटा  दी  गई  है  हसे  आप  आगामी  बजट  में  शामिल  कर  जो  चार  दिन  बाद  सदन  में  प्रस्तुत
 किया  जायेगा  ।  फिर  भी  आप  यह  सुझाव  दे  रहे  हैं  और  कहते  रहे  हैं  कि  यह  कपास  उत्पादकों  के

 लिए  अच्छो  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  कुछ  करो  न  ।

 ]  ॥

 डा०  दशा  सामन्‍्त  :  मंत्री  जो  ने  इस  बोर्ड  और  खरीद  प्रणालो  तथा  अन्य  बातों  के  बारे  में
 उल्लेख  नहीं  किया  वे  सब  लोग  भ्रष्ट  किसानों  को  कभी  कुछ  नहीं  मिलता  ।  महाराष्ट्र  में
 किसानों  को  काफी  कठिनाइयों  का  सामता  करना  पड़  रहा  वे  आन्दोलन  कर  रहे  उत्पादक
 ओर  श्रमिक  बुरी  तरह  प्रभावित  हैं  और  यहाँ  दी  गई  तुच्छ  रियायतें  और  सुझाव  मुझे  स्वीकृत  नहीं

 सरकार  को  कुछ  सकारात्मक  उपाय  करने  चाहिए  जिससे  श्रमिकों  और  किसानों  को  लाभ
 प्राप्त  हो सके  ।  लेकिन  वर्तमान  नीति  आप  ये  सभी  रिपरयतें  कपड़ा  मालिकों  को  दे  रहे  हैं  ।

 3.00  स०  प०

 प्राधुनिकीक रण  योजनाओं  के  लिए  750  करोड़  रुपये  दिये  आखिर  किसलिए  ?  उन्हीं
 मालिकों  ने  जिन्होंने  मिश्ों  को बीमार  बनाकर  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  नष्ट  कर  दिया  है  यह  लाभ

 पहुंचाया  जा  रहा  कपड़ा  मिल  मालिकों  की  वजह  से  1500  करोड़  रु.ये  बीमार  मिलों  पर  खर्च
 किये  गए  यह  आंकड़े  दिये  गये  इन  मिल  मालिकों  की  खातिर  आप  आगामी  पाँच  वर्षों  में

 झाधुनिकोकरण  के  लिए  फिर  आप  750  करोड़  रुपये  दे  रहे  हैं  ओर  आधुभिकीकरण  के  लाभ
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 शहरों  में  रहने  वाले  उच्च  वर्ग  के  लोग  उठा  रहे  इसलिए  इस  विघेंयेक  पर  अपने  विचार  प्रकट
 करते  हुए  ;  मैं  सरकार  की  इस  प्रकार  की  नीतियों  का  दढ़तापूर्वंक  विरोध  करता  हूँ  और  इसलिए

 इस  प्रकार  थोड़ा-थोड़ा  करके  चर्चा  करने  के  यह  कहते  हुए  मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूँ
 कि  कपड़ा  नीति  को  बनाने  और  उस  पर  पुनः  विचार  करने  का  यह  उचित  समय  मैं

 सोचता  हूँ  ।  वास्तव  में  इस  नीति  ने  श्रमिकों  और  किसानों  को  पूरी  तरह  बरबाद  कर  दिया  है  ।

 आप  ऐसे  कपड़ा  मालिकों  को  सस्ती  कपास  देकर  उनके  हितों  को  क्‍यों  पूरा  कर  रहे  ये  सब

 लेखाजोखों  में  घोलेबाजी  करते  जिंससे  कोई  मदद  नहीं  हसैलिएं  मैं  संदन  के  द्वारा
 खण्डशः  विधान  बनाये  जाने  के  विरुद्ध  हुं  ।

 3.02  भ०  प०

 पंजाब  को  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गहं  मंत्री  हारा

 विए  गये  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अर्ध  न  पंजाब  की  व्याप्त  स्थिति  के  बारे  में  गृह
 मंत्री  द्वारा  24  फरवरी  ,1987  को  सभा  में  दिए  गये  वक्तव्य  पर  चर्चा  आरम्भ  करते  हैं  ।

 प्रो०  भधु  दंडबते  :  गृह  मंत्री  कहां  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  लंज्ालथ  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  मुझे  अफसोस  है  कि  मैं  दिखायी  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  बहुत  अधिक  श्वेत  हैं  !

 )

 प्रोਂ  सथु  दंडबते  :  मैं  मामले  को  नहीं  उठाना  चाहता  ।  गृह  जिन्होंने  वक्तव्य  दिया

 उन्हें  यहां  पर  होना  चाहिए  ।

 शी  पी०  चिदस्थर॒म  :  वह  राज्य  सभा  में  उत्तर  दे  रहे  वह  यहां  पर  10-15  मिनट  में

 आ  दूसरों  त्भा  में  भी  मामले  पर  बाद-विवाद  किया  जां  रहा  वह  अब  बोल

 रहे  हैँ  ।
 ह

 प्रो०  मथु  बंडबते  :  मैं  प्रधन्‍न  हूं  कि  बह  वरिष्ठ  सदस्यों  के  साथ  आ  रहे
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 भष्यक्ष  महोवय  :  जी  वरिथ्ठ  सदस्यों  के  सुझाव  पर  ।

 '  294  1987

 ।  व्यवधान  )

 अध्यक्ष  सहोवय  :  मैं  कुछ  कहना  चाहता  परन्तु  अब  नहीं  कहूंगा  क्‍योंकि  प्रोफेसर  कुछ
 कहने  जा  रहे  श्री  महन्ती  आप  अपना  भाषण  जारी

 भी  बजमोहन  महन्ती  मैं  भ्रपनी  भावभीनी

 प्रो०  भधु  वंडवले  :  आपने  सरकारी  भेद  प्रकट  कर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  गोपनीय  बात  नहीं  बतायी  सिर्फ  लिफाफे  में  रखे

 गये  मसले  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।

 श्री  बजमोहन  महस्ती  :  मैं  उन  राशनीतिक  नेताओं  और  सामाजिक  कार्यकर्ताओं

 जिन्होंने  भारतीय  घमनिरपेक्षता  को  बरकरार  रखने  के  लिए  भ्रपना  जीवन  बलिदान  किया  है  को

 अपनी  भावभीनी  श्रद्धांजलि  अपित  करता  मैं  उन  पुलिस  कर्मियों  जिन्होंने  घर्मांघता  के  विरुद्ध

 संधर्ष  करते  हये  अपना  जीवन  बलिदान  कर  को  भी  अपनी  भावभीनी  श्रद्धांजलि  अपित  करता
 धर्मांता  के  खिलाफ  हमारे  संघर्ष  में  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  श्री  बरनाला  एक  नायक  के  रूप  में

 उभरे  इस  सम्मन्ध  में  दूसरे  व्यक्ति  प्रधान  यंत्री  श्री  राजीव  गाँधी  जिनके  प्रयासों  का  परिणाम

 अब  सामने  आ  रहा  और  अब  आप  देख  रहे  हैं  कि  वहां  पर  एक  अलग  ही  प्रकार  का  माहौल
 है  पंजाब  में  गह  युद्ध  की  स्थिति  जब  संविधान  सभा  का  गठन  किया
 गया  था  तो  आप  इसे  शुरुआत  कहेंगे  अथवा  जब  घ्स  युद्ध  का  नारा  उठाया  गया  था  तो  इसे  झुरुआत

 शुरुआत  की  बात  परन्तु  मैं  भारत  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उठाया  गया

 निर्मीक  कदम  और  सहायता  देने  के  लिए  उनके  द्वारा  की  गई  पहल  के  लिए  उनकी  सराहना  करता  हूँ
 गौर  उन्हें  घन्यवाद  देता  मैं  जानता  हूं  कि  देश  में  कुछ  ऐसी  ताककतें  हैं  जो समय-समय  पर  राजीब
 गांधी  द्वारा  किए  गये  प्रयासों  की आलोचना  करती  रहती

 महोदय  दूसरी  बात******  ।  क्‍या  आप  उत्तर  चाहते  हैं  ?

 श्री  नारायण  चोवे  :  अपनी  बात  से  अलग  मर

 )

 श्री  बृजमोहन  महम्ती  :  जिस  बात  को  लेकर  हम  लड़  रहे  हैं  वह  एक  क्षेत्रीय  मामला  नह्ठीं
 है  ।  यह  मामला  सिर्फ  पंजाब  तक  सीमित  नहीं  समूचे  देश  में  हमें  धर्मांघता  का  मुकाबला  करना

 यह  सिफफ  सिखों  की  घर्मांधता  नहीं  है  परन्तु  यह  मुसलमानों  ओर  ईसाइयों  की  धर्माधता
 है  जिसका  हमें  मुकाबला  करना  शायद  जो  संघर्ष  यूरोप  में  200  या  300  वर्ष  पहले  चला
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 दिए  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 श्रव  यहाँ  पर  हम  उसका  मुक  बला  कर  रहे  घ्िर्फ  भारत  ही  परन्तु  सथूचे  दक्षिण-पूर्व
 एशिया  भ्ौर  यहां  तक  कि  मिश्र  में  ओर  विद्व  के  दूसरे  भागों  में  भी  विभिन्‍न  देश  इन  धर्मांध  ताकतों
 का  मुकाबला  कर  रहे  यह  एक  आख्यान

 रूढ़िवाद  से  परस्पर  जुड़ी  हुई  जो  शक्तियां  परिवतेन  के  खिलाफ  हैं
 थे  एक  मोह  देकर  राजनीति  में  धामिक  रंग  देना  चाहते  हैं  और  हमें  इस  बारे  में  बहुत  जागरूक

 रहना  चाहिए  |  वूसरी  बात  यह  है  कि  इसके  लिए  राष्ट्रीय  जन  चेतना  की  आवश्यकता  इस
 मामले  में  संकीर्ण  दृष्टिकोण  नहीं  होना  चाहिए  जिससे  इस  पर  प्रभाव  पड़े  ।  यह  देश  में  उपलब्ध

 राजनीतिक  नेतृत्व  पर  निर्भर  करता  मेरे  विचार  में  सेनिक  दल  सम्भव  नहीं  कुछ
 नैतिक  दल  यह  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि  पंजाब  में  फौजी  शासन  होना  मेरा  उत्तर  यह  होगा

 समस्या  के  समाघान  के  लिए  यह  सही  उपाय  नहों  इसके  लिए  समूचे  देश  में  घर्मांघता  के

 विदद्ध  जन  आन्दोलन  चलाने  की  आवश्यकता  है  और  यह  प्रवृति  पंजाब  के  मुख्यमंत्री  के  कार्य  से

 प्रकट  होती  है  और  इसे  जारी  रखा  जाना  चाहिए  ।  मुझे  इस  बात  से  प्रसन्‍नता  होती  कि  समस्त

 देश  में  राष्ट्रीय  जन  चेतना  का  निर्माण  करने  के  लिए  गह  मंत्री  पहल  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  सिख  धर्म  का  सम्बन्ध  है  यह  एक  क्षेत्रीय  धारणा

 नहीं  जब  महाराजा  रणजीत  सिंह  ने  भगवान  जगन्नाथ  के  सामने  कोहीनूर  हीरा  करने  की

 इच्छा  व्यक्त  की  थो  तो  यह  एक  क्षोत्रीय  दृष्टिकोण  नहीं  था  ।  गुरू  गोबिन्द  सिंह  के  पांच  में

 एक  उड़ीसा  से  तथा  दूसरे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  आये  थे  ।  सिख  धर्म  अपने  आप  में  एक  छोत्रीय

 धारणा  नहीं  यह  एक  राष्ट्रीय  घारणा  है  और  इसीलिए  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  समस्त  देश  में

 हिन्दू  और  मुस्लिम  धर्मांषता  चाहे  यह  कहीं  भी  हो  और  किसी  भी  रूप  में  इसके  बिलाफ

 गैर-सिखों  और  प्रत्येक  व्यक्ति  में  जन  चेतता  की  भावना  होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  अकालियों  का  सम्बन्ध  इन्होंने  हमें  तीन  प्रकार  से  मदद  दी  एक
 बात  तो  यह  है  कि  वे  राष्ट्रीय  व  लोकतांत्रिक  ताकतें  और  नरमपंथों  उनको  नरमपंथी  क्‍यों

 कहा  जाता  यह  इसलिए  उम्रवादी  उन्हें  ऐसा  कहते  वे  नरमपंथी  इसलिए  भी  हैं
 क्योंकि  वे  राष्ट्रवादी  हैं  और  वे  घर्मांघता  का  विरोध  करते  उनको  नरमपंथी  कहा  जाता  है
 और  वे  इकट्ठे  हो  गए  आतंकवादी  तत्वों  द्वारा  सारे  विश्व  में  एक  प्रचार  किया  जा  रहा  है
 कि  पंजाब  में  अल्प  संदयकों  को  दबा  दिया  गया  इस  बात  को  चुनावों  ने  रह  कर  दिया

 सिफं  यही  नहीं  बल्कि  इससे  हमारी  व्यवस्था  को  और  विली  है  कि  जब  केन्द्र  में  कांग्रेस  दल

 सत्ता  में  हो  तो  पंजाब  में  किसी  विपक्षी  दल  का  शासन  हो  ।  पर  यह  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  यह
 भारत  की  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  की  महत्ता

 मैं  एक  बांत  भ्रौर  कहना  चाहता  अमरेन्‍्द्र  सिह  का  दल  यह
 कहता  है  कि--मैं  नहीं  जानता  कि  वे  कहां  यह  बात  कहते  वे  चेम्बर  में  कहते  हैं--कि  के  भी

 राष्ट्रवादो  हैं  ओर  वे  पंजाब  को  भारत  से  अलग  करना  नहीं  चाहते  ।  वे  इस  देश  की  एकता  ओर
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बृजमोहन  भहम्ती ]

 अखंडता  में  विश्वास  रखते  हैं  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  उनको  राष्ट्रवादी  बनाने  से  कौन  रोक  सकता
 मैं  भूत  काल  में  नहीं  द्ञाना  चाहता  ।  उनको  खुले  रूप  में  आगे  आता  चाहिए  और  घोषणा  करनी

 चाहिए  तथा  राष्ट्रीय  एकता  और  अखंडता  के  लिए  कार्य  करना  चाहिए  ।  उन्होंने  पंजाब  में

 तंत्र  और  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  को  तोड़ने-फोड़ने  वाली  ताकतों  के  विरुद्ध  काये  करना

 अगर  वे  ऐसा  करते  हैं  तो  हम  उनका  स्वाम्नत  करेंगे  और  सारा  राष्ट्र  इस  पर  प्रसन्‍नता  जाहिर
 करेगा  ।  अन्यथा  राजनीति  में  उनका  कोई  भी  स्थान  नहीं  होगा  ।

 मैं  दूसरे  पहलू  को  ले  रहा  हूं  ।  जहां  तक  पंजाब  में  दिन-प्रतिदिन  होने  वाली  घटनाओं
 का  सम्बन्ध  वहां  पर  ग्रनेक  निर्दोष  लोगों  की  हत्या  की  गई  है  और  अनेक  भिर्दोष  लोग  रोज
 मारे  जा  रहे  हैं  जिसके  कारण  समूचे  देदा  में  असन्तोष  व्याप्त  जहां  तक  आतंकवाद  का  संबंध

 यह  हमेशा  एक  लम्बी  लड़ाई  होती  इसे  रातो-रात  खत्म  नहीं  किया  जा  सकता  |  जैसा  कि
 श्रो  रिबेरो  ने  स्पष्ट  तौर  पर  कहा  इसमें  समय  लगा  है  और  जहां  पर  भी  कभी  भी
 आतंकवाद  अथवा  धर्माधता  के  विरुद्ध  लड़ाई  हुई  यह  एक  लम्बे  समय  तक  चलने  वाली  प्रक्रिया

 रही  है  |  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इसे  राजनीति  से  खत्म  करने  के  लिए  सारे
 देश  को  श्री  पंजाब  के  मुख्यमंत्री  ओर  देश  के  प्रधान  मंत्री  का  साथ  देना

 जो  दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  जहां  तक  इस  पंजाब  की  घटना  का
 सम्बन्ध  है  यह  सिर्फ  एक  राष्ट्रीय  घटना  ही  नहीं  है  परन्तु  इसकी  अन्तर्राष्ट्रीय  आशय  जटिलताए

 मैं  यह  कहता  हूं  कि  पंजाब  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  बड़े  पैमाने  पर  हस्तक्षप  किया
 जा  रहा  मैं  कल  का  समाचार  पत्र  पढ़  रहा  था|  एक  अमरीकी  सेनेटर  ने  यह  आरोप  लगागा
 कि  जहां  तक  पाकिस्तानी  सीमा  के  साथ-साथ  हमारे  सैनिक  अभ्यासों  का  सम्बन्ध  यह  लिफ  स्रिखों
 को  दबाने  के  लिए  किए  जा  रहे  उन्होंने  बड़ी  रोचक  अनुरूपता  दिखाने  की  कोशिश  की  खेद

 की  बात  है  कि  भारतीय  दूतावास  की  तरफ  से  वहां  पर  कोई  भी  उपस्थित  नहीं  था  ।  इसका  खंडन
 किया  जाना

 इस  सम्बन्ध  में  एक  ओर  पहलू  भो  है  |  भारत  में  अमेरिका  के  प्रृव  राजदृत  श्री  बारनेस  ने

 कहा  है  कि  जहां  तक  खालिस्तान  आन्दोलन  क्रा  सम्बन्ध  यह  प्यूरिटो  रिको  की  तरह  एक
 राष्ट्रीय  स्बतम्त्रता  आन्दोलन  है  ?  क्‍या  यह  एक  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  श्रान्दोलन  है  आप  सरक्त
 खालसा  प्रस्ताव  से  अवगत  इसको  नजरअंदाज  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  कुछ  अमरीकी  सेनेटर
 भी  पंजाब  में  आतंकवादियों  का  समर्थन  कर  रहे  अगर  कोई  चाहे  तो  सरबत  खालसा  प्रस्ताव
 में  जिनकी  प्रशंता  की  गई  उनके  मैं  नाम  बता  सकता  हूं  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सी०  आई०  ए०  द्वार  पंजाब  के  आतंकवादियों  को  धन  और  शस्त्र

 गुप्त  रुप  से  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  दिए  जा  रहे  हैं  ।  गृहमंत्री  को  इस  मामले  की  जांच  करनी
 चाहिए  ।
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 दिए  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 ——=

 जहां  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  गृहमंत्री  के  वक्‍तव्य  में  स्पष्ट  तौर  पर  कोई  बात  नहीं
 कही  गई  है  क्‍यों  हम  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  सुधारना  चाहते  इस  सम्बन्ध  मैं  एक
 प्रश्न  पूछना  चाहता  क्‍यः  पाकिस्तान  पंजाब  में  आतंकवाद  समाप्त  करने  के  लिए  वास्तव  में
 सहायता  का  हाथ  बढ़ा  रहा  है  ?  माफ  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि  वह  ऐसा  कभी
 भी  नहीं  करता  ।  इसी  ढाका  सम्मेलन  पाकिस्तान  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करते  हुए
 ले०  जनरल  अकरम  खान  ने  यह  घोषणा  की  कि  पाकिस्तान  के  भारत  के  साथ  विभेष  प्म्बन्ध

 वह  विशेष  सुम्बन्ध  क्‍या  इसका  अर्थ  है  भारत  के  प्रभुत्व  को  इस  क्षोत्र  में  विफल  बनाने  का
 प्रयास  करना  तथा  भारत  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करना  ।  इस  प्रकार  का  विशेष  सम्बन्ध  उन्होंने  हाल
 ही  में  बताया  मेरे  विचार  में  यह  15  दिन  पहले  की  बात  स्वभावत:ः  इसका  क्या  तात्पर्य

 है  ?  कया  इसका  अर्थ  यह  है  कि  पाकिस्तान  अपना  मदद  का  हाथ  हमारी  तरफ  बढ़ाएगा  ?

 इसके  अतिरिक्त  एक  ओर  पहलू  भो  पाकिस्तान  सिख  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  दे

 रहा  है  |  यह  बात  स्व  विदित  पाकिस्तान  के  सेनिक  शासन  ने  भारत  का  दोरा  किया

 है  ।  उन्होंने  बड़ें  अच्छे  ढंग  से  हमारे  सामने  एक  मुश्त  समझौता  पेश  किया  ।  परन्तु  मेरा  कथन  यह
 है  कि  समझौता  और  इसके  अन्दर  कुछ  भी  हो  सकता  है  परन्तु  यह  लागू  कभी  भी  नहीं  होगा  ।
 पाकिस्तान  का  एकमात्र  उद्देश्य  भारत  को  कमजोर  हराना  और  यह  देखना  है  कि  भारत
 विभाजित  हो  जाये  ।  वह  इस  बात  को  भूल  जाता  है  कि  खुद  पाकिस्तान  में  अलगाववादी  और
 विभाजनकारी  ताकतें  मौजूद  कराची  उपद्रत्रों  का  ही  उदाहरण  लीजिए  ।  हाल  ही  में  कराची  में

 हुई  एक  ही  घटना  के  दोशान  मरने  वालों  की  संख्या  पंजाब  में  पिछले  दो  साल  में  मारे  गए  लोगों
 की  संझुया  के  लगभग  बराबर  उनको  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  पाकिस्तान  को  भारत  के  साथ  समझोता  करता  चाहिए  और  सिर्फ  भारत  में  ही  नहीं  बल्कि
 पाकिस्तान  में  भो  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  सहयोग  करना  आतंकवाद  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रवृति  के  रूप  में  उभर  रहा  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  सभी  को  आपसी

 सहयोग  द्वारा  ओर  थिल  कर  कार्य  करना  चाहिए  ।

 अब  मैं  एक  और  पहलू  को  लेना  चाहता  जहाँ  तक  गृहमंत्री  के  वक्तव्य  का  सम्बन्ध
 में  उनका  ध्यान  एक  बात  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  आतंकवादियों  से  कुछ  दस्तावेज

 पकड़े  गए  आतंकवा।दयों  का  क्‍या  इरादा  वे  इसका  परिचालन  कंसे  करना  चाहते

 प्रमुख  आतंकवादियों  से  पकड़े  गए  कुछ  दस्तावेजों  से  यह  पता  चलता  है  कि  आतंकवादियों  की  एक
 व्यापक  योजना  और  नीति  दस्तावेजों  से  यह  पता  चना  कि  उनकी  दो  सिख्ों  को  मारने  की
 पोजना  थी  और  बाद  में  उनकी  हत्या  की  जिम्मेदारी  शिव  सेना  ओर  बलिदानी  जत्थे  के  ऊपर  डाल
 देना  चाहते  दस्तावेज  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  उनकी  योजना  निहुंगों  को  मारकर  शिव
 सेना  पर  उसकी  जिम्मेदारी  डालने  की  थी  ।

 उनका  एकमात्र  उहंश्य  पंजाब  में  हिन्दू  तथा  सिखों  को  अलग-अलग  करने  का  है  ओर  उनमें
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 Tora  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा  24  1987

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बृजमोहन  महन्तो  |

 से  कुछ  यह  स्थिति  पैदा  करने  के  कार्य  का  परिचालन  कर  रहे  वे  पंजाब  को  विभाजित  करने

 का  षड़यन्त्र  रच  रहे  वे  सिर्फ  पंजाब  में  ही  सांप्रदायिक  विभाजन  नहीं  चाहते  वल्कि  समूचे  देश

 में  चाहते  मेरा  यह  निवेदन  है  गृह  मंत्री  को  इस  बारे  में  बहुत  ध्यान  देना  चाहिए
 और  देश  को  इस  बात  के  लिए  सतक  कर  देना  चाहिए  कि  ऐसे  प्रचार  को  गम्भीरता  से  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  भौर  हमें  आतंकवाद  के  विरुद्ध  लड़ाने  मे  एक  जुट  हो  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  सख्त  कदम  उठाए  जाने  की  जरूरत  इस  सम्बन्ध  में  काफी  वाद-विवाद  हो  चुका
 मैं  गृह  मंत्री  से  यह  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  जो  लोग  देश  के  विभाजन  के  बारे

 में  सावंजनिक  रूप  से  प्रचःर  कर  रहे  क्या  वे  देश  को  नागरिकता  के  हकदार  मैं  यह  कहता

 हैं  कि  उनकी  नागरिकता  अभी  समाप्त  कर  देनी  चाहिए  ।

 उन्हें  एक  ओर  तो  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  विरुद्ध  कार्य  करने  ओर  साथ-साथ  देश
 के  नागरिकों  के  रूप  में  मिलने  वाले  सभी  अधिकारों  का  लाभ  उठाने  की  छूट  मत  दोजिए  ।

 साम्प्रदायिक  दलों  ने  बहुत  गड़बड़  की  उनके  द्वारा  देश  का  विभाजन  हुआ  ।  इस  समय
 फिर  से  देश  को  अखंडता  को  सम।प्त  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  क्या  हम  उन्हें  इस  देश  में  पनपने
 दें  ?  हमें  सभी  साम्प्रदायिक  दलों  पर  श्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  विचार  करता  चाहिए  जिससे

 हमारा  व्यवस्था  का  विकास  स्वस्थ  तथा  प्रभावशाली  तरीके  से  हो  पके  ।

 समय  आ  गया  है  जब  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  धामिक  स्थानों  का
 नेतिक  षड़यन्त्रों  के  लिए  और  राजनंतिक  उद्ं  श्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  उपयोग  न  किया
 रात्मक  कार्य  करने  चाहिए  ।  ब्लु  स्टार  के  अनुभव  हमारे  पास  हमने  देखा  है  कि  बरनाला
 सरकार  ने  आतंकवादिया  को  कंतसे  बाहर  निकाला  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  पंजाब  के  सभी
 द्वारे  इस  समय  आतंकवादियों  क  नियत्रण  में  हैं  जहाँ  से  सभी  आतंकवादी  गतिविधियां  शुरू  की
 जाती  हैं  ।  यदि  सम्भव  हू  तो  इस  मामले  की  जांच  अन्थ  राजनैतिक  दलों  के  सलाह  लेकर  करनी
 चाहिए  ओर  यह  छु।नांश्चत  करने  के  कि  धार्मिक  स्थानों  का  प्रयोग  राजनेतिक  षड़यन्त्र  रचने
 और  राजनेातक  गातवबिधिया  सचालित  करने  के  न  निश्चित  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।

 दूसरा  पहलू  जिसका  मैं  सुझ।व  देता  चाहता  हूं  कि  शीघ्र  राजनयिक  ह्तर  कार्य  करना

 भाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चत  ट्ो  सके  कि  पाकिस्तान  या  अमेरिका  या  अन्य  कोई  विदेशी  राष्ट्र
 भातकवादियों  को  गातविधियों  में  परोक्ष  या  अपरोक्ष  सहायता  नहीं  यदि  वे  हमारे  साथ  मित्रता
 भोर  स्नेहपूर्ण  सम्बन्ध  चाहते  हूँ  ।

 जंसा  गृह  मंत्री  ने  ठीक  ही  सूत्रपात  किया  जनभत  पैदा  करने  की  प्रक्रिया  सम्पूर्ण
 देश  में  शीक्र  आरम्भ  करनी  जनमत  जगाने  को  प्रक्रिया  में  सभो  राजनेतिक  दलों
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बाहे  उनसे  वेचारिक  मतभेद  ही  क्‍यों  न  सहयोग  लिया  जाना  चाहिए  ।  हमें  इस  प्रश्न  पर

 जुट  होना  चाहिए  और  धाभिक  फट्टरतावाद  और  साम्प्रदायिकता  के  विरुद्ध  जनमत  जगाने  की  दिशा

 में  मिलकर  कार्य  करना  चाहिए  ।

 कृपया  मेरी  ओर  न  मैं  समाप्त  कर  रहा  बरामत  हो  रहे  हथियारों  के
 बारे  में  हमें  बिल्कुल  जानकारी  नहीं  है  कि  वे  किस  देश  से  आ  रहे  हैं  और  किस  देश  से  आतंकवादी

 इन  हथियारों  को  प्राप्त  कर  रहे  इसका  छानबीन  करटा  चाहिए  कि  ये  किसी  देश  विशेष  की

 सरकार  की  मिली  भगत  से  आ  रहे  हैं  या  वहां  ये  चोरी-छिपे  आ  रहे  राष्ट्र  को  इस  के

 बारे  में  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  जिससे  हमें  पता  चल  जाए  कि  कौन  हमारा  मित्र  है  श्ौर  कौन

 हमारा  शत्रु  है  ।

 क्योंकि  आप  मेरा  साथ  देने  को  तैयार  नहीं  हैं  इसलिए  मेरा  अन्तिम  शब्द  होगा
 कि  एकता  और  अखंडता  की  भावना  सम्पूर्ण  देश  में  प्रत्येक  के  प्रयासों  द्वारा  उत्पन्न  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  अभी-मभी  आप  की  ओर  देख  रहा  था  क्‍योंकि  मैं  आपको  दत्तचित्त

 सुन  रहा

 प्रो०  भधु  वष्डथते  :  अध्यक्ष  होने  के  नाते  आप  उसकी  नजर  में  आना  चाहते  थे  ।

 झथ्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रकार  भौ  कहा  जा  सकता  है  ।

 श्री  सेफुहीन  चोघरी  :  मैं  पंजाब  पर  हो  रहे  वाद-विवाद  पहली  बार

 मैं  ऐसे  मौके  पर  भाग  ले  रहा  हूं  जब  वहां  कोई  सकारात्मक  परिवर्तेन  आता  दिखाई  दे  रहा  है  ।

 इस  परिवतेत  के  दो  मुख्य  तत्त्व  अधिक  से  अधिक  जन  सहयोग  लेने  की  दिशा  मे  बढ़ते  हुए
 -  प्रयास  और  दूसरा  श्री  बरनाला  मुख्य  मंत्री  और  तनके  दल  के  अधिकांश  सदस्यों  द्वारा  अयनाया

 गया  साहसिक  दृष्टिकोण

 पहले  तस्व  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आतंकवादी  ताकतों  के  विरद्ध  जनमामस  को

 सचेत  करने  का  प्रश्न  काफो  दिनों  पुराना  है  और  यह  सफलता  ऐसी  नहीं  जो  हम  इस  सम्तरस्श्र  में

 प्राप्त  करना  चाहते  वह  हमें  आवश्यकतानुसार  उस  सीमा  तक  मिल  चुकी  प्रभी  तो  एक

 शुरुआत  की  गई  है  प्रोर  सभी  राजनेतिक  दल  देश  की  एकता  ओर  अखंडता  के  लिए  अभियान

 जलाने  हेतु  और  विघटनकारी  शक्तियों  के  विरुद्ध  लड़ने  के  लिए  एक  समझोते  पर  श्राए  हैं  और

 स्थिति  की  गम्भीरता  को  समझते  हैं  जिससे  सारा  देश  आज  मुकाबला  कर  रहा  है  ।

 इस  बारे  मुझे  कहना  चाहिए  कि  वे  सब  जिन्होंने  यह  समझौता  किया  उन्हें  पूर्णतया
 भाग  लेना  होगा  और  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  उनके  दलों  का  प्रत्येक  सदस्य  इस  अभियान
 में  सक्तिय  भाग  वर्तमान  स्थिति  में  मात्र  भाषण  हो  पर्याप्त  नहीं  जनमानस  को
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा
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 दियों  से  मुकादला  करने  हेतु  सचेत  करने  की  आवश्यकता  है  और  इसी  प्रकार  के  अभियान  उन्हें
 देने  की  आवश्यकता  है  और  इस  मामले  में  भी  हमें  पीछे  नहीं  रहना  चाहिए  ।  हम  अपने  दल  की

 ओर  से  धोषणा  करते  हैं  कि  हम  उन  सबके  साथ  होंगे  जो  इस  कार्य  को  करेगा  और  पंजाब  में

 आतंकवादियों  को  अलग-अलग  करने  तथा  परास्त  करने  की  कोशिश  करेगा  ।

 दूसरी  बात  मुझे  कहनी  चाहिए  कि  इस  स्थिति  का  प्रशासनिक  पक्ष  पर  अधिक  निर्भर  रहना
 वास्तव  में  बिल्कुल  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  हुआ  यह  एक  राजनैतिक  समस्‍या  है  और  इसमें
 नैतिक  समाधान  वी  जरूरत  हम  सब  इस  पर  सहमत  होते  हैं  लेकिन  फिर  से  दो  दिन  पहले  मैंने

 समाचार  पत्रों  में  एक  शीर्षक  पढ़ा  था  कि  संविधान  में  संशोधन  किया  जाएगा  ।

 श्री  असुदेव  भ्राचायं  क्‍यों  ?

 भरी  सेफुदीस  चोधरी  :  शायद  आतंकवाद  का  सामना  करने  के  लिए  इसकी  आवश्यकता  है  ?

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  संवैधानिक  संशोधन  के  बिना  आतंकवाद  से  लड़ने  में  कोई  अडचनें  आ  रही  हैं  ।

 मुझे  इस  वक्तव्य  पर  हँसी  आ  रही  मैं  यह  कहने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  समस्या  के

 इन  पहलुओं  पर  आ  ग्रह  करने  से  हमें  फ़ोई  सहायता  नहीं  मिली  है  मौर  न  ही  भविष्य  में  मिलेगी  ।

 मुझे  श्री  रिबेरो  जो  वहां  लड़  रहे  का  समर्थन  करना  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि
 जनता  सक्रिय  है  तो  पुलिस  अ्रधिक  सक्रिय  उन्होंने  किसी  राजनैतिक  दल  का  नोम  लिया

 है--मैं  नाम  नहीं  बताना  उन्हें  क्या  करना  चाहिए  था  वह  उन्होंने  नहीं  किया  ।  लेकिन

 यह  जिम्मेदारी  हम  अपने  कंधों  पर  लेते  हैं  जो  हमारे  तया  सभी  राजनैतिक  दलों  द्वारा  आशा  के

 अनुरूप  पूरी  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रब  दूसरी  बात  यह  है  कि  मुख्य  मंत्री  और  उनके  दल  के  अधिकांश  संदस्यों  ने  जो

 रवैया  अपनाया  है  उससे  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  हम  जो  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  राजनीति  को
 घ॒र्म  स ेअलग  रखना  आज  उसका  बहुत  अधिक  महृत्त्व  है  और  उसकी  अविलम्ब  आवश्यकता

 प्रत्येक  ऐसा  कह  रहा  परन्तु  हम  इसे  कंसे  करने  जा  रहे  हैं  ?  तथ्यों  ने  सिद्ध  कर  दिया  है
 कि  बरनाला  जंसे  एक  घाभिक  व्यक्ति  को  भी  एक  निश्चित  दबाव  जिसकी  हम  सिफारिश  कर  रहे
 हैं  अपनाना  पड़ा  है  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  यदि  हम  घमंनिरपेक्षता  का  पालन  करने  में
 असफल  रहते  हैं  तब  देश  के  दृश्मनों  और  साम्राज्यवादी  एजेंटों  द्वारा  निश्चित  ही  धर्म  का  प्रयोग
 किया  जाएगा  ।  अतः  जिनके  दिलों  में  सच्चा  धर्म  उन्हें  समझना  चाहिए  कि  उन्हें  राजनीति-में

 हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  और  राजनैतिक  नेताओं  को  भी  धर्म  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ।

 यही  मैं  कहना  चाहता  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कट्ट  रतावाद  के  विरुद्ध  हमारी  धर्म-निरपेक्ष

 लड़ाई  के  बारे  में  कहा  है  ।

 अब  क्या  मैं  पाकिस्तान  के  श्री  जिया  द्वारा  कही  बात  को  उद्धृत  कर

 312



 5  1908  पंजाब  की  स्थिति  के  साबन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा

 दिए  गए  बकतव्य  पर  चर्चा

 प्कता  हूं  ?  मैंने  यह  बात  शायद  में  पढ़ी  श्री  जिया  ने  कहा  है  कि  हम  कुछ  पिछड़े

 हुए  लेकिन  हम  प्रगतिशील  उन्होंने  किस  सन्दर्भ  में  श्री  जिया  ने  यह  कहा  मैं  नहीं
 ब्रानता  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  शाह  बानो''****

 भरी  सेफुदीन  चौधरी  :  विधेयक  में  कुछ  उदार  उपबन्ध  शायद  जिसे  हमने  अधिनियम
 बनाया  है  उसके  धारे  में  हो  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कया  उन्होंने  टर्की  के  बारे  में  पढ़ा  है  ?

 )

 भरी  संफुदीन  चौधरो  :  इस  समय  असली  बात  यह  है  कि  क्या  हप  सच्ची
 निरपेक्षता  का  अपने  देश  में  वास्तव  में  पालन  कर  रहे  मैं  काफी  समय  नहीं  ले  रहा  मैं
 इसकी  मसली  गम्मीरता  की  बात  समझना  चाहता  हूं  । हम  सब  कह  रहे  हैं  कि  हमें  पंजाब  में
 निरपेक्ष  ताकतों  को  मजबूत  करना  होगा  ।  हम  सब  उनके  पक्ष  का  समर्थन  करते  मुझे
 कहना  केन्द्रीय  सरकार  पंजाब  समझोते  को  लागू  करके  एक  सकारात्मक  भूमिका  निन्ना
 सकती  ञ्राप  कह  सकते  हैं  कि  पंजाब  समझोते  के  अनेक  उपबन्ध  लागू  किये  जा  चुके  हैं  लेकिन
 स्पष्ट  है  कि  कुछेक  उपबन्ध  लागू  नहीं  किये  गये  वे  कह  सकते  हैं  लेकिन  इस  पर  कोई  विश्वास

 नहीं  करता  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  आप  लोगों  को  कंसे  संतुष्ट  करते  हैं  लेकिस  जियास्वयन  से  होते
 की  बात  स्पष्ट  हैं  ओर  उन  विशेष  बातों  का  आपको  ध्यान  रखता  होगा  गोर  सुनिश्चित
 करना  होगा  कि  समझौता  पूरी  तरह  लागू  इससे  धर्म  निरपेक्ष  ताकतों  को  मजबूत  करने
 भ्रौर  जनमानस  को  प्रातंकवादी  ताकतों  तथा  राष्ट्र  बिरोधी  ताकतों  के  विरुद्ध  सचेत  करने  में
 काफी  सफलता  मिलेगी  ।  अ्रस्यथा  जनता  के  मन  में  यह  भावना  पंवा  होगी  ।  कि  उनके  साथ  धोखा

 किया  गया  है  |  यह  दूसरा  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  अवसर  पर  जहां  आपको  आश्षा  की  किरण

 दिखाई  दे  सकती  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  राष्ट्रीय  राजनैतिक  दल  ऐसी  मांग  न  रे  जिससे
 कि  जो  सफलता  मिलती  जा  रही  है  उसमे  रुकावट  पढ़ें  प्रत्येक  को  रेली  आयोजित  करने  का  हक  है
 लेकिन  यदि  इस  विशेष  अवसर  आप  सैनिक  शासन  या  राष्ट्रपति  शासन  और  इसी  तरह  की
 मांग  करते  हैं  तो  इससे  स्थिति  वास्तव  में  खराब  होगी  ।  यह  नही  होना  चाहिए  ।  इस  संबंध  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  जब  हम  कुछ  ठोस  परिवर्तन  आता  देख  सकते  हैं  तो  हमने  पहले  यह  भी  देखा

 होगा  कि  बाहरी  तत्वों  साम्राज्यवादियों  द्वारा  इस  विशेष  परिवतंन  को  तोड़ने  के  प्रयास  की

 खबरें  समाचार  पत्रों  में  छपी  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  एक  असफल  हड़ताल  का  प्रयास  हो  सकता
 उस  समय  हमें  अपने  घेय  से  विचलित  नहीं  होना  चाहिए  ओर  हमें  कुछ  बातों  को  पथ-अष्ट

 तरीके  मात्र  से  नहीं  देखना  चाहिए  हमें  बातों  की  उनके  परिप्रेक्ष्य  में  देखना  चाहिए  ओर  स्पष्ट  रूप
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 दिए  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा
 नि

 लैफुद्दीन

 जलन  नल  लन-+>न  नल  नन  ना  पतन  नमन

 से  देखना  चाहिए  कि  आतंकवादी  ताकतें  या  राष्ट्र  विरोधी  ताकतें  क्‍या  चाहती  हमें  उनके  किसी

 जाल  में  नहीं  फंसना  चाहिए  और  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इस  तरह  की  स्थिति  घटित  न  हो  ।

 हमें  इन  तीन-चार  बातों  का  ध्यान  अवश्य  रखना  उचित  दिशा  में  बढ़ना  चाहिए
 और  आम  जनता  का  साथ  देना  उन्होंने  यह  दिखा  दिया  है  कि  वे  देश  के  लिए  देश  की

 एकता  के  लिए  वे  कट्टरतावाद  के  विरुद्ध  है  और  वे  शान्तिप्रिय  चुनावों  क ेदौरान  और

 लोगोंवाल  सम्मेलन  के  समय  लोगों  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  यह  एक  महू।न  कार्य  है  जिसे  वे  कर

 रहे  हैं  और  हमें  हगे  अनदेखा  नहीं  करना  हमें  एक  अवसर  मिला  है  और  हमें  इसका  भरपुर
 लाभ  उठाना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  मैं  वाद-विवाद  के  इस  रुख  का  स्वागत

 करता  हूं  ओर  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  ;  जिन्होंने  अभी-अभी  साम्यवादी
 पार्टी  की  ओर  से  भाषण  दिया  है  अपने  भाषण  में  रचनात्मक  रवेया  अपनाया

 फिर  मैं  उन्हें  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  आज  सुबह  ही  सरदार  बूटा  सिंह  ने  अपने  वक्तथ्य  में
 वास्तविक  रूप  से  सरक!र  की  स्थिति  को  बहुत  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  वे  पूरे  दिल  से  बरनाला
 सरकार  को  पूर्ण  समर्थन  देना  चाहते  हैं  और  इस  स्थिति  में  उनके  द्वारा  लिए  गए  सफल  और  साहसी
 रवैये  की  वे  प्रशंसा  करते  इसलिए  उन्हें  विशेष  राजन  तिक  तस्वों  द्वार  उत्पन्न  किए  गए  वातावरण
 के  बारे  में  डरने  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  जल्दी  ही  वहां  राष्ट्रपति  शासन  भी  लागू  हो  सकता

 परन्तु  दूसरी  ओर  इसके  साथ  ही  हमें  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  से  सकारात्मक  दुृष्टिकोण  की

 भूमिका  निभाने  की  करने  में  बहुत  सावधानी  बरतनी  चाहिए  और  वह॒बात  यह  है  कि  हमें
 राष्ट्रपति  शासन  के  बारे  में  नहीं  सोचना  उन्हें  और  उनके  समर्थकों  को  इस  प्रकार  का
 प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  ओर  ऐसी  गलत  मांगें  नहीं  मांगनी  चाहिए  जो  राष्ट्रवि रीधी  और  असम्भव

 जित  मांगों  को  उनफे  विरोधी  तथाकथित  अकाली  लोग  उठा  रहे  मकाली  दल  और
 केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  इस  समझौते  को  लागू  करने  में  और  पारस्परिक  राष्ट्रीय  एकता
 भ्रौर  सदभाव  के  वातावरण  को  बढ़ाने  में  अधिक  कठिनाई  उत्पन्त  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  इस  गलती  को  मानता  हूं  कि  मास्टर  ज्ञारा  सिंह  और  अभ्य  लोगों  द्वारा

 इस  खतरनाक  भोगोलिक  क्षेत्र  को  हमने  उस  संघर्थ  के  लिए  उन्हें  अपना  समर्थन  दिया  ।  एक  स्वतंत्र
 राजनतिक  अस्तित्व  देने  के  लिए  जो  संघर्ष  उस  समय  चल  रहा  था  उस  समय  हमने  वह  बड़ी  भारी
 गलती  की  थी  और  मुझे  आशा  है  कि  भविष्य  में  हम  ऐसी  गलती  फिर  आगे  नहीं  दोहरायेंगे  और
 फिर  भाषाई  एकता  आदि  के  बारे  मैं  सोचिए  ।  वर्षों  पहले  में  इसके  पक्ष  में  था  ।  अब  भी  मुझे  इसमें
 कोई  आपत्ति  नहीं  यदि  एक  विशेष  भाषाई  क्षेत्र  में  रहने  वाले  जिनका  अपना  राज्य

 पड़ोसी  राज्यों  के लिए  इस  कारण  समस्या  उत्पन्न  न  करे  कि  उनकी  भाषा  बोलने  वाले  कुछ
 संब्यक  लोग  उनके  राज्प  में  रहते  हाल  हो  में  पश्चिमी  तट  पर  ऐसा  हुआ  है  जहां  मेरे  मित्रों  को
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 बहुत  ज्यादा  हानि  हुई  है  |  हमें  भी  बहुत  हानि  हुई  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  हानि  हुई  इस  सम्बन्ध
 में  हमें  पूंव  सावधान  होना  चाहिए  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  समस्या  केवल  यह  है  कि  हम  इतिहास  से  कुछ  सबक  नहीं  लेते  ।

 प्रो०  एम०  लो०  रंगा  :  पच्चहत्तर  हजार  या  एक  सौ  हजार  एकड़  भूमि  हरियाणा  को  देनी

 है  मैं  नहीं  समझता  यह  सब  क्या  है  ?  यदि  कुछ  हजार  हिन्दू  जो  गुरुमुखो  के  बजाय  हिन्दी  बोलते

 यहां  रह  जाते  हैं  तो  इससे  क्‍या  फर्क  पड़ता  है  ।

 हमें  इस  प्रकार  के  पागलपन  पर  काबू  पाना  मैं  हरियाणा  के  अपने  सित्रों  क ेसाथ  बहस
 करनमे  का  प्रथास  कर  रहा  था  परन्तु  मैं  उन्हें  सहमत  नहीं  कर  पंजाब  में  यह  सारी  समस्या

 हम  सभी  भारतीयों  के  लिए  एक  चेतावनी  है  कि  वे  इस  प्रकार  के  विघटनकारी  तत्वों  और

 विधटनका री  शक्तियों  को  मजाक  न  समझें  ।

 क्या  इस  बात  को  समझने  के  लिए  यह  उचित  समय  नहीं  है  जिसे  हम  उस  समय  नहीं  समझ

 पाए  जब  हमने  वह  दुर्भाग्यपूर्ण  बंटवारा  कि  अपने  सीमान्त  राज्यों  मे ंअपना  शासन  चलाने  के

 लिए  हमारी  एक  अलग  और  भिन्‍न  राजनैतिक  प्रणाली  होनी  चाहिए  ?  उत्त  ममय  दम  इय-बात  को
 समझने  में  असफल  रहे  और  जहां  तक  पूर्वोत्तर  सीमा  का  सम्प्न्ध  है  वहां  हमें  इसकी  भारी  कीमत

 अदा  करनी  पड़ी  ।  जोश  में  आकर  हमने  इस  बात  को  नहीं  समझा  कि  कश्मीर  से  नीचे  राजस्थान

 तक  हमें  सीमा  पर  कठिनाई  का  सामना  करता  अब  हमारे  सामने  स्रीमा-समस्या  ही

 इसलिए  इन  क्षेत्रों  के  लिए  अलग  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इन  क्षेत्रों  मे  हमें  ब्रिटिश  संप्तदीय  प्रणाली
 की  इस  खर्चीली  विलासितापूर्ण  व्यवस्था  को  अपनाने  का  प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  जिसमें  एक  दल

 कहता  रहता  है  और  दूसरा  दल  हर  समय  कहना  ही  अपने  लिए  उचित  समझता

 यह  एक  विघटनका री  बात  है  ।

 इसलिए  हमें  पंचायत  प्रणाली  की  में  सोचना  आरम्भ  करना  याहिए  |  हमने  इस  बारे

 में  सोचा  था  और  हमने  इसे  व्यवस्था  कहा  बाद  में  स्वर्गीय  हयप्रकाश  नारायण

 में  इस  व्यवस्था  के  साथ  झूठा  प्यार  अब  हममें  से  बहुत  से  लो॥  भी  सर्वदलीय

 सरकार  ओर  मिलोजुली  सरकार  के  बारे  में  बातचीत  कर  रहे  अब  पंजाय  को  स्थिति  इस  बात

 को  सामने  लाती  आपने  इसे  सौंप  दिया  ओर  यह  सच  है  कि  अकाली  दल  को  बहुमत  मिला  ।

 क्या  इस  कारण  से  अकाली  दल  को  केवल  अ।ने  दल  के  पदस्पों  को  टी  लेकर  मन्त्रिमंड  न  का  निर्माण

 करना  चाहिए  क्या  उसमें  अन्य  लोगों  को  शामिल  नहीं  कि  जा  सकता  क्‍या  अन्य  लोगों

 को  बुलाकर  अनुपातिक  आधार  पर  एक  मिली-जुली  सरकार  बनाना  राजममंज्ञोबित  बात  नहीं

 होतो  ?  हमें  इस  प्रकार  को  प्रणाली  को  अपनाने  का  प्रयोग  क्यों  नहीं  करता  यद्ीं  पर  नहीं

 अपितु  मिजोरम  में  भो  भोर  कल  परसों  असम  ओर  विभिन्‍न  अन्य  क्षेत्रों  में  भो  इस
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 पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा  24  1987

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 एन०  जो०

 प्रयोग  को  किया  जा  सकता  कछार  के  लोगों  की  असम  में  बुरी  स्थिति  है  और  अन्य  बहुत  ले

 स्थानों  पर  भी  यह  स्थिति  जारी

 3.37  भ०  प०

 शरद  दिधे  पीठासोन  हुए  ।]

 यदि  आप  एक  द्रलोथ  शासन  रखता  चाहते  हैं  और  अन्य  सभी  दलों  को  हर  समग्र  विरोधी

 पक्ष  में  रखकर  एक  दूमरे  की  प्रगति  में  रकावट  डालना  चाहते  हैं  तो  भी  कप  हमारे  ज्लिए  यह

 नहीं  होगा  कि  हम  भारत  की  राजधानी  में  नहीं  तो  कम  से  कम  सीमान्त  क्षेत्रों  मे ंएक  सबंदलीय
 सरकार  बनाएं  ?  निश्वित  रूप  से  हरियाणा  और  पंजाब  में  इस  दिशा  में  परीक्षण  किग्ना  जा  सकता

 है  ।  इस  प्रकार  विधटन  की  दिशा  में  बढ़ते  इन  तत्वों  और  शक्तियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  हम
 अपने  आपको  शक्तिशालो  बना  सकते  हैं  ।

 .  भी  बिनेदा  गोस्वामी  :  इस  विचार  को  स्वीकार  करने  के  लिए  आपको  प्रधान  मंत्री

 महोदय  को  सहमत  करना

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मैं  सदद  का  अधिक  समय  नहीं  लेता  परन्तु  साथ  ही  मैं

 यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  मित्र  हत  बारे  में  थोड़ा  विचार  अन्य  किस  तरीके  से  हम
 इस  दिशा  में  आगे  बढ़  सकते  हैं  !  वहां  श्री  बादल  आरम्भ  में  वे  यहां  केन्द्र  में  मंत्री  थ ेऔर

 बरनाला  महोदय  उनके  चेले  थे  ।  जब  वह  मुख्य  मंत्री  के  रूप  में  वहां  गए  तो  मेरे  मित्र  प्रो०  दण्डवते
 के  सहयोगी  और  कृषि  मन्त्री  के  रूप  में  श्री  बरनाला  यहां  उनके  अत्यन्त  लोकप्रिय  मनोनीत  व्यक्ति

 हम  सभी  उन्हें  चाहते  थे  और  वे  भी  एक-दूसरे  को  प्यार  करते  अब  सला  की  बात  उनके
 बीच  में  आ  गई  है  ।

 प्रो०  मधु  वष्डबले  :  उनका  प्यार  अन्धा  नहीं

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  सत्ता  की  बात  ने  उन्हें  अलग  कर  दिया  ।  इसने  उनके  सम्बन्धों  में

 विष  घोल  दिया  है  ।

 परन्तु  क्‍या  हम  श्री  बादल  को  सदा  जेल  में  हो  रखेंगे  ?  ब्रिटिश  लोगों  ने  यह  सोचा  था  कि

 वे  हमें  सदा  जेल  में  रखेंगे  परन्तु  हुम  लोगों  को  उन्हें  मुक्त  करना  इसी  प्रकार  उनको  आज

 या  कल  छोड़ता  पड़ेगा  ।  तब  कया  उन्हें  राजनैतिक  निर्वासन  में  रखा  जायेगा  ?  क्‍या  उन्हें  अपवा

 सकारात्मक  योगदान  देने  का  अवसर  नहीं  दिया  जायेगा  ?  हमें  इन  बातों  पर  अवश्य  सोचना

 उन्हें  एकजुट  बनाना  आज  वे  दुश्मन  हैं  कल  वे  मित्र  बन  सकते  झाज  सत्ता  के  लिए  वे
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 5  1908  पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  यृह  मंत्री  द्वारा

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा
 ता  5

 दुश्मन  कल  भारत  की  एकता  और  देशमक्ति  की  भावनाओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  अपने

 सहयोगी  प्रयत्न  में  वे  मित्र  भी  बन  सकते  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  दिश्ला  में  श्री  बरनाला  भी  अपना

 कार्ये  प्रारम्भ

 इससे  उन  जोधपुर  के  कैदियों  की  बात  पंजाब  में  हर  व्यक्ति  यह  कह  रहा  है  कि

 उन्हें  छोड़  उन्हें  छोड़  उन्हें  छोष्ठने  श्री  बात  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  परन्तु  साथ-साथ

 अनुशासन  की  बात  भी  सुरक्षा  सेनाओं  की  अपनी  अलग  संघभक्ति  वे  हमारी  तरह

 नहीं  हैं  ।

 प्रो०  मधु  बण्डवते  :  वे  सुरक्षा  सेनाओं  के  लोग  नहीं  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो  रंगा  :  उनसे  बहुत  अच्छा  व्यवहार  किया  जाता  उनमें  एकता  की  भावना

 अपने  अनुशासन  से  खिलवाड़  करना  वे  पसन्द  नहीं  करते  ।  और  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  जिस

 स्थिति  में  उन  गुमराह  नवयुवकों  ने  यह  कार्य  किया  है  वह  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  की  सबसे

 पूर्ण  स्थिति  मैं  माननीय  प्रधान  गृह  मंत्री  और  सुरक्षा  सेनाओं  से  इस  बारे  में  विचार
 करने  और  उन्हें  जल्दी  से  जल्दी  रिहा  करने  तथा  राजनीति  से  इस  दाग  को  हटाने  का  अनुरोध
 करना  चाहूंगा  ।  कृपया  सुरक्षा  सेनाओं  की  एकता  ओर  अनुशासन  की  भावना  संघभक्त

 की  भावना  को  अस्त  व्यस्त  किए  बिना  उनकी  सहमति  से  हमें  यह  कार्य  करना  यह  कार्य
 '

 जितना  जल्दी  हो  सके  उतना  ही  बेहतर  तब  पंजाब  में  बेहतर  सम्बन्धों  की  स्थिति

 उसके  बाद  इन  आतंकवादियों  की  बात  वे  कौन  हैं  ?  क्या  वे  सभी  भारतीय  मैं  इस
 बात  को  नहीं  जानता  ।  कया  वे  सभी  भारतीय  प्रवृत्ति  के  लोग  मुझे  यह  मालूम  नहीं  ।  क्‍या
 उनके  पीछे  बाह्य  शक्तियां  नहीं  हैं  ?  उनमें  से  एक  महान  हस्ती  हमारे  साथ  हम  मेलजोल  रखते

 हम  एक-दूसरे  को  गले  लगाना  और  साथ-साथ  समझौता  करना  सीख  चुके  मैं  नहीं  जानता
 कि  किस  स्थिति  किस  ढंग  से  किस  प्रकार  का  समझोता  कल  या  परसों  हुआ  परन्तु  निश्चित
 रूप  से  पाकिस्तान  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  को  सुधारने  का  हमें  प्रधास  करना  चाहिए  और  फिर  भी
 उन  कट्ट  रपन्थी  शक्तियों  को  नहीं  भूलना  चाहिए  जिम्होंने  भारत  और  पाकिस्तान  को  अलग-अलग
 रखा  और  जिनसे  भारत  भोर  पाकिस्तान  को  अलग-अलग  रखने  की  संभावना  भो  यहां  इस  पक्ष
 में  और  उस  पक्ष  में  भी  सामाजिक  ओर  राजनेतिक  कट्टरपंथी  तत्व  विद्यमान  जो  एक  दूसरे  से  लड़
 रहे  जो  हमारे  बीच  समस्याएं  उत्पन्न  कर  रहे  हमें  हन  सभी  बातों  पर  काबू  पाने  में  सक्षम

 होना  यह  एक  दिन  की  समस्था  नहीं  एक  दिन  का  समाधान  नहीं  है  परस्तु  फिर  भी

 यह  वह  समस्या  है  जो  हर  समय  हमारे  देश  के  सामने  रही  है  ओर  हम  इस  गम्भीर  समस्या  को

 नहीं  भूल  सकते  ।

 क्या  आतंकवादियों  को  केवल  पाकिस्तान  ही  समर्थन  दे  रहा  पाकिस्तान  के  अलावा

 पश्चिम  पूर्व  से  तथा  भन्य  हिस्सों  ओर  भी  कितने  ही  देश  हैं  ?  यही  उचित  समय  है  कि

 हम  सब  इकटूठे  हो  मेरे  माननीय  साम्यवादी  मित्र  ने  कहा  है  कि  ये  प्रथत्  काफी  पहले  किये
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 पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा  24  1984

 दिए  गए  वक्तव्य  प२  चर्चा

 एन०  जी०

 जाने  चाहिए  मैं  उनसे  सहमत  लेकिन  कुछ  प्रयात  किये  गए  पंजाब  में  स्वतन्त्रता

 सैनानियों  ने  शान्ति  पदयात्रा  की  हमारे  अपने  सुनील  दत्त  की  भी  शान्ति  पद  यात्रा  करने  की

 इच्छा  हो  गयी  महाराष्ट्र  के  ही  एक  अन्य  संत  बाबा  आमटे  भी  ते  कन्याकुमारी  से  हिमाचल

 प्रदेश  तक  की  पद  यात्रा  की  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वह  सारे  देश  को  सूत्र  में  बाधने  को  कोशिश  कर

 रहे  ये  सभी  प्रयास  किये  गये  हमें  उन  प्रयासों  को  यह  आश्वासन  देकर  ओर  अधिक  मजबूती
 प्रदान  करनी  चाहिए  कि  इस  सभा  के  विभिन्न  राजनैतिक  दल  ए+  हैं  तथा  इस  दिशा  में  एक  साथ

 मिलकर  कायें  करने  की  इच्छा  रखते  हैं  जिससे  भारत  की  एकता  को  दृढ़ता  प्रदान  करने  हेतु  मिलकर

 रहने  के  लिए  हमारे  लोगों  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  बधाई  देने  को  बात  को  पुनः  दोहराता  मेरे
 माननीय  मित्र  ने  पहले  ही  पंजाब  के  लोगों  को  और  विशेष  रूप  से  पंजाब  के  मुख्यमंत्री  को  सहायता
 देने  की  पेशकश  की  है  फिर  भी  एक  प्रयास  किया  गया  है  आर्थात  हमारे  देह  में  एक  सरदार  ने
 वास्तव  में  हम  सबका  मार्ग  प्रशस्त  किया  है|  जब  मुख्य  ग्रन्थियों  ने  स्वर्ण  मन्दिर  अमृतसर  में  अपना
 जाति  धमं  से  बहिष्कृत  करने  वाला  प्रस्ताव  पारित  किया  और  गृहमंत्री  को  उनके  समक्ष  पेश  होने
 और  झुकने  को  तब  उन्होंने  भारत  के  प्रति  अपनो  निष्ठा  को  और  देश  को  किसी  अन्य  कत्तंब्य
 से  देश  को  पहली  प्रायमिकता  दी  श्रौर  मैं  उस  गृह  मंत्री  का  अभिवादन  करता  हूं  तथा  बह  हमारे  ही
 गृह  मंत्री

 श्री  वो०  शोभनाव्रीश्यर  राव  :  मैं  माननीय  अध्यक्ष  का  पंजाब  की  स्थिति
 पर  चर्चा  की  अनुमति  देने  के  लिए  आभारी  इस  विधा  पर  हमारे  सारे  देश  के  लोग  बहुत
 उत्तेजित  और  चिन्तित  हैं  ।

 पंजाब  की  घटनाएँ  समस्त  देश  के  लोगों  में  काफी  उत्तेजना  फैला  रहो  विशेष  रूप  से
 पिछले  कुछ  महीनों  में  प्रमुख  राजनैतिक  न्यायाधीश  तथा  उच्च  अधिकारी  मारे  गये  हैं  जिस से
 जनता  में  यह  भावना  पैदा  हुई  है  कि  पंजाब  की  स्थिति  बहुत  बिगड़  गई  है  तथा  वहां  इतने
 छिठत  व्यक्तियों  के  लिए  भी  अब  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  पहले  भी  हमने  वहां  ऐसों  कायरता  पूर्ण  घटनाएँ
 देखी  हैं  ;  जिनमें  बसों  में  सफर  कर  रहे  निर्दोष  लोगों  का  कत्ल  किया  गया  अब  इन  बातों  ने
 एक  अलग  ही  रुख  ले  लिया  दुर्भाग्य  से  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कनेटी  के  खुनावों  में
 बरनाला  का  विरोध  करने  वाला  गुट  विजयी  रहा  इसके  बाद  के  परिवतंनों  को  हमारे  गृह  मंत्री
 से  अपने  दिये  गये  नोट  में  स्पष्ट  किया  है  ।  मैं  उन  बातों  के  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  श्री  बरनाला  को  अपने  दल  की  ओर  से  साहसी  रुख  अपनाने  के
 लिए  बधाई  हूं  अर्थात्‌  उन  मुदय  ग्रन्थियों  के  हुक्मतामे  के  सामने  न  झुकने  के  लिए  बच्चाई  देता

 हूं  जो  कि  धर्म  के नाम  पर  लोकतान्त्रिक  चुनाव  प्रक्रिया  के  द्वारा  लोगों  के  दिये  गये  फंसले  को

 नका  रता  चाहते  परन्तु  सिख  लोगों  के  साथ-साथ  पंजाब  के  लोगों  मे  इसे  एक  दम  अस्वीका
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 दिए  गए  वकक्‍तश्य  पर  चर्चा

 नव
 दिया  है  और  उन्होंने  श्री  बरनाला  के  नेतृत्व  में  चुनी  गई  एक  लोकतान्त्रिक  सरकार  का  पक्ष  लिया
 है  ।

 मैं  अकाली  दल  के  कई  विधान  सभा  सदस्यों  को  भी  बधाई  देता  हूँ  जिन्होंने
 धर्म  निरपेक्ष  ल़ोकतन्त्र  को  सुरक्षित  रखने  के  प्रयत्नों  में  श्री  बरनाला  का  दृढ़ता  से  साथ  दिया  है  ।

 जैसा  कि  प्रो०  रंगा  ने  कहा  है  एक  बड़ा  सिख  जन  समूह  20  फरवरी  लोंगवाल  गांवमें
 बरनाला  सरकार  के  संग  अपनी  एकात्मता  व्यक्त  करने  के  लिए  तथा  मुद्य  ग्रन्थियों  को  यह  स्पष्ट
 रूप  से  बताने  के  लिए  एकत्र  हुए  कि  वे  धर्म  को  राजनीति  से  न  अपितु  स्वयं  को  केवल  घामिक
 मामलों  तक  ही  सीमित  रखें  ।

 यह  वास्तव  में  अच्छी  बात  है  कि  स्वतन्त्र  भारत  में  पहली  बार  संसद  के  दोनों  सदनों  को  दिये
 गये  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  एक  मुख्य  मंत्री  का  जिक्र  किया  गया  ।  उससे  पिछले  ही  रोज  भारत
 के  राष्ट्रपति  ने  श्री  बरनाला  को  धर्मनिरपेक्ष  लोकतन्त्र  के  मूल्यों  को  बनाये  रखने  के  उनके  साहस  के

 लिए  बधाई  दी  है  ।

 संघ  सरकार  ने  कितनी  ही  बार  कहा  है  कि  वह  पूरी  तरह  से  श्री  बरनाला  के  साथ
 लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  संघ  सरकार  उतनी  सहायता  नहीं  दे  रही  है  जितनी  इसे  श्री
 बरनाला  को  उन  सिख  लोगों  को  बड़ी  संझया  में  अपने  साथ  करने  के  लिए  तथा  प्रभावी  उपाय  करने

 '
 के  लिए  देनी  चाहिए  जो  कि  एक  दूसरी  ही  घारणा  लिये  है  ।

 प्रो०  रंगा  ने  जोधपुर  में  बन्दी  लोगों  की  रिहाई  के  बारे  में  कहा  है  |  कया  श्री  बरनाला  ने

 कई  बार  यह  नहीं  कहा  है  कि  कम  से  कम  उन  निर्दोष  बन्दियों  को  उन  जवान  लोगों  या  औरतों  को

 छोड़  दिया  जाये  जिन्हें  हिरासत  में  ले लिया  गया  था  क्योंकि  वे  उस  समय  स्वर्ण  मन्दिर  में

 क्योंकि  वे  स्वर्ण  मन्दिर  के  कर्मचारी  थे  ।  अब  चाहे  कोई  भी  सरकार  सत्ता  में  आयी  हो  कम  से

 कम  उनमें  से  कुछ  को  रिहा  कर  देना  अन्यथा  इस  बात  का  पंजाब  समभोते  में  जिक्र
 क्यों  किया  गया  था  जबकि  वे  उस  समय  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिये  गंभीर  नहीं  थे  ?  श्री

 बरनाला  ने  उन  लोगों  की  रिहाई  के  लिए  नहीं  कहा  है  जिन्हें  सरकार  दोषी  समझती  है  ।  उन्होंने
 केवल  निर्दोष  लोगों  को  ही  रिहाई  के  लिए  कहा  क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है
 तथा  जो  लोग  वहां  बंदी  थे  उनका  विवेचनात्मक  अध्ययन  किया  है  ?  क्‍या  उन्होंने  यह  नहीं  पाया  है
 कि  जो  लोग  वहां  बंदी  हैं  उनमें  से  5  या  10  प्रतिशत  लोग  निर्दोष  यदि  सरकार  ने  कम  से
 कम  कुछ  लोगों  को  रिहा  किथा  होता  तो  इससे  श्री  बरनाला  को  उन  उप्रवादियों  के  द्वारा  किये  जा

 रहे  प्रबार  को  बन्द  व.रवाने  में  आसानी  होती  जो  इस  प्रचार  को  बुरी  नियत  से  कर  रहे  परन्तु
 उन्होंने  कहा  है  कि  आप  श्री  बरनाला  के  मित्र  मैं  सरकार  से  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार
 करने  के  लिए  तथा  उन  निर्दोष  लोगों  को  तुरन्त  रिहा  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए

 कऊूंगा  जो  कि  जोधपुर  में  बन्दी  हैं  ।
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 दिए  गए  वकक्‍तव्य  पर  चर्चा

 धी०  शोभगादीदवर

 श्री  बरनाला  अन्य  बातों  को  छोड़कर  पंजाब  समझौते  के  अन्य  उपबन्धों  के
 न्वयन  के  लिए  जोर  दे  रहे  जहां  तक  चम्डीगढ़  के  अन्तरण  का  सम्बन्ध  है  यह  एक  अपेक्षित  बात

 है  श्रौर  संघ  सरकार  ने  पहले  इसके  लिए  स्पष्ट  रूप  से  एक  तारीख  की  घोषणा  की  थी  जिस  तारीख
 तक  उनको  चन्डोग्ढ़  का  श्रन्तरण  कर  दिया  जाएगा  ।  कांग्रेस  दल  के  एक  उपनेता  ने  अब  साफ-साफ

 कहा  है  कि  पंजाब  को  चन्डीगढ़  दे  दिया  जाना  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  इसके  बदले  में

 याणा  को  पंजाब  का  कितना  क्षेत्र  दिया  जाएगा  तथा  इस  बात  पर  फंसला  किया  जा  सकता

 यहां  यह  मसला  किसी  दल  अथवा  सरकार  का  नही  है  ।  परन्तु  मैं  हसे  स्पष्ट  करता  चाहूंगा
 कि  दुर्भाग्य  से  दल  के  हितों  को  राष्ट्रीय  हितों  से  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाती  है  क्‍योंकि  यदि  कुछ
 कदम  उठाए  जाते  हैं  तो  तब  हरियाना  में  सत्तारूढ़  दल  की  सम्भावना  धुंधली  हो  जाती  इसका
 तास्पयं  है  कि  हरियाना  के  चुनावों  के  समाप्त  होने  पर  ही  वे  पंजाब  के  मामले  में  दे  कुछ  करेंगे  ।

 मुझे  इसका  खेद  है  सभापति  यह  उचित  नहीं  है  ।  राष्ट्र  का  हित  दल  के  से  कहीं
 अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 मुझे  खूंशी  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  पंजाब  और  असम  के  सम्बन्ध  में  समझौता  किया

 पंजाब  में  लोगों  ने  अपने  लोकतांत्रिक  अधिकार  के  तहत  अपने  प्रतिनिधियों  अर्थात  पंजाब  में  अकाली

 दल  तथा  असम  में  गण  परिषद  को  चुना  पिछल्ले  रोज  मिजोरम  में  लोगों  ने  अपने  प्रतिनिधियों

 को

 प्रो०  भ्धु  दंडबते  :  जहाँ  कहीं  भी  उन्होंने  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  उन्हें

 वहाँ  अपने  शासन  से  हाथ  घोना  पड़ा  है  ।

 झी  बो०  शोभनाड्रोदथर  राव  :  परन्तु  वह  एक  भिन्‍न  मसला  लेकिन  अब  देश  की  एकता
 ओर  अखण्डता  हरियाणा  में  चुनाव  जीतने  से  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  इसलिए  अपने  पूरे  मन  से

 मैं  संध  सरकार  से  राष्ट्रीय  हिठ्लों  क ेबजाय  दल  के  हितों  को  सुरक्षित  करने  की  संकुचित  नीति  से

 हट  कर  चलमे  की  अपील  करता  हूँ  ।

 मैं  प्रसन्‍न  हूं  कि सभी  राजनीतिक  दल  एक  बात॑  पर  राजी  हुए  हैं  कि  उन्हें  सिद्ध  लोगों  के

 साथ-साथ  षंजाब  के  लोगों  को  संगठित  उम्रवादियों  को  निकालने  तथा  अलग  करने  के  लिए
 प्रयत्न  करने  इन  प्रयासों  से  निश्चित  रूप  से  हिन्दुओं  में  एक  सुरक्षा  की  भावना  पैदा  की  जानी

 अन्यथा  काफी  संख्या  में  लोग  पलायन  कर  रहे  इसे  रोका  जाना  चाहिए  क्योंकि  जैसे
 प्रो०  रंगा  ने  कहा  है  हमें  न  केवल  अब  अपितु  भविष्य  में  भी  भाईयों  को  तरह  रहना  है  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  हाल  ही  में  सररकार  द्वारा  मिश्रा  आयोग  की  रिपोर्ट  के  स्वीकार  किये

 जाने  पर  एक  रचनात्मक  परिवतेन  आया  मुझे  उन  दुर्भाग्य  पूर्ण  घटनाओं  को  दोहराने  की
 आवश्यकत  नहीं  है  जो  उन  दिनों  भटी  हैं  तथा  जो  विशेष  रूप  से  कितनी  ही  सि्व  ओरतों  तंथा
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 युवाओं  की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचा  सकती  हैं  ।  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  को  स्वीकार  किया  तथा
 मैं  सरकार  से  उन  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  तुरन्त  आवश्यक  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता

 हैं  तथा  सुझाव  देता  जो  उन  कायरतापूर्ण  घटनाओं  के  जिम्मेदार  थे  और  इमसे  काफी  संख्या  में
 उन  सिख  युवाप्रों  पर  असर  पड़ेगा  जो  कि  अब  आतंकवादियों  तथा  ऐसे  तत्वों  द्वारा  गुमराह  किये
 जा  रहे  हैं  जो  देश-द्रोही  हैं  तथा  जो  हमारे  देश  का  विभाजन  करना  चाहते  हैं  और  देश  की  एकता
 तथा  अखण्डता  के  विरुद्ध  कायं  कर  रहे  इसमें  काफी  समय  मैं  सरकार  से  इस  दिशा  में

 यथाशीघ्र  कदम  उठाने  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूँ  ।

 थी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  पंजाब  इस  समय  एक  बहुत  गंभीर  संकट

 से  गुजर  रहा  यह  संकट  इतना  गंभीर  है  कि  इससे  पहले  पंजाब  में  कभी  भी  इतनी  नाजुक
 समस्या  नहीं  भायी  थी  ।  शुरू  में  दुर्भाग्य  से  हममें  से  बहुतों  ने  तथा  विशेष  रूप  से  विपक्ष  के  सदस्यों

 ने  इस  समस्या  की  प्रकृति  को  नहीं  सम्क्षा  जिससे  उस  समय  पंजाब  गुजर  रहा  था  तथा  हम

 वह  भी  न  समझ  पाये  थे  कि  वहाँ  क्‍या  संकट  था  और  समस्या  का  क्‍या  संभावित  हल  हो  सकता  था

 मुझे  याद  है  कि  ब्लु-स्टार  से  पहले  कई  मित्र  अमृतसर  गये  थे  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  का  दिल्ली  आने

 पर  इसके  बारे  में  भिन्‍न  मत  इसलिए  इस  बात  पर  एक  प्रकार  का  भ्रम  था  कि  वहाँ  की

 वास्तविक  स्थिति  क्‍या  परन्तु  मैं  उसका  जिक्र  नहीं  करूंगा  क्योंकि  मैं  समझता  हूँ  कि  आज  यहाँ
 सभा  में  माहौल  बिल्कुल  भिन्‍न  है  तथा  एक  ऐसी  स्थिति  है  जहाँ  आपस  में  ज्यादा  समझ  है  इसलिए
 मैं  केवल  वर्तमान  स्थिति  का  ही  उल्लेख  करूंगा  ।

 पंजाब  की  स्थिति  को  समझने  के  लिए  पंजाब  की  राजनीति  में  अकाली  दल  की

 भूमिका  को  समझना  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  दुर्भाग्य  से
 वे

 विभाजित  हो  गये  हैं  तथा  उनके  आपसी

 विभाजन  ने  पंजाब  की  राजनैतिक  समस्या  को  इस  स्थिति  तक  पहुंचा  दिया

 दूसरे  पंजाब  की  राजनीति  में  धर्म  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  कारक  है  जो  कि  एक  भूमिका  अदा

 कर  रहा

 झौर  तीसरे  सभी  राजनीतिक  दलों  का  समस्‍या  पर  विचार  करना  तथा  एक  मान्य  हल
 निकालना  भी  महत्वपूर्ण  है  ।

 अन्त  में  एक  महत्वपूर्ण  कारण  और  है  जिसकी  विगत  समय  में  अवहेलता  की  गयी  है
 और  मुझे  आशा  है  कि  इसकी  अब  उपेक्षा  नहीं  की  जायेगी  तथा  यह  विदेशी  शक्तियों  का

 इस  देश  में  अस्थिरता  पैदा  इस  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  करना  तथा  समस्या  को  बढ़ा  कर  पंजाब

 में  हमारी  कठिनाइयों  से  लाभ  उठाना  है  ।

 इसलिए  ये  चार  कारण  हैं  जिन्हें  मैंने  स्पष्ट  किया  है  प्रोर  जिन्हें  पंजाब  की  समस्या  का  हम

 ढूंढने
 से
 पहले  समझने  की  आवश्यकता  है  फिर  हमें  तदनुसार  इस  समस्या  से  निपटना  चाहिए  ।
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 रघुनम्दबन  लाल

 मैं  अ्रमृतसर  से  हुं  और  मैं  इस  मसले  के  काफी  नजदीक  तथा  मेरे  भपने  अनुभव
 और  अपना  नजरिया  नजरिया  यह  है  कि  पंजाब  में  सिख  राजनीति  में  जिसका  गुरुद्वा रों
 पर  नियंत्रण  है  वही  सिख  राजनीति  पर  नियंत्रण  रखता  ग्ह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कारण  है  जिसे

 हममें  से अधिक  लोग  समझने  की  कोशिश  नहीं  करते  न  ही  इसकी  तह  में  हममें  से अधिक  लोग

 जाने  की  वोशिश  करते  क्योंकि  कोई  भी  व्यक्ति  जिसका  गुरुद्वारों  पर  नियंत्रण  है  वही  सिख
 राजनीति  को  भी  नियन्त्रित  करता  और  आपने  देखा  होगा  कि  शिन्‍्न  समय  में  अलग-अलग
 लोगों  का  गुरुद्वारों  पर  नियंत्रण  रहा  दर्शन  सिंह  फेरूमान  जंसे  लोग  तथा  जश्थेदार  जलाल
 उस्मान  जैसे  भी  गुरुद्वारों  से  संबद्ध  रहे  फिर  हम'रे  सरदार  गुरदयाल  पििंह  ढिल्‍लों  जो  यहाँ  बैठे

 हैं  भी  गुरुद्वारों  से  संबद्ध  रहे  गुरुद्वारों  से  और  सद्भाव  का
 प्रचार  होता  परत्तु  अलग-अलग  समय  पर  अलग-अलग  लोग  सत्ता  में  आते  रहे  परन्तु
 दुभग्यवश  अब  इस  समय  में  गुरुद्वारे  उन  लोगों  के  हाथों  में  चले  गये  जिन्हें  हम  घोखेबाज  कहते
 वे  उस  शक्ति  का  प्रयोग  सिख  राजनीति  में  कर  रहे  केवल  यह  ही  नहीं  गुरुद्वारों  यानि  अकाल
 तख्त  पर  नियन्त्रण  करने  के  बाद  वे  राज्य  के  अकालियों  की  राजनेतिक  शाखा  पर  भी  नियन्त्रण
 करना  चाहते  हैं  ।

 4.00  भ०  प०

 एक  निदेश  द्वारा  उन्हें  यह  कहा  गया  कि  अकाली  दल  की  सभी  इकादहयों  को  भंग  कर  दिया
 जाना  चाहिए  और  उन्हें  यह  चेतावनी  दी  गई  कि  जो  व्यक्षित  निदेश  को  नहीं  मानेगा  उसका
 निष्कासित  कर  दिया  जायेगा  ।  इसी  बात  के  लिए  श्री  बरनाला  को  निष्कासित  किया  गया  है  क्योंकि

 उन्होंने  उनके  निदेश  ot  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  घोषणा  को  गई  है  कि  वे  किसी  भी  न्यायिक  आयोग  या  उनके  निर्णयों
 को  नहीं  मानेंगे  ;  वे  अपने  आप  को  किसी  न्यायिक  आयोग  अथवा  समस्या  या  झगड़े  का  समाधान
 करने  के  लिए  मामले  की  जाँच  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किसी  भी  प्राधिकारी  के  अधीन  नहीं
 मानेंगे  ।  उनके  निर्णय  उन  पर  लागू  नहीं  होगे  ।  ओर  अन्त  में  उन्होंने  एक  अन्य  घोषणा  में  कहा  है
 कि  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  केन्द्र  सरकार  का  कोई  भी  हस्तक्षेप  बरदादत  नहीं  किया

 जिसका  अर्थ  है  कि  कानून  व्यवस्था  बनाये  रखने  में  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय  रिजव्वं

 पुलिस  बल  की  भूमिका  को  स्वीकार  नहीं  क्रिया  जायेगा  |  यह  एक  नंई  स्थिति  प्रपको  इस

 हालत  में  समस्या  का  समाधान  करना  इस  संदर्भ  में  आपको  पंजाब  देखना  इसलिए  मैं

 कहता  हूं  कि  मैंने  जो  बातें  बताई  हैं  यदि  आप  उनको  इकट्ठा  लें  तो आपको  एक  अलग  ही  तशवीर

 एक  बहुत  गम्भीर  हम  एक  गम्भीर  स्थिति  पर  विचार  कर  रहे  इसका
 समाधान  केसे  किया  जाये  ?  इसके  लिए  यह  बहुत  आवश्यक  है  के  हमें  इतिहास  से  सबक  लेना

 हमें  देखना  चाहिए  कि  विगत  में  क्या  किया  गया  हमें  देखना  चाहिए  कि  पंजाब  में
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 हालात  को  सामान्य  कंसे  बनाया  जा  सकता  है  ।  हमें  इसके  रास्ते  में  आने  वाली  रुकावटों  को  देखना
 भर  हमें  उन  रुकावटों  को  दूर  कर  देना  चाहिए  ताकि  लोगों  में  एक  बेहतर  सभावना

 का  माहोल  पंदा  हो  सके  ।  मैं  दो  समाधान  पेश  कर  सकता  हूं  ।

 ब्लू  स्टार  आपरेशन  अथवा  दिल्‍ली  में  हुये  दंगों  क ेकारण  सिख  मानस  को  जो  आधात  लगा

 है  उस  पर  विचार  करना  होगा  ।  जब  तक  हम  उत्त  गलतफहमी  को  दूर  नहीं  कर  जबत्र  तक  हम
 उस  धब्बे  को  दूर  नहीं  कर  अधिकांश  सिख  जनता  शान्त  है  तथा  उन  ताकतों  के  साथ  नहीं  है
 जो  देश  में  अस्थिरता  पैदा  करना  चाहते  आपको  उन  सभी  को  ध्यान  में  रखना  होगा  यदि  आप

 उन  ताकतों  को  अलग  करना  चाहते  हैं  जो  देश  को  कमजोर  बनाना  चाहती  हैं  तथा  देश  में  अस्थिरता

 वैदा  करना  चाहती  हैं  तो  यह  बहुत  अत्यावश्यक  है  कि  हम  समस्त  सिख  सम्प्रदाय  को  अपने

 साथ  लेकर  चलें  ।  और  इसके  लए  हमें  देखता  वाहिए  कि  उनके  मानस  के  घात्र  को  कैसे  भरा  जा

 सकता  है  |  इसके  लिए  हम  साथ  बेठकर  समाधान  ढूंढ़  सकते  हैं  ।

 एक  बात  जिस  पर  मैं  बल  देना  चाहता  हूं  वह  यह  बरनाला  जी  कोई  व्यक्ति

 कोई  अकेली  राजनैतिक  पार्टी  पंजाब  समस्या  को  नहीं  सुलझा  सकती  इसका  परिमाण

 बहुत  व्यापक  है  ।  देरी  के  कारण  तथा  कुछ  घटनाओं  के  यह  समस्या  इस  चरण

 पर  पहुंच  गई  है  जहाँ  इसका  परिमाण  बहुत  व्यापक  हो  गया  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  हम
 सभी  को  इसमें  शामिल  होना  चाहिए  जैसा  कि  मैंने  कहा  कोई  भी  भ्रकेला  व्यक्ति  न  ही

 अकेले  बरनाला  जी  या  अकाली  और  इसके  लिए  अफेली  कांग्रेव  पार्टी  भी  इस  समस्या  को  नहीं

 सुलझा  सकती  इसका  समाशान  मिलकर  वहां  के  सभी  राजनंतिक  दलों  के  सहयोग  से  तथा  उन

 राजनैतिक  ताकतों  का  मुकाबला  जो  इस  देश  को  अस्थिर  बनाना  चाहती  किया  जा  सकता

 है  ।  इसलिए  इस  सम्बन्ध  विपक्षी  दलों  के  साथ  वार्ता  शुरू  करने  तथा  कुछ  नतीजे  पर  पहुंचने  के

 लिए  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  की  भूमिका  की  सराहना  करता  हूँ  ।  यह  एक  शुमशकुन  परन्तु  बहुत

 कुछ  करना  है  |  हमें  इसे  ईमानदारी  के  साथ  क्रियान्वित  करना  सभी  दलों  को  एकजुट  होकर

 पंजाब  में  जाना  इसके  दो  प्रभाव  इसके  दो  परिणाम  प्रथम  तो  इससे

 अल्पसंख्यकों  को  सहायता  मिलेगी  और  दूसरे  इससे  उन  ताकतों  को  बल  मिलेगा  जो  अश्पिरता  पैदा

 करने  वाली  ताकतों  का  मुकाबला  करता  चाहती  इसलिए  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  मैं

 अपने  साथियों  से  केवल  यह  निवेदन  करूँगा  कि  जो  माहौल  मैंने  अब  पाया  है--कपोंकि  इस  सभा  में

 पंजाब  के  बारे  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  मैंने  एक  दूसरे  पर  आरोप  लगाते  पाया  है

 कि  वे  जिम्मेदार  थे  जिम्मेश्र  हैं-““-वह  यह  कि  अब  एक  नई  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  और  इसलिए

 हमें  इसका  लाभ  उठाना  हमें  मिलकर  होकर  में  कार्य  करना  चाहिए  ताकि  समाधान

 झासान  हो  जाये  ।

 बैठने  से  पढले  मैं  एक  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  दण्डवते  जी  ने  कहा  है  कि  वे  जानते

 री थे  कि  कल  पार्टी  की  बैठक  में  आतंकवाद  पर  एक  नया  कानून  बनाने  के  लिए  चर्चा  यह  गलत Qa

 हमने  वहाँ  केवल  साम्प्रदाधिकता  विरोधी  दृष्टिकोग  पर  चर्चा  को  इस  देश  में  साम्प्रदायिकता
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 Cet  श्री  रघुनन्दन  लाल

 विरोधी  दृष्टिकोण  कंसे  जोर  पकड़ता  जा  रहा  है  ओर  हमें  इससे  कंसे  निषटना  होगा  ।  हम
 केवल  साम्प्रदायिकता  विरोधी  ताकतों  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  आतंकवाद  पर  कानून  बनाने  के

 बारे  में

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  महोदय  एक  खबर  छपी  है  कि  एक  आतंकवाद  विरोधी  संविधान  में
 संशोधन  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  अखबारों  में  यह  बात  छापी  वे  उसी  दल  के
 सदस्य  हैं  ।  मेरी  अपेक्षा  उनकी  बात  अधिक  सही  हो  सकती  है  ।

 भरी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  इसलिए  मैंने  आपको  बताया  है  कि  हमने  सम्प्रदायिकता
 विरोधी  ताकतों  के  बारे  में  चचा  की  थी  ।

 श्रीमतों  गोता  मुखर्जो  :  सभापति  ब।स्तव  में  अब  पंजाब  में  स्थिति  ब्लू
 स्टार  आपरेशन  से  पहले  की  से  एक  तरीके  से  अधिक  खतरनाक  परम्तु  साथ  ही  एक
 आहश्या  की  किरण  भी  दिखाई  दी  है  जिसने  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  नये  अवसर  प्रदान  किये

 हैं  ।  इस  खतरनाक  स्थिति  को  मिटाने  के  लिए  हमें  इस  नये  अवसर  का  लाभ  उठाना  इन
 खालिस्तानी  आतंकवादियों  ने  26  जनवरी  को  स्वर्ण-मन्दिर  में  जो सरबत  खालसा  की  बैठक  बुलाई
 थो  उसमें  खालिस्तान  की  घोषणा  की  पुनरावृत्ति  की  गई  तथा  खालिस्तानी  झण्डा  फहराया  गया

 राष्ट्रीय  ध्वज  को  जलाया  गया  था  ।  औरतों  तथा  बच्चों  सहित  हिन्दुओं  तथा  सिखों  दोनों  समुदायों
 के  निर्दोँध  लोगों  की  निर्दयतापूर्वक  को  गई  ह॒त्याओं  की  निन्दा  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा
 संयोगवश  सच  यह  है  कि  1986  में  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गये  520  लोगों  में  से  196  सिख

 थे  |  इस  सरबत  खालसा  में  उम्रवादियों  ने  हत्यारों  को  मुक्त  कंठ  से  प्रशंसा  की

 हाल  ही  की  घटनाओं  से  जो  हुम  देख  रहे  अलगाववादियों  की  स्वर्ण  मन्दिर

 पर  कब्जा  करने  की  एक  योजना  प्रकाश  में  भाई  है  ताकि  वे  तथाकथित  संयुक्त  अकाली  दल  ओर

 इसकी  सरकार  को  अस्तित्व  में  लाने  के  लिए  इसका  प्रयोग  कर  सकें  जो  खालिस्तानी

 जिन्हें  साम्राज्यवादियों  तथा  पाकिस्तान  के  शासकों  का  सहयोग  प्राप्त  को  हर  संभव  ढंग  से

 सहायता  दे  सके  ।  श्री  टोहरा  के  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  के  प्रव्यक्ष  चुने  जाने  के  शीघ्र  बाद

 ही  इस  योजना  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  विचार  किया  गया  है  और  घोषणा  की  गई  है  ।

 झीमतो  गीता  मुखर्जो  :  और  अब  घोषणा  भी  कर  दी  गई  अपने  घामिक  अधिकार

 का  प्रयोग  करते  हुये  तथा  दबाव  में  काम  करते  हुये--मैं  ऐसा  मानतो  हूं  कि  यह  दबाब  में  ही  हो

 रहा  है--पाँच  मुख्य  प्रन्यी  यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  पंजाब  के  लोगों--सिखों  तथा  हिन्दुओं  और

 अन्य  लोगों--द्वारा  चुनी  गई  सरकार  को  कंसे  अपने  ढंग  से  यह  अन्यायपूर्ण  घामिक

 नेताओं  को  देश  के  राजनैतिक  मामलों  पर  फतवा  देने  या  हुकुमनामा  देने  तथा  राजनेतिक
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 दिए  गए  वकक्‍तव्य  पर  चर्चा

 नेताओं  तथा  अधिकारियों  को  अपने  कहे  अनुसार  काम  करने  के  लिए  बाध्य  करने  का  कोई  अधिकार

 नहीं  यह  बात  अवश्य  याद  रखी  जानी  चाहिए  कि  भारत  ने  धर्मनिरपेक्ष  प्रजातन्‍्त्र  को  चुना  है  ।
 यदि  घामिक  नेताओं  द्वारा  ऐसे  हस्तक्षेप  के  प्रयास  किए  गये  तो  धर्मनिरपेक्ष  प्रजातान्त्रिक  प्रणाली
 समाप्त  हो  जायेगी  जिसकी  अनुमति  कभी  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 मुख्य  ग्रन्थियों  द्वारा  बनाया  गया  तथाकथित  संयुक्त  अकाली  दल  का  संविधान  वास्तव  में
 खालिस्तानी  षडयन्त्रों  को  ढांपने  का  झूठा  आवरण  पन्थਂ  शब्दों  का  एक  अलग

 एवं  स्वतन्त्र  राष्ट्र  के  रूप  में  जिसका  उद्देश्य  खालसा  की  श्रेष्ठता  सिद्ध  करना  है  इस  बात  का  प्रमाण

 है  ।  स्वतन्त्र  क्यों  ?  इस  धाब्द  का  एक  महत्व  है  ।  यह  बात  याद  रखी  जाती  चाहिए  ।  इस  परिस्थिति
 में  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  जो  आशा  की  किरण  दिखाई  दी  है  उसका  भी  स्वागत  किया
 जाना  चाहिए  अर्थात  राजनीति  मेँ  हस्तक्षेप  करने  वाले  तथाकथित  धामिक  जो  वास्तव
 में  आतंकबादियों  को  राह  दे  रहे  हिम्मत  से  मुकाबला  करने  तथा  उनके  सामने  न  झुकने  के
 बरनाला  जी  के  दृष्टिकोण  का  स्वागत  किया  जानता  चाहिए  ।  हमें  बरनाला  जी  को  हर  सम्भव

 सहायता  देनी  चाहिए  और  मेरा  विश्वास  है  कि  यदि  ठीक  ढंग  से  समझा  जाये  तो  शायद  बरनाला
 जो  को  काफी  लम्बा  सफर  तय  करना  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  यह  सफर  तय  और  हम
 आशा  करते  हैं  कि  वे  यह  सफर  तय  करेंगे  यदि  इसे  ठीक  ढंग  से  समझा  जाये'तो  धर्म  को  राजनीति
 से  प्रलग  करने  के  लिए  नये  संघर्ष  की  शुरुआत  की  जा  सकती  है  जो  आज  राष्ट्रीय  अखंडता  के
 संघ  में  एक  अत्यावश्यक  अंग  है  ।

 हमें  बहुत  खुशी  है  हाल  ही  में  सभी  एक  स्वेदलीय  बैठक  हुई  है  तथा  सभी  एक  काये  योजना

 पर  सहमत  हो  गये  मैं  सभी  विगत  बातों  को  नहीं  कुरेदना  चाहती  यद्यपि  कई  पहलुओं  पर  बहुत

 कुछ  कहा  जा  सकता  परन्तु  यहाँ  मैं  केवल  यही  बात  कहना  चाहती  हूं  कि  पंजाब  में  हमारे  दल

 को  ऐतिहासिक  भूमिका  की  सराहना  की  जानी  मेरे  लिए  गये  की  बात  है  कि  हमारे
 साथियों  ने  अपनी  जान  की  बाजी  लगाकर  हिन्दू-सिख्व  एकता  के  लिए  कारये  किया  यह  हमारे

 लिए  ही  गयव॑  की  बात  नहीं  हमने  अन्य  दलों  को  भी  अपने  साथ  लाने  की  कोशि£ः  की  है  ।

 मुझे  यह  कहते  हुये  खेद  है  कि  हिन्दू  साम्प्रदायिकता  की  भूमिका  को  भी  नहीं  भुलाया  जाना

 हसे  याद  रख  जाना  इस  समय  मैं  किसी  भी  दल  का  नाम  नहीं  प्रत्येक

 व्यक्ति  यह  बात  जानता  है  कि  कल  तक  बरनाला  जी  का  त्यागपत्र  कोन  मांग  रहे  थे  ।  अब  बात

 यह  है  कि  श्री  सुरजोत  सिह  बरनाला  की  सहायता  कंसे  की  फिर  पंजाब  समझोते  का

 प्रश्न  अब  यह  प्रइत  पैदा  हो  गया  है  कि  हमने  आयोग  इत्यादि  का  गठन  कर  दिया

 हमारे  विचार  से  केन्द्र  सरकार  को  पंजाब  समझौते  की  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्षेत्रीय  तथा
 नंदी-जल  विवाद  के  राजनैतिक  हल  ढूंढ़ने  हेतु  साथंक  पहल  करनी  यह  आयोग  का
 काम  नहीं  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  आयोग  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  रहे
 इसका  समाधान  राजनैतिक  तौर  राजनैतिक  आधार  पर  किया  जाना  भरी

 बूटा  सिह  ने  अपने  वक्‍तव्य  में  कहा  है  कि  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  सब  कुछ  करेगी  ।  हम  जासना
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 दिए  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 गीता  मुखर्जो ]

 चाहते  हैं  कि  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  मुझे  भाशा  है  कि  वास्तव  में  वे  कदम  उठाए
 जायेंगे  ।

 परन्तु  उसके  मुझे  कहना  चाहिए  कि  प्रमुख  दलों  को  संकीर्ण  चुनावी  हितों  से  ऊपर
 उठाना  होगा  ;  अन्यथा  कोई  राजनंतिक  हल  नहीं  खोजा  जा  सकता

 भी  असुदेव  भाचाय  :  सम्बन्धित  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  सभा  में  उपस्थित  नहीं  है  ।

 ही  नारायरा  चोबे  :  पंजाब  एक  गम्भीर  विषय

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  मुझसे  अनुमति  ली  है  ओर  वह  अभी  आ  रहे  हैं  ।

 झीसती  गीता  मुखर्जी  :  यह  वाद-विवाद  का  एक  वहुत  महत्वपूर्ण  अंग  है--पेजाब  समझौते

 को  कंसे  लागू  किया  जाना

 हरी  नाशायण  घोबे  :  तो  हमें  वाद-विवाद  को  रोक  देना  चाहिए  और  जब  वह  सभा  में  आ

 जायें  तो  शुरू  करना

 कृषि  मन्त्रो  जो०  एस०  वह  अनुपस्थित  नहीं  वह  दो  मिनट  में  ही
 वापस  भा  रहे  हैं  ।

 आोमतो  गोता  सुख्जों  :  मुझे  उम्मीद  है  कि  सभा  में  इस  समय  उपस्थित  मन्‍्त्री  जी  ने  ही
 इसका  काये  भार  ग्रहण  कर  लिया

 प्रो०  मधु  वच्डबले  :  शायद  विभाग  में  फेर-बदल  हो  गई

 झोसती  गीता  मुखर्जो  :  मुझे  आशा  है  कि  नहीं  हुई

 जो  कुछ  भी  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  प्रमुख  दलों  को  चुनावी  हितों  से  ऊपर  उठना  होगा  ।

 यदि  मैं  ऐसा  कहूं  कि  कांग्रेस  को  पंजाब  तथा  हरियाणा  दोनों  राज्यों  में  एक  ही  बात  कहनी

 होगी  ।  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  यह  हो  जायेगा  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वे  द्विभाषी  राज्य  में  विश्वास  रखते

 झीमती  गोता  मुखर्जो  :  धाभिक  स्थानों  को  राजनेतिक  उद्देश्यों  के  लिए  प्रयोग  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  इसके  उपयुक्त  शैक्षणिक  अभियान  और  प्रशासनिक  उपाय  किये

 जाने  मुझे  विश्वास  है  कि  जोधपुर  बन्दियों  के  मामले  में  प्रत्येक  मेरी  बात  से
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 दिए  गए  बकतय्य  पर  चर्चा

 सहमत  होगा--मैं  श्री  भाटिया  जी  से  सहमत  हूं  जो  थोड़ी  देर  पहले  इस  बारे  में  बोले  हैं--कि  इन
 बंदियों  की  छानबीन  की  जानी  चाहिए  और  निर्दोष  पाये  जाने  वालों  को  बगैर  किसी  और  देरी  के

 रिहा  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  कानपुर  और  बोकारों  में  हुए  दंगों  के  अपराधियों
 को  सजा  देनी  चाहिए  |  इसके  बगैर  किसी  भी  तरह  का  विश्वास  पंदा  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 पंजाब  सरकार  को  उदप्रवादियों  के  विरुद्ध  सख्त  से  सडत  कदम  उठाने  मैं  आशा  करती  हूं
 कि  राज्य  सरकार  द्वारा  ऐसा  किया  जायेगा  ।

 जहां  तक  अभियान  का  सम्बन्ध  जैसा  कि  मैंने  कि  पंजाब  का  कमंकार  वर्ग

 अभियान  चला  रहा  है  और  किसान  वर्ग  में  इसके  लिए  शुरुआत  की  जा  रही  है  और  सभी  दलों  को

 एक  नया  अभियान  आरम्भ  करना  इस  अभियान  का  लक्ष्य  क्या  हो  ?  इस  अभियान  का

 सबसे  पहले  लोगों  को  श्री  बरनाला  को  सही  स्थिति  के  समर्थन  के  लिए  तैयार  करना  होगा
 ओर  उसको  ठोप्त  कार्यवाही  करने  में  मदद  देनी  होगी  ।  दूसरे  राज्य  तथा  केन्द्रीय  स्तर  पर  घर्में  को

 राजनीति  से  अलग  रखने  का  लक्ष्य  भी  बहुत  आवश्यक  हमें  इस  बात  का  पर्दाफाश

 करना  होगा  कि  आतंकवादी  और  अलगाववादी  सिर्फ  भारत  विरोधी  ही  नहीं  हैं  बल्कि

 विरोधी  भी  हमें  हिन्दू  संप्रदायवादियों  का  पर्दाफाश  करना  चाहिए  जो  किसी  भी  तरह
 की  और  के  सिद्धान्त  का  प्रचार  करते  हैं  और  जो  भारत  को  एक  राष्ट्रਂ
 बनाना  चाहते  नवम्बर  1984  में  सिख  विरोधी  दंगे  कराने  वालों  को  तथा  उन  लोगों

 को  निवारक  सजा  दी  जानी  चाहिए  जो  निर्दोष  लोगों  की  हत्या  कराते  हैं  ।  जोधपुर  बंदियों  की

 जांच  करके  उनमें  निर्दोष  पाये  गये  लोगों  को  रिहा  किया  जाना  चाहिए  ।

 अब  हमारा  अन्तिम  चरण  मेरे  विचार  में  इस  लड़ाई  को  जीतने  के  लिए  हमें

 एक  बहुत  सत्यन्िष्ठ  और  संयुक्त  प्रयास  करना  पड़ेगा  ।  इतिहास  इस  स्थिति  पर  ही  नहीं
 रुकेगा  ।  समूचे  राष्ट्र  को  एक  जुट  हो  जाना  चाहिये  और  आगे  बढ़ना  चाहिए  ओर  हमेशा
 के  लिए  यह  देखना  चाहिए  कि  सिर्फ  शब्दों  से  ही  नहीं  बल्कि  कर्मों  के  माध्यम  से  देश  की  अख्ंडता

 और  एकता  की  पूर्णतया  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 प्रो०  भधु  वण्डबले  :  सभापति  इस  सभा  में  मैंने  तीन  से  भी  अधिक

 बार  पंजाब  का  मामला  उठाया  है  और  मैं  आपको  आश्वासन  देता  हूं  कि  इससे  पहले  की  गई  चर्चाप्ों

 में  दिये  गये  कटे  तकोँ  और  उठाई  गई  बातों  को  मैं  दोहराना  नहीं  चाहृत्ता  ।

 मैं  गृह  मंत्री  द्वारा  आज  सुबह  दिये  गये  वक्तव्य  पर  हो  मुख्यतः  केन्द्रित  रहना

 चाहता  हूं  और  मैं  इस  ओर  सभा  का  तथा  आपके  माध्यम  से  गृह  मंत्री  का  ध्यान  भी  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  ताकि  ओर  अधिक  सही  कार्यवाही  की  जा  सके  तथा  स्थिति  को
 बिगढ़ने  से  बचाया

 जा  सके  ।
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 दिए  गए  वकतथ्य  पर  चर्चा
 eS  ननती-ीणयणणयणनीणी।णथघथ७थघ७घ₹घ७_ २  नमन  ननन-++  कान  कननमनन  न  नमन  न  मनन  +-+कनका  कक  नन+न+भसाभ+  कम  कमान  ऊन»  मन  «न  कननन  नमन  क  न  न  शाम»  कम»  समिति

 सधु  दण्डवते ]

 अपने  वक्तव्य  गृह  मंत्री  ने  कहा  है  :--

 “30  को  श्री  गुरचरण  सिह  तोहरा  शिशोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति
 के  अध्यक्ष  चुने  गये  थे  |  इसके  तुरन्त  बाद  स्वर्ण  मन्दिर  परिसर  से  आतंकवादियों  को  बाहर  रखने

 के  लिए  उनके  द्वारा  पहले  से  गठित  किये  गये  विशेष  कार्य  बल  को  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक

 समिति  ने  बर््वास्त  कर  दिया  ।  24  ग्रन्थियों  को  अमृतसर  में  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक
 समिति  की  कार्यकारी  समिति  की  बंठक  में  मुख्य  ग्रन्थियों  की  नियुक्ति  की  गई  मैं

 आपको  पता  है  कि  उन्होंने  जारी  महोदय  मैं  चाहता  हूं  कि
 सरकार  इस  मामले  की  गहराई  में  जाये  ।  उन्होंने  निश्चित  तौर  पर  यहां  यह  संकेत  दिया  कि  श्री
 जी०  एस०  तोहरा  के  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति  की  कार्यकारी  समिति  के  अध्यक्ष  चुने
 जाने  के  बाद  कुछ  परिवतेन  हुए  यह  बहुत  रोचक  बात  मैं  यहां  घर  नाम  नहीं  मेना  चाहता
 क्योंकि  वह  सभा  को  कार्यवाही  के  लिए  उचित  नहीं  है  ।

 परन्तु  आपके  माध्यम  से  मैं  गृह  मंत्री  से अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  की

 पूरी  जांच  करवायें  कि  क्या  सत्ताधारी  अथवा  विरोधी  दल  के  ऐसे  सदस्य  यहां  पर  हैं  जिन्होंने  श्री

 तोहरा  का  समर्थन  करने  के  लिए  अमृतसर  के  बाहर  गुरुद्वारों  के  प्रतिनिधियों  की  विशेषदूप  से

 सहायता  की  ओर  जो  तुब्छ  दलगत  राजनीति  और  व्यक्तिगत  प्रतिद्वंदता  के  लिए  यह  चाहते  थे  कि

 भी  तोहरा  निर्वाचित  हो  जायें  ओर  उसके  बाद  कई  बातें  हुईं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  विशेष  मामले
 को  पूर्ण  जांच  की  नये  निर्वाचित  अधिकारियों  ने  नये  सिरे  से  निर्वाचित  कार्य  बल  को
 बर्खास्त  कर  दिया  और  नये  मुद्य  ग्रंथियों  का  चुनाव  किया  गया  ।  प्रो०  दर्शन  सिंह  रागी  को

 वाहक  जत्थेदार  चुना  गया  भ्रोर  हसके  जैसा  कि  मैंने  कहा  उन्होंने  हुक्मनामा  जारी
 किया  ।

 मैं  मूलभूत  मामला  उठाना  चाहता  मुझे  आशा  है  कि  समस्त  सभा  इससे

 सहमत  विशेष  रूप  से  प्रो०  रंगा  जो  संविधान  सभा  के  के  सदस्य  रहे  संविधान  सभा  के
 वाद-बिवादों  को  स्मरणा  करेंगे  मोर  मुझे  पक्‍का  विश्वास  है  कि  वह  मुझसे  सहमत  कि  इस
 सारी  घटना  से  धर्म  निरपेक्ष  राजनीति  का  एक  प्रश्न  जुड़ा  हुआ  मैं  वह  मूलभूल  मामला  उठाता

 हूं  जिस  पर  संविधान  सभा  ने  चर्चा  की  कि  क्‍या  धर्म  ओर  राजनीति  को  अलग  रखा  जाये
 अथवा  नहीं  ओर  कया  देश  को  राजनीति  में  धामिक  संस्थाओं  को  हस्तक्षेप  करने  की  अमुभरति  दी
 जाये  या  नहीं  ।  संविधान  सभा  में  हस  समस्या  पर  भहराई  से  चर्चा  कौ  यई  परस्तु
 वुर्भाग्ववश  कोई  भी  विधेयक  नहीं  बनाया  गया  और  कोई  भी  प्रशासनिक  कदम  नहीं  उठाये  बये  जो
 संविधान  सभा  के  अधिकतर  सदस्यों  की  भावना  को  कार्य  रूप  देते  ओर  यही  स्थिति  की  जिडंजना

 हमने  समस्या  को  समझना  चाहिए  ।
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 हारा  दिये  गए  वकक्‍तव्य  पर  चर्चा

 सिफे  श्री  बादल  के  सामने  ही  नहीं  बल्कि  सभी  अकाली  दल  के  सदस्यों  से  एक  प्रश्न

 करना  चाहता  यह  प्रश्न  मैं  श्री  बरनाला  से  भी  करता  हूं  ।  मैं  उनका  बहुत  सम्मान

 करता  जनता  सरकार के  मंत्रिमंडल  में  वह  मेरे  साथी  रहे  मैंने  उनको  मंत्रिमंडल  में  कार्य

 करते  देखा  मेरी  उनके  प्रति  कोई  दुर्भावना  नहीं  परन्तु  इसके  साथ-साथ  मैं  सभी  संबंधित

 व्यक्तियों  से  यह  प्रश्त  करता  हूं  और  मैं  श्री  से  भी  यह  प्रश्न  करता  हूं  ।  मेरा  प्रश्न  यह
 क्या  आप  एक  धर्म  निरपेक्ष  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  तैयार  हैं  हम  देश  की  राजनीति  में

 धामिक  आदेशों  का  हस्तक्षेप  नहीं  होने  देंगे  ?  मैं  यहां  पर  संविधान  का  उल्लेख  करना  चाहता
 अकाली  दल  के  सिर्फ  एक  विशेष  श्री  श्री  तोहरा  और  प्रो०  दर्शन  सिंह  के

 ही  बारे  में  बातें  क्‍यों  की  जायें  ?  मैं  अपने  साथी  और  मित्र  श्री  बरनाला  से  एक  प्रश्न  करता

 हूं  कि  अकाली  दल  के  संविधान  का  पुनः  अवलोकन  किया  जाये  ।  क्या  आप

 जामते  हैं  कि  अकाली  दल  की  प्राथमिक  सदस्यता  प्षिर्फ  उन्हीं  के  लिए  खुली  है  जो  सिख

 समुदाय  से  संबंध  रखते  हैं  ?  क्या  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  लोकतांत्रिक  दल  में

 एक  नियम  है  कि  वह  कोई  व्यस्क  जो  दल  की  विचारधारा  और  सिद्वान्तों  का  समर्थन  करता

 सदस्य  बन  सकता  है  ?  परन्तु  एक  सक्रिय  सदस्य  ही  दल  का  पदधारी  बन  सकता  यही  हमारा
 संविधान  कहता  है  ।  अकाली  दल  में  एक  और  खंड  है  और  भ्री  बरनाला  को  उस

 संबंध  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  चाहिएं  |  क्‍या  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  अकाली  दल  के  संविधान
 के  सिर्फ  एक  अमृतधारी  सिख  अकाली  दल  का  पदधारी  बन  सकता  है  ?

 थो  वढ्धि  चस  जन  :  अमृतधारी  कौन  होता  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  अमृतधारी  के  बारे  में  जानने  के  लिए  कृपया  विशेषज्ञों  से  परामर्श  लें  ।

 वो  लोग  जिन्होंने  कोई  बहुत  पविन्न  वस्तु  ग्रहण  कर  ली  हो  अथवा  शायद  कुछ  मैं  इस  बारे  में
 बहस  नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु  मैं  श्री  बरताला  से  पूछता  हूं  कि  जहां  तक  उनके  तेतृत्व  वाले  दल

 का  संबंध  क्‍या  यह  एक  तथ्य  नहीं  है  कि  जो  एक  अमृतधारी  सिख  होता  हैं  सिफं  वही  अकाली

 दल  का  पदधारी  बन  सकता  है  ?  कया  यह  एक  तथ्य  नहीं  है  कि  जब  यह  सत्र  गड़बड़  हुयी  और

 नव-नियुक्‍त  मुख्य  ग्रंथियों  न ेएक  नयी  घोषणा  की  और  अकाली  दल  की  अंदरुनी  राजनीति  में

 हस्तक्षेप  करने  का  प्रयास  किया  और  उन  सब  को  यद्द  आप  अपने  इस्तीफे  कल  पांच  बजे

 तक दे  तो  उसके  मुख्यमंत्री  ने  भी  एक  वक्तव्य  दिया  कि  इस  तरह  हम  अकाल  तडुत  के

 खिलाफ  नहीं  हम  उनके  प्राश्रिकार  के  खिलाफ  नहीं  परन्तु  उन्हें  हमारे

 कोण  को  समझना  चाहिए  उन्हें  क्रुछ  सिद्वान्तों  को  मानना  चाहिए  था  और  फिर  उन्हें

 निर्णय  लेना  इसमें  केवल  नाम  का  अन्तर  अगर  मेरे  मित्र  श्री  बरनाला

 समस्या  को  समझना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  दुतरफा  रूख  नहीं  अपनाना  चाहिए  ।  इससे  समस्‍यायें

 नहीं  सुलझेगी  ।  इस  क्या  वह  यह  कहने  का  साहस  क्या  वह  श्री  दर्शन  सिंह
 ओर  दूसरे  लोगों  को  यह  कहने  के  लिए  तैयार  होंगे  कि  हम  अकाली  दल  के  संविधान  का

 प्रारूप  बनाने  के  लिए  तैयार  हैं  भोर  यह  दल  सिर्फ  सिख  समुदाय  के  लिए  हो  खुला  नहीं
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 द्वारा  दिये  राए  वक्‍तथ्य  पर  चर्चा

 मधु  दंडबते  |

 हीगा  बल्कि  सभी  के  लिए  होगा  ।  सिफ्फ  श्री  दर्शन  सिंह  ही  क्‍यों  ?  इस  मामले  में  श्री  बरनाला  को

 नेतृत्व  करना  पड़ेगा  और  उन्हें  इस  देश  में  धर्मनिरपेक्षता  में  विश्वास  करने  वालों  को  य  गा

 पडेगा  कि  जैसे  वे  यहां  पर  धर्मनिरपेक्ष  हैं  वही  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  वे  भी  तैयार  जब
 तक  ऐसा  नहीं  होता  है  तो  समस्या  ऐसे  ही  बनी  रहेगी  ।  क्या  आज  हम  इस  बात  की  कल्पना  कर

 सकते  हैं  कि  शंकराचाय॑  श्री  हेगड़े  को  दल  की  सदस्यता  से  त्यागपत्र  देने  क ेलिए  आदेश  दे  ?

 क्या  आप  इस  बात  की  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  वह  शेख  अऋ्दुला  को  पद  से  भथवा  दल  की

 सदस्यता  से  इस्तीफा  देने  के  लिए  कहें  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :  कश्मीर  अब  फारूख  अब्दुला

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मुझे  अफसोस  यह  गलती  से  कहा  गया  ।  मुझे  यह  कहते  हुए
 प्रसन्‍नता  होती  है  कि  ये  सिर्फ  गलती  से  कही  जाने  वाली  बात  का  ध्यान  रखते  मैं  गलती

 से  कही  गयी  बात  का  प्रारम्भ  से अवलोकन  करता  हूं  और  कहता  हूं  कि अगर  कोई  ईमाम  फारूक

 साहब  को  दल  की  सदस्यता  से  कल  चार  बजे  तक  इस्तीफा  देने  के  लिए  कहता  तो  ऐसी  बातें

 इस  देश  में  होती  ही  रहती  हैं  चाहे  वे  मुस्लिम  अथवा  सिख  तब  तक  इस  देश  को

 राजनीति  प्रदूषित  ही  रहेगी  ओर  इस  विशेष  मुद्दे  पर  कोई  भी  पक्का  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए
 तैयार  नही  है  ।  जब  तक  श्री  बरनाला  अथवा  सिख्र  समुदाय  का  और  कोई  गुट  और  अकाली  दल

 धर्मेनिरपेक्ष  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  तब  तक  प्रत्येक  शावुकता  और

 शीलता  देखना  चाहता  आज  आप  खिचड़ी  बना  सकते  है  और  समस्या  का  समाधान

 करें  ।  परन्तु  सपस्पा  बार-बार  उभरती  रहेगी  ।  इस  ध्ंबंध  में  मैं  एक  उदाहरण  देता

 पंजाब  में  जनता  दल  के  अध्यक्ष  श्री  कृपाल  सिंह  भी  सिश्व  समुदाय  से  परन्तु
 अगर  अकाल  तख्त  उनको  दल  की  सदस्यता  से  इस्तोफा  देने  के  लिए  कहता  है  तो

 पंजाब  में  सिख  समुदाय  से  सम्बन्ध  रखते  हुये  भी  साहस  और  विश्वास  के  साथ  उनको

 वह  यह  कहेंगे  आपके  आदेश  भाड़  में  मैं
 तो

 दल  की  सदस्यता  से  इस्तीफा  नहीं  दूंगाਂ
 धर्मनिरपेक्ष  दल  से  संबंध  रखने  वाले  सिख  इस  तरह  का  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  तैयार

 चाहे  वे  ज़नता  दल  अथवा  साम्यवादी  दल  अथवा  कांग्रेस  से  संबंध  रखते  वे  इस  तरह  का

 दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  तैयार  क्या  अकाली  संविधान  फो  बदलने  और  नई  अवस्थिति

 अपनाने  के  लिए  तैयार  हैं  ?  यह  प्रश्न  पूछा  जाना  चाहिए  ।

 इस  संदर्भ  में  में  सत्ताधारी  दल  और  विरोधी  पक्ष  के  अपने  साथियों  के  सामने  एक
 रचनात्मक  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  ।  घर्मनिरपेक्षता  की  इस  वास्तविक  भावना  को  प्रभावशाली  '

 बनाने  के  लिए  कि  हम  राज़नीति  में  किसी  भी  समृदाय  को  बहिष्कार  और  सामाजिक  तौर  पर

 बहिष्कार  करने  की  अनुमति  नहीं  इस  संबंध  में  हमें  आम  सहमति  के  साथ  संसद  में  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।  मैं  किसी  एक  विशेष  समुदाय  का  जिक्र  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  यह  तो
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 1908  पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध  में  गृह  मंत्री
 द्वारा  दिये  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 विभिन्‍न  समुदायों  में  होता  प्राचीन  समय  में  हिन्दू  कोड  में  कई  वर्षों  तक  सामाजिक  सुधारों
 का  बहिष्कार  किया  गया  .  उनका  दूसरे  समुदायों  में  भो  बहिष्कार  किया  गया  ।  सिख  समुदाय  में
 काफी  लोगों  को  समुदाय  से  बहिष्कृत  किया  गया  है  |  पंजाब  में  जनता  दल  के  भूतपूवਂ  अध्यक्ष  श्री

 हरभजन  सिंह  का  भी  बहिष्कार  किया  गया  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  उनका  बहिष्कार  भाड़  में  जाये  ।
 में  तो  अपनी  समाजवादी  राजनीति  के  साथ  पंजाब  में  आगे  बढ़ता  ही  रहूंगा  |  वह  झुके  नहीं  ।
 समय  आ  गया  है  कि  हमें  इस  में  इस  बात  पर  सहमत  होने  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि

 ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  जिसके  तहत  किसी  भी  समुदाय  द्वारा  किया  गया  सामाजिक

 बहिष्कार  एक  गैर  कानूनी  कार्य  माना  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  इससे  केसे  नुकसान  होगा  ।

 मेरे  अबने  राज्य  महाराष्ट्र  जहां  से आप  भी  वहां  की  बड़ी  दुखःदायी  घटना  है  कि  सवर्ण  हिन्दू

 »  तमुदाय  से  संबंध  रखने  वाले  कुछ  जमींदारों  ने  ग्रामीण  स्तर  पर  एक  निर्णय  लिया  कि  अनूशृूचित
 जाति  समुदाय  से  संबंध  रखने  वाले  कृषि  मजदूरों  का  सामाजिक  बहिष्कार  किया  उनको

 कुओं  से  पानी  लेने  की  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  और  कोई  भी  जमींदार  उनको  कृषि  मजदूरों  के

 रूप  में  अपने  खेतों  में  नहीं  रखेगा  ।  ऐसे  कार्य  विभिन्‍न  समुदायों  में  होते  रहे  ऐसा  सिर्फ
 सिख  समुदाय  तक  सीमित  क्यों  इस  सभा  में  इस  बात  के  लिए  आम  सहमति
 बनाने  का  समय  आ  गया  है  कि  जैसा  कि  इस  देश  में  किसी  का  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  नाम

 लेना  और  उसे  तंग  करना  एक  अपराध  माना  गया  है  उसी  तरह  सामाजिक  बहिष्कार  एक

 कानूनी  कार्य  माना  जायेगा  ।  इस  देश  सामाजिक  बहिष्कार  को  एक  अपराध  माना  जाना

 चाहिए  और  ऐसा  इस  सभा  द्वारा  कानून  बना  कर  किया  जाना  मैं  एक  ठोस  प्रस्ताव  करता

 हैं  कि  ऐसा  किया  जाना  चाहिए  ।

 फ्कन

 श्री  वृद्धि  चक्र  जेन  :  सामाजिक  बहिष्कार  सामाजिक  प्रतिषेध  के  अधीन  आता

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  पहले  ही  सामाजिक  बहिष्कार  हो  चुका

 $  4.3]  मनण्प०

 महोदय  पीठ/सोन  हुए  ]

 मैं  दो  ठोस  प्रस्तावों  के  बारे  में  कह  रहा  मैं  आपके  सत्प्रयास  का  उपयोग  करना

 चाहता  हूं  ।
 ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  हक  है  ऐसा  ही  होगा  ।

 क
 प्रो०  मघ  दंडवते  :  सबसे  पहले  अकाली  दल  को  तथा  अन्य  सभो  दलों  को  यह  स्पष्ट

 करना  चाहिए  कि  हम  अपना  संविधान  बदलेंगे  और  रह  देखेंगे  कि  हमारे  दल  की  सदस्यता  सिर्फ

 एक  ही  समुदाय  के  लोगों  तक  सीमित  न  हो  ।

 एक  अधिनियम  द्वारा  इस  देश  में  सामाजिक  बहिष्कार  को  अवध  बना  दिया  जाये
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 पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध  में  गृह  मंत्री  24  1987

 द्वारा  दिये  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 सधु  दंडवते  ]

 चाहे  बहिष्कार  हरिजनों  का  चाहे  हिन्दू  समाज  के  समाज  सुधारकों  का  चाहे  मुस्लिम

 समुदाय  के  समाज  सुधारकों  का  हो  या  सिक्ख  समुदाय  के  समाज  सुधारकों  अथवा  उनसे  मतभेद

 रखने  वालों  का  बहिष्कार  ऐसे  बहिष्कार  को  अवेध  समझा  जायेगा  ।  इस  बारे  में  इस  सदन  को

 अधिनियम  बनाना  चाहिए  ।  मैं  इसके  लिए  आग्रह  करता  हूं  |  मुझे  आपकी  सहमति  की  आशा

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  जी  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  और  पहलू  का

 उल्लेख  करना  चाहूंगा  ही  में  जालन्धर  में  एक  बड़ी  बेंक  डकंती  डाली  गई  आपने  भी  यह
 समाचार  पढ़ा  होगा  ।  आतंकवादी  और  उस्रवादी  लोग  बैंक  के  आहते  में  एक  घण्टा  और  पैतालिस

 मिनट  तक  रहे  ।  यहां  पर  भी  मैं  इस  तकनीकी  मुहे  को  नहीं  उठाना  चाहता  कि  कानून  और  व्यवस्था

 का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  पर  है  अथवा  किसी  अन्य  मैं  इस  सदन  में  यह  बताना  चाहता

 हूँ  कि  सन  1983  में  पहले  ही  केन्द्र  की  ओर  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सभी  बेंक  अधिकारियों  के

 पास  इस  बारे  में  हिंदायतें  जा  चुकी  थीं  कि  उन्हें  बैंक  में  विशेष  सुरक्षा  प्रबन्ध  अवश्य  कर  लेने

 बाहिए  ।  उनके  पास  स्वचलित  संकट  चेतावनी  घण्टी  होनी  चाहिए  और  उन्हें  यह  अवश्य  हो
 निश्चित  कर  लेना  चाहिए  कि  बैंक  की  सुरक्षा  वास्तव  में  सुनिश्चित  है  और  उसके  लिए  केन्द्र  की

 श्रोर  से जिस  सहावता  की  आवश्यकता  उसे  उपलब्ध  कराया  ये  सिफारिशें  1983  में
 की  गई  थीं  ।  उप्रवादियों  ने  जालन्धर  बैंक  में  प्रवेश  किया  |  वे  वहां  एक  बन्टा  और  पैतालीस  मिनट

 तक  रहे  |  शायद  पुलिस  के  लोग  यह  मालूम  करने  के  लिए  गलियों  में  परेड  कर  रहे  थे  कि  दूसरी
 दिशा  में  अपराधियों  को  ढूंढा  जा सकता  जबकि  वे  किसी  अन्य  दिशा  में  भाग  रहे  थे  |  यह
 बातें  वहां  घटित  हो  रही  जहां  तक  बैंकों  के  उत्तरदायित्व  का  सम्बन्ध  है  केन्द्र  इस  बारे  में  क्‍या

 कार्य  कर  रहा  है  ?  यह  पहला  अवसर  नहीं  पंजाब  नेशनल  बेंक  की  जालन्धर  शाखा  से  5-7

 करोड़  रुपए  लूट  लिए  गये  हैं  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  ऐसा  लुधियाना  में  हुआ  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मुझे  खेद  है  ऐसा  लूधियाना  में  हुआ  ।  क्योंकि  मैंने  ऐसा  कहा  है  इसलिए
 जालन्धर  में  भी  कोई  ऐसी  कोशिश  कर  सकता  उन  डाकुओं  और  उद्रवदियों  द्वारा  57  लाख

 रुपया  लूंठ  लिया  गया  जो  एक  घण्टा  और  पेतालीस  मिनट  तक  वहां  रहे  ।  स्थानीय  पुलिस  क्या  कर

 रही  थी  ?  और  केन्द्र  कया  कर  रहा  था  जिसे  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  का  स्वामी  समझा  जाता  है  ?  इस

 पहलू  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 बरनाला  मंत्रालय  ने  29  अप्रैल  1986  के  सरबत  खालसा  के  आह्वान  की  निन्‍दा  की  है  ।

 वास्तव  में  ऐसा  कहा  गया  भौर  इसे  भारतीय  समाज  में  अस्थिरता  पैदा  करने  के  लिए  विदेशी

 शक्तियों  का  एक  षड़यन्त्र  बताया  ।  यह  वक्तव्य  पंजाब  से  मंत्रालय  ने  जारी  किया  बरनाला
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 5  1908  पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध  में  गृह  मंत्री

 द्वारा  दिये  गए  वक्‍तअ्य  पर  चर्चा

 सरकार  ने  यह  प्रमाणित  वक्तव्य  दिया  इसके  आधार  पर  मैं  यह  मांग  कि  केन्द्र  सरकार
 के  सहयोग  से  सदन  को  यह  बताने  के  लिए  एक  श्वेत-पत्र  तेयार  करे  कि  किस  रूप  में  इस  देश  में
 विदेशी  शक्तियों  की  साठ-गांठ  स्थापित  हुई  यदि  ऐसा  घटित  हो  रहा  है  तो  यह  एक  खतरनाक
 बात  हम  बरनाना  सरकार  के  हस  बयान  को  सही  मान  कर  नहीं  चल  सकते  कि  विदेशी
 शक्तियां  देश  में  अस्थिरता  पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  और  हमारे  पास  इसका  कोई  प्रमाण

 है  ।  यदि  आपके  पास  कोई  प्रमाण  है  तो  आप  पूरे  देश  को  अपने  विश्वास  में  केन्द्र  सरकार
 संसद  को  विश्वास  में  ले  और  हम  इस  बारे  में  जनमत  तेयार  कर  सकते  हैं  क्योंकि  यदि  यह  बात

 सिद्ध  हो  जाती  है  कि  देश  में  अस्थिरता  उत्पन्न  करने  में  विदेशी  शक्ति  शामिल  है  तो  चाहे
 नैतिक  दलों  में  कोई  भी  मतभेद  हो  ।  परन्तु  जहां  तक  देश  की  स्थिरता  का  सम्बन्ध  है  सम्पूर्ण  देश

 इस  बारे  में  एक-जुट  हो  जायेगा  ।  इसलिए  मंत्रालय  की  ओर  से  एक  वक्तव्य  जारी  करना  ही  पर्याप्त

 नहीं  इस  बारे  में  श्वेतन्पत्र  जारी  कीजिए  ।

 हम  सकझौते  को  लागू  करने  के  बारे  में  इतनी  अधिक  बातें  करते  हमने  मुख्यमंत्री  श्री

 बरनाला  के  साथ  बातचीत  की  उनकी  वेदना  यह  है  कि  वहु  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 उग्रवादियों  के  हाथों  को  मजबूत  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  समझौते  को  लागू  करने  के  बारे  में  कोई
 राजनैतिक  समर्थन  नहीं  मिल  रहा  जहां  तक  इस  समझौते  का  सम्बन्ध  मेरे  पास  इसकी  एक

 प्रतिलिपि  है और  यदि  आ१  मुझसे  एक  सीधा  प्रशत  पूछते  हैं-“-कृपया  यहू  मत  समझिए  कि  मैं
 की  टांग  खींच  रहा  हूं--इस  पंजाब  समझौते  का  क्‍या  इसे  कहां  तक  लागू  किया  गया  है
 तो  मैं  केवल  यह  कहूंगा  कि  इस  समझौते  पर  केवल  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  और  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।
 सारांश  में  केवल  यही  हुआ

 एक  सामननोय  सदस्य  :  यह  गलत

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  आप  कह  सकते  हैं  कि  यह  गलत  है  परन्तु  मैं  आपको  वास्तविकता  बता

 रहा  हूं  ।  आपको  यह  पता  चलेगा  कि  बहुत  से  मुद्दों  का  बिलकुल  समाधान  नहीं  किया  गया
 ठोस  रूप  से  मैं  एक  बात  कहूंगा  ।  इन  तीन  आयोगों  को  देखिए  |  मंथ्यू  आयोग  की  आती  है  तो

 वह  कहता  है  कि  वह  कार्म  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  सारी  निर्देश  शर्तें  इतनी  कठोर  रूप  से  तैयार  की

 गई  है  कि  जब  वह  हिन्दी  भाषी  गांवों  का  पता  लगाता  है  जो  हरियाणा  को  हस्तान्तरित  करते

 हैं  तो  यदि  एक  छोटा-सा  गांव  रास्ते  में  रूकावट  बन  जाता  है  तो  तकनीकी  तौर  पर  हिन्दी  भाषा
 क्षेत्र  की  संलग्नता  टूट  जाती  इस  प्रकार  वह  भागोलिक  दृष्टि  से  सोचते  हैं  न  कि  वास्तविकता  की

 दृष्टि  से  ।  इसलिए  इन  गांवों  को  हस्तान्तरित  नहीं  किया  जा  सकता  ओर  धण्डीगढ़  पंजाब  के  पास

 नहीं  जा  सकता  ।

 फिर  दूसरे  आयोग  की  बात  आती  है  ।  हैरानी  की  बात  है  कि  बैंकट  रमइया  आयोग  कहता
 है  कि  70,000  एकड़  भूमि  को  हस्तास्तरित  किया  जाना  उसमें  से  वह  कितनी  भूमि  का
 निर्धारण  करते  45,000  एकड़  भूमि  का  निर्धारण  किया  जा  चुका  है  ओर  क्योंकि  काफी  भूमि  |
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 द्वारा  दिये  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 मधु  दंडवते  ]

 का  निर्धारण  नहीं  किया  गया  इसलिए  पंजाब  को  यह  बता  दिया  गया  है  कि  चण्डीगढ़  की  स्थिति

 वही  रहेगी  जो  अब  आपकी  स्थिति  भी  वही  रहेगी  और  आयोग  की  थिथिति  भी  वही  रहेगी  जो
 अब  है  ।  श्री  बरनाला  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  45,000  एकड़  भूमि  का  निर्धारण  किया  गया  है
 तो  इसे  हरियाणा  को  हस्तान्तरित  कर  दो  ओर  इस  बीच  चण्डीगढ़  पंजाब  को  हस्तान्तरित  कर

 इसे  पंजाब  की  राजधानी  के  रूप  में  स्वीकृति  दीजिए  ।  परन्तु  वह  ऐसा  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वह
 समझोते  की  बात  को  तो  समझते  हैं  परन्तु  मनोभावों  को  नहीं  समझते  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  आपकी  अनुपस्थिति  में  श्री  भाटिया  ने  सिक्खों  के  मनोभावों  के  बारे  में

 बात  की  थी  ।  केवल  मांग  की  बात  ही  आवश्यक  नहीं  अपितु  उनके  मनोभाव  अधिक  आवश्यक  हैं  ।

 इसलिए  इन  धातों  को  प्रभावशाली  ढंग  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 नवम्बर  के  दंगों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  मुक्षे  खुशी  है  कि  इस  बात  को  स्वीकार

 कर  लिया  गया  है  कि  न्यायमूर्ति  श्री  रंगनाथ  भिश्रा  आयोग  जो  दिल्ली  में  नवम्बर  में  हुए  दंगों  के

 बारे  में  जांच-पड़ताल  कर  रहा  है  उसके  जांच  क्षेत्र  में  बोकारो  और  कानपुर  में  हुए  दंगों  को  भी

 शामिल  कर  लिया  गया  यह  भी  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  |  हमें  इस  मुद्दे  को  दबाना  नहीं  चाहिए  ।

 हमने  उन  बहुत  से  सिख  परिवारों  से  मुलाकात  की  है  जिन्होंने  उन  दिनों  दुद्ध  भोगे  थे  ।  मैं

 केवल  सदन  को  यह  बताने  के  लिए  ऐसा  नहीं  कह  रहा  आप  उस  रिपोट  को  पढ़ने  पर  देखेंगे
 कि  आयोग  की  रिपॉट  क  पृष्ठ  संख्या  20  पर  मेरे  शपथ-पत्र  को  प्रकाशित  किया  गया  राजधानी

 एक्सप्रेस  से  यात्रा  करते  हुए  मैंने  सिक्शों  पर  अत्याचार  के  नमूने  को  देखा  कि  उन्हें  बाहर  खींच  कर

 पुलिस  को  उपस्थिति  में  मारा  जा  रहा  उन्हें  जलाकर  मार  दिया  और  नीली  वर्दी  पहने

 एक  कुली  को  भी  जलाकर  मार  दिया  पुलिस  वहां  खड़ी  थी  ओर  मैं  उनके  पास  गया  ओर
 उनसे  पूछा  कि  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ।  मैने  उन्हें  डांटा  भौर  उन्हें  रेलगाड़ी  में  ले आया  ।  हिन्दू  लोग

 यह  कह  रहे  थे  कि  आश्रम  मार्ग  के  सिख  एकत्रित  हैं  ओर  वे  उन्हें  मार  डालेंगे  इसलिए  रेलगाड़ी  को

 नहीं  जाना  चाहिए  ।  मैंने  उन्हें  विश्वास  दिलाया  कि  भूतपूर्व  मंत्री  होने  के  नाते  मैं  रेलगाड़ी  का
 उत्तरदायित्व  लेता  मैंने  उन्हें  दरवाजों  पर  ताल  लगाने  के  लिए  कहा  ।  हमने  पुलिस  को  बुलाया
 ओर  एक  डिब्बे  का  छोड़कर  हर  दूसरे  डिब्बे  मं  पुलिस  वालों  को  रखा  गया  ओर  हम  सुरक्षित  बिल्ली

 रेलवे  स्टेशन  पर  पहुंच  बाका  बचे  हुए  सिक्खों  की  भी  सुरक्षा  की  आयांग  की  रिरपोंट

 में  पृष्ठ  20  पर  इस  प्रकाशित  किया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  बहुत  से  लोग  जिन्होंने
 श्री  दण्डवते  से  रह  करने  को  कोशिश  को  वे  उनको  बात  नहीं  काट  सक्रे  क्योंकि  वे  एक
 जिम्मेवार  ससद  सदस्य  ओर  भूतपुव  रंलवे  मंत्री  हैं  इसलिए  उनकी  बात  में  अविश्वास  का  कोई  प्रश्न

 ही  नहीं  है  और  हम  उनकी  बात  का  पूर्णतः  स्वीकार  करते  मिश्रा  आयोग  ने  यह  बातें  कही  हैं  ।

 ऐसी  घटनाएं  घटित  द्वो  रही  हैं  ।  इन  घटनाओं  का  समाधान  करता  इसलिए  मैंने

 आपसे  मांग  की  मैं  नही  जानता  कि  का  मंत्रणा  समिति  में  आपने  क्या  निर्णय  लिया  मैंने

 इस  बारे  में  पहल  ही  नोटिस  दिया  है  कि  भिश्षा  आयोग  को  रिंपोट  पर  चर्चा  हानो  चाहिए  क्योंकि
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 द्वारा  दिये  गए  वक्‍तथ्य  पर  चर्चा

 मुझे  यह  पता  चला  है  कि  हममें  से  कुछ  लोगों  ने  शपथ-पत्र  दिये  थे  और  पुलिस  द्वारा  कुछ  अन्य
 लोगों  से  हमारे  शपथ  पत्रों  को  झूठा  साबित  करने  के  लिए  विपरीत  शपथ-पत्र  लिए
 विपरीत  शपथ-पत्रों  की  साइक्लोस्टाइल  प्रतियां  जारी  की  गई  मैंने  उनको  अपने  कब्जे  में  कर

 लिया  मिश्रा  आयोग  ने  उन्हें  अपने  कब्जे  में  कर  लिया  ऐसे  सैकड़ों  साइकलोस्टाइल  विपरीत

 शपथ-पत्रों  को  बांटा  गया  मैं  चाहूंगा  कि  इस  बारे  में  चर्चा  की  जाए  क्योंकि  जिन  भावनाओं

 को  उन्होंने  भड़काया  उन्हें  शान्‍्त  करना  पड़ेगा  और  उन्हें  यह  बताना  है  +ि  कुछ  अन्य  बातें  घटित

 हुई  हैं  ।  उन्होंने  पहले  ही  यह  बात  कही  है  कि  पुलिस  दोषी  पाई  गई  है  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  इन  घुणित  घटनाओं  पर  खेद  होना

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  परन्तु  उस  को  भी  एक  सरकारी  प्रस्ताव  द्वारा  व्यक्त  किया

 जाना  चाहिए  |  इसलिए  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  बारे  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 अब  जोधपुर  के  नजर  बन्दियों  के  बारे  में  कुछ  बातें  सत्तारूढ़  दल  और  विरोधी  पक्ष  के

 बहुत  से  सदस्यों  न ेउसका  उल्लेख  क्रिया  प्रो०  रंगा  ने  एक  सकारात्मक  रवेया  अपनाया  है  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  हमें  सहनशीलता  का  रूख  अपनाना  चाहिए  |  मैं  प्रो०  रंगा  को  बताना  चाहूंगा
 कि  उनमें  से  कोई  भी  व्यक्ति  सुरक्षा  सेनाओं  से  सम्बन्धित  नहीं  आप  जानते  हैं  कि  किन  लोगों

 को  गिरफ्तार  किया  गया  था  और  किन्‍्हें  जोधपुर  केम्प  में  नजर-बन्दी  बनाकर  रखा  गया  वे
 सभी  वे  लोग  हैं  जो  मन्दिर  के  अन्दर  पाए  गए  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि

 रामूवालिया  का  एक  सदस्य  भी  वहां  वह  मन्दिर  गए  थे  और  उन्हें  भी  गिरफ्तार  कर  लिया
 गया  जिन  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  नजर-बन्द  रखा  गया  है  उनकी  कुल  संख्या
 369  है  और  आपको  यह  जानकर  दुःख  पहुंचेगा  कि  369  व्यक्तियों  में  से  एक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  भी

 दोषा  रोपण  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  वे  लोग  सुरक्षा  सेवाओं  से  नहीं  वे  सेना  के  भगोड़े  भी

 नहीं  उन्हें  राजद्रोह  और  देश  के  विरुद्ध  पड़यन्त्र  का  अपराधी  प्रमझा  गया  है  और  जब  सरकार
 उनमें  से  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  भी  आरोप  सिद्ध  नहीं  कर  तो  आप  जानते  हूँ  कि  उन्हें  क्या
 बताया  गया  ।  अपने  आप  को  निर्दोष  सिद्ध  करने  का  दायित्व  आप  पर  हो  यदि  आप  मुझे
 अथवा  की  हत्या  करने  के  आरोप  में  गिरफ्तार  करके  बन्दी  बना  लेते  हैं  और  आप  यह  घिद्ध

 नहीं  कर  पाते  कि  मैंने  हत्या  की  है  और  यदि  न्यायधीश  यह  कहता  है  कि  अपने  आपको  निर्दोष

 सिद्ध  करने  का  उत्तरदायित्व  आप  पर  है  तो  यह  एक  विचित्र  न्याय  शास्त्र  इस  देश  में  ऐसी
 बातें  घटित  हो  रही  इसलिए  सिख  समुदाय  को  उत्तेजित  करते  के  लिए  उप्रवादियों  को  एक
 अतिरिक्त  मौका  मत  दीजिए  और  इसलिए  उस  समस्या  का  भी  अवश्य  ही  समाधान  किया  जाना

 चाहिए  ।  महोदय  धर्म  निरपेक्षता  की  रक्षा  करने  ओर  साम्प्रवायिकता  के  विरुद्ध  संघर्ष  करने  के

 लिए  अपने  दल  की  ओर  से  मैं  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  इस  बारे  में  हम  किसी  से  पीछे  नहीं
 जब  हम  किसी  की  प्रशंसा  करते  हैं  तो  हम  शत-प्रतिशत  प्रशंसा  नहीं  हम  कभी  भी  किसी

 व्यक्ति  को  कोरा  चैक  नहीं  देते--चाहे  वह  प्रधानमंत्री  हो  अथवा  पंजाब  का  मुक्य  मंत्री--परन्तु
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 द्वारा  दिये  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 मधु  दंडवते  ]

 जिन  प्रयासों  से  राष्ट्र  को  लाभ  होगा  हम  सदा  उनमें  सहयोग  इसलिए  मैंने  कुछ  ठोस  सुझाव
 दिए  हैं  अर्थात  कुछ  कानून  बनाने  के  बारे  में  और  कुछ  सुझाव  राजनीति  से  धर्म  को  पूर्णतः  अलग

 रखने  के  बारे  में  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  संविधान  सभा  की  भावना  को  लगातार  इस  सदन  में  जीवित  रखा  जाना

 चाहिए  और  धाभिक  संस्थाओं  को  राजनीति  से  अलग  रखने  के  बारे  में  संविधान-सभा  की  भावना
 को  जब  हम  वैधानिक  रूप  दे  केवल  तभी  समस्‍या  का  समाधान  होगा  वरना  आज  यह
 समस्या  पंजाब  में  है  कल  किसी  अन्य  राज्य  में  होगी  और  इस  प्रकार  यह  समस्या  जारी  रहेगी  ।

 मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  बारे  में  सकारात्मक  दृष्टिकोण  अपनायेगी  और  उसके  आधार  पर

 समस्या  का  समाधान  करने  का  प्रयास  करेगी  ।

 ध्ष्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रो०  दण्डवते  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यदि  राष्ट्र  को  अपना
 आस्तित्व  भली  प्रकार  बनाए  रखना  है  तो  सम्प्रदायवाद  का  उन्मूलन  करना  चाहिए  ।  किसी  भी
 समाज  द्वारा  अनुभव  की  गई  यह  सबसे  बड़ी  बुराई  है  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  दुर्भाग्य  से  हम  गीता  पाठ  की  तरह  इसका  उच्चारण  करते  रहते  हैं

 परन्तु  करते  कुछ  नहीं  हैं  ।

 धध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सम्पूर्ण  सभा  से  कई  बार  अनुरोध  किया  कि  हमें  कम  से  कम  इस  पहलू
 पर  एकजुट  हो  जाना  चाहिए  क्योंकि  हम  पहले  ही  बहुत  हानि  उठा  चुके  क्‍या  हमें  1947  का

 विध्वंस  याद  नहीं  है  ?  लाखों  लोग  बेघर  हो  गए  थे  और  हजारों  लोग  अंगहीन  हो  गए  थे  ।  यदि

 हम  इतिहास  से  कुछ  नहीं  सीखते  तो  भविष्य  के  इतिहास  में  हम  किस  प्रकार  के  व्यक्ति  समझे
 जायेंगे  ।  इस  प्रकार  हमें  एकजुट  होकर  स्थिति  का  सामता  करना  चाहिए  और  कुछ  करना  चाहिए
 और  एक  सकारात्मक  दुष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  ।  दोनों  सदनों  को  संयुक्त  रूप  से  इसे  समझना

 कुछ  नियम  बनाने  चाहिए  और  कुछ  सकारात्मक  कार्य  करना  यही  समय  की  मांग

 है  वरना  केवल  बातचीत  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  कथनी  और  करनी  के  अन्तर  को  समाप्त
 किया  जाना  मैं  कुछ  सकारात्मक  काय॑  करने  के  पक्ष  में  मैं  आपको  सलाह  देता  हूं
 ओर  आप  सब  लोगों  से  स्थिति  का  सामना  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  क्योंकि  यह  एक  बुराई
 साम्प्रदायवाद  और  प्रजातन्त्र  साथ-साथ  नहीं  रह  सकते  ।  हमें  इस  पागलपन  को  दूर  करना

 प्रो०  सध  दष्डवते  :  विरोधी  पक्ष  और  शासक  दल  साथ-साथ  रह  सकते  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  सदंव  सह-अस्तित्व  में  रह  सकते  हैं  क्योंकि  उसके  बिना  प्रजातन्त्र

 रहेगा  ही  नहीं  ।
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 मैं  समझता  हूं  कि  आपने  प्रधानमंत्री  के  साथ  भी  कुछ  विचार  विमर्श  किया  था  और  वे

 कानूनी  कार्यवाही  की  बातचीत  भी  कर  रहे  थे  ।  आप  सभी  एकजुट  होकर  आगे  क्यों  नहीं  आते  ।

 प्रो०  मध  वच्छवले  :  मुझे  आशंका  है  कि  वे  कुछ  संवंधानिक  संशोधन  प्रस्तुत  करने  जा  रहे

 हैं  ।  यदि  वे  इसे  प्रस्तुत  नहीं  करें  ता  मुझे  बहुत  खुशी  होगी  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  महोदय  का  आशय  साम्प्रदायवाद  से

 आतंकवाद  से  नहीं  ।

 भी  झार०एस०  स्पेरो  :  महोदय  पंजाब  में  अन्त  व्यस्त  स्थिति  ह ैऔर  इस  भव्य
 सदन  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विशेष  रूप  से  इस  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  कि  वहां
 चरणबद्ध  रूप  से  किस  प्रकार  स्थिति  में  सुधार  किया  जा  सकता  पिछले  कुछ  वर्षों  से  पंजाब  के
 सभी  बर्गों  के  लोग  और  अधिकारी  अभूतपूर्व  हत्या  और  अज्ञात  भय से  पीड़ित  हैं  ।

 एक  अभूतपूर्व  बात  है  और  यह  कार्य  उग्रवादियों  आतंकवादियों  और  सभी  प्रकार  के

 अपराधियों  के  हाथों  से  हो  रहा  है  और  ऐसी  घटनाएं  अधिकतर  इस  नाजुः-स्थिति  वाले  सीमांत
 राज्य  के  जिलों  में  घटित  हो  रही  हैं  ।  कुछ  विशेष  सुधारों  भू-राजन॑तिक  को  हम
 सभी  लोग  भली  प्रकार  समझ  सकते  आज  पंजाब  की  यह  स्थिति  है और  महोदय  आकस्मिक
 रूप  से  लोग  अपनी  जगहों  पर  ही  कष्ट  भोग  रहे  वे  समझते  हैं  कि  वे  कित  प्रकार  अग्नि-परीक्षा
 से  गुजर  रहे  हैं  ।

 ]
 जिस  तन  जाने  जिस  तन  लागे

 सेइह  जाने  न  जाने  पीर

 4.47  म०प०

 शरद  दिघे  पीठासीन  हुए  ।]

 [  प्रभुवाद ]

 यह  एक  नल  यकीन  का  प्रश्न  नहीं  यह  एक  उल  यक्ीनਂ  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 यह  एक  यकोनਂ  का  प्रश्न  किसी  स्थात  पर  आपकी  जानकारी  में  जलती  हुई  आग  को
 आप  देखते  हैं  ।  आप  अपनी  आंचबों  से  देखते  हैं  कि  यहां  आग  परंतु  महोदय  यदि  आप  जलती

 हुई  आग  के  अन्दर  हों  तो  आप  यह  जान  सकते  हैं  कि  आग  का  अभिप्राय  क्‍या  यही  बातें  मेरे
 पंजाब  के  साथ  घटित  हुई  जहां  मुस्लमात  आदि  सभी  लोग  रहते  हैं

 और  परम्परागत  रूप  से  वे  एक  सर्वोत्तम  प्रजाति  समूह  है  जिसे  ऐतिहासिक  रूप  से  भली  प्रकार
 जाना  जाता  यह  एक  हिन्दू  अथव्रा  सिख  होने  का  प्रश्न  नहीं  है  अपितु  एक  ध्म्पूर्ण  प्रजाति  समूह
 का  प्रश्न  और  महोदय  आज  की  चर्चा  में  आप  किसे  दोष  देंगे  ?
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 हारा  दिये  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 भ्रार०  एस०

 हम  किस  पर  दोष  लगायेंगे  ?  क्या  हम  पंजाब  सरकार  पर  दोष  लगायेंगे  अथवा  केन्द्रीय

 विरोधी  दलों  अथवा  इस  सदन  पर  ही  दोष  लगायेंगे  जो  पंजाब  समस्या  पर  कई  बार

 विचार  कर  चुका  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यदि  मैं  चक्रानुक्रम  से  किसी  पर  दोष  लगाना

 आरम्भ  करता  हूं  तो  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  जहां  तक  पंजाब  समस्या  का  प्रश्न  है  मेरा

 अनुरोध  है  कि  इस  बारे  में  कोई  राजनंतिक  पक्षपात  नहीं  होना  यह  एक  राष्ट्रीय  प्रश्न

 इस  बारे  में  उचित  रूप  से  हमें  एकजुट  होना  चाहिए  ।  मुझे  यह  सुनकर  काफी  प्रसन्‍नता  है  कि  यदि

 इसके  लिए  कुछ  संवंधानिक  संशोधन  प्रस्तुत  करने  पड़ें  तो  इस  कार्य  को  भी  कर  देना

 परन्तु  यह  कार्य  किसे  करना  है  ?  यह  सदन  सर्वोच्च  आप  इस  पर  चर्चा  कीजिए  और  एक

 व्यावहारिक  समाधान  निकालना  एक  समाधान  जो  हिमालय  से  कन्याकुमारी  तक  के  सभी
 लोगों  पुरुषों  और  धर्म  निरपेक्ष  भारत  के  लाभ  के  जिए  उचित  और  समर्थ  हों  ।

 हमें  अपनी  एकता  और  प्रभुता  बहुत  प्यारी  उसे  हमने  इतना  अधिक  संघर्ष  करके  प्राप्त  किया  है
 ओर  उस  संघर्ष  में  कोई  भी  व्यक्ति  पीछे  नहीं  रहा  ।  अकाली  हिन्दू  और  प्रत्येक  व्यक्ति  ने

 उस  संघर्ष  में  बड़े  पेमाने  पर  भाग  उस  संघधषं  में  कन्या  कुमारी  आदि  सभी

 जगहों  से  व्यक्तियों  ने  भाग  भारत  देश  हम  सभी  की  सम्पत्ति  है  और  हमें  इसकी  देख-भाल

 करनी  चाहिए  ।  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।

 पहला  प्रश्न  जो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  एक  राष्ट्रीय  मतेक्य  के  रूप  में  हम  कैसे

 इसे  निपटाने  जा  रहे  इस  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  सुना  जा  चुका  परन्तु  अब  हमें  यथार्थ

 बात  पर  आना  जब  हमें  यथार्थ  बात  पर  आना  है  तो  हमें  उन  लोगों  को  भी  अपने  रास्ते
 पर  लाना  है  जो  सहमत  नहीं  अकाली  नेतृत्व  में  मेरे  जैसे  एक  ही  तरह  के  लोगों  का

 प्रतिनिधित्व  है  |  मैं  जानता  हूँ  कि  वे  लोग  धर्म  निरपेक्ष  रहना  चाहते  वे  भारत  मां  की  सेना

 करना  चाहते  हैं  परन्तु  कुर्सी  पर  बैठने  के  लिए  घटनाओं  के  प्रवाह  के  दवाब  और  प्रति-दवाब

 के  कारण  सभी  प्रकार  के  मतारोपण  किए  गए  हैं  गलत  मत  प्रचार  किया  गया  है  कुछ  विशेष

 व्यक्तियों  ने  अपना  रास्ता  और  सन्तुलन  भी  खो  दिया  उस  सन्तुलन  को  ठीक  करना  हमारा
 कत्तंग्य  है  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  प्रो०  रंगा  और  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  हमें

 एक  मतैकक्‍्य  बनाना  चाहिए  |  जहां  तक  कानून-व्यवस्था  और  अन्य  वास्तविकताओं  का  सम्बन्ध  है
 उसके  लिए  कुछ  ऐसा  समाधान  निकालना  है  जिस  पर  सभी  लोग  सहमत  हों  ।  माननीय  प्रधानमंत्री

 ओऔर  केन्द्रीय  सरकार  पंजाब  समस्या  के  बारे  में  जिप्त  प्रकार  कार्य  कर  रहे  हैं  मुझे  उसकी  प्रशंसा

 करनी  चाहिए  ।  -

 आप  इस  बारे  में  जल्दबाजी  नहीं  कर  सकते  ।  जल्दबाजी  करने  पर  आप  स्थिति  को  बिगाड़

 सकते  थे  और  सीमा  पर  संधर्ष  छिड़ने  पर  स्थिति  कुछ  ओर  ही  बन  सकती  थी  ।  यदि  जल्दबाजी  में

 कोई  कार्यवाही  की  तो  स्थिति  कुछ  और  ही  हुई  होती  ।
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 हमारे  मुख्य  मंत्री  पंजाब  में  एक  अत्यन्त  कठिन  लड़ाई  लड़  रहे  वह  अपने  आधार  पर

 खड़े  जहां  तक  सभी  लोगों  यहां  तक  कि  अकाली  दल  से  भी  समर्थन  का  सम्बन्ध  में  आपको
 आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  वे  एकजुट  होकर  काये  करना  चाहते  हैं  और  मसले  को  निपटाना  चाहते

 मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  सामने  आकर  एक  जुट  साथ-साथ  काम  उन्हें
 कुछ  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करनी  चाहिए  और  यह  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  वे  धर्म  निरपेक्ष

 रहना  चाहते  खालिस्तान  से  उनका  कोई  वास्ता  नहीं  है  ।  जो  सगे  सम्बन्धी  क्रोधी  नवयुवक
 खालिस्तान  बाहते  हैं  मैं  उनसे  आग्रह  करूंगा  कि  उन्हें  यह  जान  लेना  चाहिए  कि  यह  एक  अशुभ
 संकेत  हैं  उन्हें  यह  विचार  त्याग  देना  चाहिए  और  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिए  कार्य
 करना  उनका  विचार  लाभकारी  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  जानता  हूं  कि  हम  लोग  कोन  हैं  ।

 मेरे  गुरुओं  के  अनुसार  हम  भारत  के  स्वामी  हैं|  हम  एकांत  में  कैसे  रह  सकते  हैं  ?  हमारा  धर्म

 सबसे  अच्छे  धर्मों  में  स ेएक  सरबत  वा  हम  सभी  के  लिए  मंगलकामना  करत  हैं  ।

 हमारे  गुरुओं  ने  हमारे  लिए  क्‍या  कार्य  किया  ?  उन्होंने  इस  प्रकार  का  हुबकनामा  किसी  व्यक्ति  को

 नहीं  दिया  ।

 मैं  आपको  एक  उदाहरण  दे  रहा  हूं  ।  गुरु  गोविन्द  सिंह  कला  सस्पूर्णਂ  थे  ।

 वह  एक  दुविधा  में  थे  ।  आनन्द  पुर  साहब  में  शत्रु  उनके  विरुद्ध  लड़  रहा  उस  समय  उनके

 उन  अनुयायियों  द्वारा  उनका  घेराव  किया  जो  राजनैतिक  भू-संनिक  और  अथवा  सेन्‍्य

 नीति  के  मसलों  पर  उनसे  सहमत  नहीं  थे  ।  मेरे  अपने  जिले  अमृतसर  के  कुछ  सिख  उनसे

 असहमत  थे  और  उन्होंने  गुरु  गोविन्द  सिंह  को  बताथा  कि  उनकी  नीतियां  गलत  उन्होंने  उत

 लोगों  को  अपने  दृष्टिकोण  से  सहमत  करने  का  प्रयास  किया  परन्तु  वे  सहमत  नहीं  हुए  ।  उन्होंने

 कहा  कि  वे  उनसे  अलग  हो  रहे  हैं  और  एक  लिखा  गया  ।  उन्होंने  यह्‌  कहा  कि  वे  सिख

 बनकर  उनके  साथ  नहीं  रहना  चाहते  और  इसके  बाद  वे  चले  गये  ।  क्या  आप  पर  विश्वास  करेंगे  ?

 गुरु  गोविन्द  सिंह  महाराज  ने  उनमें  से  एक  व्यक्ति  को  भी  तनखइया  घोषित  नहीं  किया  ।  अन्त  में

 वे  सद्भावना  सहित  मित्र  बतकर  पंथ  में  वापिस  आ  गए  और  सिख  बनकर  साथ-साथ  काम

 करने  लगे  ।  इसलिए  राजनेतिक  उद्देश्यों  से  किसी  भी  व्यक्ति  को  धर्म  से  निष्कासित  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ।  यह  मेरा  नम्नर  व्विदन  है  और  ऐतिहासिक  सन्दर्भ  में  वे  इस  बात  पर  विचार  कर

 सकते  मैं  इस  विषय  पर  काफी  लम्बे  समय  ॥क  बोल  सकता  हूं  परन्तु  मैं  जानता  हूं  कि

 मुझे  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहिए  और  मैं  आएकी  नीतियों  का  आदर  करता  किसो  अन्य

 समय  मैं  आपको  विशेष  बातों  के  बारे  में  सुझाव  दूंगा  ।

 आज  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सदन  र।वोच्चि  है  और  इसका  हम  सभी  लोगों  से

 संबंध  है  ।  बिना  किसी  राजनैतिक  पक्षपात  के  हमें  पंजाब  त्मस्या  के  समाधान  के  लिए  एक  जुट
 होकर  कार्य  करना  चाहिए  ।  केवल  तभी  हम  उचित  समाधान  ढं,ढ़  सकते  हैं  जिससे  न  केवल  पंजाब

 की  स्थिति  को  सुध।रने  में  सहायता  मिलेगी  अपितु  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  उसका  वांछित  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धस्यवाद  करता  हूं  ।
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 श्री  मोलानाथ  सेन  :  जब  कभी  पंजाब  में  समस्या  खड़ी  होतो
 तो  हम  बंगाल  के  लोग  बहुत  भावुक  हो  जाते  जब  हम  बच्चे  थे  तो  हमने  गूरुदेव  रवीन्द्रनाथ

 टैगोर  की  लिखी  एक  कविता  पढ़ी  जो  दूसरे  धर्म  में  विश्वास  रखने  वाले  शासकों  द्वारा  सिखों

 को  यातना  दिए  जाने  के  बारे  में  थी  ।  जब  हम  बहुत  छोटे  जब  हम  स्कूल  में  थे उस  समय  हमने
 जलियांवाला  बाग  हत्या  कांड  और  गुरुदेव  टैगोर  द्वारा  नाइट  को  उपाधि  त्यागने  के  बारे  में  सुना
 था  ।

 कल  ही  जब  मैं  पोर्ट  ब्लेयर  गया  था  तो  मैंने  कलकत्ता  जेल  देखी  थी  जिसमें  मुझे  पता  चला

 कि  अधिकतर  केदी  बंगाल  और  पंजाब  से  जब  हम  अपनी  स्वतन्त्रता  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो

 हम  लाहौर  से  दिल्‍ली  गाड़ियां  भरकर  लाई  गई  लाशों  के  बारे  में  सोचे  बिना  नहीं  रह  सकते  और

 हम  उन  लोगों  और  उनकी  यातना  के  बारे  में  सोचे  बिना  नहीं  रह  सकते  ।  और  वे  सारे  कष्ट  धर्म
 के  कारण  बंगाल  में  भी  हमारे  भाग्य  में  यही  लिखा  बंगाल  का  विभाजन  हुआ  और

 पंजाब  का  भी  विभाजन  हुआ  ।  धर्म  और  सम्प्रदायवाद  के  कारण  दोनों  राज्यों  में  लाखों  लोग  मारे

 गए  और  भारत  विभाजित  स्वतन्त्र  भारत  के  रूप  में  उदित  हुआ  दोनों  राज्यों  में  हमारे  संबंधी  थे

 ओर  इसी  प्रकार  उनके  भी.संबंधी  थे  ।  निस्प॑देह  उन्होंने  बहुत  फष्ट  उठाए  होंगे  ।  धर्म  के कारण  ही

 यह  सब  घटनाएं  होती  हैं  |  परन्तु  अब  भी  धर्म  भारत  की  राजनीति  में  कंसे  आ  सकता  इससे

 मुझे  वास्तव  मे  चोट  पहुंचतो  कलकत्ता  में  नेताजी  सुभाष  बोस  की  प्रतिमा  स्थापित  करने  से

 पहले  अमृतसर  में  उनकी  पहली  प्रतिमा  स्थापित  की  गई  थी  ।

 5.00  मन्प०

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  सांश्रदायिकता  में  विश्वास  नहीं  रखते  थे  ।  वह  एक  धर्म

 निरपेक्ष  व्यक्ति  थे  ।  जिन  लोगों  ने  उनके  साथ  अपना  जीवन  बलिदान  जो  लोग  उनके  संग

 भारत  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  उन  सभी  को  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  जेसे  धर्म  निरपेक्ष  अ्यक्ति

 का  नेतृत्व  मिला  ।

 आज  अचानक  पूरी  स्थिति  बदल  गई  यह  कसी  बात  है  कि  धर्म  आज  एक  ऐसी  घुरी
 बन  गया  है  जिसके  चारों  ओर  राजनीति  एक  उपग्रह  की  भांति  चक्‍कर  काट  रही  है  ?

 मुझे  पन्‍्य  समिति  का  बात  को  सुनकर  अत्यधिक  कोतुहल  हुआ  जिन्होंने  कहा  है  कि  इसका

 फंसला  वे  करेंगे  कि  राज्य  में  मुख्य  मंत्री  कौन  मंत्री  कौन  होगा  तथा  भारतीय  संबकिधान  के

 अन्तगेंत  कौन  शासन  यह  एक  बहुत  भजीब  बात  यह  हर  तरह  से  संविधान  के  विपरीत

 हैं  ।  भारत  एक  लोकतान्त्रिक  गणतन्त्र  यह  एक  धर्म  निरपेक्ष  लोकतांत्रिक  गणतन्त्र  है  ।

 एक  धामिक  संस्था  राजनीति  के  मामले  में  यह  कैसे  कह  सकती  है  कि  मैं  शासन  करूंगी

 अर्थात  यह  कहना  कि  पंजाब  में  एक  द्ंघ  शासन  हो  ?  भारतीय  संविधान  के  अन्तगंत  द्वंघ  शासन  के

 लिए  कोई  स्थान  नहीं  है  |  हमने  संविधान  स्वयं  बनाया  है  बल्कि  हमने  नहीं  अपितु  हमारे  उन  पृवंजों
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 eee

 ने  बनाया  जो  धर्म  निरपेक्षता  में  विश्वास  रखते  हिन्दू  धर्म  में  विश्वास  रखते  इस्लाम  में
 विश्वास  रखते  हमने  अपने  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  समय  में  अनुच्छेद
 51  को  संविधान  में  सम्मिलित  किया  उसमें  अन्य  बातों  के  अलावा  कहा  गया  है  कि  :

 के  सभी  लोगों  में  समरसता  और  समान  श्रातृत्व  की  भावना  का  निर्माण  करे
 जो  भाषा  ओर  प्रदेश  या  वर्ग  पर  आधारित  सभी  भेदभाव  से  परे  ऐसी  प्रथाओं
 का  त्याग  करे  जो  स्त्रियों  के  सम्मान  के  विरुद्ध  है  ।”'

 यह  बात  संविधान  में  थी  |  संविधान  बनाने  के  तुरन्त  बाद  एक  जन  प्रतिनिधि  अधिनियम
 बनाया  गया  जिसके  अनुसार  यदि  एक  व्यक्ति  चुन  लिया  जाता  है  तो  उसका  चुनाव  अदालत  द्वारा

 रह  किया  जा  सकता  है  यदि  उसने  चुनाव  के  दोरान  सांप्रदायिक  विचारों  का  अश्रय  लिया  हो  ।

 अतः  इस  तरह  के  चुनाव  श्री  छागला  के  तथा  अन्य  लोगों  के  चुमावों  के  समय  से  रह  किए  गए  ।

 इसके  ब।वजूद  आज  यह  बात  कंसे  हो  सकती  है''*अर्थात  कोई  व्यक्ति  जिसके  पास  संविधान
 से  इम्तर-शक्ति  हो  वह  यह  फंसला  करे  कि  संविधान  को  कंसे  क्रियान्वित  किया  जाये  ?  जिन
 मतदाताओं  ने  श्री  बरनाला  तथा  उनके  दल  को  अपना  मत  दिया  है  क्या  वे  सभी  केवल  ख  थे  ।
 वे  सब  सिख  नहीं  उन्हें  मत  देने  वाले  अन्य  लोग  भी  थे  ।  जिन  लोगों  ने  मतदान  में  भाग  लिया
 तथा  जिन  लोगों  ने  विपक्ष  को  मत  दिया  वे  भी  सिख  थे  |  सिखों  के  साथ-साथ  गैर  सिख
 लोग  भी  थे  उदाहरण  के  लिए  मुसलमान  तथा  भारत  में  रहने  वाले  सभी  प्रकार  के  लोग  प्रस्येक

 व्यक्ति  का  एक  मत  होता  किसी  भी  वयस्क  व्यक्तित  को  चाहे  वह  किसी  धर्म  का  हो  जिसकी  आयु
 21  वर्ष  की  हो  चुकी  है  एक  मत  देने  का  अधिकार  है  ।  हमारे  ज॑से  गणतन्त्र  में  किसी  भी  व्यक्ति  को

 मत  देने  का  अधिकार  यदि  वह  कम  से  कम  21  वर्ष  की  आयु  का  हो  |  उसे  कंसे  आदेश  दिया  जा
 सकता  है  ?  यह  देश  एक  गणतन्त्र  कैसे  हो  सकता  है  यदि  एक  संविधान  से  इतर  घामिक  शक्ति  स्रोत
 कार्य  करता  रहे  और  बह  फैसला  करे  कि  कौन  शासन  करेगा  तथा  कौन  मुख्यमंत्री  होगा  ?  यह  एक
 गणतन्त्र  केसे  हो  सकता  है  ?  यह  लोकतन्‍्त्र  कैसे  हो  सकता  है  ?  यदि  वे  लोग  जो  चुनावों  के  सहज

 अनुगामी  नहीं  हैं  यह  शक्ति  ज्लोत  प्राप्त  कर  लें  तब  आप  इसे  लोकतन्त्र  तथा  धमं  निरपेक्षता  कंसे

 कह  सकते  हैं  ?  यदि  वे  यह  फैसला  करें  कि  एक  कार्यकारी  सदस्य  या  पदाधिकारी  बनने  के  लिए

 एक  व्यक्ति  को  अमृत  धारी  होता  चाहिए  और  यह  भी  वे  ही  निश्चित  करेंगे  कि  कौन-सा

 घारी  सिख  अथवा  सदस्य  राज्य  का  शासन  तंभालेगा  तब  यह  लोकतन्‍्त्र  कंसे  है  ?

 सांप्रदायिकता  की  यह  सम्पूर्ण  धारणा  इप्त  बात  का  लिहाज  किये  बिना  कि  यह  सिख  हैं  या

 हिन्दू  हैं  या मुसलमान  हैं  संविधान  के  विपरीत  हमें  उसके  लिए  कानूस  की  आवश्यकता

 नहीं  हमें  संविधान  को  संशोधित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  |  लेकिन  हमें  एक  कानून  बनाने

 की  आवश्यकता  है  और  समय  आ  गया  है  जब  एकमत  से  एक  कानून  पारित  किया  जाए  जिससे

 इन  धामिक  संस्थाओं  को  देश  के  संवैधानिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  की  अनुमति  न  जो  कि
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 मोलामाथ  सेन  ]

 एक  गणतन्त्र  है  जिंसमें  विभिन्‍न  धर्मों  के  भिन्‍न  वर्गों  के  तथा  भमिन्‍न  भाषायें  बोलने  वाले  लोग  रहते

 हैं  ।  हमारे  जंसे  देश  में  सभी  लोगों  के  हित  में  तथा  शान्ति  से  रहने  वाले  लोगों  के  हित  में  यह
 आवश्यक  है  कि  इन  धामिक  संस्थाओं  को  संवेधानिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  न  करने  दिया

 अन्यथा  क्‍या  होग  ?  पहले  भी  दंगे  हुए  दंगे  भड़के  थे  ।  लेकिन  क्‍यों  भड़के  थे  ?  यह  फिर  भड़केंगे
 ओर  भारत  के  राजन  तिक  तन्त्र  को  शांति  को  निगल  भारतीय  गणतन्त्र  के  इन  दुश्मनों
 को  वेधानिक  रूप  से  कार्य  करने  की  अनुमति  क्‍यों  दी  जानी  चाहिए  ?  कानून  बनाये  जा

 सकते  हैं  ।  यदि  ये  नहीं  बनाए  जा  सकते  तो  संविधान  में  संशोधन  किया  जा  सकता  है  ।  मेरे  विचार
 से  संविधान  में  संशोधन  करना  आवश्यक  नहीं  एक  कानून  ही  काफी  एक  साधारण

 निर्माण  ही  काफी  है  |

 मंत्री  महोढय  ने  आचार-संहिता  के  बारे  में  कहा  क्‍यों  न  एक  आचार  संहिता  बनाई
 जाये  जिसमें  भाषा  आदि  का  ध्यान  न  रखा  जाये  ?  यहां  हम  भारत  के  मुख्यालय  में  बेठे  हैं  हमें
 एक  कानून  बनाना  चाहिए  जिससे  किसी  की  धामिक  भावना  को  चोट  न  पहुंचे  बल्कि  इसके  द्वारा
 प्रत्येक  व्यक्ति  परस्पर  धामिक  भिन्‍नताओं  का  लिहाज  किये  बगेर  एक  दूसरे  पर  विश्वास  कर
 सकें  ।

 हम  राष्ट्रीय  एकता  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  परन्तु  ये  धामिक  घामिक  संगठन

 जहां  धर्म  की  महृत्ता  है  अपने  उद्देश्य  के  रूप  देश  की  एकता  को  खंडित  करने  की  कोशिश  कर
 रहे  वे  देश  का  विघटन  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हम  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  कोशिश  कर

 रहे  इसी  कारण  अलगाववादी  गतिविधियां  आरंभ  हो  गयी  हैं  ।  इन  सभी  गतिविधियों  पर  एक

 साथ  विचार  करना  चाहिए  ।  अलगाववाद  और  सांप्रदायिकता  साथ-साथ  चलाते  वे  लोकतन्त्रीय
 गणतन्त्रीय  विचारों  तथा  धमेनिरपेक्ष ता  के  साथ  नहीं  चल  सकते  ।

 5.06  भनण्प०

 |  उपाध्ध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए ]

 मेरा  दूसरा  मुह्ा  70,000  एकड़  भूमि  के  बारे  में  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वह  समय  आ  गया

 है  जब  हमें  कहना  चाहिए  कि  भले  ही  प्रशासनिक  रूप  से  यह  भूमि  हरियाणा  को  दो  जाये  फिर  भी
 वे  लोग  भारतीय  रहेंगे  भर  भोर  उनका  यह  अधिकार  है  कि  वे  चाहे  भारत  क  किसी  भी  भाग  में

 रहें  ।

 क्या  संकड़ों  और  हजारों  सिख  पश्चिम  बंगाल  में  नहीं  रह  रहे  हैं  ?  श्री  रामूवालिया  यहां
 उपस्थिति  हैं  ।  उन्हें  किसी  भी  अन्य  व्यक्ति  से अधिक  जानकारी  है  ।  हम  सिख  एकता  के  लिए  लड़
 रहे  हैं  ।  कया  सिख  कलकत्ता  शहर  में  नहीं  रह  रहे  हैं  ?  कलकत्ता  में  बाहर  से  आने  वाले  लोगों  का
 सबसे  बड़ा  समूह  सिख्तों  का  है  ।  वे  बंगाली  बोलते  वे  लगभग  हर  तरह  से  बगाली  उनकी
 खान-पान  की  आदतें  लगभग  वही  सिवाय  इसके  कि  वे  अच्छा  खाना  खाते  इसके  अलावा
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 अन्तर  कहां  वे  पगड़ी  पहनते  जिसे  हम  भी  सर्दियों  में  अपने  सिर  को  ठण्ठ  से  बचाने  के  लिए
 बांध  लेते  अन्यथा  अन्तर  क्‍या  है  ?  यदि  वे  वहां  रह  सकते  हैं  तो  पंजाबियों  या  अन्य

 लोगों  के  संग  अपने  राज्य  में  क्यों  नहीं  रह  सकते  हैं  ?  मुझे  यह  सम्रश्न  नहीं  आता  उन्हें  वहां
 रहने  के  लिए  अमृतधारी  बनने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  उन्हें  केवल  इतना  चाहिए  कि  उनकी

 पुकार  सुनी  जाये  ।

 जब  हम  पश्चिम  बंगाल  में  सत्तारूढ़  थे  तो  हमारे  साथ  एक  श्री  ज्ञान  सिंह  सोहनपाल  थे  ।

 वह  एक  सिख  थे  |  हमें  कोई  कठिनाई  महसूस  न  हम  भाइयों  की  तरह  थे  ।  हम  इसे  इस
 भावना  में  लेते  थे  ।  वह  अभी  तक  वहां  विधान  सभा  के  सदस्य  श्री  ज्ञान  सिंह  सोहनपाल  एक
 वक्‍त  मंत्री  भी  रहे  ।  हमें  कुछ  भी  परेशानी  नहीं  उन्हें  भी  कोई  कठिनाई  नहीं  यह  कंसी
 बात  है  कि  सिख  पंजाब  में  परेशानी  महसूस  करते  हैं  ?

 अन्ततः  आज  सिखों  को  यह  बताना  जरूरी  है  कि  वहां  कांग्रेस  जन  अकाली  हैं  और
 अकालियों  के  तीन  विभिन्‍न  गुट  मैं  प्रो०  दण्डवते  से  सहमत  कि  फिर  अकाली  दल  के
 घान  में  इस  प्रकार  का  खण्ड  क्‍यों  अनिवायं  हो  कि  अकालियों  को  अमृतधारी  होना  चाहिए  ?

 विगत  समय  में  केवल  ब्रिटिश  लोग  ही  कानून-क्लबों  के  सदस्य  हो  सकते  थे  ।  इस  पर

 झगड़ा  हुआ  प्रत्येक  व्यक्ति  को  बाध्य  किया  गया  अर्थात  इन  संगठनों  को  भारतीयों  को  भी

 सदस्य  के  रूप  में  लेने  के  लिए  बाध्य  किया  गया  ।  फिर  इसके  भारतोय  सदस्य  भी  यद्यपि  इसको
 प्रारम्भ  में  केवल  ब्रिटिश  लोगों  के  लिए  ही  आरम्भ  किया  गयः  ऐसा  आप  क्‍यों  नहीं  कर

 सकते  हैं  ?  आप  ऐसा  क्यों  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  जिस  काय॑  से  सांप्रदायिकता  की  बू  आती  हो  उस
 पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सेन  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  अब  श्री  कुलनदईबेलू
 बोलेगे  ।

 श्री  पी०  कुलनबईबेल  :  सर्वप्रथम  मुझे  उन  लोगों  की  भावनाओं  की

 सराहना  करनी  है  जो  लोंगवाल  गांव  में  श्री  बरनाला  के  आह्वान  पर  20  फरवरी  को  एकत्र  हुए
 बरनाला  सरकार  के  प्रति  अपना  समर्थन  व्यक्त  करने  के  लिए  लाखों  लोग  वहां  एकत्र  हुए  ।

 इससे  स्पष्ट  रूप  से  यह  जाहिर  होता  है  कि  सिख  उमग्रवादी  या  आतंकवादी  नहीं  हैं  ।

 दक्षिण  भारतीय  लोगों  में  भी  यह  गलत  धारणा  है  कि  सिश्व  आतंकवादी  या  उय्रवादी

 सिखों  के  20  फरवरी  को  लाखों  की  संख्या  में  एकत्रित  होने  से  वह  गलत  धारणा  पूरी  तरह  दूर  हो

 गई  है  ।
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 eee न  +ऊभ +ऊभ  मा  ७५७५४७
 पो०  कुलनवईबेल  ]

 मुझे  अपने  गृहमंत्री  श्री  बूटा  सिंह  को  एक  पहले  अवसर  पर  भी  बधाई  देनी  थी  ।
 उन्होंने  स्वयं  श्री  बरनाला  का  ध्यान  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  की  अत्यावश्यकता  की  तरफ
 दिलाया  कि  लोकतान्त्रिक  संस्थाओं  और  विधि  द्वारा  स्थापित  सरकार  में  घाभिक  हस्तक्षेप  की
 मति  नहीं  दी  जाये  तथा  केन्द्र  भी  चाहता  है  कि  इस  देश  से  आतंकवाद  का  सफाया  कर  दिया
 केन्द्र  न ेअपनी  इस  बात  को  दृढ़ता  से  व्यक्त  किया  कि  वह  अलगाबवादी  तत्वों  के

 घड़्यन्त्र  को  सहन  नहीं  भले  ही  वे  किसी  भी  रूप  में  कार्य  कर  रहे  इसलिए  यहां  केन्द्र  का
 स्पष्ट  संकेत  हैं  |  केन्द्रीय  सरकार  को  राजनीति  से  घमं  को  हटाने  देश  से  आतंकवाद  तथा  उम्रवाद
 का  सफाया  करने  में  आगे  आना  चाहिए  ।

 यह  एक  दुखद  समाचार  है  कि  अमृतसर  में  स्वर्ण  मंदिर  जंसे  धामिक  संस्थान  द्वारा  जो
 सिख  धर्म  का  उच्च  स्थान  उग्रवादियों  के  दबाव  में  आकर  एक  हुक्मनामा  पारित  किया  गया  है  ।
 वहां  के  मुख्य  ग्रन्थी  ने  श्री  बरनाला  को  जारी  किये  गये  हुक्मनामें  का  पालन  करने  के  लिए  कहा
 है  |  निश्चित  रूप  से  श्री  बरताला  अकाल  तख्त  के  सामने  पेश  हुए  और  मुख्य  ग्रन्थी  द्वारा  दिये  गये
 दण्ड  को  स्वीकार  किया  यहां  तक  कि  उन्होंने  लगभग  एक  सप्ताह  तक  जूते  साफ  किये  तथा  यह
 काम  अब  तक  देश  के  इतिहास  में  किसी  भी  मुख्य  मंत्री  ने  नहीं  किथा  है  लेकिन  वे  आगे  आये  और
 उन्होंने  मुख्य  प्रन्थी  के  हुक्मनामे  का

 पालन  किया  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  उन्होंने  हुक्मनामा  घामिक
 भावना  को  ध्यान  में  रखकर  बनाया  हो  लेकिन  वास्तव  में  इस  समय  स्वयं  अमृतसर  मन्दिर  में  धर्म
 भौर  राजनीति  मिश्रित  हो  गई  है  ओर  अमृतसर  मन्दिर  एक  धामिक  संस्थान  के  रूप  में  न  रहकर
 एक  राजनतिक  दल  का  कार्यालय  बन  गया  है  ।  इसीलिए  स्थिति  को  देखते  हुए  इस  समय  धमं  में
 राजनीति  को  समाप्त  करने  हेतु  तथा  आतंकवाद  को  इस  देश  से  मिटाने  के  लिए  अवसर  के  अनुकूल
 सिद्ध  होना  ।  क

 ]

 खोधरी  सुस्दर  सिह  :  उपाध्यक्ष  आज  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा
 उससे  वहां  के  सारे  लोग  परेशान  उग्रवादी  तख््त  वाले  हो  गए  हैं  और  पंजाब  के  लोग  शान्ति
 चाहते  गुरुद्वारों  के मुताल्लिक  महात्मा  गांधी  ने  कहा  है  कि  इसमें  चोर  रहते  जो
 भी  मस्जिद  और  गुरुद्वारे  मौजूद  उनसे  हिन्दुस्तान  में  आराम  नहीं  आ  सकता
 लिए  मैं  समझता  हूं  कि  धर्म

 का  सही  तीर  पर  यदि  इस्तेमाल  किया  तो  कोई  बरी  बात  नहीं
 धर्म  क्या  है  ?  धर्म  यह  है  कि

 आप  गरीब  आदमी  की  मदद  करो  ।  सही  तौर  पर  जो  धर्म  होता
 वह  किसी  धर्म  के  खिलाफ  नहीं  होता  मैं  समझता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  लोग  वे  ज्यादा

 पैसे  की  तरफ  घुमते  पैसा  चाहे  किसी  भो  तरह  से  हासिल  किया  चाहे  चोरी  के  द्वारा  या
 किसी  रास्ते  से  हासिल  किया  जाए  ।  जो  उस्मवादी  जो  इस  काम  में  लगे  हुए  वे  भी  चाहते  हैँ कि  इस  तरह  से  दो-चार  लाख  रुपया  कमा  मैं  आपको  एक  मिसाल  देता  श्री  प्रताप  सिंह करो  के  समय  में  श्री  तारासिह  ने  ब्रत  रप्ा  लोग  कहने  लगे  कि  यह  तो  मर  तो  कया
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 होगा  ?  उन्होंने  कहा  कि  यदि  यह  मर  तो  चार  खिलाने  वाले  जो  चार  आदमी
 वे  भी  मेरे  आदमी  होंगे  । इसलिए  उससे  सब  डरते  थे  ।  मैं  समझ्षता  हूं  कि  सख्ती  से  काम

 लिया  जाए  तो  अच्छा  है  और  यह  नरम  नीति  नहीं  अपनानी  चाहिए  ।  मैं  यह  कहंना  चाहता  हूं  कि

 सीख  तां  को  दीजिए  जा  को  सीख  सुहाय

 सीख  न  दीजिए  बांदरा  जो  क्‍या  घर  जाए

 हनको  समझाना  बड़ा  मुश्किल  अब  सेंन्ट्रल  गवनंमेंट  क्‍या  मैं  समझता  हुं  कि  हुकूमत  जो

 होती  वह  इंडे  से  होती  है  और  मिस्नत  से  नहीं  होती  आज  सारे  लोग  तंग  मुझे  एक
 अमीर  आदमी  मिला  |  उसने  कहा  कि  अगर  मुझे  मार  कर  कोई  चला  तो  रिपोर्ट  कहां
 पंजाव  में  हुकूमत  ही  कहां  है  |  ये  जो  मस्जिद  इसमें  परमात्मा  नहीं  रहता
 परमात्मा  तो  वहां  रहता  जहां  गरीबों  की  मदद  होती  है  ।  महात्मा  गांधी  ते  कुछ  काम

 तो  सारी  दुनिया  उनके  पीछे  लग  इस  समय  जो  यह  किस्सा  चल  रहा  तो  इसमें  जितने

 आदमी  उनमें  जान  नहीं  दम  नहीं  धर्म  क्‍या  अगर  सही  तौर  पर  धमं  को  मानते

 हो  तो  मैं  आपको  बताता  हूं  ।  धर्म  वह  जो  दूसरे  धर्म  से  बेर  नहीं  रखता

 | ्
 आप  समझते  हैं  कि  भगवान  के  नाम  के  उच्चारण  मात्र  से  आपकी  आंखों  में

 आंसू  आ  जाते  हैं  और  आपके  रोंगटे  खड़े  हो  जाते  तव  आपको  जानना  चाहिए  कि  आप

 अपने  आपको  को  लोक  की  आसक्ति  से  मुक्त  कर  चुके  हैं  और  भगवान  को  प्राप्त  कर

 चुके  हैं  ।
 हैं

 महात्मा  गांधी
 ]

 बात  यह  है  कि  आदमी  अपना  कब्जा  कायम  करना  चांहता  है  ।

 ]

 भगवान  ने  आपको  कर्म  करने  का  आदेश  दिया  जब  आप  काय॑  करते  तो  इसे  अपनी

 सहायता  के  कुछ  लाभ  प्राप्ति  क ेलिए  करते  आप  भगवान  के  पास  या  भगवान  की  पूजा
 करने  स्वयं  के  लिए  कुछ  लाभ  प्राप्ति  हेतु  जाते  यदि  आपने  अस्पताल  निर्माण  या  ऐसा  कुछ  कार्य
 किया  है  तो  आपने  केवल  अपनी  सहायता  की  जब  आप  रोटी  का  टुकड़ा  एक  कुत्ते  को  देते  हैं
 तब  आप  केवल  भगवान  की  पूजा  कर  रहे  जो  कुछ  कायं  आप  करते  हैं  वह  आप  अपने  लाभ  के

 के  स्वयं  की  मुक्ति  के  लिए  करते  भगवान  मेरे  और  आपके  लिए  खाई  में  नहीं  गिर  गया

 है  कि  अस्पताल  बनाकर  उसका  इलाज  कराये  या  इसी  प्रकार  के  कार्यों  से  उसे  प्राप्त  किया
 उसने  कर्म  करने  का  अपनी  सहायताथं  नहीं  बल्कि  स्वयं  आपकी  सहायतार्थ  आदेश  दिया  है  लेकिन
 आप  सोचते  हैं  कि  एक  चींटी  भी  आपकी  सहायता  के  बिना  मर  जायेगी  ।  अत्यधिक  भगवान  की
 निन्‍्द्रा  से आपको  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  जब  आप  रोटी  का  एक  टुकड़ा  कुत्ते  को  देते  हैं  तब  आप
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 पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध्र  में  गृह  मंत्री  24  1987

 द्वारा  दिये  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 सुन्दर  सिह  |

 भगथान  की  पूजा  करते  आप  कुत्ते  की  भगवान  के  रूप  में  पूजा  करते  भगवान  सर्वव्यापक  हैं
 और  सब  में  विद्यमान  है  ।

 मजहब  यही  सिखाता  हैं  कि  किसी  के  बरखिलाफ  न  हो  लेकिन  लोग  मजह॒ब्न  के  नाम  पर

 एक्सप्लायर  करते  जब  सब  लोग  पढ़  तो  धर्म  की  वजह  से  लोग  एक्सप्लायर  नहीं  कर

 सकेंगे  ।  आज  तो  लोगों  को  मिसलीड़  किया  जा  रहा  है  ।

 जीवन  संकुचित  होना  सबसे  स्नेह  करना  व्यापकता  है  ।
 सभी  स्वार्थ  संकुचितता  है  |  जो  स्नेह  करता  जीवित  रहता  जो  स्वार्थी  वह  मर

 रहा  इसलिए  प्यार  के  लिए  प्यार  करना  चाहिए  क्योंकि  यही  जीवन  का  नियम

 *[हिस्दी  ]

 जो  मस्जिद  में  रहता  वह  रोटी  खाता  है  और  कोई  काम  नहीं  करता  है  भौर
 जो  सड़क  पर  काम  करता  उसमें  परमात्मा  परमात्मा  उनमें  नहीं  है  जो  शाम  रोटी
 खा  कर  पढ़ाते  जो  भाषण  देते  उनमें  धर्म  नहीं

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  धर्म  बड़ी  चीज  है  जिसको  मानना  चाहिए  ।  हर  आदमी  को
 मानना  चाहिए  |  लेकिन  आज  जो  दुनिया  में  चल  रहा  है  वह  धर्म  नहीं  अनपढ़  लोग  धर्म  के
 पीछे  लग  जाते  हैं  और  उसे  खराब  करते  हैं  ।  धर्म  अपने  आप  में  एक  अच्छी  चीज

 मैं  एक  जगह  राधास्वामी  मतवाले  लोगों  के  पास  गया  ।  वे  कहते  हैं  कि  परमात्मा
 इसलिए  है  कि  उसका  नाम  जपते  रहो  ।  मैं  उनकी  इस  बात  पर  हंस  पड़ा  ।  मैंने  कहा  कि  परमात्मा
 बड़ा  लालची  है  जो  यह  कहता  है  कि  मेरा  नाम  जपते  जाओ  और  कुछ  काम  न  करते  जीओ  ।  मैंने
 कहा  कि  परमात्मा  अपने  भक्तों  से  बहुत  कुछ  चाहता  है  ।

 आप  समझते  हैं  कि  भगवान  के  नाम  के  उच्चारण  मात्र  से  आपकी  आंबो
 आंसू  आ  जाते  हैं  और  आपके  रोंगटे  खड़े  हो  जाते  तो  आपको  जानना  चाहिए  कि  आप
 अपने  आपको  लोभ  की  आसक्ति  से  मुक्त  कर  चुके  हैं  और  भगवान  को  प्राप्त  कर  चुके  हैं  ।”

 |

 इसी  बात  में  परमात्मा  परमात्मा  काम  करने  में  मिलता  थाली  मन्दिर  में
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 5  1908  पंजाब  को  स्थिति  के  संबंध  में  गृह  मंत्री
 द्वारा  दिये  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 मिलता  जो  हमारा  सच्चा  धर्म  है  वह  बात  हम  करते  नहीं  हैं  ओर  दूसरी  बातें  करने  लगते  हैं  ।

 में  इन  शब्दों  क ेसाथ  आपका  शुक्रिया  अदा  करता

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  आज  पंजाब  रक्‍त  में  नहा  रहा  है  और  पंजाब  के  साथ
 राष्ट्र  खून  में  नहा  रहा  है  ।  पंजाब  ने  न  नेबल  इस  देश  में  प्रजातंत्र  की  नींब  को  है
 निरपेक्ष  चरित्र  को  और  देश  की  एकता  ओर  भश्वण्डता  को  मैं  विश्वास  करता  इन
 सब  से  अधिक  राष्ट्र  की  विशिष्टता  दी  गई  हे  ।  भारत  की  एक  विशिष्टता  है  और  बह
 ष्टता  यह  है  कि  हम  हिंसा  से  घुणा  करते  हैं  ।  लेकिन  पंजाब  में  क्‍या  हुआ  इसब्ले  पता  चलता  है
 कि  देश  में  धीरे-धीरे  मानवता  का  ह्वास  हो  रहा  है  |  पंजाब  में  न  केवल  आदमी  मारे  जा  रहे  हैं
 बल्कि  जब  सुबह  लोग  अखबार  पढ़ते  हैं  और  देखते  हैं  कि  पांच  या  आदमी  पंजाब  में  मारे

 गए  तो  भी  जनता  के  करण  में  उन्हें  कोई  नहीं  कचोटता  मैंने  लोगों  को  कहते  हुए  सुना  है
 कि  पंजाब  में  केवल  पांच  आदमी  मारे  गए  हैं  ज॑ंसे  कुछ  नहीं  हुआ  हो  ।  यह  जत  समूह  के  रुख  का
 अ्तिवाद  है  जिसे  हमें  रोकना

 कुछ  सकारात्मक  लक्षण  भी  रहे  है  जिप्तके  बारे  में  मेरे  से  पूर्व  वक्‍ता  पहले  ही  बोल  चुके
 एक  लक्षण  श्रो  बरनाना  द्वारा  लिया  गया  सख्त  और  दृढ़  दृष्टिकोण  रहा  है  ।  केवल  कुछ  दिन  पूर्व॑
 मैंने  स्वयं  विपक्ष  के  कुछ  नेताओं  के  साथ  श्रो  बरनाला  से  एक  मुलाकात  की  और  उन्होंने  हमें  स्पष्ट

 रूप  से  बताया  कि  अकाली  दल  ने  ऐसो  स्थिति  अपनाई  है  जिसमें  धर्म  और  राजनीति  साथ-साथ
 न  चल  धर्म  और  राजनीति  के  बीच  एक  विभाजित  रेखा  होनी  20  1987
 को  लोंगोवाल  गांव  में  हुए  सिख  सम्मेलन  में  पारित  एक  प्रस्ताव  को  देखा  लेकिन  मैं  पाता  हूं
 कि  श्री  बरनाला  द्वारा  हमारे  सामने  स्पष्ट  रूप  से  कहे  गए  मामले  के  उस  पहलू  का  कोई  उल्लेख

 न  था  ।  शायद  श्री  बरनाला  की  अपनी  मजबूरियां  हों  और  हमें  इन्हें  समझना  चाहिए  ।  बहू  बहुत
 पहले  के  लिए  गए  दृष्टिकोण  से|अलग  कोई  दृष्टिकोण  नहीं  ले  सकते  |  एक  कदम  से  सारी  स्थिति  पर

 काबू  पाने  की  हम  आशा  नहीं  कर  सकते  ।  दूसरी  सिख  समुदाय  को  अपने  साथ  लेने  की  भी
 उसकी  मजबूरियां  यदि  वह  कुछ  ऐसा  कार्य  करते  हैं  जिससे  वह  सिख  समुदाय  से  अलग  हो
 जाते  यद्यपि  उनका  दृष्टिकोण  भी  महान  हो  सकता  मैं  नहीं  समझता  ॥क  वह  राजनेतिक
 लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सफल  होंगे  |  इसी लिए  इस  बात  के  बावजूद  भी  कि  श्री  बरनाला  ने  अकाख
 तख्त  के  विरुद्ध  सख्त  दृष्टिकोण  अपनाया  उन्होंने  अकाल  तदत  के  प्रति  अपना  सम्मान  प्रदर्शित
 किया  क्योंकि  शताब्दियों  से  सिख  समुदाय  में  उत्पन्न  अकाल  तछत  का  ध्तम्मान  हम  मालूम  है
 ओर  आप  यह  आशा  नहीं  कर  सकते  कि  एक  क्षण  में  उस  सम्मान  को  चुनोती  दी  जाए  चाहे  स्थिति
 ऐसी  मांग  करती  हो  ।  मैं  आशा  ओर  विश्वास  करता  हूं  कि  श्री  रामूबाजिया  ओर  उनका  दल  तर्क
 संगत  समापन  पर  इस  दृष्टिकोण  को  अपनाएगा  भौर  किसी  मौके  पर  यह  कहने  में  समर्थ  होंगे  कि
 धर्म  को  राजनीनि  में  कोई  भाग  नहीं  लेना  न  ही  राजनीतिज्ञों  को  भी  धमं  में  हस्तक्षेप
 करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  क्योंकि  यह  दोनों  ओर  से  हाता  है  ।  धार्मिक  मनुष्य  राजनतिशों
 और  राजनीति  को  प्रभावित  करना  चाहतें  हैं  और  राजनेतिक  उद्देश्यों  के  लिए  हमने  भी  धर्म  को
 ब्रभावित  करने  का  प्रयत्न  किया  तथ्य  यह  है  कि  धर्म  का  राजनोति  से  मिश्रण  करने  के  लिए
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 पंजाब  की  स्थिति  के  संबंध  में  गृह  मंत्री  24  1987

 द्वारा  दिये  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 दिनेश  गोस्वामो  |

 हमें  केवल  अकाली  दल  पर  ही  दोष  नहीं  लगाना  यदि  हम  अपने  अस्तित्व  के  40  वर्षों  की

 जांचप-डताल  करें  |  शायद  देश  के  सभी  र।जनेंतिक  दलों  किसी  न  किसी  मौके  वोट  की

 मजबूरियों  के  धर्म  और  राजनीति  से  समझोता  किया  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों

 जिन्हें  हम  साम्प्रदायिक  दल  कहते  समझोते  किये  एक  राज्य  में  हम  उन्हें  साम्प्रदायिक  कहते  हैं
 ओर  दूसरे  राज्य  में  हम  उन्हें  साम्प्रदायिक  नहीं  कहते  और  हम  उन्हें  धर्मनिरपेक्ष  कहते

 जब  हम  राजनीति  को  धर्म  स ेअलग  करने  के  बारे  में  बोलते  हैं  तो  हम  सबको  इकट्ठा  रहना

 चाहिए  ओर  सयुक्त  और  एक  समान  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  और  कहता  चाहे  कुछ
 भी  लोकतांत्रिक  राजनीति  में  चाहे  हम  हार  जाते  इस  देश  के  लिए  यही  दृष्टिकोण  अपनाना

 चाहिए  ।

 मैं  वह  बात  भी  लेता  हूं  जो  श्री  कुलतदईवेलू  ने  बताई  है  कि  हमें  किसी  भी  समय  पंजाब

 की  घटनाओं  को  हिन्दू  ओर  सिर्खों  के  बीच  झगड़े  का  रूप  देने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 यह  हिन्दू  और  सिखों  के  मध्य  का  झगड़ा  नही  यह  झगड़ा  राष्ट्रवादी  ताकतों  और  उन  ताकतों  के

 बीच  है  जो  राष्ट्र  की  अखण्डता  पर  विश्वास  करती  यह  उन  ताकतों  के  बीच  झगड़ा  है  जिनपें

 एक  भोर  वे  ताकतें  हैं  जो  लोकतांत्रिक  राजनीति  में  विश्वास  रखती  हैं  दूसरी  ओर  वे  और  जो

 विश्वास  नहीं  रखती  ।  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि इसका  समाधान  केवल  राजनैतिक  समाधान  में

 निहित  इसका  समाधान  सैनिक  शासन  ओर  कानून  ओर  व्यवस्था  द्वारा  नहीं  हो  पैं

 एक  क्षण  को  भी  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  कानून  और  व्यवस्था  तंत्र  में  आतंकवादियों  से  लड़ने  के

 लिए  सुधार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  लेकिन  मात्र  कानून  और  व्यवस्था  के  तन्‍्त्र  से  और  न  ही

 कानूनी  व्ववस्था  से  हम  आतंकवादियों  का  मुकाबला  कर  सकते  आप  संविधान  ओर  सभी

 कानूनों  में  लगातार  संशोधन  कर  सकते  हो  लेकिन  इससे  पंजाब  की  घटनाएं  हल  नहीं  होंगी  ।

 इसका  हल  इतना  आसान  नहीं  है  |  विरोधी  दलों  द्वारा  पूर्ण  विरोध  के  सरकार  अनुच्छेद
 249  के  अन्तगंत  एक  प्रस्ताव  पारित  करती  है  जिसमें  कहा  जाए  कि  वे  एक  सुरक्षा  पट्टी  बनाएंगे

 और  तदुपरान्त  वे  आतंकवाद  से  लड़ेंगे  । लेकिन  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  राज्यों  से  केवल

 शबित  ले  ली  गई  हैँ  लेकिन  18  महोनों  से  नियमों  को  नहीं  बनाया  गया  भाज  तक  इस
 नियम  के  कुछ  मुख्य  लक्षणों  के  बारे  में  भी  कोई  नियम  नहीं  बनाए  गए  कानून  या  कानून  और

 व्यवस्था  द्वारा  समाधान  कुछ  हृद  तक  कार्य  करता  है  ।

 मैं  बिश्वास  करता  हूं  कि  राजनैतिक  मो  दो  बातें  होनी  चाहिए  |  एक  बात  यह  है
 कि  आतंकवादियों  को अलग-अलग  किया  जाना  आतंकवादियों  को  अवश्य  अलग-अलग

 किया  जाना  चाहिए  ।  जब  मैं  समाचार  पत्रों  में  पढ़ता  हूँ  कि  आदमियों  की  हत्या  करके
 बचकर  ट्रेक्टर  में  जा  रहे  है  तो  स्पष्ट  संकेत  है  कि  पास  के  गांव  के  किसी  व्यक्ति  ने  उन्हें  संरक्षण

 दिया  है  अन्यथा  वे  फ़से  बच  सकते  हैं  ?  इसका  अर्थ  है  कि  ग्रामीण  किसी  न  किसी  कारण  से  उनका

 कुछ  समर्थत्  करते  में  उनमें  से  नहीं  हूं  जो  यह  मानने  को  तैयार  हैं  कि  पंजाब  के  व्यक्ति

 विरोधी  हैं  और  उनके  हृदय  में  शान्ति  नहीं  ऐतिहासिक  तथ्यों  के  आधार  पंजाब  के  लोसों
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 ने  अपना  वायदा  राष्ट्र  के  प्रति  निभाया  हम  ग्रामीण  लोगों  को  वे  कारण  समझाने  में

 सफल  हो  सकते  हैं  जिनके  लिए  आतंकवादी  लड़  रहे  उनके  द्वारा  अपनाए  गए  तरीकों  से  न  पंजाब

 को  लाभ  होगा  और  न  देश  को  शञाभ  होगा  ।

 मैं  यह  भी  विश्वास  करता  हूं  और  प्रो०  रंगा  से  सहमद  हूं  कि  विभिन्‍न  ग्रुपों  के  बीच

 समझौते  की  भावना  होनी  मैं  यह  मानने  को  तंयार  नहीं  कि  श्री  बादल  या

 श्री  अमरेन्द्र  सिह  राष्ट्र  विरोधी  श्री  अमरेन्द्र  तिह  शाप्तक  दल  के  सदस्य  रहे  हैं  व ेअलग-अलग

 पड़  गए  मैं  श्री  शमीन्द्र  पिह  को  भी  राष्ट्र  बिरोधी  मानने  को  तयार  नहीं  मैं  विश्वास

 करता  हूं  कि  श्री  शमीन्द्र  सिह  उतने  ही  राष्ट्रीय  हैं  जितने  श्री  रामूवालिया  ओर  यदि  वे  अलग-अलग

 पड़  जाते  तब  पंजाब  को  नुकसान  होगा  और  भारत  को  नुकसान  होगा  |  उनके  द्वारा
 तथा  हमारे  तथा  अन्यों  के  द्वारा  भी  उनको  आपस  में  एक  जगह  इकट्ठा  करने  के  लिए  सभी  प्रयास

 किए  जाने  चाहिए  क्‍योंकि  जब  हम  प्रत्येक  को  एक  स्थान  पर  इकट्ठा  बेठाने  में  सफल  केवल

 तभी  हम  आतंकवादियों  को  अलग  अलग  करने  में  सफल  होंगे  ।

 प्रधानमंत्री  ने  बहुत  अच्छी  पेशकश  की  विपक्ष  के  नेता  प्रधानमंत्री  से  मिले  थे  तो

 शामिन्दर  सिंह  ने  बताया  था  कि  समाचारपत्रों  में  छते  तथा  जनता  के  लाए  गए  हुक्मनासा  की

 व्याख्या  सही  नहीं  है  अर्थात  हुक्मनामे  ने  श्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला  या  उनके  विधायकों  से

 पत्र  देने  क ेलिए  फभी  नहीं  कहा  ।  उन्हें  पार्टी  के  पदों  से  त्यागपत्र  देने  के  लिए  कहा  गया

 मंत्री  जी  ने  पेशकश  की  थी  कि  अगर  हुक्मनामे  की  प्रेस  या  जनता  में  सही  व्याख्या  नह्टों  की  गई  है
 तो  वह  इस  बात  के  लिए  तैयार  हैं  कि  दोनों  अकाली  दल  अपनी  स्थिति  का  दूरदर्शन  पर  स्पष्ट  कर

 सकते  हैं  बशतें  कि  दोनों  दल  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  प्रति  अपनी  आस्था  व्यक्त

 करमे  को  तंयार  हों  ।  अतः  स्थिति  श्री  शमिन्दर  सिंह  के  पक्ष  में  आशा  है  वह  इस  बात  को  मान

 लेंगे  और  संचार  माध्यमों  पर  हमें  बताएंगे  कि  वास्तत्र  में  हुक्मनामें  की  सही  व्याख्या  क्‍या

 अगर  उसकी  सही  व्यास्या  नहीं  हुई  है  तो  हमें  पता  चलना  चाहिए  कि  सही  ग्यादया  क्‍या  हमारे
 दिमाग  में  भी  बहुत  सी  गलत  फहमियां  है  उन्हें  हटाना  चाहिए  ।

 मैं  समझोते  के  बारे  में  बात  नहीं  करूंगा  ।  मैंने  असम  समझोते  और  पंजाब  समझौते  को

 लेकर  भी  बूटा  सिह  जो  से  झगड़ा  किया  दोनों  समझ्षोतों  का  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 मुझे  जोधपुर  में  बन्दी  लोगों  के  बारे  में  कुछ  कहना  मैं  जोधपुर  बन्दियों  की  बात  करता  मैं

 हिंसा  के  खिलाफ  हूं  ।  लेकिन  जिस  तरह  मैं  व्यक्तिगत  हिसा  के  खिलाफ  हूं  उसी  तरह  राज्य
 के  भो  खिलाफ  हूं  ।  राज्य  हिंसा  सबसे  खराब  प्रकार  की  हिंसा  जोधपुर  जेल  के  म।मले  में  आपने

 कानून  में  यहां  तक  संशोधन  कर  दिया  है  कि  बन्दियों  को  यहू  प्रमाणित  करना  पड़ेगा  कि  वे  निर्दोष

 हमारे  देश  के  कानून  के  अनुसार  अभियोग  पक्ष  को  यह  सिद्ध  करना  पड़ता  है  कि  व्यक्ति  दोषी

 अब  कानून  में  इतना  संशोधन  कर  दिया  गया  है  कि  बन्दी  को  प्रमाणित  करना  पड़ता  है  कि  वह
 निर्दोष  कानून  में  संशोधन  के  बावजूद  आपको  कोई  भी  मामला  नहीं  मिल  कानून  में

 संशोधन  के  बावजूद  अगर  इन  वय्रक्तियों  के छिलाफ  मामला  नहीं  बनाया  जा  सका  तो  आपको

 उन्हें  2-21  साल  गजरबन्द  रखने  का  क्‍या  अधिकार  है  ?  मेरा  विश्वास  है  कि  उन  लोगों  की  नज
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 विनेश  गोस्वामी  ]

 बन्दी  हमारे  देश  के  प्रजातांत्रिक  ढ़ांचे  पर  धब्बा  अगर  पंजाब  में  होने  वाली  घटनाएਂ  तथा  हत्यायें

 लोकतंत  के  लिए  एक  चुनौतो  है  तो  बिना  मुकदमा  चलाए  सालों-साल  उन्हें  बन्दी  बनाए  रखना  भी

 हमारे  देश  के  प्रजातांत्रिक  बुनियाद  को  चुनोती  श्री  बरनाला  ने  हमें  बताया  था  कि  अधिकतर

 बन्दी  श्री  लोंगोवाल  के  कार्यकर्त्ता  वे  श्री  लोंगोबाल  के  सुरक्षाकर्मी  इतिहास  के  इस  क्षण

 यदि  हम  बरनाला  जी  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकते  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  पंजाब  के  सम्बन्ध

 में  हम  किस  पर  विश्वास  करें  ।

 कल  राष्ट्रपति  द्वारा  बरनाला  जी  का  उल्लेख  किए  जाने  पर  हम  सबने  हषं  ध्वनि  की  थी  ।

 इस  हष  ध्वनि  का  क्‍या  अर्थ  है  ?  इसका  अर्थ  है  कि  हमें  उन  पर  विश्वास  क्या  विश्वास  उन

 मामलों  में  है  जो  केन्द्र  सरकार  के  अनुकूल  हैं  लेकिन  उन  मामलों  में  नहीं  हैं  जो  केन्द्र  सरकार  के

 अनुकूल  नहीं  है  ?  हमें  उन  पर  विश्वास  है  ।  श्री  बरनाला  ने  एकदम  स्पष्ट  कहा  है  पंजाब

 झौते  के  कार्यान्वयन  और  इन  बन्दियों  की  रिहाई  द्वारा  राजनेतिक  शक्ति  चाहता  हूंਂ  इससे  उन्हें
 आतंकवादियों  ओर  उप्रवादियों  से  लड़ने  के  लिए  शक्ति  मिलेगी  |  कृपया  बरनाला  जी  को  यह
 राजनैतिक  शक्ति  दीजिए  ।

 हमारा  दल  असम  र/जपरिषद्‌  पंजाब  की  राजनीति  में  सम्बद्ध  नहीं  हम  पंजाब  में  कुछ
 अधिक  नहीं  कर  सकते  ।  फिर  भी  हम  अपनी  उपस्थिति  का  अहसास  कराने  के  लिए  पंजाब
 को  तैयार  हैं  अर्थात्‌  देश  की  एकता  और  अखंडता  को  खत्म  करने  को  लड़ाई  में  इस  देश  के  सभी
 राजनैतिक  चांहे  वे  राष्ट्रीय  हों  या  चुनौती  का  सामना  करने  को  तैयार  हैं  और  हमने
 उस  चुनोती  को  स्वीकार  कर  लिया  इसलिए  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  श्री  बरनाला  को  कानन
 ओर  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  अगर  किसी  सहायता  की  जरूरत  है  तो  राजनेतिक  तौर  पर
 उनके  हाथ  मजबूत  किए  जाए  ।  अगर  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  तो  हम  उनके  साथ  न्याय  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  यह  अवसर  दिया  ।

 ]
 भी  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  पंजाब  कानून  की  स्थिति  के  बारे  में  हम

 जिक्र  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  राष्ट्रीय  एकता  ओर  राष्ट्रीय  अखंडता  के  लिए  एक  चुनौती  है  ।
 पंजाब  में  जो  उग्रवादी  और  आतंकवादी  कार्य  कर  रहे  उन्होंने  हिसा  के  जरिए  बहुत  से
 पराध  लोगों  को  मार  फिर  भी  पंजाब  की  जनना  जो  सिख  और  ईसाई  भी  उनमें

 कतई  भी  साम्प्रदाविक  फूट  पैदा  नहीं  हुई  यह  जो  जनता  की  इस  प्रकार  की  थिंकिंग  यह  इस
 बात  को  प्रबलता  की  ओर  ले  जातो  है  कि  जनता  किसी  भो  आतंकवादी  शक्ति  के  सामने  झुकने  के

 लिए  तैयार  नहीं  है  |  श्री  बरनाला  जो  ने  जो  अभी  कदम  उठाथा  है  झौर  जो  ग्रंथियों  ने  हुक्मनामा
 के  जरिए  उनकी  सरकार  को  हटाने  की  कोशिश  की  है  मौर  जिस  प्रकार  मजबूतो  से  श्रो  बरनाता
 ने  मुकाबला  किया  है  हम  उनकी  प्रशंसा  करते  हमारे  प्रधानमंत्रो  जी  प्रशंसा  करते  परन्तु
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 प्रधानमंत्री  जी  के  साथ  बातचीत  में  उन्होंने  जोधपुर  में  नजरबन्द  लोगों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  ।

 कई  विरोधी  दल  के  लोगों  ने  भी  जोधपुर  बन्दियों  के  बारे  में  कहा  ।  उन  केसेज  के  बारे  में  स्क्रीनिंग

 हो  जानी  चाहिए  जो  निरपराध  हैं  उनको  छोड़  देना  चाहिए  और  जो  अपराधी  हैं  उनके  खिलाफ

 कार्यवाही  को  जानी  चाहिए  क्योंकि  यही  कानून  का  आधार  है  और  इसी  आधार  पर  कार्यवाही  की
 जानी  चाहिए  ।  ग्

 दूसरी  बात  यह  है  कि  समझौते  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  ने

 पहले  भी  स्पष्ट  रूप  में  कहा  है  कि  समझौते  का  पालन  कौन  नहीं  कर  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार

 है  ?  अगर  कोई  पालन  नहीं  कर  रहा  है  तो  वह  बरनाला  की  सरकार  नहीं  कर  रही  जब  70

 हजार  एकड़  जमीन  के  बारे  में  फैसला  हो  चुका  तो  उसके  बारे  में  क्‍यों  नहीं  बरनाला  सरकार

 सहमत  होकर  चण्डीगढ़  का  फैसला  करवाती  है  ।  परन्तु  इस  बारे  में  वह  मौन  इस  सम्बन्ध  में

 वह  कहीं  भी  तैयार  नहीं  इराडी  कमिशन  की  रिपोर्ट  भी  जल्दी  प्रस्तुत  हो  जायेगी  ।  हम  सब  ने
 मान  लिया  है  हरियाणा  ने  मान  पंजाब  ने  मान  लिया  ।  अब  प्रश्न  यह  है  कि  इराडी  कमिशन
 की  जो  भी  रिपोर्ट  हो  उसको  सभी  राजनीतिक  दल  और  उसके  नेता  स्वीकार  करें  ।  ऐसा  नहीं
 होना  चाहिए  कि  समझौते  की  एक  शर्त  का  वह  पालन  करें  और  दूसरी  शर्ते  को  न  इससे

 यह  समझोता  पूरी  तरह  से  लागू  नहीं  हो  सकता  ।  अभी  जो  तुरन्त  कार्य  योजना  का  कदम  उठाया

 है  वहू  बहुत  ही  सराहनीय  कार्य  योजना  को  कार्यान्वित  करने  की  आवश्यकता  सभी  दलों
 के  नेताओं  को  और  जो  इसके  पक्ष  के  लोग  जो  वाल्डियर  पार्टी  के  लोग  हैं  वह  सब  प्रचार  करके
 समाजवाद  के  अनूकूल  ओर  साम्प्रदायिक  शक्तियों  के  प्रतिकूल  वातावरण  बनायें  और  स्थिति
 पैदा  करें  कि  जो  हिंसा  की  आग  में  पंजाब  सुलग  रहा  है  उसको  बचाया  जा  सके  ।

 हमारे  प्रधानमंत्री  जी  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  इस  मसले  को  सेना  से  हल  नहीं  कर  सकते  ।  ऐसे
 मसलों  को  प्रजातन्त्र  के  अन्दर  सेना  से  हल  भी  नहीं  किया  जा  सकता  यह  सिर्फ  बातचीत  से

 हल  किया  जा  सकता  है  |  बादल  साहब  और  उनका  जो  ग्रुप  जो  संयुक्त  अकाली  दल  जैसा
 कि  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  ने  निवेदन  किया  कि  वह  टेलीविजन  पर  आकर  अपनी  वास्तविक  स्थिति
 को  स्पष्ट

 भरी  शमिग्दर  सिह  :  जेल  में  भेज  दो  ।

 भरी  वढ़िचन्द  जन  :  जो  दूसरे  नेता  हैं  अगर  वह  तैयार  हैं  तो  जल  से  भी  उनको  छोड़ा  जा
 सकता  कहने  का  अथं  यह  है  कि  वह  अपनी  नीति  को  स्पष्ट  करें  ।  अगर  वह  हिंसा  के  खिलाफ

 देश  के  टुकड़े  नहीं  करना  अगर  वह  खालिस्तान  नहीं  बनाना  चाहते  हैं  तो  वह  सामने

 आयें  और  यह  मसला  बातचीत  से  हल  करें  ।  जैसे  मिजोरम  का  मसला  था  हमारे  प्रधानमंत्री  जी

 ने  हल  कर  असम  में  जो  आग  सुलग  रही  थी  वह  भी  शांत  कर  दी  ।  इससे  हमारी  पार्टी  का

 नुकसान  लेकिन  राष्ट्र  को  हमने  नुकसान  नहीं  पहुंचने  दिया  |  पं  जाब  के  अन्दर  भी  ऐसा

 हमारी  पार्टी  का  राज  चला  गया  ।  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  के  हृदय  में  ऐत्ती  विशालता  है  वह  चाहते

 हैं  कि  देश  की  एकता  और  अखण्डता  कायम  भले  ही  कांग्रेस  पार्टी  को  नुकसान  पहुंचे  ।  हमारे
 प्रधानमंत्री  जी  ओर  गृह  मंत्री  जी  ठोस  कदम  उठाकर  पंजाब  की  स्थिति  को  पूरी  तरह  से  हल

 यही  मेरा  निवेदन  है  ।
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 पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गह  मंत्री  द्वारा  -24  1987
 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 [  प्रमुवाद  ]

 +थी  खरणजोत  सिह  वालिया  :  अध्यक्ष  पंजाब  समस्या  पर  इस  सदन
 में  बहुत  बार  चर्चा  की  गई  है  और  माननीय  सदस्यों  ने उस  पर  अपने  विचार  भी  व्यक्त  किये  पर
 अभी  भी  इस  समस्‍या  का  हल  नहीं  निकला  है  क्योंकि  वास्तव  में  दस  समस्या  को  केन्द्र  सरकार  या
 दिल्‍ली  सरकार  ने  जन्म  दिया  अगर  उन्होंने  इसे  जन्म  नहीं  दिया  होता  तो  अब  तक  इसका  हल
 निकल  गया  होता  ।  जब  से  देश  स्वतंत्र  हुआ  है  तब  से  पंजाब  के  साथ  भेद  भाव  बरता  जा  रहा
 है  ।  माषायी  आधार  पर  राज्यों  को  बनाए  जाते  समय  काफी  संघर्ष  के  बाद  पंजाब  को  भाषा  के
 आधार  पर  पंजाबी  सूबा  मिला  भारत  में  पंजाब  पहला  राज्य  है  जिसे  उसकी  राजधानी  नहीं
 दी  गई  |  दूसरी  ओर  यह  शर्त  लगाई  गई  कि  अगर  पंजाब  को  राजधानी  दी  जाती  है  तो  बदले  में

 उसे  हरियाणा  को  कुछ  राज्य  देने  होंगे  ।  यह  स्पष्टतया  भेद  भाव  इसी  तरह  पानी  के  मामले
 में  सभी  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  कानूनों  की  पूरी  तरह  उपेक्षा  की  गई  ।  सभी  कानूनों  को  उठा
 कर  ताक  पर  रख  दिया  इसके  विपरीत  पंजाब  में  सिखों  को  सन्देह  के  आधार  पर  पकड़ा
 गया  ।  अगर  सिख  भारत  से  अलग  होना  चाहते  तो  स्वतंत्रता  से  पूर्व  अंग्रेजों  ने  उन्हें  बहुत  उकसाया
 था  और  अलग  से  एक  सिख  होम  लेंड  की  पेशकश  भी  की  लेकिन  सिख्ों  ने  भारत  को  सदैव
 अपना  समझा  और  मैं  यह  बात  गये  की  भावना  से  कह  सकता  हूं  कि  देश  की  आजादी  के  लिए

 उन्होंने  सबसे  प्रधिक  बलिदान  दिया  उन्होंने  य ेबलिदान  आजादी  पाने  के  लिए  ही  नहीं  दिया
 बल्कि  उस  आजादी  को  कायम  रखने  के  लिए  भी  दिया  ।  देश  की  एकता  और  प्रखण्डता  को  बनाए
 रखने  के  लिए  चाहे  1962  की  लड़ाई  हो  या  1965  या  1970,  उन्होंने  कुर्बानियां
 काल  के  दोरान  अकाली  दल  ने  पंजाब  की  रक्षा  के  लिए  बहुत  अधिक  संघर्ष  मैंने  हन  सब
 बातों  का  उल्लेख  इस  लिए  किया  क्‍योंकि  कहा  गया  है  कि  अकाली  या  विरोधियों  के  रूप  में
 जाने  जाते  हैं  देश  वालों  को  भारत  की  जनता  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  क्या  वे  देश  की  एकता  या

 मखंडता  में  विश्वास  रखते  हैं  या  अकालीदल  के  उत्तरदायी  अकाल  तद्तके  नए  जर्थेदार

 हमारे  अध्यक्ष  प्रो०  दर्शन  सिंह  ने  बहुत  बार  स्पष्ट  किया  है  कि  हम  ऐसा  कुछ  नहीं  करेंगे  जो  देश  की

 एकता  और  अखंडता  के  विरुद्ध  हो  ।  हम  भारत  की  एकता  का  सम्मान  करते  जब  हमारे  नेताओं

 और  अध्यक्ष  ने  इस  स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया  है  तो  क्या  आप  यह  चाहते  हैं  कि  हम  इस  बात

 को  पर  लिखें  |  इसके  विपरीत  सरकार  सिखों  को  उम्रवादी  और  आतंकवादी  बताकर

 उनकी  बदनामी  कर  रही  सरकार  के  सारे  जनसंचार  माध्यम  चाहे  दूरदर्शन  हो  या

 वाणी  अथवा  भारत  में  सिद्चों  को  बदनाम  करने  में  एक  घृणित  भूमिका  निभा  रहे  हैं  ।

 दूसरे  अब  मैं  खालिस्तान  के  सवाल  पर  आता  मैं  यहां  उपस्थित  गृह  मंत्री  और  इस

 सम्माननीय  सदन  से  भी  पुछता  चाहता  हूं  कि  क्या  अकाली  दल  के  श्री  बादल  या  अब  हमारे  अकाली

 दल  के  अध्यक्ष  सिमरनजीत  सिंह  मात  ने  कभी  खालिस्तान  की  मांग  की  है  या  अकाली  दल  के

 किसी  और  नेता  ने  इसकी  मांग  की  है  या  अकाली  दल  ने  इस  बारे  में  कभी  कोई  पारित

 $  मूलतः  पंजाबी  में  दिए  गए  भाषरा  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 5  1908  )  पंजाब  को  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गह  मंत्री  द्वारा

 दिए  गए  वक्‍तथ्य  पर  चर्चा
 श  किया & 1 अगर किसी ने भी ऐसी कोई मांग नहीं की तो मालूम नहीं कि आप यह सवाल ननननन

 किया  अगर  किसी  ने  भी  ऐसी  कोई  मांग  नहीं  की  तो  मालूम  नहीं  कि  आप  यह  सवाल

 बार  क्‍यों  पूछ  रहे  हो  प्रौर  आप  किस  रूप  में  हमसे  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ।  श्री  सिमरनजीत  सिंह
 मान  ने  हाल  हौ  में  राज्य  सभा  के  लिए  चुनाव  लड़ा  इस  सदन  के  हम  सदस्य  चुनाव  के  माध्यम

 से  आए  हमने  ये  चुनाव  इसलिए  लड़ें  हैं  क्योंकि  हमें  संविधान  में  विश्वास  गृह  प्रघान

 सिमरनजीत  सिंह  मान  और  हम  सबने  समान  सपथ  ली  हमने  चुनाव  इसलिए  लड़  हैं
 क्योंकि  हमें  देश  की  एकता  और  अखंडता  तथा  इसके  संबिधान  में  विश्वास  इसलिए  सिखखों  और

 भ्रकाली  दल  से  यह  कहना  कि  वे  अपनी  विश्वसनीयता  तथा  नेकनीयती  प्रमाणित  उनके  साथ

 बहुत  अन्याय  करना  इसके  विपरीत  हमें  एकता  भौर  देश  के  संविधान  में  पूरा  विश्वात  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  एक  तरफ  धकेला  जा  रहा  हम  पर  ऐसी  बातें  थोपी  जा  रही  हैं  जो

 सिख  कौम  या  अकाली  दल  ने  कभी  नहीं  सरकार  को  इस  श्तरनाक  प्रवृति  पर  रोक

 लगानी  चाहिए  ।

 पिछले  5-6  सालों  से  अकाली  दल  आनन्दपुर  साहिब  संकल्प  पर  शांतिपूर्ण  ढंग  से  संघर्ष

 कर  रहा  हमारे  इस  संकल्प  पर  काफी  वाद-विवाद  उठाया  गया  लोगों  के  बीच  यह  प्रचार

 किया  गया  है  कि  यह  अलगावबवादी  दस्तावेज  है  जबकि  इस  संकल्प  का  उहेश्य  भारत  के  संघीय

 ढांचे  को  केवल  व्यावहारिक  रूप  देना  राज्यों  को  प्रौर  शक्तियां  दी  जांनो  चाहिए  ।  साम्यवादी

 दल  भारतीय  साम्यवादी  दल  तेलुगू  आरील  भारतीय  अन्ना  द्रविड  मुनेत्र
 द्वविड  मुनेत्र  कशगम  दल  ने  भी  हन  शक्तियों  की  मांग  की  जब  वे  इन  शक्तियों  की  मांग

 करते  हैं  तो  उन्हें  अलगाववादी  नहीं  कहा  जाता  ।  हमें  ही  क्‍यों  अलगाववादी  कहा  जाता  कया

 यह  केवल  इसलिए  है  कि  हम  अल्पसंख्यक  हैं  और  हम  अकेले  पड़  आप  यह  प्रयास  कर  रहें
 वास्तव  में  आप  को  अल्पसंख्यकों  का  विश्वास  जीतना  चाहिए  ।

 जब  आतंकवाद  का  प्रश्न  उठता  तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हम  भी  पंजाब  में  हिसा  का

 विरोध  करते  हमारा  बिचार  है  कि  पंजाब  में  लोग  यह  सोचते  और  समझते  हैं  कि  यह  राज्य

 हिंसा  कर  रही  राज्य  आतंकवाद  ने  उमग्रवाद  को  जन्म  दिया  है  और  सह  सब  आपरेशन  ब्लू
 स्टार  के  साथ  शुरू  हुआ  जैसा  कि  श्री  भाटिया  ने  कहा  है  आपको  सिश्धों  की  भावना  को  समझने  की

 कोशिश  करनी  चाहिए  ।  हम  आतंकवाद  और  उप्रवाद  के  विरुद्ध  जैसा  कि  श्री  गोस्वामी  ने

 सुझाव  दिया  है  ।  सरकार  को  राज्य  के  आतंकवाद  को  रोकना  चाहिए  क्योंकि  ऐसा  आतंकवाद
 उम्रबाद  को  बढ़ावा  देता  झूठे  आरोप  नहीं  लगाये  जाने  चाहिएं  ।  यह  सुनिश्चित  करना  सरकार

 का  कतंव्य  है  कि  देश  के  नागरिक  कानूनों  का  सम्मान  करें  और  उनका  पालन  अगर

 व्यक्तियों  को  बिना  न्यायिक  मामलों  या  अभियोजनों  में  माराया  गिरफ्तार  किया  जाता  है  तो

 इससे  लोगों  में  विद्रोह  और  असंतोष  को  भावना  उत्पन्न  सरकार  को  इस  नीति  को  रोकना

 चाहिए  और  लोगों  को  प्यार  से  समझाना  और  उनका  विश्वास  जीतना  लोगों  को  जेल

 भेजकर  किसी  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  और  पंजाब  में  शान्ति  नहीं  हो सकती  ।  सभी
 नेतादं  को  चाह  वह  श्री  बादल  या  श्री  सिमरनजीत  सिह  मान  या  अन्य  युवा  को  सामान्य
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 पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा  24  87
 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 तनननननी-॑नननननन  नमन  न  मनन  न»  +-म  कम  न+-ननन-न  न  अमन  कान  मकऊक  नस»  भभ  म े«का

 खरण  जीत  सिह

 दान  दे  देना  चाहिये  |  हिसा  या  बल  का  प्रयोग  करने  की  बजाय  राष्ट्रीय  चर्चा  शुरू  करनी  भाहिये
 जिससे  इस  समस्या  का  समाधान  हो  सके  |

 जहां  तक  गेर-कानूनी  रूप  से  हिरासत  में  रखने  का  सम्बन्ध  है  जोधपुर  में  2-1/2  वर्ष  से
 प्रधिक  समय  से  ब्रिना  किसी  कान्‌नी  कार्यवाही  के  बंदी  जेल  में  सिमरननीत  सिंह  मान  जेल  में

 लोकतन्त्र  को  दबाया  गया  है  जैसा  कि  गृह  मंत्री  ने  30  नवम्बर  को  कहा  कि  घटनाचक्र  में  कुछ
 परिवतंन  हुआ  है  ।  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  के  लिये  लोकतांत्रिक  ढंग  से  मतदान  हुये  थे
 जिसमें  बादल  गूट  विजयी  उनको  विश्वास  में  लेने  और  पंजाब  समस्‍या  का  बातचीत  द्वारा

 समाधाग  ढूंढने  की  उन्हें  आधे  दिन  के  बाद  ही  पकड़  लिया  गया  और  जेल  में  डाल  केर्द्र

 सरकार  ने  सिख  समुदाय  और  पंजाब  के  घामिक  कार्यों  में  हस्तक्षेप  करने  ओर  उनका  मुकाबला

 शुरू  कर  दिया  इसे  रोका  जाना  चाहिए  ।  श्री  बरनाला  स्वयं  स्वीकार  करते  हैं  कि अकाल  तख्त

 सर्वोच्च  भर  वह  इसकी  आज्ञा  मानने  के  लिए  तैयार  जहां  तक  सिखों  की  प्रथाओं  और
 परम्पराओं  का  सम्बन्ध  है  जब  से  1920  में  अकाली  दल  की  स्थापना  हुई  मैं  सदन  को  बताना

 चाहूंगा  कि  1920  में  जो  सभा  आयोजित  हुई  थी  वह  अकाल  तख्त  के  जत्थेदार  द्वारा  आयोजित

 की  गई  थी  |  सभी  घामिक  मो  जो  स्वतन्त्रता  से  पूर्व  चलाये  गये  थे  ,  चाहे  यह  जैतो  मोर्चा  था  या

 गूस  का  मोर्चा  उन  सबका  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  समर्थन  किया  हालां  कि  वे  घामिक  मोर्चे

 सिखों  और  अकाली  दल  की  यह  परम्परा  रही  है  कि  उसमें  घम्मं  और  राजनीति  साथ-साथ

 चलते  जब  से  खालसा  की  शुरुआत  हुई  तब  से  मीरी-पीरी  की  उत्पत्ति  साहिब  में

 गुरू  हरगोविन्द  साहिब  के  मीरी-पीरी  के  निशान  साहिब  जब  से  सिख  धर्म  श्रोर  अकाली  दल

 की  उत्पत्ति  घ्मं  और  राजनीति  साथ-साथ  देखो  स्वतन्त्रता  से  पूर्व  सभी  मीच्चे  इसी
 आधार  पर  संगठित  किये  गये  थे  और  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  नेताओं  ने  इनमें  हिस्सा  लिया

 और  उनका  समर्थन  किया  था  ।  जेतो  मोर्चे  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू  को  बंदी  बनाया  गया  था

 और  उन्हें  नाभा  जेल  में  रखा  गया  था  ।

 अब  अगर  यह  आशा  की  जाये  कि  उन  परम्पराओं  का  निरादर  किया  जाये  और  अकाल

 तख्त  के  प्रभत्व  को  चुनौती  दी  जाय  और  श्री  बरनाला  को  इसे  चुनौती  देने  को  बाध्य  किया  जाये

 तो  यह  अच्छी  प्रवृति  नहीं  मैं  श्रपील  करूँगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  हसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न

 नहीं  बनाता  चाहिये  या  इसे  संकीर्ण  राजनीति  के  हितों  की  दृष्टि  से  नहीं  देखना  इसकी

 बजाय  इसे  गोलमेज  कास्फ्रेंस  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  और  सभी  राजनीति  दलों  से  और  युवाओं
 कैदियों  राजनीतिक  नेताओं  को  चर्चा  के  लिए  बुलाना  चाहिए  ।  हम  यह  नहीं  कहते  हैं  कि  किसको

 शामिल  करना  चाहिए  और  किसको  निकालना  प्रत्येक  व्यक्ति  को  बात  करने  के  लिए

 बुलाना  चाहिए  ।  हमें  समस्या  को  जानने  की  कोशिश  करनी  तभी  इस  समस्या  का

 धान  हो  सकता  है  मैं  सोचता  हूं  यह  समस्या  केन्द्रीय  प्रकार  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  मैं  केन्द्रीय

 गृह  मंत्री  शौर  प्रधानमंत्री  स ेइस  समस्या  को  सुलझाने  की  अपील  करता  हूं  जिससे  यह

 354



 $  1908  पंजाब  री  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा
 __

 समस्या  गम्भीर  रूप  धारण  न  कर  ले  झौर  राष्ट्र  को  गम्भीर  हानि  न  हो  ।  इस  अपील  के  साथ  मैं
 विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मेरी  पार्टी  इस  समस्या  का  समाधान  ढूंढ़ने  के  लिए  पूरा  समर्थन  और
 योग

 श्री  बलवन्‍्त  सिह  रामृवालिया  :  आनरेवल  डिप्टी  स्पीकर  मैं  इस  हाउस
 के  सभी  मेम्बर  साहेबान  का  बहुत  शुक्रिया  भ्रदा  करता

 5.54  भ०  प०

 महोदय  पीठासीन

 जिन्होंने  देश  की  परम्परा  के  मुताबिक  इस  महान  भारतवर्ष  की  सदीवी  खून  और  उच्चता
 के  रूप  जो  पंजाब  में  शिरोमरिंਂ  अकालो  दल  सरदार  सुरजीत  सिंह  बरनाला के  नेतृत्व  में  कर

 रहा  देश  के  लोगों  की  आपसी  सद्भावना  के  लिये  घ॒र्मों  और  कई  किस्म  के  विचारों  के  बावजूद
 देश  को  मान  मर्यादा  के  लिये  जो  बरनाला  जी  कर  रहे  अकालीदल  कर  रहा  उसके  लिये
 अपना  समर्थन  जुटाया  उप्तके  लिये  मैं  हाउस  सभी  मेम्बर  साहेबान  का  बहुत-बहुत  शुक्रिया
 भदा  करता  हूं  ।

 शुरू  में  ही  मान्यवर  गृह-मंत्री  जी  ने जो  लफ्ज  लिखे  उनमें  लिखा

 [  भमुवाद ]

 पंजाब  के  सभी  धर्मों  के  लोगों  ने  धर्म  निरपेक्षता  के  आदर्श  में  अपना  विश्वास  और  समर्थन
 व्यक्त  किया  है  उसको  जितनी  अधिक  प्रशंसा  को  उतनी  कम  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  पंजाब  के  लोगों  को  इतना  बड़ा  खिराजे  अकीदत  पेश  किया  गया

 उसके  बाद  आज  बहुत  बड़ा  बहुत  बड़ा  चैलेंज  सारे  देश  की  मदद  से  हल  किया  जा  रहा  है  ।

 अब  हम  उस  प्वाइंट  पर  पहुंच  गये  हैं  जिस  पर  कि  हमें  आगे  विचार  करना  है  कि  हमें  उसके  आगे
 क्या  करना  है  ?

 मैं  बहुत  समय  नही  लूंगा  ।  लेकिन  इतना  अवश्य  कहना  चाहूंगा  कि  हुमें  उससे  आगे  जाने
 के  लिए  कुछ  बातों  को  बहुत  संजीदगी  से  और  बहुत  मजबूत  इरादे  से  करना  होगा  |  टेरारिज्म  को
 कंडेम  किया  जा  चुका  उसके  साथ  फाइट  की  बात  भी  मजबूती  से  हो  रहो  है  ।  सिथ्वों  में  कुछ
 ही  लोग  टैरारिज्म  करते  शायद  हाऊप  को  यह  जानकर  दैरानी  होगी  कि  वहां  पर  हिम्दू  शिव
 सेला  भी  किसी  से  कम  नहीं  ।  वह  बहुत  से  जुलूस  निकालती  है  ओर  बहुत  जहर  उगालती  हिन्दू
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 पंजाध  को  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा  24  1987

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बलबन्त  सिह

 शिव  सेना  के  बहुत  से  लोग  नकली  दाढ़ी  लगाये  पकड़े  गये  ।  जब  दाढ़ी  ख्लींची  गई  तो  वह  उतर

 गई  ।  आज  वह  भो  बैंक  लूट  रहे  हैं  और  कई  गलत  काम  कर  रहे  इस  कारण  आनरेबल  स्पीकर

 सभी  को  उसका  विरोध  करना  है  ।

 मैं  इस  समय  3-4  बातें  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  और  उन  पर  हमें  बहुत  अधिक  ध्यान  देना

 सबसे  पहले  तो  पंजाब  के  बाहर  जो  सिख  भाई  हैं  वह  50  साल  से  ओर  100  साल  से  उस  समाज  का

 एक  मान्यवर  अंग  बन  कर  वहां  रह  रहे  वहां  से  देश  के  समाज  के  प्रान्त  के  लिए

 उन्होंने  कंट्रीज्यूट  किया  ऐसी  कहीं-कहों  भावनायें  बन  रही  हैं  जिससे  वहाँ  के  रहने  वाले  सिखों

 को  तकलीफें  हो  रही  मैं  यह  मानता  हूं  कि  सभी  को  वहू  तकलीफें  नहीं  हो  रही  हैं  लेकिन  कुछ
 लोग  ऐसे  हैं  जिनको  तकलीफ  हो  रही  मुझे  बहुत  अफसोस  है  कि  पंजाब  से  कुछ  हिन्दू  भाई  जो

 बाहर  अ,ये  उन्होंने  जो  कहानीਂ  सुनी  उससे  दिल  बहुत  उत्तेजित  हुआ  ।  इसी  तरह  से  थहां  से  जो

 सिख  भाई  जाते  हैं  कहीं  पर  उनके  साथ  किसी  कलेक्टर  ने  बे-इंसाफी  की  और  कहीं  किसी  नीचे  के

 अफसर  ने  बे-इंसाफी  की  या  कहीं  दो  पड़ोसियों  में  झगड़ा  हुआ  तो  उन्हें  इन्साफ  नहीं  मिला  ।  इन
 पर  हमारे  गृह  मंत्री  जी  को  ध्यान  देना  चाहिए  और  कहीं  भी  अगर  ऐसी  बात  हो  तो  उसे  मजबूती  से

 रखा  जाना

 अकाल  तख्त  साहब  के  बारे  में  मैं  सारे  हाऊस  को  सारे  देश  को  नहुत  नम्नता  से  जंसे  कि

 अभी  दिनेश  गोस्वामी  जी  ने  कहा  कि  हमें  फर्ा  से  बरनाला  जो  के  साथ  एक-एक  लफ्ज  पर  और
 बरनाला  जी  पर  आपके  ऊपर  भरोसा  करना  मैं  इस  हाऊस  को  आपका  साथो  होने  के

 नाते  निवेदन  करता  हूं  कि अकाल  तख्त  साहब  की  उसकी  महानता  और  उस  पर  आंच

 आने  बाला  शब्द  हमें  सपने  में  भी  महीं  कहना  जहां  तक  उसकी  ताकत  के  दुश्पयोग  की  बात  है
 तो  दुरूपयोग  के  खिलाफ  हम  आपसे  आगे  छड़ें  हैं  ओर  आप  हमारे  पीछे  खड़े  लेकिन  अकाल

 तछख्त  की  सर्वोच्चता  बनी  रहनी  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  नेशनल  प्राबलम  बन  चुका  इसका  कारण

 यह  है  कि  वहां  इंटरनेशनल  फोर्स  भी  काम  कर  रही  आप  दो  चीजों  को  इकट्ठा  कर  दीजिए  ।

 वैसे  मैं  शायर  तो  नहीं  शायरी  पर  तो  हमारे  बूटा  सिह  जी  काफी  योग्य  वह  पंजाबी  के

 टीचर  ओर  प्रोफेसर  रह  लेकिन  इसमें  दो  चीजें  हैं--एक  धामिक  और  दुसरा  माहौल  |  इन

 दोनों  चीजों  को  पलट  दीजिए  ।  आप  कहेंगे  आज  एक  माहोल  और  एक  विश्वास  पंजाब  के

 भाइयों  में  बना  मुझे  यहां  सेंट्रल  सेक्रिटेरिअट  में  काम  करने  वाले  सिख  मुलाजिमों  ने  मधु
 दंडवते  जी  वह  आपको  भी  मिल  कर  गये

 प्रो०  मधु  दंडबले  :  आप  उनके  माम  नहीं  बताना  ।  नहीं  तो  उनकी  नौकरी  चली  जांग्रेंगी  ।

 झरो  बलवस्त  सिह  रामूवालिया  :  आपने  अच्छी  बात  कही  ।  उन्होंने  मुझे  कहा  कि  जिस  दिन
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 $  1908  पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गह  मंत्री  द्वारां

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 से  बरनाला  जी  ने  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिये  स्टेंड  लिया  है  उस  दिन  से  देश  का

 बातावरण  इतना  बदला  कि  हमारे  इम्पलाइज  भाई  जो  कि  रोज  मजाक़  किया  करते  थे  जैसे  कि
 दोस्त  करते  हैं  वह  उन्होंने  बंद  कर  दिये  ।

 6.00  म०  प०

 इन्होंने  कहना  शुरू  कर  दिया  कि  अब  हमें  पता  चल  गया  है  कि  मुट्ठी  भर  लोगों  को

 छोड़कर  बाकी  सभी  करोड़ों  लोग  देश  के  लिए  सोचते  वतन  के  लिए  सोचते  देश  की

 एकता  के  लिए  सोचते  यह  एक  माहोल  बना  एक  विश्वास  बना  उसको  तो  कीजिए

 मजबूत  और  जो  एक  घारणा  सिखों  में  बनी  है  उसको  कीजिए  खत्म  ।  वह  धारणा  कुछ  प्रोपोगैडे

 से  कुछ  वाक्यात  से  कुछ  हकीकतों  से  जंसे  भी  बनी  सिखों  में  यह  धारणा  बन  गई
 कि  हमें  पूरा  इंसाफ  नहीं  मिलता  है  ओर  मिलता  है  तो  बहुत  कुर्बानी  के  बाद  मिलता  है  ।  जैसे  चार
 कमीशन  अभी  बने  पहला  मंथ्यू  दूसरा  वेंकटरमैया  फिर  देस!ई  पैनल  बना  और

 चौथा  रंग  नाथ  मिश्रा  कमीशन  बना  ।  देश  के  लोग  चाहे  संतुष्ट  हो  जायें  टेकनिकलिटीज  से  लेकिन

 पंजाब  के  सिखों  को  साइकी  जैसे  श्रो  आर०  एल०  भाटिया  जी  ने  वह  संतुष्ट  नहीं  है  ।

 इसलिए  कि  उनके  सामने  ज॑ंसे  मधु  दण्डबते  जी  ने  कह।--हकीकत  कुछ  और  कमीशों  ने

 उसको  इस  तरह  से  पेश  किया  कि  उनका  दिल्र  टूट  गया  उनको  यह  लगता  दै  कि  उनको  इंसाफ

 नहीं  मिला  ।  इसलिए  यह  धारणा  कि  रिटेन  समझौता  जो  हुआ  पजाब  उसमें  टम्से  आफ

 रेफरेंस  बदलकर  कमीशनों  को  दिए  जा  रहे  इत  धारणा  को  मजबूत  मत  ऐसा

 कुछ  मत  देश  को  कीमत  देश  की  की  कीमत  पर  ओर  जो  पंजाब

 समझोते  में  टम्ते  आफ  रेफरेंस  लिखे  उस  टम्स  ग्राफ  रेफरेंस  से  एक  लव्ज  भी  बाहर  नहीं
 जाना  अगर  बाहर  जाकर  आप  फंसला  करेंगे  तो  वह  अब्नामाणिक  ही  नहीं  होगा  बल्कि

 उसके  रिजल्ट  बहुत  बुरे  निकलेंगे  ।

 मैं  एक  और  जरूरी  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  डिप्लोमेटिक  लेवेल  पर  आप  मेहरबाी  करके

 पाकिस्तान  के  साथ  बात  कंनाड़ा  के  साथ  बात  अमेरिका  इंग्लेंड  से
 जहां  से  भी  टैररिस्टों  को  सपोर्ट  मिलती  है  उप्को  बन्द  कराने  के  लिए  उनसे  बात  कीजए  ।  यह

 गवनंमेंट  आफ  इंडिया  का  काम  अगर  यह  बात  बार-बार  आती  है  तो  उप्तको  तो  जंसे

 मधु  दण्डवते  जी  ने  कहा  आप  को  ही  रोकना  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्छवते  :  अभी  तो  क्रिकेट  के  लेवेल  पर  बातचीत  चल  रही

 भी  बलवम्त  सिह  रामृवासिया  :  यह  भी  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  प्रोपेगंडा  जो  हो  रहा  है
 बरनाला  जो  के  खिलाफ  वह  बरनाला  जो  से  हो  पूछ  लीजिए  कि  उनको  किस  चीज  को  जरूरत

 कल  श्री  आह  के  गुजराल  जो  हमारे  देश  में  एक  बढ़े  मानी  हुई  शरियत  हैं  उनके  घर  में

 बड़े-बढ़े  लोगों  की  मीटिंग  उसमें  सभी  लोग  देश  के  लिए  चिन्ता  करने  वाले  लोग  थ  जो
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 पंजात  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा  24  1987

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बलवन्त  सिह

 इकट्ठे  हुए  उसमें  रिटायर्ड  बड़े-बड़े  एयर  मार्शल  और  कैबिनेट  सव

 तीप्त  आदमी  इकट्ठे  हुए  उन्होंने  कहा  कि  सीक्‍्यंस  चेन्ज  कर  दीजिए  ।  पंजाब  को  पोलिटिकल

 सपोर्ट  पहले  और  मास-मोविलाइजेरन  बाद  में  शुरू  कोजिए  ।  मैं

 महसूम  करता  हूं  क्ि  बरनाला  जी  से  ही  पूछ  लीजिए  कि  उन्हें  किस  चीज  की  जरूरत  है  ।

 जोधपुर  के  डिटेन्यूज  के  बारे  में  तो  गृह  मन्त्री  आप  कोई  एक  आदमी  भी  बेटरी  से

 भो  नहीं  ढूंढ़  सकते  हैं  जो  यह  कहे  कि  इनको  मत  छोड़ो  ।  सभो  ने  कह  कांग्रेस  ने  कह
 देश  ने  कह  फिर  छोड़ने  में  क्या  दिक्कत  266  आर्मी  डेजटंस  उन्होंने  तीन  वर्ष  कद
 काट  एक  साल  रेमिशन  का  और  महीने  रहते  उनको  भी  छोड़  देना  चाहिए  ।  इससे
 देश  में  एक  वातावरण  बनेगा  ।

 पंजाब  में  बरनाला  जो  को  मजबूत  करने  के  जो  मसले  चण्डोगढ़  का  इलाकों
 का  है  उसके  लिए  आप  खुले  दिल  से  लेटर  ऐंड  स्पिरिट  के  मुताबिक  ताकत  मैं  देश  को
 फिर  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  देश  के  देश  की  परम्पराओं  के  परस्पर  भाईचारे  प्यार
 के  वातावरण  के  सेकुलरिज्म  के  और  इन  सभी  चीजों  के  लिए  शिरोमणि  अकाली  दल
 सरदार  सुरजीत  थिंह  बरनाला  के  नेतृत्व  संत  लोगोंवाल  के  दिखाए  मार्ग  पर  मजबूती  से  चलेगा
 जो  देश  का  मार्ग  जो  भारत  की  भारत  की  मजबूती  और  सिख  सिद्धांतों  का
 मार्ग  गुरु  नानक  का  दिखाया  मार्ग  ह ैऔर  देश  की  सहीद  और  वजूद  का  मार्ग  उसके

 लिए  हम  समपित  रहेंगे  ।

 गृह  संत्री  बृूटा  :  माननीय  अध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  माननीय  सदस्यों  का
 आभारो  जिन्होंने  बाज  पहले  ही  दिन  मैं  क्योंकि  श्रौपचारिक  ढंग  से  आब  ही  हमारे  इस
 सदन  ने  अपना  काम-काज  किया  कल  तो  रसम ही  हुई  है  ।

 आज  सबसे  पहले  पंजाब  को  परिस्थिति  के  ऊपर  इस  सदन  ने  बहुत  गम्भीर  ओर  बहुत  ही
 संजोदगी  के  साथ  विचार  किया  सभी  मान्यवर  सदस्यों  ने  जिन्होंने  इसमें  हिस्सा  पूरी
 जिम्मेदारी  के  साथ  और  बड़ी  संजीदगी  के  साथ  अपने  विचार  व्यक्त  किए  मैंने  भी  यह  प्रयास

 अपने  वक्तव्य  कि  जो  पंजाब  में  वतंमान  परिस्थिति  आज  की  परिस्थिति  वह  सदन  के

 सामने  प्रस्तुत  ताकि  सदन  पूरी  तरह  से  उसमें  ध्यान  देश  के  हित  में  और  पंजाब  के

 हित  में  विचार-विमर्श  कर  सके  ।  आज  के  जो  कुछ  विचार  भोर  यहां  बक्तव्य  उनसे  पंजाब  में

 एकता  ओर  मौहब्बत  बढ़े  ।  बहुत  हृद  तक  मान्यवर  सदस्यों  के  भाषण  इसी  ओर  रहे  |  कुछ

 एक  नुक्ते  उठाए  गये  इससे  पहले  कि  मैं  मान्यवर  सदस्यों  द्वारा  पेश  किए  गये  तके  को  अपनी

 चर्चा  के  दर्मियान  सबसे  पहले  तो  मुझे  आप  ही  का  बहुत  प्राभार  व्यक्त  करना  हमेशा  के

 लिए  जो  आपने  इस  सदन  को  मार्ग-दर्शन  दिया  इस  सदन  के  माध्यम  से  इस  राष्ट्र  को  मार्गदर्शन

 दिया  है  कि  इस  वक्‍त  जो  सबसे  बड़ी  सबसे  खतरा  हमारे  लोकतन्त्र  को  हमारे  राष्ट्र
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 की  एकता  और  प्रभुसत्ता  को  वह  साम्प्रदायिक  विचारों  से  वह  धर्म  की  कट्टरपंथी  नीतिशों  से

 चाहे  वे  किसी  भी  धर्म  से  उनकी  वजह  से  खतरा  उत्पन्न  हुआ  देश  की  एकता  को  और

 देश  के  अस्तित्व  को  |  आपने  जो  मार्ग-दर्शन  दिया  है  श्नौर  कुछ  मान्यवर  विरोधी  दलों  के  नेताओं  ने

 उनके  ऊपर  जो  विचार  व्यक्त  किए  मैं  सदन  के  सामने  यह  भी  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  कि  जब

 पिछले  कुछ  दिनों  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  विपक्ष  के  नेताओं  से  बातचीत  की  उसमें

 उन्होंने  पंजाब  के  हालात  सुधारने  के  बारे  में  व्यापक  रूप  से  प्रोग्राम  तय  किया  उन्होंने  स्वयं

 इस  बात  की  चर्चा  की  जिसके  ऊपर  आज  हमें  आपने  मार्गं-द्शन  दिया  वे  स्वयं  चाहते  हैं
 कि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  इस  तरह  की  विचार  गोष्ठी  हो  बाकायदा  खुलेआम  चर्चा  हो
 जिसमें  इस  बात  का  मूल्यांकन  करके  हम  फंसला  कर  प.यें  कि  ये  हमारे  साम्प्रदायिक  विचार  मजहब
 के  नाम  से  सम्प्रदाय  के  नाम  से  हमारे  देश  की  एकता  के  ऊपर  कुठाराघात  कर  रहे  इसको  हम

 !
 किस  ढंग  से  अपने  राष्ट्र  की  राजनीति  से  अलग  कर  उसमें  प्रधान  मंत्री  जी  के  इस  प्रस्ताव  पर

 बहुत  से  विपक्ष  के  नेताओं  ने  सहमति  व्यक्त  की और  आपने  स्वयं  आज  हमें  एक  मार्गदर्शन  दिया

 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  से  नेतृत्व  में  जो  विपक्ष  के  नेताओं  ने  बात  कही  हम

 इसके  ऊपर  आगे  चलकर  थोड़ा  विचार  इससे  पहले  कि  हम  किसी  ओपचारिक  हग  से  या

 किसी  विधिवत्‌  ढंग  से  इसके  ऊपर  क्‍योंकि  यह  बहुत  ही  पैचीदा  मसला  लोगों  के  जजबात

 के  धर्म  के  जजबात  के  साथ  धम्बन्ध  रखता  इसके  ऊपर  पूरी  विवेकता  के  साथ  विचार

 जो  आपने  श्रादेश  दिया  उसके  ऊपर  जो  भी  कदम  राष्ट्र  के  हित  में  सरकार  उनको

 उठाने  के  लिए  तैयार  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  पूर्ण  विश्वास  है  कि  समूचे  तौर  पर  राष्ट्र

 का  नेतृत्व  बैठेगा  ओर  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  निर्देश  और  मार्ग-दशेन  दिया  उनके  ऊपर

 जलकर  जो  भी  फैसला  वह  सबके  लिए  सर्वोपरि  होगा  ।  कोई  भी  नहीं  चाहता  है  कि  हमारे

 देश  में  किसी  धर्म  के  किसी  सम्प्रदाय  के  लोग  यह  महसूस  करें  कि  उतके  धर्म  के ऊपर  किसी

 किस्म  का  श्राक्रमण  हो  रहा  सही  मायनों  में  यह  भावना  की  धर्म  के  विरुद्ध  कोई  कहें  कि  हम

 अल्प-संख्यक  कोई  कहे  कि  हम  बहुसंख्यक  यह  तो  हिंसा  की  भावना  जब  हम  अल्पसंख्यक

 ,  मानते  हैं  अपने  आप  तो  स्वयं  में  एक  इन्फोरियरटी  काम्प्लैक्स  आ  जाता  है  ओर  हम  समझते

 का

 हैं  कि  हम  सम्पूर्ण  तौर  पर  इस  देश  के  नागरिक  नहीं  हैं  और  जब  हम  मेजोरिटी  की  बात  करते

 तो  एक  अहंकार  की  भावना  पैदा  हो  जाती  है  और  एक  सूपीरियरटी  काम्पलेक्स  भा  जाता  तो

 हमारे  जो  विचार  वे  निष्पक्ष  नहीं  रहते  हैं  ओर  उनके  ऊपर  एक  किस्म  का  प्रभाव  आ  जाता

 तो  हम  नहीं  चाहते  कि  किसी  प्रकार  की  भावना  राष्ट्र  में  ऐसी  जिसमें  भाई-भाई  में  और

 नागरिक-नागरिक  में  एक-दूसरे  प्रति  इस  प्रकार  की  भावना  पैदा  इस  मसले  पर  हम

 सरकार  की  ओर  से  तैयार  रहेंगे  और  आप  जैसा  भी  रास्ता  निकालें  और  जब  भी  आप  मौका

 मुनासिब  इसके  बारे  में  हम  पूरी  तरह  से  सहमति  भर  पूरी  तरह  से  सहयोग  देने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।

 यह  कहने  के  बाद  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  क्रि  पंजाब  के  लोगों

 को  किस  तरह  से  आज  बावजूद  इसके  कि  पिछले  पांच  साल  से  उपद्रव  चल  रहें  मासूमों
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 पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गह  मंत्री  द्वारा  24  1987

 दिए  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 बूटा  सिह  ]

 की  ह॒त्याएं  हो  रही  हैं  और  आए  दिन  कोई  न  कोई  घटना  घटती  आपस  में  परस्पर  प्यार  और
 मैत्री  भावना  इनको  जमाए  बेठी  कुछ  लोगों  पर  प्रभाव  होता  है और  जो  समाचारपत्रों  में  ख़बरें
 छपती  उनका  असर  होता  फिर  भी  आज  पंजाब  के  अन्दर  लोग  पूर्णतया  एक-दूसरे  पर
 विश्वास  करके  रहते  हैं  और  पंजाब  के  लोगों  में  यह  विश्वास  अटूट  है  श्रौर  यह  भी  इस  बात  का
 प्रतीक  है  कि  पंजाब  के  लोग  आयस  में  एक-जान  होकर  रह  रहे  यह  सबसे  बड़ा  देश  की  अखण्डता
 और  देश  की  एकता  का  सुबूत  है  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  इसी  प्रकार  से  इन  सब  भयंकर

 इन  सव  खतरों  का  मुकाबला  करके  पंजात्र  के  लोग  देशभक्ति  का  परिचय  देते  रहेंगे  ।

 अध्यक्ष  कुछ  माननीय  सदस्थों  ने  अपने  भाषणों  अपने  वक्तब्यों  में  कुछ  मुद्दे  उठाए
 सबसे  पहले  मैं  श्री  वालिया  की  कुछ  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  मैं  उनका  आभारी  हूं  कि

 उन्होंने  आज  बड़ी  हिम्मत  के  साथ  कुछ  मसले  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  किया  है  मगर  दुःख  को  बात

 है  और  वह  यह  कि  कुछ  भावनाएं  हैं  जो लगातार  चलती  चली  आ  रही  हैं  और  जिनके  रहते
 वासियों  के  मन  में  अविश्वास  पैदा  होता  ह ैऔर  उसका  निष्कासन  करने  के  लिए  यदि  मैं  अकाली
 दल  के  नेताओं  से  कुछ  प्रश्न  पूछूं  तो गलत  न  समझा  जाए  ।  बसे  ताजा  और  आखिरी  जिसमें
 स्पष्टीकरण  की  अभी  भी  जरूरत  वह  यह  है  कि  श्री  हरमिन्दर  साहिब  के  अन्दर  जो  एक  समागम
 पिछली  26  जनवरी  को  हुत्रा  जिसको  सरबत  खालसा  का  नाम  जिसमें  हमारे  पृज्य
 ग्रन्थि  सभी  शामिल  थे  और  माननोय  सदस्य  श्री  वालिया  के  भूतपूर्व  अकाली  क्योंकि  अब  तो

 अकाली  दल  टूट  गया  इसलिए  भूतपूर्व  कहता  और  कोई  नया  अकाली  दल  बना  के  नेता

 भी  उसमें  शामिल  थे  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  यूनाइटेड  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  इसलिए  भूतपूर्व  कहना  चाहिए  क्‍योंकि  तोड़कर  चले  गये  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यूनीफाइड  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  यहां  यूनाइटेड  अब  यूनीफाइड  ईश्वर  मैं  अपने  मुद्दे  की
 ओर  जाना  चाहता  हूं  ।  जिस  सरबत  खालसा  का  मैं  उल्लेख  कर  रहा  उत  सरबत  खालसा  में  जो

 कार्यवाही  उसके  बारे  में  अभी  तक  स्पष्टीकरण  नहीं  हुआ  क्या  उस  सश्बत  खालसा  में  उन

 हत्यारों  को  पब्लिकली  सम्मान  नहीं  दिया  जिन्होंने  हत्या  की  जनरल  वैद्य  जिन्होंने  हत्या
 की  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  और  जिन्होंने  हत्या  की  उस  महान्‌  पुरुष  जिसके  नाम  से  वोट
 मांग  कर  श्री  वालिया  जी  श्र  उनके  साथी  यहां  पर  आए  ।  श्री  लोगोंवाल  जी  के  हत्यारों  को  बहां
 पर  सम्मान  दिया  गया  ।  अभी  तक

 वालिया
 जी  की  पार्टी  ने  इसके  बारे  में  कोई  स्पस्टीकरण  नहीं

 दिया  है  और  इससे  भी  भागे  चलकर  उसी  सरबत  खालसा  का  यह  रेज्योजूशन  जिसका  मैं  थोड़ा
 सा  उल्लेख  कर  दूं  ।
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 अध्यक्ष  सर्वत्र  खालसा  में  जो  प्रस्ताव  पास  हुआ  है  वह  इस  तरह  से  पढ़ा

 जाता

 भारत  सरकार  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  स्थिति  के  संबंध  में  यह  सिख  समागम  29  अप्रैल  1986

 को  पंथिक  समिति  हवारा  की  गई  खालिस्तान  की  घोषणा  की  पुष्टि  करती  है  ओर  इस  उद्देश्य  की

 पूर्ति  क ेलिए  सिख  पुरुषों-स्त्रियों  ओर  बच्चों  द्वारा  किये  गये  बलिदानों  की  प्रशंसा  करती

 यह  मैं  वालिया  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  ।

 इसके  अलावा  एक  और  चीज  है  जिसके  बारे  में  भी  आपने  कुछ  नहीं  कहा  ।  एक  नया  संगठन  वजूद
 में  आया  है  ।  शिरोमणि  गुरु  द्वारा  प्रबंधक  कमेटी  कानून  के  भ्रन्तगंत  एक  बोडी  है  जो  सिख  गुरुद्वारों
 का  प्रबंध  करती  है  और  सिख  गुरुद्वारों  का  शासन  चलाती  उसके  द्वारा  जो  ओहदेदार  तैनात

 किये  हुए  जिनको  कि  हम  सर्वोच्च  मानते  हमारे  अकाली  दल  के  नेता  मानते  उन

 ओहदेदारों  की  नियुक्ति  को  उस  पंथिक  कमेटी  ने  बदल  दिया  ओर  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक

 कमेटी  द्वारा  नियुक्त  किए  गये  ओहदेदारों  को  अपनी  जगह  बैठने  नहीं  दिया  और  यह

 कह  कर  नहीं  बैठने  दिया  कि  जब  तक  हम  स्वीकृति  नहीं  देते  तब  तक  वे  ऐसा  नहीं  कर

 सकते  ।  इसलिए  यह  सर्वत  खालसा  बुलाया  गया  ताकि  उसमें  यह  पंथिक  कमेटी  इन  ग्रंथी  साहेबान

 को  रेगुलराइज  करे  और  तब  जा  कर  ये  ग्रंथी  अपना  काम  छुरू  कर  सकते  हैं  ।  जिनको  एस०  जी०

 पौ०्सी०  ने  नियुक्त  रेगुलराईज  रिकगनाईज  किया  उनको  इन्होंने  टेम्परेरी  कर  दिया  |

 जब  ये  उनको  रेगुलर  अपोइंटमेंट  दें  तब  जाकर  ये  फंक्शनरीज  अपना  काम  शुरू  अण्डर

 दे  एक्ट  एक  ड्यूली  कांस्टील्यूटिड  कमेटी  अगर  किसी  पदाधिकारी  को  नियुक्त  करती  है  तो  एक

 बर्ड  एक्स्ट्रा  कांस्टील्युशनल  फोस  भी  है  जो  वहां  पर  उन  साहिबान  की  नियुक्ति  को  बरतरफ

 करती  है  और  आफिशियेटिंग  करती  ओर  इन  पांच  उच्च  अधिकारियों  ने  उनके  हुक्मनामे  को

 माता  है|

 शी  चरनजीत  तह  प्रठ्धाल  :  शिरोमणि  कमेटी  की  एक्जीक्युटिव  ने  उन्हें  परमानेंट

 अपोईटमैंट  नहीं  दी

 ].

 सरवार  बूटा  सिह  :  मेरी  इच्छा  है  कि  मेरे  विद्वान  साथी  इसकी  पृष्ठ  भूमि  को  जानते  ।  मैं

 क्लेथेल  एस०  जी०  पी०  सी०  रिकार्ड  से  उद्धृत  कर  रहा  हूं  उन्होंने  उसे  कभी  भी  कार्यकारी  नियुक्त
 नहीं  किया  ।  तब  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  वास्तविक  कौन  है  ?
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 श्री  चरनजीत  सिह  पझ्रठवाल  :  कमेटी  ने  उनकी  अपोइंटमैंट  टैम्परेरी  की  परमानेंट

 नहीं  की  यह  मैंने  कहा  है  ।

 सरवार  दूटा  सिह  :  मगर  कहता  हूं  कि उसको  ओफिशियेटिग  किसने  किया  ?  उसके  पहले
 कोन  था  ?  आखिर  उन्होंने  ही उसकी  नियुक्ति  को ओफिशियेटिंग  उन्हेंने  एक  जत्येदार

 नियुक्त  कर  रखा  एक  व्यक्ति  को  उन्होंने  जत्येदार  नियुक्त  किया  है  जो  कि  जैल  में  क्‍या  बह
 व्यक्ति  एस०  जी०  पी०  सी०  ने  अपोइंट  किया  है  ?  हसके  बारे  में  उस  पंथिक  कमेटी  का  यह  मे  हना

 है  कि  जब  तक  वह  व्यक्ति  जेल  में  रहेगा  तब  तक  यह  दर्शन  सिह  रागी  अकाल  तद्त  के  जस्थेदार

 रहेंगे  तथा  यह  एक्सट्रा  कॉंस्टीच्युशनल  अथारिटी  उस  पंथिक  कमेटी  को  नहीं  दी  गयी  है  ?  मैं  पूछना

 चाहता  हूं  कि  इस  पंथिक  कमेटी  की  अपोइंटमेंट  किसने  की  ?  क्या  एस०  जी०  पी०  सी०  ने  की  ?

 अभी  तक  किसी  ने  इसका  लिक्र  नहीं  किया  ।  यह  बात  यहीं  खत्म  नहीं  होती  उस  पंथिक  कमेटी

 ने  एस०  जी०  पी०  सी०  की  पावस  हाथ  में  ले  ली  है  और  उन  पांच  बड़े  पुजारियों  के  बारे  में

 उन्होंने  उल्लेख  नहीं

 ]!

 और  वालिया  जी  यह  बहुत  गम्भीर  बात  है  प्रत्येक  को  इस  विषय  में  सोचना  चाहिए---मैं

 उद्धृत  करता  हुं--“यदि  पांचों  सिख  ग्रंथी  उच्च  सिख  सिद्धान्तों  स ेबिचलित  हो  जाते  हैं  तो  पंथक

 कमेटी  सिख  संगठनों  की  सलाह  के  साथ  एक  सरबत  खालसा  बुलाने  में  सक्षम  होगी  ।”

 अब  तो  यह  भी  डेलीगेट  कर  दिया  गया  आज  तो  उनका  हक्‍्मनामा  चलता  है  क्योंकि

 उनके  इशारे  पर  हुक्मनामे  हो  रहे  अभी  आपने  जो  स्पष्टीकरण  यही  स्पष्टीकरण  दर्शन  सिह
 रागी  दे  दें  और  उनका  डाहरेक्टिव  पंथिक  कमेटी  को  आ  जाए  तो  आपका  यह  स्पष्टीकरण  रहेगा  ।

 शो  सरणजीत  सिह  वालिया  :  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  प्वाइंट  रेज  किए

 मैं  निवेदन  करता  हिन्दोस्तान  की  सरकार  को  तथा  होम  मिनिस्टर  साहब  को  कि  शिरोमणि  अकालो

 दल  का  प्रधान  सिमरन  जीत  सिंह  मान  पालिसी  डिक्लेरेशन  वही  कर  सकते  होम  मिनिस्टर

 साहब  को  मालूम  है  कि  जेठ  मलानी  साहब  ने  सिमरन  जीत  सिह  के  अपने  हाथों  से  लिखे  हुए

 )

 ]

 सरदार  बूटा  सिह  :  मुझे  खेद  है  मेरे  बुद्धिमान  साथी  ने  मुद्दे  को  छोड़  ही  दिया  है  जो  आप

 कहते  हैं  ।  उन  पर  मैंने  कभी  आपत्ति  नहीं  की
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 थी  जरणजीत  सिंह  वालिया  :  श्री  सिमरन  जीत  सिंह  मान  ने  हिन्दुस्तान  की  यूनिटी  और

 इंटेग्रिटी  के  बारे  हिन्दुस्तान  के  संविधान  के  बारे  हिन्दुस्तान  ओर  पंजाब  में  हिन्दू-सि्व
 भाव  के  बारे  में  अपने  द्वाथों  स ेजवाब  लिखकर  भेजे  अगर  भाप  कहें  तो  वह  सभी  मैं  हाथ  से

 लिखे  हुए  जवाब  अपको  दे  देता  हूं  ताकि  आप  उन्हें  सभा  के  समक्ष  रख  सकें  ।

 दूसरा  प्वाइंट  जो  आपने  रेज  किया  है  वह  अकाली  एस०जी०  पी०  सी०
 के  हारा  जो  भी  विधिवत  तर्रके  से  अपाइंटमेंट  की  जाती  अकाल  तख्त  के  जत्येदार  जो  प्रो०  दर्शन

 सिह  रागी  को  एस०  जी०  पो०  सी०  ने  अपाएंट  किया  और  विधिवत  तरीके  से  एक्ट  के  अनुसार  उन्हें
 अपाएंट  कि  ।  गया  अकाली  दल  इसे  स्वीकार  करता  वह  यह  भी  मानते  हैं  कि  सुरजीत
 विहु  बरनाला  चीफ  मिनिस्टर  सरदार  बलवंत  सिंह  तथा  काउंसिल  आफ  मिनिस्टर्स  में  उनका

 पूरा  विश्वास  है  और  इसके  बारे  में  एक  टोटल  यूनेनिमस  रेजोल्यूशन  हैं  जिसे  उन्होंने,स्वीकार  किया

 है  और  उसकी  अप्रीसिएशन  करते  हैं  ।

 सरदार  धूटा  सिह  :  अध्यक्ष  मेरा  बड़ा  सीधा  प्रश्न  है  कि  जिस  एक्ट  के  अन्तर्गत

 एस०  जो०  पी०  सी०  को  पावर  कया  आज  की  एस०  जी०  पी०  सी०  की  रिट  चलती

 अब  आप  क्रपया  मेरे  ऊपर  छोड़  दीजिए  ।  मेरा  कहना  है  कि  नई  बाडी  दरमियान  में  आा

 गई  है  और  दस  बाडी  के  हाथ  में  इस  वक्त  जो  कुछ  भी  अन्दर  वातावरण  है  वह  इस  बाडी  के  हाथ
 में  बहरहाल  जो  वालिया  जी  ने  स्पष्टीकरण  दिया  है  वह  अपने  आप  में  ठीक  है  ओर  अध्यक्ष

 महोदय  इस  देश  में  पिछले  5  वर्ष  में  ऐसी-ऐसी  घटनाएं  मैं  छोटी  सी  मिसाल  दूंगा  आटिकल

 25  आफ  दी  प्रोफेसर  साहब  आपने  कहा  कि  हमने  लिखकर  दिया  एक

 वही  धारा  यह  मैं  नहीं  कहता  मैं  तो  कोई  ज्यादा  कानून  नहीं  जानता  अनपढ़  जो  सबसे

 बड़ा  जज  पंजाब  ने  पैदा  किया  जस्टिस  रिटायर्ड  चीफ  जस्टिस  आफ  पंजाब  हाई

 उनका  कहना  जब  धारा  को  फाड़ा  उन्होंने  कहा  कि  एक  यही  तो  धारा  है  जो आपको  अलग

 से  रिकानाइज  करती  आप  इसको  संविधान  में  से  फाड़  देंगे  तो  आपका  अस्तित्व  कांस्‍्टीट्यूशन  में

 खत्म  हो  जाएगा  ।  मगर  अकाली  दल  ने  लोगों  में  से  यह  भ्रम  दुर  नहीं  बावजूद  इसके  कि

 सबसे  बड़ी  उस  वक्‍त  की  राय  जो  उनका  आटिकल  अख़बार  में  छपा  कि  मुझे  दुख  है  कि  यह्‌
 काम  हुआ  है  |

 हस  तरह  से  अकाली  दल  इन  घटनाओं  के  साथ  इस  तरह  से  दबक  कर  बंठा  न  जाने

 किस  वजह  कुछ  ऐसी-ऐसी  शक्तियां  हमेशा  ही  काम  करती  समय  नहीं  यदि  आप  मुझे
 मौका  देंगे  तो  मैं  ऐसी-ऐसी  बातें  हुईं  जो  कि  बिल्कुल  फैक्ट  जेसे  अकाल  तख्त  के  जत्वेदार

 का  साइन  किया  हुआ  हुक्मतामा  वापिस  उनसे  यह  कहलवाया  गया  कि  मैंने  साइन  किए  ही
 जबकि  एस०  जी०  पी०  सी०  की  फाइल  में  बहू  आ  गया  अखबारों  में  छप  ऐसे  कुछ

 दष्य  हैं  जिनकी  ओर  अकाली  दल  हमेशा  ही  सहमा-सहूमा  रहा  जिसकी  वजह  से  देश  भर  में
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 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बूटा

 सिक्‍खों  की  हालत  बिगड़ी  ।  अगर  अकाली  दल  खुद  ये  स्पष्टीकरण  जंसे  आज  आपने  कहा
 मैं  मानता  हूं  कि  इस  देश  के  लोग  भिक्खों  की  कुर्बानियों  को  भूले  नहीं  पंजाब  के  लोगों  ने  देश

 की  आजादी  के  लिए  जो  किया  या  जो  इतिहास  में  बाकयात  हुए  उनको  कोई  भूला  नहीं  परन्तु
 इस  प्रकार  की  दुविधा  से  जो  मैं  तो  दुविधा  ही  कहूंगा  कि  जो  दुविधा  इसलिए  बनी  कि  ऐन
 वक्‍त  पर  लोगों  के  सामने  यह  पक्ष  नहीं  आया  ।  अब  यही  सरबत  खालसा  के  बारे  में  अकाली
 दल  को  तरफ  से  एक  अक्षर  तक  नहीं  आया  कि  आया  सरबत  खालसा  को  ओन  करते  हैं  या  नहीं  ।
 किसी  ने  नहीं  कहा  और  फिर  अपने  हाथ  में  उन्होंने  वह  अधिकार  ले  एस०  जी०  पी०  सी०

 तो  क्या  ये  सिफे  पाँच  सिख  उनकी  निगाह  में  डेवीयेट  उनकी  भी  नहीं  स्वयं

 कुछ  ओर  इसके  बारे  में  प्रकाली  दल  ने  आज  तक  कुछ  नहीं  कहा  ।  अकालो  दल
 अपने  आप  एक  असमंजस  में  है  ।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  अकाली  दल  में  डिवीजन  आपने  अकाली  दल  को  रेफर

 किया  क्लियर  कर  दीजिए  ।''''''

 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  असमंजस  दूर  होवा  चाहिए  ।  आज  मोका  नहीं  है  तो  के

 सामने  और  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  कि  श्री  अकाल  तख्त  साहव  इतना  सर्वोच्च

 उसके  ऊपर  बैठकर  सियासत  की  बात  करना  श्री  अकाल  तख्त  साहब  जी  का  निरादर
 जिसको  मालूम  है  कि  अकाल  तख्ते  साहब  क्‍या  है  लेकिन  उनको  यह  नहीं  मालूम  कि  राजनीति
 किसको  कहते  हैं  ।

 श्री  शमिन्दर  सिह  :  मीरी  पीरी  है  ।

 ]

 सरदार  बूढा  सिंह  :  मोरी-पीरी  के  बारे  में  जानने  का  मुझे  सौभाग्य  मिला  ।  मीरी-पीरी  का
 प्रदर्शन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 ]

 यह  मालूम  नहीं  है  कि  बस  से  दसवां  आदमी  उतार  लो  उसके  सिर  पर  पग्रड़ोी  नहीं  है  तो  यह
 भी  नहीं  पूछो  कि  तुम  सिख  हो  या  सिफे  गोली  मार  यह  मीरी-पीरी  नहीं  उसका
 बाप  सिख  बच्चे  को  इसलिए  मार  दिया  कि  उसके  मुंह  पर  दाढ़ी  नहीं  उसके  र  ह
 पर  बाल  नहीं  वह  अकाल  तख्त  इतना  पवित्र  है  कि  वहां  गुरू  महराज  का  हुक्म  था

 गुरु

 हरगोबिन्द साहब ने बनाया था कि मेरे बाद इस अकाल तत के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं इसके ऊपर सिर्फ शस्त्रों की पूजा इस अकाल तस्स से कोई 264



 1908  पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा
 दिए  गए  वक्‍तव्य  पर  चर्चा

 हुकमनामा  नहीं  दस  गुरू  साहेबान  को  हम  गुरू  मानते  दस्त  गुरू  साहेबान
 के  वक्त  में  कोई  भी  हुकमनामा  अगर  अकाल  तख्त  से  जारी  हुआ  कोई  माननीय  सदस्य

 बता  दें  तो  में  अपने  विचार  बदल  लुंगा  ।  यह  तो  इस  पवित्र  स्थान  को  सर्वोच्च  स्थान  को  जो  एक

 बहुत  पवित्र  गुरूधाम  है  जैसे  हरमन्दर  साहब  है  वैसे  ही  अकाल  तख्त  साहब  उसकी  दुरूपयोग
 करके  अपने  बुनियादी  मंतव्य  को  हुल  करने  का  एक  ढकोस  किन-किन  लोगों  ने  किस-किस  तरह

 से  मेरा  जो  नहीं  मेरे  मन  में  अकाल  तझ्त  साहब  के  दह  एह्तराण
 है  जे  में

 समझता  हूं  कि  हमें  सबको  रखना  चाहिए  और  अकाल  तस्त  साहब  को  इस  गंदे  पर्लिटिक्स  में  नहीं
 लाना  एस०  जी०  पी०  सी०  ने  खुद  यह  छापा  हुआ  है  कि  किस  बात  पर  हुकमनामा  हो
 सकता  किस  बात  पर  नहीं  हो  सकता  |  कंसे  आदमी  को  तनखैया  घोषित  किया  जा  सकता  है
 और  कंसे  आदमी  को  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उसमें  एक  वाबय  भी  नहीं  यह  एस०  जी०  पी०
 सी०  का  खुद  का  छापा  हुआ  यह  चीज  गुरू  साहेबान  के  बाद  की  गुरू  साहेबान  के  वक्त  में

 ऐसी  कोई  परिस्थिति  ही  नहीं  गुरू  साहब  का  व्यक्तिगत  हुक्म  था  '  वह  चाहे  माता  जी  का  हुक्म
 घाहे  गुरू  साहेबान  का  हुक्म  वह  संगत  को  ज्यादा  सुदृढ़  करने  के  समृद्ध  करने  के

 लोगों  को  पैगाम  था  और  हुकमनामे  के  नीचे  लिखा  रहता  गुरू  महाराज  सहायक  ईद्वर

 सहायक  भगपके  परिवार  में  वृद्धि  होगी  और  आपको  सुख-शांति  मिलेगी  ।  आज  के  हुकमनामे  में
 क्या  लिखा  रहता  निकाल  दिया  जाता  है  तो  रोटी-बेटी  का  रिश्ता  तोड़  दिय  जाता  जो

 वह  सब  तरह  के  पापों  का  भागी  ग्रुरू  महाराज  के  हुकमनामें  में  लिखा  रहता  था

 और  गुरूਂ  और  भाज  के  हुकमनामे  में  लिखा  रहता  है  जो  सिख

 इसको  उसका  रोटी-बेटी  का  रिश्ता  तोड़  दिया  जायेगा  एक  वो  हुकमनामा  ओर  एक  यह

 हुकमनामा  उसके  साथ  मिलाते  बड़े  शर्म  की  बात  वह  हुकमनामा  था  वृद्धि  के  ईश्वर
 को  प्राप्ति  के  लिए  ।  यह  हुकमनामा  दूर  ले  जाने  के  मैं  आज  माननीय  सदस्यों  से  यही

 कहूंगा  कि  हमें  इन  पवित्र  स्थानों  को इस  तरह  से  रखना  चाहिए  ज॑से  एक  बहुत  बड़ी  झोल

 बड़े  सरोवर  कमल  का  फून्न  रहता  है  उसकी  पवित्रता  झील  के  जल  से  भी  कभी  टूटती  नहीं  है  ।

 उसके  ऊपर  पानी  का  छींटा  डाला  जाए  तो  पाती  मोती  की  तरह  नीचे  उतर  जाता  इसलिए

 हमारे  जो  पवित्र  गुरुधाम  हैं  वह  भक्ति  के  लिए  कीत॑ंत  के  लिए  ईश्वर  से  मिलने  के  लिए

 इसलिए  नहीं  है  कि  कान  से  पकड़-कर  अच्छे-अच्छे  सिखों  को  निकाल  दो  |  आज  जो  पंजाब  की  स्थिति

 है  उसको  सामने  रखते  हुए  मुझे  इस  बात  को  खुशो  है  कि  देश  के  सभी  राजनीतिक  दलों  ने  प्रधान  मंत्री

 जी  के  साथ  मिलकर  एक  प्रयास  किया  मैं  मानता  हूं  कि  मुट्ठी  भर  उपद्रवी  लोग  जो  पंजाब  में  इस

 वक्त  जनता  के  जीवन  को  तहस-नहस  कर  रहे  हैं  उनके  साथ  निपटने  का  काम  बड़ा  कठिन  खासकर

 तब  जब  किਂ  उन्होंने  हमारे  पवित्र  स्थामों  में  पनाह  मिलती  बड़े  श्रमीर  लोग  उन्हें  यातायात

 के  साधन  देते  हों  पैसा  देते  राशन  देते  प्रशिक्षण  देते  हों  तो  इतनी  बड़ी  समस्या  का

 समाधान  करने  में  मुश्किल  हो  जाती  फिर  वहां  के  शाप्षन  में  ऐसे  लोग  हों  जो  आजकल  बहू
 शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्र4न्‍घक  समिति  के  प्रधान  बन  गये  न  जाने  क्‍यों  उन्होंने  ऐसे  नोजवान  पंदा

 किये  मैं  समझता  हूं  कि  इनसान  कभी  भी  सुधर  सकता  लेकिन  आज  पंजाब  में  जिस  तरह

 से  भेद  पैदा  किया  जा  रहा  आज  वहां  की  पुलिस  के  डायरेक्टर  जनरल  हैं  उन्हीं  का  उनकी

 365



 पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा  24  1987

 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बूटा  सिह ]

 ही  तनख्वाह  उसी  की  वर्दी  पहन  कर  उसी  के  ऊपर  खड़ा  हो  जाता  यह  भावना  किसने

 पंदा  की  इसलिए  वहां  नाजुक  हालात  है  इसकी  समझने  की  बात  है  ।  प्राज  जिनको

 देश  के  दुश्मन  बाहर  से  भी  मदद  दे  रहे  असला  दे  रहे  पैसा  देने  में  मदद  कर  रहे  हैं  और

 इस  प्रकार  के  उपद्रव  करवाये  जा  रहे  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  खालिस्तान  का  भूवमेंट
 इसमें  देश  के  दृश्मन  विदेशी  ताकतों  के  साथ  एजेंटों  के  साथ  पड़यन्त्र  करके  देश  को

 कमजोर  कर  रहे  इससे  निपटना  केवल  पंजाब  का  काम  नहीं  यह  राष्ट्र  का काम  पंजाब

 सरकार  ने  पिछले  समय  से  जो  बड़ा  मुश्किल  काम  किया  है  उसमें  भारत  सरकार  ने  पूरा-पूरा  साथ
 दिया  है  ।  अब  प्रधानमंत्री  जी  के  सहयोग  से  सभी  राजनीतिक  दलों  और  राजनीतिक  गुटों  के  नेताओं
 ने  फैसला  किया  है  उसके  तीन  मुद्दे  चुने  गये  इनके  ऊपर  पुरे|पंजाब  में  ओर  राष्ट्र  में  एक  जागरण
 पैदा  किया  लोगों  में  एक  भावना  पैदा  की  जायेगी  ।

 ]

 पंजाब  में  धामभिक  और  मतांधतां  का  प्रभावकारी  रूप  से  मुकाबला  किया
 जाये  ।  *

 जातीय  और  धाकि  आधार  पर  चल  रहे  प्रचार  को  रोका  जाये  ।

 राजनीति  उद्देश्य  के लिए  धाभिक  स्थानों  का  दुरुपयोग  रोका  जाये  ।

 इन  तीन  मुद्दों  को  लेकर  एक  व्यापक  प्रोग्राम  रखा  गया  है  जिसमें  सभी  दलों  ने  शामिल

 होना  है  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  इसमें  पंजाब  के  सारे  वर्गों  का  जिसमें  किसान  सभा  औद्योगिक

 भूतपूर्व  सैनिक  ।

 ]

 भ्रौद्योगिक  भूतपूर्व  सेनिक  और  उनके  स्वतन्त्रता  युवक  और

 बुद्धेजीवी  लेखक  ओर  कलाकार  भाग  वे  देशभक्ति  को  भावना  पैदा

 करने  के  परस्पर  विश्वास  की  भावना  पैदा  करने  के  लिए  ओर  देश  की  एकता  को  मजबूत
 करने  के  लिए  लोगों  को  तंयार  करने  तथा  उनसे  इनमें  स्वयं  सम्बद्ध  करने  के  लिए  भी  कार्य

 करेंगे  ।

 यह  एक  ब्यापक  प्रोग्राम  रखा  गया  बहुत  सी  बातें  रामृबालिया  जो  ने  कही  हैं  समझौते  :
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 5  1908  पंजाब  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  द्वारा ,
 दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 के  बारे  यह  चर्चा  का  विषय  नहीं  है  कि  कैसे  समझोता  लागू  नहीं  मधु  दण्डवते  जी  ने
 कमीशन  का  जिक्र  किया  ।  हम  इसमें  क्या  जबकि  इसमें  हर  लाइन  में  कमीशन  के  बारे  में
 लिखा  हुआ  यह  जो  समझौता  किया  गया  था  इस  विश्वास  से  किया  गया  था  कि  इसको  सभी
 पक्ष  मार्नेगे  और  सही  ढंग  से  यह  कार्यान्वित  होगा  ।  यह  समस्या  दोनों  तरफ  से  पूरी  होने  वाली  है
 अगर  इकतरफा  ही  होती  तो  हम  कभी  का  लागू  कर  इसमें  11  मदों  में  से  9  मद  ऐसी  थीं
 जिनमें  इकतरफा  कार्यवाही  होनी  थी  वह  तो  हो  चुकी  2  मद  ऐसी  हैं  जिन  पर  दोनों  तरफ  से

 कार्यवाही  होनी  थी  दुर्भाग्य  स ेउसका  नतीजा  यह  है  कि  :

 ]

 हम  इन  दो  बातों  पर  रुक  गये  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  सबके  सहयोग  से  कुछ  भी
 झसंभव  नहीं  है  और  आपसी  सलाह  ओर  सहयोग  से  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकते  मुझे  विश्वास

 है  कि  विभिन्‍न  आयोगों  द्वारा  दिए  गये  निर्णयों  को  सभी  पार्टियों  द्वारा  ईमानदारी  से  लागू  किया

 जाएगा  ।

 झह्रथ्यक्ष  महोदय  :  सिफे  एक  बात  कहकर  मैं  बेठ  यहां  पर  प्रो०  मधु  दण्डवते  जी  ने

 रंगनाथ  मिश्र  कमीशन  की  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  |  वैसे  तो  आपने  सुबह  ही  कह  दिया  था  कि

 उसका  अध्ययन  किया  जायेगा  और  चर्चा  होगी  और  मुझे  अच्छी  तरह  याद  है  कि  हमारे  बहुत  से

 माननीय  विपक्ष  के  नेताओं  ने  प्रधान  मंत्री  जी  से  यह  आग्रह  किया  जिस  वक्त  यह  आग्रह  किया

 बया  था  तो  मन  में  सिर्फ  एक  ही  भावना  थी  कि  हमारे  देश  में  जिस  तरह  से  कम्यूनल  फीलिग्स

 अचानक  भड़क  उठती  है  ;  थोड़ी  सी  भी  बात  हो  जाये  तो  लोगों  के  कत्ल  हो  जाते  हम  चाहते  हैं

 कि  पूरे  विवेक  से  ओर  पूरे  तहमूल  के  साथ  हर  मुद्दे  पर  बहस  होनी  चाहिए  ।  कमीशन  ने  जितनी

 सिफारिशें  की  उनके  ऊपर  एक्शन  टेकन  रिपोर्ट  साथ  हो  में  लगी  हुई

 ]

 आयोगों  की  अधिकतर  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कर  लिया  गया  है  या  किया  जा  रहा  है
 सरकार  की  तरफ  जो  कुछ  भी  हो  कोई  हिचकिचाहट  और  हम  चाहते  हैं  कि  जो  कुछ

 आयोग  ने  कहा  हमें  देवना  है  कि  इसे  लागू  किया  जाये  जिससे  भविष्य  में  ऐसी  घटना  न  घटे  हम

 इस  भावना  के  साथ  इस  सदन  में  आये  हैं  ओर  मुझे  विश्वास  है माननीय  सदस्य  चर्चा  करते  समय

 यह  बात  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उन  मानतीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करूँगा  जिन्होंने  अपने  गहन  विचाਂ

 व्यक्त  किए  ओर  उनके  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ओर  मैं  जरूर  यह  देखूंगा  कि  आज  पूरा
 सदन  मिलकर  इस  समय  श्री  बरनाला  को  अपना  सहयोग  दें  जो  देश  की  एकता  और  अखंडता  के

 खिए  बागे  भाये
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 एक  साननीय  सदस्य  :  क्या  हमें  प्रतिवेदन  की  प्रतिलिपि  मिल  सकती  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  ग्रंथालय  में  कुछ  भ्रतिलिपियां  रखी  आप  वहाँ  से  प्राप्त  कर
 सकते  हैं  ।

 6.364  भ०  प०

 काय॑  मंत्रणा  समिति

 तेलीसभां  प्रतिवेवन

 ]

 संसदीय  कायं  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  शीला  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति

 का  तेतीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 6.37  म०  प०

 तत्पदश्नात्‌  लोक  सभा  25  फरवरी  1987,  6  फाल्गुन  ;
 1908  के  भ्यारह  बजे  स०  पु०  तक  के  लिए  हुई

 मुद्रक  :  विन्ध्यवासिती
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